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इस भाग में भिन्न पष्ठ सख्या का जाता है जिसस कि यह अलग सकलन के रूप में रखा जा 
Beparate pagling is given to this Part in order that it may he filed as a separate councilation 

- - - - - --- -- - - --- -- 
भाग | लण्ड 3 - - नुप - खण्ड ( 11 ) 

PART II --- Section 3. - Sub-section (ii ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये साविधिक प्रादेश और अधिसूचनाएं, 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 

( otber than the Ministry of Defence ) 


Central Government with the consent of the Government of 
Maharashtra , hereby extends the powerg and jurisdiction of 
the members of the Delhi Special Police Establishment to 
the whole of the State of Maharashtra for the investigation 
of offences punishable under section 302 of the Indian Penal 
Code, 1860 ( 45 of 1860 ) and attempts , abetments and con 
spiracies in relation to or in connection with the suid offen 
ces and any other offence committed in the course of the 
same transaction in regard to the death of Smt. Smita Zaveri 
during the 1st week of December, 1981 - Cornoncr s Court 
Cose No. 4875 -60 of 5th December , 1981, Gamdevi Police 
Inquest No. 247/ 81 of 5th December , 1981 Bombey City in 
the State of Maharashtra , 

{ No. 228/ 27 / 84- AVD .II] 


गृह मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 

आदेण 

नई दिल्ली , 11 दिसम्बर , 1984 
का०मा० 445 3:--केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिम स्थापन 
अधिनियम , 1946 ( 1946 का 25 ) की धारा 6 के साथ पठिन 
धाग 5 की उपधाग ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
महाराष्ट्र मरकार की महमति से भारतीय वंह सहिना , 1860 ( 1860 
का 45 ) को धारा 302 के अधीन दण्डनीय अपराधों है और उक्त 
अपराध के संबंध में या उनसे संबंधित प्रयत्नों , दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रों 
के तथा दिमम्बर, 1981 के प्रथम मप्ताह में श्रीमती स्मिता शायरी 
को मृत्यु में मंबंधित कोरोनर्स कोर्ट मामला सं 1875 - 60 तारीख 
5 दिसम्बर , 1981 गामवेवी पूग्निम जांच मंख्या 247/ 81, तारीख 
5 दिसम्बर, 1991 मुम्बई नगर , महाराष्ट्र के मंबंध में वैसे ही संव्यवहार 
के अनुक्रम में किए गए किमी अन्य अपराध के अन्वेषण के लिए दिल्ली 
विशेष पुलिम स्थापन के मदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का 
विस्तारण मम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य पर करती है । 

[ मम्या 228/ 27/ 84- ए वो ही (II ) ] 


का०या० 4454:--- केन्द्रीय मरकार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन 
अधिनियम , 1946 ( 1946 का 25 ) की धारा 6 के साथ पटिन धारा 
5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उतर 
प्रदेश सरकार की महमति से भारतीय दंड संहिता, 1860 ( 1860 का 
45 ) की धारा 302 के अधीन दण्डनीय अपराधों के प्रौर उफ्त अपराधों 
के संबंध में या उनमे संबंधित प्रयत्नों , दुस्प्रेरणो और पड्यंत्रों के तथा 
उनर प्रदेश राग में हमीरपुर जिला के पुलिस थाना सुमेरपुर के 
मामला संख्या 153/ 34 तारीख 25 जून , 1984 की बावत उन्हीं 
सभ्यों में उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए 
किसी अन्य अपगध के अन्वेषण के लिए दिरणी विशेष पुलिस स्थापन 
के मदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण उत्तर 
प्रदेश राज्य पर करनी है । 

[ संख्या 228/ 21 / 84 - ए वो डी - II ] 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
( Department of Personnel & Administrative Reforms ) 

ORDERS 
New Delhi, the 11th December, 1984 


S . 0 . 4453 . — In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 5 read with section 6 of the Delhi 
Special Police Establishment Act , 1946 ( 25 of 1946 ) , the 


S. 0 , 4454. - Jn exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 5 read with section 6 of the Delhi 
Special Police Establishment Act, 1946 ( 25 of 1946 ), the 
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Central Government with the consent of the Government of 

प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जा इस प्रयोजन के लिए अधिकथित 
Uttar Pradesh hereby extends the powers and jurisdiction 
of the members of the Delhi Special Police Establishment किया जाए और उसे मुचित किया जाए । 
to the whole of the State of Uttar Pradesh for the investiga 
tion of offences punishable under section 302 Indian Penal 

3. यह कि उक्त संगम अपनी कुन आप तथा व्यय 
Code 1860 (45 of 1860 ) and attenints , abctments and 1017 
sriracies in relation to or in connection with , the said ollen दति हए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखो की तथा अपना 
ces and any other offence committed in the course of the 

परिसंपत्तियां देनदारिया दर्शाते हुए तु नन -पत्र की एक - एक 
some transaction arising out of the same facts in regard to 
crise No. 1,53 1914 dated 25th June, 1984 of Police Station 

प्रति प्रतिवर्ष 30 जून विहित प्राधिकारी का प्रस्तुत करेगी 
Sumerpur . District Hamirpur in the State of Uttar Printlesh. 

नथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक - एक प्रति संबंधित 
[ No. 228/ 21/ 84- AVD. II ] 

आ कर आयुक्त का भेजेगा । 
कालपा 4155 : - केन्द्रीय मरकार , दंड प्रक्रिमा मंहिता, 1973 

संस्था 
( 1974 या 2 ) की धारा 24 की उघारी ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए प्रौर अधिसूचना मन्या 225/ 20/ 78- ए वी डी 

भुलजीभाई पटेल सासापटी फार रिसर्च इन नेफ़ा -यूरालाजी 
( II ) तारीख 6- 4-78 में उलिन्द्रिन श्री एम० जी० माभन , अधिवक्ता 

नाडियाद, गुजरात 
की नियुक्ति को अधिक्रांत करने , श्री जे . जी० अलीमचंदानी , 
अधिवक्ता मुम्बई को , श्री वी . एम० थप्लान पीर एम० एम . मुधाना के 

यह अधिसूचना 15 जुलाई 1984 में 31 मार्च 
विम्व पार मी 65/ 75 मुम्बई में , विशेष न्यायाधीश, मुम्बई के न्याया 1986 तक की अवधि के लिए प्रभावी है । 
लम में राज्य की प्रार में उपमंशात होम और अभियोगन का संचालन 
करने के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है । 

[ सं . 6006-II / फ़ा . सं . 203/ 139/ 84- आ . के . नि . -I] ] 
[ संख्या 225/ 22/ 84- ए बी डी - ( II )] 

MINISTRY OF FINANCE 
एम० एम० प्रसाद , प्रवर मचित्र 

( Department oi Revenue ) 

New Delhi, the 26th September , 1984 
S . O . 4455. - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 8 ) of suction 21 of the Codo of Criminal Procedure. 

( INCOME- TAX ) 
1973 ( 2 of 1974 ) and in supersession of appointment of Shri 
S . G . Samant , Advocate, mentioned in notification No . 225, 
20/ 78- AVD. II . datel 6 - 4 - 1978, the Central Government here 

S. O . 4456, - It is hereby notifled for general information 
by appoints Shri J. G . Alimchandani, Advocate , Bombay , tis that the institution mentioned below has been upproved by 
: Special Public Prosecutor to appear and conduct prosecu 
tion on behalf of the State in the Court of the Special Judge, 

Department of Science & Technology, New Delhi, the Pres 
Bombay. in RC 6.5 /75 - Bombay against Shri V . ME. Dalal and 

cribed Authority for tho purposes of clause ( ii ) of sub - section 

( 1 ) of Section 35 of the Income-tax Act , 1961 read with 
VI, S . Muthanna . 

Rule 6 of the Income tax Rules 1962 under the category 
| No. 225 /22 / 81 - AVD.II ] 

" Association. " subject to the following conditions :- -- 
M . S . PRASAD , Under Secy . 

(i) That the Muljibhai Patei Society for Research in 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - -- 

Nephro - urology , Nadiad will maintain a separate 

account of the suns received by it for scientific 
वित्त मंत्रालय 

research. 

(ii) That the said Association will furnish annual retunnis 
( राजस्व विभाग ) 

of its scientific research activities to the Prescribed 

Authority for every financial yea " in ych forms as 
नई दिल्ली , 26 सितम्बर 1984 

nay be laid down and intimated to them for his 

purpose hy 30th April each yeur. 
( आयकर ) 

(iii ) That the said Association will submit 10 the Pres. 

cribed Authority by 30th Junc cach year a cony of 
का आ० 4456 :-- मबमाधारण की जानकारी के लिए एनद 

their aulited annual accounts showing their total 
द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहिन प्राधिकारी अर्थात विज्ञान 

income and expenditure and balance sheet showing 

its assets and liabilitis s with - {l copy of mach of these 
और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखिन संस्था को 

documents to the concerned Commissioner of 

Income -tar, 
मावर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठिन आकर 

INSTITUTION 
अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के Muljibhai Patel Society for Research in Nephro -Urology , 
खाड ( ii ) के प्रमो . नों लिए " संगम " प्रवर्ग के अधीन 

Nadiad, Gujarat . 
निम्नलिखिन शर्तों पर अनुमोदित कि है अर्थात् : - - 

This notification is etective for a period from 15th July, 
1984 1031st March, 1986 . 

No . 6006 / F. No. 203 / 139 / 84-ITA. TI ] 
1 . यह कि मलजीभाई पटेल साना घटी फा नियन् 
नकाय रेलोजी नाडिाद वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसक 

का . आ . 4457 : ---मनाधारण की जानकारी के लिए 
द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा - हेगा । 

एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहिन प्राधिकारी 

अर्थात विशान और प्रौद्योगिकी विभाग , नई दिल्ली ने लिम्न 
. 8 f ; उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी लिखित मंस्था को आकार निम 1962 के नियम 6 के 
किलापों की वार्षिक निवरणी पिहिता प्राधिकारी को साथ पठित आयकार अधिनि म 1961 की धारा 35 की 
प्रत्येक विमीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे उपधारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के प्रयोजनों के लिए संस्था 


[ भाग II - 


3 3( ii ) ] 
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नई दिल्ली 27 अक्तूबर 1984 


प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है 
अर्थात् : - - 


_ 1. यह कि वर्ल्ड वाइल्डलाइफ़ फंड ( इंडियन नेशनल 
अपील ) बम्बई वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त 
राशियों का पृथक लेखा रहेगा । 


2. यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान 
मंबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी 
को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल 
तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए 
अधिकाथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए । 


का . आ 4458 : - इस कार्यालय की दिनांक 23- 3 -82 
की अधिसूचना सं . 4524 ( फ़ा . मं . 203/ 145 / 81 
अ . का . लि . -II ) के सिलसिले में सर्वसाधारण की जानकारी 
के लिए एनदद्वारा अधिपूचित किया जाता है कि विहित 
प्राधिकारी अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली 
ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 
6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 
की उपधाग ( 1 ) के खंड ( 2 ) के प्रयोजनों के लिए 
" संगम " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्ती पर अनुमोदित 
किया है : ---- 


3. यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय 
दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी 
परिसंपत्तियां देनदारियां दर्शाते हुए तुलन -पन की एक -एक 
प्रति प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी 
सथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येष की एक -एक प्रति संबंधित 
आयकर आयुक्त को भेजेगा । । 


1 . यह कि रिसर्च सोसायटी ऑफ़ द बांबे कॉलेज ऑफ़ 
फ़ार्मसी , बबई, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वामा 
प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रहेगा । 


संस्था 


दि वर्ल्ड वाइल्डफ़ाइफ फंड, बम्बई । 


यह अधिसूचना 1 जनवरी 1984 से 31 दिसम्बर , 
1985 तक की अवधि के लिए प्रभावी है । 

[ मं . 6007/ फ़ा . स. 203/ 26/ 84-- आ . क . नि .- II ] 


2. यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान 
संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरण ) विहित प्राधिकारी 
को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल 
तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी , जो इस प्रयोजन के लिए 
अधिकाधिन किया जाए और उसे सूचित किया जाए । 

3. यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय 
दति हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी 
परिसंपत्तियां देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक -एक 
प्रति प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत 
करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक - एक प्रति 
संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगी । 

संस्था 
रिसर्च सोसायटी ऑफ़ द बांये कालज ऑफ़ फार्मसी बंबई 
___ यह अधिसूचना 24-1-1984 में 3 1-3-1985 तक 
की अवधि के लिए प्रभावी है । 

[सं . 60 2 2 फा , सं . 203/ 58/ 8-4 - आ . क . नि .-II] 


S . O . 4457. — 1t is hereby notified for gencial information 
that the institution mentioned below has been approved by 
Department of Science & Teclinology , New Delhi, the Pres 
cribed authority for the purpose of lause ( ii) of sub 
section (1 ) of Section 35 of the Income- tax Act , 1961 read 
with Rule 6 of the Income -tax Rules , 1962 under the category 
"Institution subject to the following conditions : -- 


( i) Thut the World Wildlifc Fund ( Indian National 

Appcal) , Bombay will maintain a separate account 
of the sums received by it for scientific research . 


New Delhi, the 27th October , 1981 


(ii) That the said Institute will turnish annual returns of 

its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forins as 
may be laid down and intimated to them for this 
purpose by 30th April each year . 


____ S . O . 4458. - In continuation of this Office Notification No . 
4524 ( F. No . 203 / 145 / 81 - 17A. LI) dated 23 - 3 - 82 it is hereby 
notilied for general information that the institution mentioned 
below has been approved by the Department of Science 
und Technology , New Delhi, the prescribed authority for the 
purposes of clalise ( ii) of sub -section ( 1 ) of section 35 of the 
Income tax Act, 1961 read with Rule 6 of the 111come-tax 
Rules , 1962 under the category " Association subject to the 
following conditions . 


( iii) That the said Institution will submit to the Prescribed 

Authority by 30th June, cach yeur a copy of their 
audited annual accounts showing their total income 
and expenditure and balance sheet showing its assets 
and liabilities with a copy of cach of these documents 
to the concerned Commissioner of Inconie -tax. 


INSTITUTION 


(i) That the Research Socicly of the Bombay College of 

Pharmacy , Bombay will maintain a separate account 
of the sumy received by it for scientific research , 


The World Wildlife Fund , Bombay 


This notification is eflective for a period of two years from 
1st January . 1984 10 31st Decentivel , 1985 . 


(ii) That the said Society will furnish annual return of 

its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such 10mm als 
may be Jail down and intimate 10 them for thiy 
purpose by 30th April each year , 


INo. 6007 / F. No. 203 / 26 / 8-1TTA II ] 


-- - - - - - - - - 


- 


- 


- - - - 


4202 THE GAZETTE OFINDIA : DECEMBER 22 , 1984 /PAUSA 1, 1906 [ PART II - SEC. 3 ( ii )] 

- : - .. . - - -- - - 
(iii ) That the said Suciary will sibmit to the Prescribed below has been approved by Department of Science and 

Authority by 30th June each year a copy of their Technology , New Delhi , the prescribed authority for the pur 
audited annual accounts showing their total income poses of clause (iii ) of sub -section ( 1 ) of section 35 of the 
and expenditure and balance sheet showing its assets Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax 
. and liabilities with a copy of each of these documents Rules, 1962 under the catcgory " Institution " in the arca 
to the concerned Commissioner of Incomc-tax . 

of other natural and applied sciences subject to the following 

conditions : 
INSTITUTION 

( j) That the Indian National Theatre, Bombay will main 
Research Society of the Bombay College of Pharmacy, Bombay 

tain a separate account of the sums received by it 

for scientific research , 
This notification is effective for a period from 24- 1- 1984 

( ii ) That the said Institute will furnish annual returns 
to 31 - 3-1985 . 

of its scientific research activitics to the Prescribed 
[ No. 6022 / F. No. 203 / 58 / 84-I. T. A.II ] 

Authority for every singncial year in such forms as 

may be luid döryn and intimated to them for this 
नई दिल्ली , 12 नवम्बर , 1984 

purpose by 30th April each year . 
( iii) That the said Institute will submit to the Prescribed 

Authority by 30th , June each year a copy of their 
का . आ 4459 : --- इस कार्यालय की . दिनांक 

audited annual accounts showing their total income 
9- 1- 1981 की अधिसूचना सं . 3838 [ फ़ा . स . 20/ 3283 

and expenditure and balance sheet showing its assets 

and liabilities with it copy of each of these documenty 
80 - आ . क . नि .- 21 के सिलसिले में सर्वसाधारण की 

to the concerned Commissioner of Income-tax . 
जानकारी के लिए एसद्वारा अधिपूचित किया जाता है कि 

INSTITUTION 
विहिन प्राधिकारी अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 

Indian National Theatre , Bombay . 
नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 

This notification is effective for a period of three years 
के नियम 8 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की from 1 - 4- 1983 to 31 - 3 - 1986 . 
धारा 37 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( 3 ) के प्रयोजनों के 

[ No. 6030 / F, No. 203 / 48 /83- ITA.JI ] 
लिए " संस्था " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनु 
मोदित किया है : -- - 

नई दिल्ली , 15 नवम्बर , 1984 
- 1. यह कि इंडियन नेशनल थिएटर. बम्बई वैज्ञानिक 

का . आ . 4460 : -- इस कार्यालय को दिनोंक 
अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा 

20 - 8- 1981 की अधिसूचना सं . 4172 ( फा . सं . 2031 
रहेगा । 

273, 80 - भा . का , नि .- 2 ) के सिलसिले में , सर्वसाधारणको 
2. यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सं 

जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि 
क्रियाकलापों की पापित विवरगी विहित प्राधिकारी को 

विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , 
प्रत्येक वितीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल , तक 

नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को मायकर नियम 
ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधि 

1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम , 
कथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए । 

1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( 2 ) के 

प्रयोजनों के लिए " संगम " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित 
3. यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आथ तथा व्यय 

शतों पर अनमोदित किया है , अर्थात : - - 
दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी 
परिसंपत्तियां देनदारियां दर्शाते हुए तुलन -पन्न की एका- एक 

1 . यह कि एसोसिएटिड एग्रीकल्चरल डिवेलपमेट फाउं 
प्रति प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी 

डेशन , नई दिल्ली वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा 
तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक - एक प्रति प्रतिवर्ष प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रहेगा । 
आयकर आयुक्त को भेजेगा । 


संस्था 
इंडियन नेशनल थिएटर, बम्बई । 


2. यह कि उक्त फाउंडेशन अपने वैज्ञानिक अनुसंधान 
संबंधो क्रियाकलापों को वार्षिक विवरणा, विहित प्राधिकारी 
को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल , 
तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए 
अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए । 


यह अधिसूचना 1- 4- 1983 से 31- 3 - 1986 तक 
वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है । 


3 


[ सं . 60 30/ फ़ा . सं , 263/ 48/ 83 - आ . क . नि - II ] 


New Delhi, the 12th November , 1984 


3. यह कि उक्त फाउंडेशन अपनो कुल आय तथा व्यय 
दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों को तथा अपना 
परिसंपत्तियाँ , देनदारियों दर्शाते हुए तुलन - पत्र को एक- एक 
प्रति , प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी का प्रस्तुत 
करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक को एक - एक प्रति 
संबंधित आयकर आयुक्त को भेजे गा । 


S. 0 . 4459. - In continuation of this Office Notification Nu . 
3838 ( F. No. 203 / 282 / 80- ITA. II) dated 9 . 1 - 1981 It is hereby 
notified for gencial information that the institution mentioned 
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- 


- 


- 
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संस्था 


"एसोसिएटिड एग्रीकल्चरल डिवेल्पमेंट फाउंडेशन, नई दिल्लो " 

यह अधिसूचना 27 - 4- 1984 से 31- 3- 1987 तक को 
अवधि के लिए प्रभावी है । 


Section 35( 1 ) ( ii ) of the Income-tax Act, 1961 vide Ministry 
of Finance ( Department of Revenue ) Notification No . 3946 
dated 4 - 5- 1981 is hereby withdrawn witlı cffect from 14 - 4 - 1981. 

INSTITUTION 
Natural Products Research Association , Bombay . 

INo. 6033 /F . No . 203 / 290 / 80- ITA- II ] 


[ सं . 6036 फा . सं . 203/ 21/ 84- आ . क . नि .- II] 


New Delhi , the 15th November , 1984 


S .O . 4460. - In continuation of this Office Notification No . 
4172 ( F. No. 203 / 273 / 80-1TA. II ) dated 20 - 8 - 1981, it is here 
by notificd for general information that the Institution men 
tioned below has been approved by Department of Science 
& Technology, New Delhi, the prescribed authority for the 
purposes of clause (ii) of sub -section ( 1 ) of Section 35 of the 
Income -tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income -tax 
Rules , 1962 under the category “ Institution " subject to the 
following conditions : 


का . आ . 4462: - - इस कार्यालय को दिनांक 3- 12- 1981 
को अधिसूचना सं . 4360 ( फा . मं . 203 / 2931 
80 - आ . क . नि .- II ) के सिलसिले में , सर्वसाधारण को 
जानकारी के लिए एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि 
विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिको विभाग, 
नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को मायकर नियम 1982 
के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम , 1961 को 
धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( 3 ) के प्रयोजनों के 
लिए " संगम " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शतों पर अन 
मोदित किया है , अर्थात : - - 

_ 1. यह कि सेंटर फार वीमेन्स डिवेलपमेंट स्टडीज, नई 
दिल्लो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों 
का पृथक लेखा रहेगा । 

2. यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान 
संबंधी क्रियाकलापों को वार्षिक विवरणो , विहित प्राधिकारी 
को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल , 
तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगो जो इस प्रयोजन के लिए 
अधिकथित किया जाए और उसे सुचित किया जाए । 


(i) That the Associated Agricultural Development Found 

ation , New Delhi will maintain a separate account 
of the sumg received by it for scientific rescarch , 


( ii ) That the said Foundation will furnish annual returns 

of its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such fornis as 
may be laid down and intimated to them for this 
purposc by 30th April each year . 


( iii ) That the said Foundation will submit to the Pres 

cribed Authority by 30th June cach year a copy of 
their audited annual accoun s showing their total 
income and expenditure and balance sheet showing 
its assets and liabilities with a copy of each of 
these documents to the conccrped Commissioner of 
Income- tax. 

INSTITUTION 


3. यह कि उक्त संस्थान अपनो कुल आय तथा व्यय 
दशति हुए अपने संपरोक्षित वाषिक लेखों की तथा अपनो 
परिसंपत्तियां , देनदारियां , दशति हुए तुलन-पत्र को एक - एक 
प्रति , प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारा को प्रस्तुत 
करेगो तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक को एक- एक प्रति 
संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा । 


" Associated Agricultural Development Foundation , New 


Delhi." 


This notification is effective for a period from 27th April , 
1984 to 31st March, 1987. 


संस्था 


INo. 6036 / F. No . 203 / 21 / 84- TA.II ] 


सेंटर फार वोमेन्स डिवेल्पमेंट स्टडीज , नई दिल्ली 

यह अधिसूचना 1- 10- 1984 से 31- 3 - 1987 तक की 
अवधि के लिए प्रभावों है । 


का० आ० 4461 : --- सर्व - साधारण की जानकारी के लिए 
एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) को दिनांक 4 - 5- 1981 की अधिसूचना 
सं . 3946 के द्वारा निम्नलिखित संस्था को आयकर अधि 
नियम , 1961 की धारा 35 ( 1 ) ( 2 ) के तहत मिली 
मंजूरी को एतद्वारा 14- 4- 1981 से वापिस लिया जाता 


[ सं . 6034 / फा . सं . 203/ 192/ 84 - आ . क . नि . . II ] 


संस्था 


नेचुरल प्रॉडक्टस रिसर्च एसोसिएशन , बम्बई । 


S . O . 4462. - In continuation of this office Notification No. 
4360 ( F. No . 203 / 293 / 80- ITA. LI) dated 3 -12-1981 , it is here 
by notified for general information that the Institution men 
tioned below has been approved by Department of Science 
and Technology, New Delhi, tho Prescribed Authority for the 
purposes of clause (ili ) of sub -section ( 1 ) of Section 35 of the 
Income- tax Act , 1961 read with Rule 6 of the Income tax 
Rules, 1962 under the category " Institution subject to the 
following conditions : 
(i) That the Centre for Women s Develoroient Studies , 

New Delhi will maintain a separate account of the 
sums received by it for scientific research ; 


सं . 6033 फा . सं . 203/ 290/ 80-- आ . क . नि .- II] 


S . O . 4161 . - It is hereby notified for general information 
that the approval granted to the following Institution under 
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( ii ) That the said Institute will furnish annual relurny of tioned below has been approved by Department of Science & 

its scientific research qutivities to the Prescribed Technology , New Delhi, the prescribed authority for the pur 
Authority for every financial year in such tornis poses of clause ( ii ) of Stab -section ( 1 ) of section 35 of the 
it may be laid dowl and intimited to ujeni for Uncome -tax Act, 1961 read with Rule 6 of the ] ncome- tax 
this purpose by 30th April cach year : 

Rules, 1962 under the category " Association " subject to the 

following conditions - 
(iii) That the said Institute will yubmit to the Prescribed 
Authority by 30th June each year a copy of their 

(i) That the Centre for Applied Systems Avalysis in 
audited annual accounts showing their tial income 

Development, Bombay will maintain a separate ace 
and expenditure and balance sheet showing its asscts 

Olint of the sums received by it ( or scientific reseaich , 
and liabilities with a copy of cach of these chclients 

(ii) That the said Institue will furnish annual returns of 
to the concerned Commissioner of Income tax . 

its scientific research activities to the Prescribed 

Authority for every financial year in such forras as 
INSTITUTION 

may be laid down and intimated to them for this pur 

poye by 30th April each year. 
Centre for Women s Development Studies, New Delhi . 

( iii) That the said Institute will subniit to the Pres. ribed 
This notification is effective for a period from 1st October, 

Authority by 30th June cach year it copy of their 
1984 to 31st March , 1987 . 

audited annual accounts showing their total income 
[ No. 6034 / F. No. 203 / 192 / 8-1-4TA. II ] 

and expenditure and balance sheet showing its assets 
liabilities with a copy of each of these documents to 
the concerned Commissioner of Income- tux , 


INSTITUTION 


Centre for Applied Systems Analysis in Development, Bom 
bay . 

This notification is effective for a period from 16 -9 - 1983 
to 31 - 3 - 1985 . 

[ No. 6035 F. No. 203 / 49 / 84-ITA- II ] 


का . आ . 4 . 63 : - - इम कार्यालय को दिनांक 8- 10- 1982 
को अधिसूचना सं . 4942 ( फा . सं . 203 / 46/ 81 
आ . क . नि .- II ) के सिलसिले में , सर्वसाधारण को जानकारी 
के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित 
प्राधिकारी , अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली 
ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 
6 के साथ पठिन आयकर अधिनियम , 1961 को धारा 
35 की उपधारा ( 1 ) के बड ( 3 ) के प्रयोजनों के लिए 
" संगम " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शतों पर अनुमोदित 
किया है , अर्थात् : -- - 


. नई दिल्ली , 17 नवम्बर , 1984 


1. यह कि सेंटर फार अप्लाइड मिस्टम्म अनलिमिस 
इन डिवेल्पमेंट , बम्बई , वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके 
द्वारा प्राप्त राशियों का पथक लेखा रहेगा । 


का . प्रा . 446 4 : - - इस कार्यालय की दिनांक 31 - 12-83 
की अधिसूचना मं . 5040 ( फा . सं . 203/ 150/ 82 
प्रा . क . नि .- 2 ) के सिलसिले में , सर्वसाधारण की जान 
कारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित 
प्राधिकारी , अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , नई दिल्ली 
ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 
6 के साथ पठिन पायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 
को उपधारा ( 1 ) . के खंड ( 3 ) के प्रयोजनों के लिए 
"कालेज प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शनों पर अनमोदित 
किया है, अर्थात् : - - 


2. यह कि उक्त मम्यान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान 
संबंधो क्रियाकलापों का वार्षिक विवरणा, विहित प्राधिकारी 
को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल , तक 
ऐम प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए आंध 
कथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए । 


1 . यह कि महात्मा गांधी मेमोरियल कालेज , उद्रुपी , 
वैज्ञानिक प्रसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का 
पुथक ले जा रहेगा । 


3. यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय 
दर्शात हए अपने संपर क्षित वार्षिक लेखों को तथा अपना परि 
संपत्तियां , देनदारियां दर्शात हा तुलन - पत्र को एक - एक प्रनि , 
प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकार का प्रस्तुत करेगा नया 
इन दस्तावेजों में से प्रत्येक का एक - एक प्रनि संबंधित मायकर 
आयुक्त का भेजेगा । 

संस्था 
मेंटर फार जनाइड सिस्टम अनगिनिस इनउिसमेंट , बम्बई । 


2 . यह कि उक्त संस्था अपने वश निक अनुसंधान संबंधी 
क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी , विलिन प्राधिकारी को 
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल , तक 
ऐसे प्रम्य में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रपोजन के लिए अधि 
कश्रित किया जाए और "उने सचिन किया जाए । 


यह अधिवना 16- 983 से 31 - 3- 1985 तक का 
अवधि के लिए प्रभावा है । 

[ सं . 6035/ फा . सं . 203/ 49/ 84- आ . क . नि .- II ] 


3 . यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय 
दति हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखा की तथा अननो 
परिसंपत्तिया, देनदारियां दर्शाते हए तुलन - पत्र की एक - एक 
प्रति , प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत 
करेगी तया इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक - ए प्रति 
गंवाधन प्रापकर यायका को जेगी । 


SO . 1101,- In continuation og this Office Notification No . 
1942 (14 . NO. 203 / 46 / 81 - [ IA - II ) tilical 8 -10- 1982 , it is hereby 
notified for general informution that the instituion tuen 


- - 


- 


- 


- - -- - - - - - 


- - 


- - - - - - 


- - 


- - 


: - . . .: " 


- - 


- - - 
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संस्था 

___ 3. यह कि उक्त मंगम अननी कुल प्राय तथा व्यय 

दर्शाते हए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी 
महात्मा गाधा ममारियल कालेज , उदुपो । 

पारसंपत्तियां , देनदारियां दर्शात हुए तलन- पन्न की एक - एक 

प्रान , प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी का प्रस्तुत 
यह अधिसूचना 3- 12-1983 में 31- 3- 86 नरः की 

करेगा तथा इन दस्तावेजी में में प्रत्येवा का एक - एक प्रति 
अवधि के लिए प्रभावी है । 

संबंधित प्रायकर प्रायक्त का भेजेगा । 
[ सं . 6041/ फा . मं . 203/ 23-4/ 83- या , क . न . - 11] . 

सस्था 
New Delhi, the 17th November, 1984 

दि बाई जेरबाई वाडिया हास्पिटल फोर चिल्ड्रन एण्ड इंस्टीट्यूट 

श्राफ चाइल्ड हैल्थ परसर्च सोसाइटी , बम्बई । 
S . O . 4464. - In continuation of this Office Notification No . 
5040 ( F . No. 203 / 150/ 82 - ITA. II ) dated 31- 12- 1983, it is here 
by nouiied for general information that the institution nen 

यह अधिसूचना 7- 9-1984 में 31- 3-1986 तक की 
tioned below has been approved by Department of Science 
and Technolobyy , New Delhi , the prescribed authority for the अवधि के लिए प्रभावी है । 
purposes of clause ( iii) of sub - section ( 1 ) of section 35 of the 
Income-tax Act , 1961 read with Rule 6 or the Jncome-tan 

[ म . 6043/ फ। . सं . 203/ 74/ 84- प्रा . क . नि.-II] 
Rules, 1962 under the category " College " subject to the tolio 
wing conditions : 

S . 0 . 1465. - It is hereby notified for general information 

that the institution mentioned below has hecn approved by 
( i) That the Muhtama Gandhi Memorial College , Udupi Deparinicnt of Science & Technology, New Delhi , the pres 

will maintain a separate account of the suns recci cribed authority for the purposes of clause ( ii) of sub -section 
ved by it for scientific research . 

( 1 ) of section 35 of the Income -tax Act , 1961 read with 

Rule 6 of the Incomc -1ax Rules , 1962 under the integory 
(ii) That the said Institute will furnish annual ciuins of 

" Association " subject to the following conditions : 
its scientific research activities to the Prescribed 
Authority " or every financial year in such forins as 

(i) That thc Bai Jerbai Wadia Hospital for Children & 
may be laid down and intimated to them Icr this 

Institute of Child Health Research Society , Bombay 
purposc by 30th April canh yeur. 

will muintain it separate account of the sumg reci 
( iii) That the said Institute will submit to ihe Prescribed 

ved by it for scientific research , 
Authority by 2017 Juve each year açony of their 

(ii) That the said Association will furnish annual returns 
audited annual accounts showing their total income 

of its scientific research activities to the Prescribed 
and expenditure and balance shect showing its assets 

Authority for cvery linancial year in such forms as 
liabilities with a copy of each of these documents to 

may be laid down and intimated to them for this 
the concerned Commissioner of Income-t : x . 

purpose by 30th April each ycial . 

(iii ) That the said Association will submit to the Prescribed 
INSTITUTION 

Authority by 30th June each year copy of their 

audited annual accourts showing their totul income 
Mahatma Gandhi Memorial College, ( duri. 

und expenditurc anil balance sliect showing its assets 

and liabilities with a copy of each of these docu 
This notification is cffective for the period from 3- 12 - 1983 

ments to the concerned Commissioner of Incomc 
to 31 - 3 - 1986. 

tax . 
[ No. 6041 / F. No . 203 / 234 / 83 -IrA II ] 

INSTITUTION 
The Bai Jurbai Wadia Hospital for Children & Institute of 

Child Health Research Society , Bombay . 
का . पा .. 4465 : - - सर्वमाधाण की जानकारी के लिए 

This notification is effective for a period from 7 -9- 1984 to 
एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी , 31 - 3 - 1986 . 
अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , नई दिल्ली ने निम्न 

INo, 6043 / F . No. 203 / 74 / 84-ITA.IT] 
लिखित संस्था को आयकर नियम , 1952 के नियम 6 के 
माथ पठिन आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की 
उपध ग ( 1 ) के बंड (ii ) के प्रयोजनों के लिए " संगम " 

का . प्रा . 4466 : - इस कार्यालय की दिनांक 12- 6- 8 1 
प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है , की अधिसूचना मं . 4024 ( फा . मं . 203/ 261 / 80 
अर्थात् :---- 

पा . का . नि . -II ) के सिलसिले में , सर्वसाधारण की जानकारी 
1 . यह कि दि बाई जेरबाई वाडिया होस्पिटल फॉर के लिए एतद्वारा अधिसुचित किया जाता है कि विहित 
चिल्डन एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्छ हैल्थ रिमर्च सोसाइटी , प्राधिकारी , अति विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभ, ग, नई दिल्ली 
बम्बई वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों ने निम्नलिखिन संम्धा को आयकर नियम 1962 के नियम 
का पृथक ले जा रहेगा । 

6 के माथ पटिन अायकर अधिनियम , 1961 की धारा 
१ . यह कि उन संगम अपने वैज्ञनिक अनुसंधान संबंधी 

35 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( iii ) के प्रयोजनों के लिए 
क्रियाकलापों की व पिक विवरणी , विहित प्राधिकारी का 

"मंगम " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शतों पर अनमोदित 
प्रत्येक वितीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल , तक 

किया है ,अर्थात् : -- 
ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधि 

1 . यह कि ज्ञान प्रबोधिनी , पुणे वैज्ञानिक अनुसंधन के लिए 
कथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए । 

उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रहेगा । 
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2 . यह कि उक्त मंस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान मंबंधी 
क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी , विहित प्राधिकारी को 
प्रत्यक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल , तक ऐ 
प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित 
किया जाए और उसे सूचित किया जाए । 

3 . यह कि उक्त संस्था अपनी कुल प्राय तथा व्यय 
दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी 
परिसंपत्तियां , देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र को एक - एक 
प्रति , प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत 
करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक - एक प्रति 
संबंधित प्रायकर आयुक्त को भेजेगा । 

संस्था 


35 की उपधारा ( 1 ) के खंड (ii ) के प्रयोजनों के लिए 
" संगम ” प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित 
किया है, अर्थात् :- - 

यह कि जयरामदास पटेल वंशानिक अनुसंधान संस्था , 
बंबई, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों 
। पृथक लेखा रखेगी । 

___ 2 . यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी 
क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी , विहित प्राधिकारी को 
प्रत्येक चित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल , तक ऐसे 
प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित 
किया जाए और उसे सूचित किया जाए । 

*. 3. यह कि उक्त संगम अपनी कुल प्राय तथा व्यय 
दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी 
परिसंपत्तियां , देनदारियां दर्शाते हुए तुलन -पत्र की एक - एक 
प्रति , प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत 
करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक- एक प्रति 
संबंधित आयकर प्रायुक्त को भेजेगा । 

संस्था 
" जय राम दास पटेल वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था, बंबई ” । 


" ज्ञान प्रबाधिनी , पुणे " । 


यह अधिसूचना 1- 1 - 1984 से 31- 3- 1985 तक की 
अवधि के लिए प्रभावी है । 

[ सं . 6042/ फा . सं० 203 / 233 / 83- पा . क . नि .-II ] 
S .O . 4466 .-- In continuation of this Office Notification No . 
4024 ( F. No . 203 / 261 / 80 - 1] A .JI) dated 12- 6 - 1981 , it is here 
by notified for general information that the institution inen 
tioned below has been approved by Department of Science & 
Technology , New Delhi, the prescribed authority tor the rur 
poscs of clause (iii ) of sub -section ( 1 ) of Section 35 of the 
income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax 
Rules , 1962 under the category " Institution " subject to the 
following conditions - 


यह अधिसूचना 3 - 7-1984 से 30- 6 - 1986 तक की 
अवधि के लिए प्रभावी है । 


[सं . 6046/ फा . सं . 203/ 163/ 84 - प्रा . क . नि .-II) 


(i) That the Jnana Prabodhini, Pune, will maintain a 

separate account of the sums received by it for 

scientific research . 
(ii) That the said Institution will furnish annual returns 

of its scientific rescach activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forms as 
may be laid down and intimated to them for this 
purpose by 30th April each year 


S . O . 4467. — In continuation of this Office Notification No , 
4201 ( F. No. 203 / 266 /80-ITA. II ) dated 3 - 9 - 1981, it is hereby 
notificd for general information that the institution mentioned 
below has been approved by Department of Science and Tech 
nology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes 
of clause ( ii) of sub -section ( 1 ) of section 35 of the income 
tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules , 1962 
under the category " Association " subject to the following 
conditions : 


( iii) That the said Institution will submit to the Prescriticd 

Authority by 30th June cach year a copy of their 
audited annual accounts showing their total income 
and expenditure and balance sheet showing Its Assets 
and liabilities with a copy of cach of these documents 
to the concerned Commissioner of Income-tax . 

INSTITUTION 

"Jnana Prabodhini , Pune . 
This notification is effective for a period from 1 -1- 1984 to 
31 - 3 - 1985 . 

INo. 6042 / F. No. 203 /233 / 83 -ITA. II ] 


( i) That the Jayaramdaa Patel Scientific Research Foun 

dation , Bombay will maintain a separate account of 
the suns received by it for scientific research , 


( ii) That the said Absociation will furnish annual returns 

Or its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forms as 
may be laid down and intimated to them for this pur 
Pose by 30th April each year . 


नई दिल्ली , 21 नवम्बर 1984 , 


( ui) That the said Association will submit to the Prescribed 

Authority by 30th June each year a copy of their 
audited annaal account , showing their total income 
and expenditure and balance sheet showing its assets 
and Habilities with a copy of each of these documents 
to the concerned Commissioner of Income-tax , 


INSTITUTION 


का . पा 4467 : - - इस कार्यालय की दिनांक 3 - 9- 81 
की अधिसूचना सं , 4201 फा . सं . 203/ 266/ 80 
प्रा . का . नि . -II ) के सिलसिले में , मर्वसाधारण की जान 
कारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित 
प्राधिकारी , प्रर्यात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , नई दिल्ली 
ने निम्नलिखित संस्था को प्रायकर नियम , 1962 के नियम 
6 के साथ पठित प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 


"Jayaramdas Patel Scientific Research Foundation, Bombay . " 

This notification is effective for a period from 3- 7.1984 to 
30- 6- 1986. 

INo. 6046 / F. No. 203 / 163 / 84-ITA.II] 
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may be laid down and intimated to them for this 
purposo by 30th April each year . 


फा . आ , 4488 -- इस कार्यालय की विनांक 18- 9-1981 की 
अधिसूचना से , 4223 ( फा . सं . 203/ 29/ 81- आ . भ . नि . II ) 
के सिलसिले में , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्दारा अधिसूचित 
किया जाता है कि विहित प्राधिकारी , अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
विभाग , नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के 
नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की 
उपधारा ( 1 ) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए " संस्था " प्रवर्ग के अधीन 
निम्नलिखित सों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् : -- 


( ii ) That the said Institution will submit to the Prescribed 

Authority by 30th June each year a copy of their 
audited annual accounts showing their total income 
and expenditure ang balance sheet showing its assets 
and liabilitics with a copy of each of these documents 
to the concerned Commissioner of Income- tax, 


INSTITUTION 


" The Mother s Service Society, Pondicherry ". 


( i) यह कि दि मदर्स सर्विम सोसायटी, पोडिचरी, वैशानिक अनुसंधान 

के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा । 


This notification is effective for a period from 1 - 4- 1984 to 
31 - 3 - 1985 . 

No. 6047 / F. No . 203 / 46 /84:ITA- II ] 


(ii ) यह कि उक्त संस्थान अपने वज्ञायनिक अनुसंधान संबंधी क्रिया 

कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप 
में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया 
आए और उसे सूचित किया जाए । 


( ii ) यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दशाते हुए 

अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों को तथा अपनी परिसंपत्तियां , 
देनदारियां वति हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति , प्रतिवर्ष 
30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन 
दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक -एफ प्रति संबंधित आयकर 
आयुक्त को भेजेगी । 


का . आ . 4469.---इस कार्यालय की दिनांक 18-5-1983 की 
अधिसूचना सं . 5186 ( फा . सं . 203/1/ 83- आ००नि० II ) के सिल 
सिले में , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया 
जाता है कि पिहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , 
मई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 8 
के साथ पटित आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) 
के खंड ( ii ) के प्रयोजनों के लिए " संस्था " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित 
शों पर अनुमोवित किया है , अर्थात् : - -- 


संस्थान 


( 1) यह कि अपर्णा आश्रम , नई दिल्ली वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 

उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृषक लेखा रहेगा । 


"दि मदर्स सर्विस सोसायटी, पारिचरी " 


. 


यह अधिसूचना 1- 4- 1984 से 31- 3- 198 5 तक की अवधि के लिए 
प्रभावी है । 


( ii ) यह कि उक्त संस्थान अपने वेज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों 

की वार्षिक विवरणी , विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष 
के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल , तफ ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत 
फरेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और 
उसे सूचित किया जाए । 


[ सं . 8047/ फा , सं , 203/ 48/ 84- आ . क . नि . -II] 


S .O . 4468 . — In continuation of this Office Notification No. 
4223 ( F. No. . 203 / 29 / 81-JTA.II ) dated 18- 9 -1981 , it is hereby 
notified for general information that the institution mentioned 
below has been approved by Department of Science & Tech 
nology , New Delhi, the prescribed authority for the purposes 
of clause (iii) of sub -section ( 1) of Section 35 of the Inconic - tax 

Act, 1961 read with Rule 6 of the Income -tax Rules , 1962 
under the category " Institution " gubject to the following 
conditions : 


( iii ) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए 

अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां 
देनदारियां दर्शाते हुए तुलन -पत्र की एक -एक प्रति , प्रतिवर्ष 
. 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन 
दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक -एक प्रति संबंधित मायकर 
आयुक्त को भेजेगा । 


संस्था 


(i) That the Mother s Service Society; Pondicherry will 

maintain a separate account of the sums l eceived by 
it for scientific researcb . 


" अपर्णा आश्रम , नई दिल्ली " । 


31- 3- 1985 सफ की अवधि के 


यह अधिसूचना 25- 4- 1984 से 
लिए प्रभावी है । 


[ सं . 80 48/ फा , से . 203/ 19 3/ 84- आ . क . नि . IT ] 


( ii ) That the said Institute will furnish annual returns 

of its soientific research activities to the Prescribed 

Authority for every financial year in such forms ag 
1211 - GI /84- 2 
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, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
मई दिल्ली, 12 नवम्बर , 1984 

आदेश 


S. 0 . 4469 . - In continuation of this Office Notification No . 
5186 ( F. No. 203 / 1 / 83-ITA. II ) dated 18-5 -1983 , it is hereby 
notified for general information that the institution mentioned 
below has been approved by Department of Science & Tech 
nology , New Delhi, the Prescribed Authority for tho purposes 
of clause (ii ) of sub-section (1 ) of Section 35 of the Income 
tax Act , 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 
under the category " Institution " subject to the following con 
ditions : 


(1 ) That the " Aparna Asrama New Delhi " will maintain 

a separato account of the sum roccived by it for 
scicntific research . 


आयकर 
का . आ . 4471. -. - आयकर ( प्रमाण-पत्र संबंधी कार्यवाही ) नियम, 
1962 के नियम 6 द्वारा प्रवास शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निदश दता है कि भारत सरकार के वित्त 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 12- 11- 84 की अधिसूचना सं . 
6031 ( फा . सं . 398/ 32/ 84 - आ . क . (म . ) के अतर्गत कर वसूली 
अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 
प्राधिकृत श्री एफ . एस . परमार-गुजरात राज्य के और गोवा, दमण और 
दीय संघ राज्य क्षेत्रों के दमण और दीव और दादरा और नागर हेवली 
संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में समाधिकारी का प्रयोग करेंगे । 

2. यह आदेश, श्री एफ . एस . परमार द्वारा कर वसूली अधिकारी 
के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगा । 
[ सं . 6032/ फा . सं . 398/ 32/ 84- आ . क . ब . ] 

बा . नागराजन , उप- सचिव 


(ii) That the said Textitution will furnish annual returns 

of its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forms as 
may be laid down and intimated to them for this 

purpose by 30th April cach year , 
(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed 

Authority by 30th June each year a copy of their 
audited annual accounts showing their total income 
and expenditure and balance sheet showing its assets 
and liabilities with a copy of each of these documents 
to the concernel Commissioner of Income-tax. 

INSTITUTION 

" Aparna Asrama, New Delhi ". 
This notification to effective for a period from 25 -4 - 1984 to 
31 - 3 - 1985 . 

INo. 6048 / F No. 203 / 193 / 84 -JTA. M] 


CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 
New Delhi, the 12th November, 1984 

ORDER 

INCOME- TAX 
S. O. 4471, - In pursuance of sub-clause (iii ) of clause ( 44 ) 
of section 2 of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) , the 
Central Government hereby authoriscs Shri F. S . Parmar , 
being a gazetted officer of the Central Government to exer 
cise the powers of a Tax Recovery Officer under the said 
Act , 

2. This Notification shall come into force with effect from . 
the date Shri F. S . Parmar takes over charge as Tax Re 
covery Officer. 

[ No. 6032| F. No, 398/32/84- IT ( B) ] 

B. NAGARAJAN. Dy. Secy, 


रण 


शुद्धि -पत्र 
का . आ . 4470.-- सर्वसाधारण को आनकारी के लिए एतद्वारा 
अधिसूचित किया जाता है कि वित्त मन्त्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 
9-5- 1983 की अधिसूचना से . 5166 ( फा . 203/ 16/ 83- आ . क . 

नि .- II ) की पांचवीं पंक्ति के अन्त में आने वाले शम " संगम " के स्थान 
. पर "विश्व विद्यालय " पढ़ा जाए । 


( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली , 29 नवम्बर, 1984 

आयकर 
का , आ , 4472. - - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 10 की उपधारा ( 23 ग ) के उपखण्ड ( v ) धारा प्रवस्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ 
"बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम संस्था दृस्ट " को कर निर्धारण वर्ष 
1984 85 से 1986- 87 तक के अतर्गत आने वाली अवधि के लिए 


[ मं . 8049 / फा . सं . 203/ 16/ 83- आ . क . नि .- II ] 

गिरीश बवे , अवर सचिव 


4210 


THE GAZETTE OFINDIA : DECEMBER 22 , 1984/PAUSA 1, 1906 


[ PART II -- SEC. 3 ( i)] 


New Delhi, the 4th December , 1984 


S .O . 4476. — In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 ( 21 of 1976 ) the Central Government hereby makes 
the following amendment in the notifications of the Govern 
ment of India in the Ministry of Finance (Department of 

Economic , Affairs ) S. O . No. 273 ( E ) ( No . F. 4-134 / 76 . 
AC ( I) namely : 


S. 0 . 4478. - In exercise of the powers conferred by sub . 
section (1 ) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 ( 21 of 1976 ) , the Central Government hereby appoints 
Shri M . R . Vijafrania as the Chairman of the Saran Kshetriya 
Gramin Bank , Chapra and specifies the period commecning 
on 21- 7-84 and ending with the 31-7- 87 As the period for 
which tho said Shri M . R . Vijaijania shall hold office as such 
Chairman , 

INo. F. 2-94 / 84-RRB] 


In the said notification for the words " district of Santhal 
Parganas " the words " Districts of Dumka , Deoghar, Godda , 
Sahibganj " shall be substituted . 


[ भाग II - 3 3( ii )] 


भारत का राजपत्र : दिसंबर 22, 1984/पौष 1, 1906 
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- 


- 


( आपकर ) 


duty on bonds in the form of secured debenturus ( series IV ) 
of the face value of Eight crores and fifty lakhs of rupees 
to be issued by the said corporation . 


का . आ . 4473 : - - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) . 
की धारा 10 की उपधारा ( 23ग ) के उपखण्ड ( v ) द्वारा प्रस्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त खण्ड के 
प्रयोजनार्प , " श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान , मथुरा " को कर निर्धारण 
वर्ष 1985- 86 से 1987-88 तक के मतर्गत आने वाली अवधि के लिए 
अधिसूचित करती है । 


INo. 61 / 84- Stamps- F. No. 33 / 54 / 84-ST ] 

___ BHAGWAN DAS, Under Secy. 


( आर्षिक कार्य विभाग ) 
( बैकिंग प्रभाग ) 


[ से . 6062/ फा . सं . 197-2 / 35/ 82- आ . क . ( मि - 1 )] 

आर . के . तिवारी, अवर सचिव 


नई दिल्ली, 19 नवम्बर , 1984 


( INCOME-TAX ) 
S. O . 4473. - In exercise of the powers conferred by sub 
clauss ( v ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income -tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the. Central Government hereby 
notifies " Shri Krishna Janmasthan Seva- Sansthan, Mathura " 
for the purpose of the said section for the period covered by : 
the assessment years 1985- 86 to 1987- 88 . 


मा . आ . 4476.-प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 ( 1976 का 21 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार, वित्त मंत्रालय ( आर्थिक कार्य विभाग ) की अधिसूचना सं . 
का . भा . 447 ( ई ) स . एफ . 1- 9/ 80- आर , आर . बी . (I ) में निम्नलिखित 
संशोधन करती है अर्थात् :- - 

उपर्युक्त अधिसूचमा में " राधी जिला " शब्दों के स्थान पर " रानी, 
वहरडग्गा और गुमला जिले " शम्ब रखे जाएगे । 


[सं . एफ . 1 ( 8)/ 84- आर . आर . बी . ] 


[ No. 6062 / F. No. 197- A / 35 / 82-IT ( AI ) ] 

___ R . K. TEWARI, Under Secy . 


नई विस्सी , 3 दिसम्बर, 1984 


(Department of Economic Affairs) 

(Banking Division ) 


आदेश 
सटाम्प 


New Delhi, the 19th November, 1984 


का . आ . 4474. - - भारतीय स्टाम्प नियम , 1899 ( 1899 का 2 ) 
की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के मुण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एसद्वारा हिन्दुस्तान विकास निगम 
लिमिटड को मात्र छ: लाख, संतीस हजार, पांच सौ रुपय के उस समेकित 
स्टाम्प शुल्क की अवायगी करने की अनुमति दसी है जो उक्त निगम गरा 
जारी कि जाने वाले आठ करोड , पचास लाख रुपय के अंकित मूल्य के 
सुरक्षित ऋण पत्रों ( श्रखला IV ) के रूप में बन्धपक्षों पर स्टाम्प शुल्क 
के कारण प्रमार्य है । 


S . O . 4475 . — In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 (21 of 1976 ) the Central Government hereby makes 
the following amendment in the notifications of the Govern 
ment of India in the Ministry of Finance (Department of 
Eonomic Affairs ) S. O . No . 447 ( E ) [ No. F. 1- 9 / 80- RRB(I ) ] 
namely : - - 


In the said notification for the words " district of Rapchi" 
the words " Districts of Ranchi , Lahardagga and Gumla " 
shall be substituted . 


[सं . 61/ 84-स्टाम्प -फा० सं . 33/ 54/ 84-वि . क . ] 

भगवान दास , 
अपर सचिव 


INo. F. 1 ( 8) /84- RRB ] 


Now Delhi, the 3rd December , 1984 

ORDER 
STAMPS 


का . आ . 4478 -- प्रावेशिफ प्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1978 
का 21) की धारा ( 3) की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, वित्त मंत्रालय ( आपिक कार्य विभाग ) 
की अधिसूचना सं . फा . मा . 273 (x ) से . एफ . 4- 134/ 76-ए . सी . 
( I) में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् : 


s. o. 4474. -- In exercise of the powers conferred by clause 
( b ) of sub-section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act , 
1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government hereby permits 
the Hindustan Development Corporation Ltd . to pay conso 
lidated stamp duty of six lakhs thirty seven thousand and 
five hundred rupees oply , chargeable on account of the stamp 


उपयुक्त अधिसूचना में " संथाल परगना जिला " शम्बों के स्थान पर 
" दुमका देवधर गोडा, साहिबगंज के जिल " शब्द रख पाएंगे । 


सिंख्या एफ 


1 ( 8 )/ 84- आर . 


आर . मी . ] 
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S. O . 4476. - In exercise of the powers conferred by sub 

New Delhi , the 4th December, 1984 
section (1 ) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 (21 of 1976 ) the Central Government hereby makes S . O . 4478. - In exercise of the powers conferred by sub 
the following amendment in the notifications of the Govein 

section ( 1 ) of section 11 of the Regional Rural Banks Act , 
ment of India in the Ministry of Finance ( Department of 

1976 (21 of 1976 ) , the Central Government hereby appoints 

Shri M . R . Vijairanla as the Chairman of the Saran Kebetriya 
Economic . Affairs) S. O . No. 273( E) ( No . F. 4- 134 / 76 . 

Gremin Bank , Chapra and specifies the period commeching 
AC (I) namely :- - 

on 21 - 7 -84 and ending with the 31 - 7 - 87 as the period for 
which the said Shri M . R . Vijalrania shall hold office as such 

Chairman . 
In the said notification for the words " district of Santbal 

INo. F. 2-94 / 84-RRB] 
Parganas " the words " Districts of Dumka, Deoghar, Godda , 
Sahibganj " shall be substituted . 

[ No. F. 1 ( 8) /84-RRB] 

फा , आ . 4479. - - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 
( 1976 का 21 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री खगेश्वर पूहन 
को धेनकनाल प्राम्य बैंक , घेनकनाल का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 

24- 9- 84 से प्रारम्भ होकर 30- 9- 87 को समाप्त होने वाली अवधि 
नई दिल्ली , 22 नवम्बर, 1984 

को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री बगेश्वर 
फा . आ . 4477 . ---प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 पूहन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे । 
( 1976 का 21 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार वित्त मंत्रालय ( आर्थिक कार्य विभाग ) 

[ संख्या एफ . 2- 103/ 84- आर . आर . बी . ] 
की अधिसूचना से . मा . आ . 787 ( ई ) ( सं . एफ . 4- 90/ 76- ए . सी . 
( I ) में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् : -- 
उपर्युक्त अधिसूचना में “कसानोर जिला " शब्दों के स्थान पर " कन्ना 

S .O . 4479 . — In cxercise of the powers conferred by sub 

section ( 1 ) of section 3 of the Regional Rural Bank Act , 
मौर और कासरगोड़ जिले " शब्द रखे जाएंगे । 

1976 ( 21 of 1976 ) , the Central Government heroby appoints 

Shri Khageswar Puhan as the Chairman of the Dhenkanal 
[ संख्या 10 ( 34 ) 81- आर . मार . मी . ] Gramya Bank , Dhenkanal and specified the period commcnc 

ing on the 24- 9 - 84 and ending with the 30 - 9- 1987 as tho 
___ Now Delhi , the 22nd November, 1984 

period for which the said Shri Khageswar Puhan shall hold 

office as such Chairman. - 
S.O . 4477. — In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 3 of the Regional Rural Bank Act, 

INo. F. 2-103 / 84- RRB] 
1976 ( 21 of 1976 ) the Central Government hereby makes 
the following amendment in the notifications of the Govern 

का०मा० 4480. -- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 
ment of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue and Banking ) S. O . No . 787 ( E ) No . F. 4- 90 / 76 21 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एस . के . षटम को मुगेर फांद्रीय ग्रामीण 
AC ( I ) . 

बैंक , मुंगेर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 13- 9- 84 से प्रारम्भ होकर 
In the said notification for the words " district of Canna 

30- 9- 87 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धा. 

रित करती है जिसके दौरान श्री एस . के . घटक अध्यक्ष के रूप में कार्य 
nore " the words " Districts of Cannonore and Kasaragod " 

करेंगे । 
shall be substituted . 
No. F. 10 ( 34) /81- RRB ] 

[ संख्या एफ . 2( 45 )/ 81- मआर . भार . बी . ] 

एस . एस . हमूरकर, निदेशक 


नई दिल्ली , 4 दिसम्बर, 1984 


का . आ 4478 - - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा II को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एम . आर . विजयरानिया को 
सग्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , छपरा का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 21- 7-84 
से प्रारम्भ होकर 31- 7- 87 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के 
रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री एम . आर . विजयरानिया 
अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंग । 


S. O . 4480. - In oxercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 ( 21 of 1976 ) , the Central Government hereby appoints 
Shri S . K . Gbatak as the Chairman of the Monghyr Kshc 
triya Gramin Bank, Monghyr and specifies as the period 
commencing on the 13- 9 - 84 and ending with the 30 - 9- 87 as 
the period for which the said Shri Ghatak siall hold offico 
as such Chairman. 


[ No. F. 2 ( 45 ) / 81- RRB] 
S. S. HASURKAR, Director 


[ संख्या एफ . 2- 94/ 84- आर . आर . बी . ] 


भाग II - खण्ड 3 ( ii )] 


भारत का राजपक्ष । दिसम्बर 22, 1984/ पौष 1, 1906 
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नई दिल्ली , 19 नवम्बर , 1984 


का . प्रा . 4481 -- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 की धारा 
53 ( 2 ) के अनुसरण में केन्द्रीय निदेशक बोर्ड ने भारत सरकार को 30 
जून 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज 
पर धार्षिक रिपोर्ट भेजी है ओ नीचे उदत की जाती है --- 

[ संख्या एफ . 12/ 88 / 84-बी० प्रौ -1] 
भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज के संबंध में गार्षिक रिपोर्ट 

1 जुलाई 1983 से 30 जून 1984 तक 


मिलियन टन के नये सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने की आशा है । जूट और 
मेस्ता का उत्पादन 1982-83 के 7. 2 मिलियन गांठों की तुलना में 
7 . 5 मिलियन गाठों के उपतर स्तर पर है । रुई के उत्पादन का अनुमान 
फिलहाल 7 . 7 मिलियन गांठें लगाया जा रहा है । पिछले वर्ष का 
उत्पावन 8 . 3 मिलियन गांठे रहा था । गन्ने का उत्पादन 1982- 83 के 
189 मिलियन टन की तुलना में 165 . 170 मिलियन टन के पास 
पास होने की प्रशाा है । 


भाग 1- - भाषिक स्थिति 
1983-84 में अर्थ-व्यवस्था ने विशेष रूप से कृषि उत्पादन में तीव्र 
बक्षि के परिणामस्वरूप उल्लेखनीय वृद्धि वर्ज की । हालांकि प्रौद्योगिका 
उत्पादन में भी पिछले वर्ष की तुलमा में उच्चतर वृद्धि दर्शायी , 
फिर भी यह धृद्धि दर योजना लक्ष्य से काफी नीचे थी । राष्ट्रीय माय 
1982-83 की 2 प्रतिशत से भी कम की वृद्धि की मुलना में लगभग 
8. 5 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है । व्यापार अंतराल में बढ़ोतरी के 
गावजूद विदेशी भुगसानों की स्थिति में भी सुधार हुआ । इन सब अनुकूल 
गतिविधियों के बावजूद मूल्य स्थिति लगातार चिंता का कारण बमो 
रही । 


____ 6. छठी पंचवर्षीय योजन के पहले चार वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र का 
निष्पादन कुल मिलाकर संतोषजनक रहा है । छठी योजना ने खाद्यानों 
के लिये वार्षिक बढ़ोतरी की चक्रवृद्धि दर 1979- 80 के प्रवृत्ति प्राधार 
उत्पावन-स्तर पर 3 . 9 प्रतिशत रखी थी । इसकी तुलना में योजना 
प्रधि के चार वर्षों में वार्षिक वृद्धि दर 4 . 2 प्रतिशत रही है । खाधानों 
में से चावल के लिये बढ़ोतरी की वार्षिक चक्रवृद्धि दर 4 . 2 प्रतिशत 
गेहं के लिये 4 . 3 प्रतिशत मोटे अनाजों के लिये 1 . 8 प्रतिशत तथा 
वालों के लिये 4 . 6 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया था । इन लक्ष्यों की 
तुलना में 1983- 84 तक वास्तविक वृद्धि दरें चावल के लिये 3 . 8 
प्रतिशत , गेहूं के लिये 5 . 9 प्रतिशत , मोटे अनाजों के लिये 3 . 5 
प्रतिशत तथा दालों के लिये 2 . 5 प्रतिशत रही हैं । 


हषि उत्पादन 


___ 7, वाणिज्यिक फसलों के संबंध में योजना में रुई के लिये 4 . 6 
प्रतिशत, कच्चे जूट भौर मेस्ता के लिये 3 . 9 प्रतिशत तिलहनों के लिये 
5 . 0 प्रतिशत , तथा गने के लिये 4 . 1 प्रतिशत , की बढ़ोतरी की मिश्रित 
पार्षिक पक्राठि घरों का अनुमान लगाया गया था । योजना के पहले 
पार वर्षों के दौरान वास्तविक निष्पादन से पता चलता है कि सभी का 
उत्पादन लक्ष्यों से नीचे रहा सिवाय तिलहनों के, जिनका उत्पादन 3. 4 
प्रतिशत बढ़ा । रुई के लिये वास्तविक मिश्रित पुद्धि पर केवल 1 . 3 
प्रतिशत थी । कच्चे जूट सथा मेस्ता ने कोई वृद्धि नहीं दर्शायी जबकि 
गने के लिये 0 . 8 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि रही । 


2. वर्ष के दौरान कृषि उत्पादन ने उल्लेखनीय वृति दर्शायी । 
बाधान उत्पादन के मद्यतन माकलनों के अनुसार वर्ष के दौरान कुल 


के उच्चतम स्तर से लगभग 13 प्रतिशत अधिक था । अधिकतर वाणिज्यिक 
फसलों में पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में सधार पर्शाया । हो 
इस मामले में कई तथा गमा विशेष अपवाद रहे । 


___ 3. हालाकि कृषि के क्षेत्र में अनुकूल परिणाम बुनियादी तौर पर 
मौसमी उपापनों के कारण रहे फिर भी इनके पीछे उपयुक्त कृषि नीति 
में भी अपनी भूमिका निभाई है । उधरकों के मूल्य में कमी और उसकी 
वितरण प्रणाली में विस्तार से उर्वरकों के उपभोग को बढ़ावा मिला । 
सिंचाई पाले क्षेत्र में भी विस्तार हुआ । इसके साथ ही बेहतर किस्म के 
बीजों तथा अन्य निवेश वस्तुओं के वितरण में भी पौर प्रगति हुई । 


4. खाधानों का कुल उत्पादन अब तक के सर्वाधिक स्सर 150 . 6 
मिलियन तक पहुंच जाने का अनुमान है । इसमें 88 . 8 मिलियन टन 
खरीफ उत्पादन तथा 61. 8 मिलियन टन रबी उत्पादन शामिल है । 
उत्पावन का यह स्तर 1981-82 के 133 . 3 मिलियन टन के पिछले 
रिकार्ड उत्पावन से 17 . 3 मिलियन टन प्रधिक प्रौर 1982-83 के 


8. उत्पादन में वृद्धि होने तथा खरीद लागतों में भकोतरी होने की 
पजह से पाधानों की अधिक मात्राएं सार्वजनिक वितरण के लिये बरीवी 
गई है । विपणन वर्ष 1983- 84 (असूबर 1983 - जून 1984) के 
दौरान चावल की खरीद 7 . 5 मिलियन टन रही ओ 1982-83 की 
इसी अवधि के दौरान की गयी 6 . 9 मिलियन टन की सरीव से 8 . 7 
प्रतिशत अधिक पी । विपणन वर्ष 1983- 84 ( अप्रैल-मार्च ) के दौरान 
की गयी 8 . 3 मिलियन टन गेहूं की खरीद भी 1982- 83 में की गयी 
7 . 7 मिलियन टन की खरीद की तुलना में अधिक पी । 1984 - 85 के 
पौरान गेहूं की खरीद 9 मिलियन टन के अब तक के सर्वोच्च स्तर पर 
पहुंच गयी है और ये 1983-84 मौसम की इसी अवधि के दौरान की 
गयो 8 मिलियन टन की तुलना में 12 . 5 प्रतिशत अधिक पी । कुल 
खाद्यान्न उत्पादन प्रतिशत के रूप में खाद्यान्न की कुल खरीद 1979- 80 के 
लगभग 9 प्रतिशत से बढ़कर पिछले दो वर्षों में 11 , 12 प्रतिशत हो 
गयी है । गेहूं उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत पौर चावल उत्पावन का 
लगभग 13 प्रतिशत खरीदा जा रहा है । खासान की अधिकतर बरीव 
कुछ ही राज्यों तक सीमित रखी गयी है । इस सरह खरीदे गये गेहूं का 
लगभग 98 प्रतिशत मुख्य रूप से 3 ही राज्यों अर्थात् पंजाब ( 60 प्रतिशत ) , 
उत्तर प्रदेश ( 20 प्रतिशत ), हरियाणा ( 18 प्रतिशत ) से है । इसी तरह 
भरीदे गये चावल का लगभग 89 प्रतिशत 5 राज्यों अर्थात् पंजाय ( 44 
प्रतिशत ), हरियाणा ( 11 प्रतिशत ), आन्ध्र प्रदेश ( 18 प्रातशत ), उत्तर 
प्रदेश ( 10 प्रतिशत ) पौर तमिलनाडु ( 6 प्रतिशत ) से है । 


अथवा 17 . 3 प्रतिशत अधिक है । 1983- 84 का उत्पादन वर्षे के लिये 
की गयी अपेक्षाओं को पीछे छोड़ गया है तथा छठी पंचवर्षीय योजना के 
मध्यावधि मूल्यांकन में 1984- 85 के लिये निर्धारित किये गये 153. 8 
मिलियन टन के लक्ष्य से सिर्फ 2 . 00 प्रतिशत नीचे है । पावल का 
59 . 4 मिलियन , टन उत्पादन 1978- 79 में प्राप्त किये गये 53 . 8 
मिलियन टन के पिछले सर्वाधिक उत्पावन पर 5 . 6 मिलियन टन अथवा 
10 . 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है । गेहूं का उत्पादन भी 1982- 83 
में प्राप्त किये गये 42 . 5 मिलियन टन के पिछले बेहतरीन स्तर से बढ़ 
कर 44. 7 मिलियन टन के नथे मर्वोच्च स्तर पर जा पहुंचा है । 


____ 9. खुले बाजार में उपलब्धतामों में सुधार होने के कारण सार्वजनिक 
वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्न उठाये जाने में 1982- 83 से वृद्धि 
की जो प्रवृत्ति दिखायी दे रही थी वह सितम्बर 1983 से कम होती 
चली जा रही है । परिणामस्वरूप खाधानों के सरकारी क्षेत्र के स्टॉक 

जो एक वर्ष पहले 18 . 9 मिलियम टम थे, मई 1984 के अंत में 
. 22 . 6 मिलियन टन हो गये । 


5. जहां तक वाणिज्यिक फसलों का सवाल है तिलहनों , कच्चे जूट तपा 
मेस्ता का उत्पादन अधिक होने के प्रासार हैं जबकि गने और रुई के 
उत्पावन में गिरावट की माशंका है । तिलहनों का उत्पादन 12 . 6 
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प्रायोगिक उत्पादन 
__ 10. वर्ष के दौरान औद्योगिक क्षेत्र का निष्पादन हालांकि कृषि क्षेत्र 
के निष्पादन की तरह प्रभावशाली नहीं था , फिर भी पिछले वर्ष 
की तुलना में बेहतर था । वर्ष भर के दौरान सुधार परिलक्षित होता 
रहा लेकिन हाल ही के महीनों में अधिक स्पष्ट रूप से सामने पाया । 
वित्तीय वर्ष 1983- 84 के दौरान मौद्योगिक उत्पादन के सूचक में वृद्धि 
5 . 4 प्रतिशत रही जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि 3 . 9 प्रतिशत ही थी । 
सामान्य सूचक के तीनों ही घटकों में वर्ष के दौरान वृद्धि दर्ज की गयी । 
यह बसि " खनन पीर उत्खनन " में 1982-83 के 10 . 8 प्रतिशत की 
सुलना में 11 . 4 प्रतिशत , विनिर्मित वस्तुओं में 2 . 5 प्रतिशत की तुलना 
में 4. 0 प्रतिशत और “विद्युत् " में 7 . 1 प्रतिशत की तुलना में 6. 8 
प्रतिशत रही । चालू वित्तीय वर्ष 1984- 85 के पहले दो महीनों के 
दौराम सूचक ने पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान की 3 . 5 प्रतिशत 
की दृषि की तुलना में 7 . 6 प्रतिशत की और बुद्धि वर्ष की । तीनों ही 
क्षेत्रों में इस अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 
अधिक बड़ी वृद्धियां दर्ज की । 
___ 11. तिमाही निष्पादन विश्लेषण से पता चलता है कि मोद्योगिक 
उत्पावन एक तिमाही से दूसरी तिमाही में निरंतर बढ़ता हुआ मंतिम 
तिमाही में 7 . 3 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर पर जा पहुंचा । 1983-84 
में केवल पहली तिमाही को छोड़कर बाकी तिमाहियों में वृद्धि पिछले वर्ष 
की तुलना में अधिक थी जैसा कि इस सारणी में दिखाया गया है : - .. 
सारणी- -1 प्रौद्योगिक उत्पादन सूचक में सिमाही उतार-चढ़ाय 

(प्रतिशत रूप में ) 

1982- 83 1983- 84 
पहली तिमाही 

+ 6 . 0 + 3 . 5 
दूसरी तिमाही 

+ 2. 1 + 4. 9 
तीसरी तिमाही 

+ 3 . 5 + 5 . 7 
पीपी तिमाही 

+ 4 . 0 + 7 . 3 
____ 12. वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान मौद्योगिक उत्पावन में उपयोग 
प्राधारित वर्गीकरण के विश्लेषण से पता चलता है कि "उपभोक्ता वस्तु " 
उद्योग समूह के अलावा सभी समूहों ने वृद्धि दर्ज की पूंजीगत वस्तु उद्योगों 
ने 1982- 83 में दर्ज की गयी 2 . 7 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत 
वर्ष 1983- 84 के दौरान 10 . 8 प्रतिशत की उसनेखनीय वृद्धि दर्ज की । 
" मूल उद्योगों ” ने पिछले वर्ष की 8 . 1 प्रतिगस को प्रद्धि की तुलना में 
8 . 9 प्रतिशत को अपेक्षाकृत कम बुद्धि वर्ग को । “माध्यमिक वस्तु उत्पोगों " 
ने 6 . 0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज को जो 1982-83 की 2. 6 प्रतिशत की 
तुलना में काफी अधिक यो । “उपभोक्ता वस्तु उद्योगों " में 1982- 83 में 
3 . 7 प्रतिशत की वृद्धि के विपरीत 0 . 4 प्रतिशत की गिरावट मुख्य 
रूप से गैर-टिकाऊ माल के उत्पादन में 0 . 7 प्रतिशत की गिरावट के 
कारण हुई थी । दूसरी ओर टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में 2 . 4 प्रतिशत 
की वृद्धि दर्ज की गयी । 


उत्पावन दर्ज किया । अप्रैल- जून 1984 की तिमाही में इन उद्योगों के उत्पादन में 
कुल जमा वृधि: 14. 7 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पी जवकि पिछले वर्ष की इसी 
अवधि में 2 . 5 प्रतिशत को मामूली वृद्धि हुई थी । 
____ 15. वित्तीय वर्श 1983- 84 के दौरान कुल बिमली उत्पावन 139 . 9 
बिलियन किलोबाट रहा जो वर्ष 1982-93 के वोरान हुई 5 . 7 
प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 7 . 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है । फिर 
भी , यह खास तौर पर जलविद्युत उत्पादन में धीनी वृद्धि के कारण 

144 विलियन किलोवाट के लक्ष्य से कम रह । दक्षिण तथा पूर्व में जलविद्युत 
. उत्सादन पीसत से काफी नीचे था । जलविद्युत को वर्ष के दौरान कई भवनों जैसे 
पुरानी मशीनरो, खराब रखरखाव तथा जलाशयों में पानी के अपर्याप्त स्तर और 
साथ ही निर्धारित की तुलना में कम क्षमता स्थापित किए जाने मादि का सामना 
करना पड़ा । वर्ष 1983- 84 के दौरान ताप बिजली उत्पादन (परमाण, 
बिजलो सहित ) ने 10 . 2 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की । कोयले 
(लिग्माइट को छोड़कर ) का उत्पादन 1983- 84 के दौरान 1982- 835 
में 4 . 8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 6 . 1 प्रतिशत की वृद्धि के 
साथ 138 . 6 मिलियन टन रहा लेकिन यह फिर भी 142. मिलियन 
टन के लक्ष्य से 3 . 4 मिलियन टन कम रहा हालांकि इसके लिए नई खदानों से 
कोयला निकालना वर्तमान खदानों का गहरा खनन मादि कई उपाय किए गए 
थे । वर्ष की दूसरी छमाही में खानों और कामगारों की परिचालनगत क्षमता 
म उल्लेखनीय सुधार हुआ । कोयले के उठाव में वृद्धि होने पौर प्रमुख उपभोगतामों 
द्वारा स्टाक बना लिए जाने के बावजूद मार्च 1984 के अग्स में कोयले के 22 . 91 
मिलियन टन के विशाल पिट हैड स्टॉक जमा हो गए थे । 

16 अप्रैल- जून 1984 की तिमाही के दौरान बिजली उत्पावन 37. 4 
बिलियन फिलोवाट था जो 1983 की इसी अवधि की 1. 3 प्रतिशत की वृद्धि की 
तुलना में 15 . 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है । इस बात के लिए प्राणविक 
सहित साप तथा जल विद्युत उत्पादन उत्तरदायी थे । इनमें इस अवधि के दौरान 
क्रमशः 14 . 3 प्रतिशत और 18 . 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । इसी तरह इस 
प्रवधि के दौरान कोयले का उत्पादन 14 . 6 प्रतिशस की वृद्धि के साथ 33 , 4 
मिलियन टन रहा जबकि 1983 की इसी मवधि के दौरान इसके उत्पादन में 
1 . 8 प्रतिशत की गिरावट पायो यो । 
___ 17. पिछले कुछ वर्षों से कन्च पैट्रोलियम और पट्रोलिम रिफायनरी -उत्पादों 
के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है और इसमें 1983- 84 के दौरान क्रमश: 
23 . 6 प्रतिसत और 5 . 9 प्रतिशत की वृद्धि हई । यह वृद्धि 1982-83 के 
दौरान हुई 30 . 1 प्रतिशत और 10 . 2 प्रतिशत की वृद्धि के अलावा थी । सीमेंट 
का उत्पादन भी 1982- 83 के दौराम की 10 . 8 प्रतिशत की वृद्धि की 
तुलना में 14 . 3 प्रतिशत का वृद्धि के साथ काफी सुधरा । दूसरी मोर 
विक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में 12 . 3 प्रतिशत की गिरावट प्रायो 
अबकि 1982-83 में इसमें 0 . 5 प्रतिशत की मामूली सी वृद्धि हुई थी 
स्वदेश और विदेश वोमों में ही मांग में मंदी के कारण भारतीय 
इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को अपने उत्पादन में कटौती करती पड़ी । 
कन्ने पैट्रोलियम रिफायनरी उत्पादों के उत्पावन में 1984-85 की मप्रैल 
जन तिमाही के दौरान क्रमश. 22. 5 प्रतिशत पीर 0 . 2 प्रतिशत की 
वृद्धि हुई थी । जबकि 1983 को इसी अवधि के दौरान यह वृद्धि 19 . 8 
प्रतिशत और 8 . 9 प्रतिशत की रही । सीमेंट के उत्पादन में 1983 की 
इसी अवधि के दौरान 7 . 7 प्रतिशत की वृद्धि के बाद 13 . 9 प्रतिशत 
की पौर विहुई जबकि बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में 18 . 8 . 
प्रतिशत की गिरावट के विपरीत 9 . 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी । 

18. अन्य प्रमुख उद्योगों में से कपड़े (मिल क्षेत्र ) तपा ट्रैक्टरों में 
क्रमश . 14. 0 प्रतिशत पीर 21 . 0 प्रतिशत की भारी वृडियो वर्ज की 
गयीं अबकि 1982- 83 में मुख्य रूप से बम्बई मिलों में लम्बी हड़ताल 
के कारण मिल कपड़े के उत्पादन में 17 . 8 प्रतिशत मौर ट्रैक्टरों में 
25 . 3 प्रतिशत की गिरावटें पायी थी । दूमरी ओर चीनी के उत्पादन में 
16 . 4 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गयी । 

तील वृद्धि में अपने 

19. हालांकि माधारभूत उद्योगों के अकि उत्साहजनक निष्पादकता 
वति है , लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि विनिर्माण क्षेत्र को मनुपातिक 


____ 13. कृषि आधारित उद्योगों के उत्पावन ने 1983- 84 के दौरान 
1. 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जो 1982-83 को 2 . 7 प्रतिशत की 
बुधि से कम थी । इसका मुख्य कारण 1983- 84 की प्रतिम तिमाही 
( जनवरी-मार्च में ) 5 प्रतिशत की गिरावट यो । जनवरी मार्च में हुई 
गिरावट चीनी , जूट की वस्तुओं तथा पेय पदार्थों के काफी कम उत्पादन 
के कारण हुई थी । 

14. छ: प्राधारभूत उद्योगों - अर्थात् बिजली, कोयला, बिक्री योग्य 
इस्पात , कच्चा पट्रोलियम , पट्रोलियम रिफायनरी उत्पाद तथा सीमेंट 
सामान्य सूचक में जिनका भार 23 . 2 प्रतिशत है, ने वित्तीय वर्ष 1983 
84 में 6 . 7 प्रतिशत की समा वृद्धि दर्ज की । यह वृद्धि 1982- 83 में 
प्राप्त की गयी 8 . 8 प्रतिशत की वृद्धि के अलावा भी । विक्री. योग्य 
इस्पात के अलावा सभी प्राधारभूत उद्योगों ने वर्ष 1983- 84 के दौरान उच्चतर 
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अंश सफ सहायता मिली हो क्योंकि शक्ति को उपलब्धता और जरूरतों 

सारणी - 2 शुद्ध देशी बघत एवं निवेश के अनुमान ( चालू 
के बीच अभी भी एक अन्तराल बना हुआ है जिसने विशेष म्प से 

बाजार कीमतों पर ) 
धक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में पीयोगिक उत्पादन को प्रभावित किया है । 
हालांकि कोयसे और सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि हुई लेकिन फिर भी 

क्षेत्र मद 

राजकोषीय वर्ष 
घे लक्ष्यों से कम रहे, साथ ही वैगमों की अपर्याप्त उपलम्धता के कारण 
उन्ह उपभोक्ता केन्द्रों तक ले जाने में कठिनाई सामने पायी । पंजाब में 

1981- 1982- 1983 
मोर प्रौद्योगिक सम्बन्धों में प्रसारित की स्थिति के कारण मी विनिर्मित 

82 83 84 
वस्तुओं के उत्पावन पर प्रभाव पड़ा । 

( मनंतिम ) ( मस्थायी 

अनुमान ) 
20. 1970 फी प्राधार अवधि के साथ प्रौद्योगिक उत्पादन का सबक , 
तेजी से बढ़ते हए. कुछ उद्योगों, जैसे, पैट्रोलियम, कृत्रिम रेशा उद्योग , 
इलैक्ट्रॉनिक उद्योग प्रावि , जिसका सूचक में भार कम है, के उपत्र उत्पादन 

1. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में घरेलू क्षेत्र की शुद्ध 12 . 1 13 . 3 13. 0 
के प्रभाव को शायद पूरी तरह नहीं दर्शाता और इस कारण , हो सकता है , 

बखत जिसमें से विसीय परिसंपत्तियों में 6 . 0 797 . 9 
वास्तविक समय वृद्धि उस सूचक में उतार- चढ़ाव द्वारा कम प्रांकी जाती 
हो स प्रयोजन के लिये सरकार ने एक पैनल नियुक्त किया है जो इन 2. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र को 3. 5 2. 8 1 . 9 
सभी घटकों पर विचार करने के बाद प्रौद्योगिक उत्पावन में वास्तविक 

शुद्ध बचत 
उतार- चढ़ाव को बेहतर तरीके से दर्शाने के लिये नयी सूचक अंखला 3. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में देशी निमी निगम 0 . 

9 0 . 8 0 . 8 
को सिफारिश करेगा । 

. क्षेत्र की शुम बचत 
21. कुछ विशेष उद्योगों के साथ भी समस्यायें जड़ी रही हैं । उदाहरण 

4. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कुल शुस धेशी 16. 

5 6 . 9 16 . 8 
के लिये , सूती वस्त्र उयोग के मामले में , उद्योग अन्य समस्याओं के साथ 

बचत ( 1 + 2 + 3 ) 
साथ इस समय फच्चे माल की कमी की समस्या का सामना कर रहा है । 

5. सफल राष्ट्रीय जपाद में कुन सकल देशो 21 . 8 22. 7 22 . 1 
जूट वस्त्र उद्योग को लागत में वृद्धि , पन्य देशों के माथ प्रतियोगिता और 

मचन 
पश्चिम बंगाल में जूट मिल कर्मचारियों की 1984 की पहली तिमाही 6. शुद्ध देशी बघा में विदेशी स्रोतों का 2 . 3 1 . 6 1 . 4 
की हाल ही की हाताल का सामना करना पड़ा । उयोग को अब कम्ने 

प्रागमन 
जूट की कमी की स्थिति का भी सामना करना पड़ रहा है । कतिपय 7. शुद्ध देशी बचन में कुल शुद्ध निवेश ( 4 + 6) 18 . 8 18. 5 18. 0 
निवेश वस्तुओं की अपर्याप्त उपलब्धता और लागतों में बढ़ोतरी के कारण 

8 . शुस राष्ट्रीय उत्पाद में कुल सफल निवेश 23. 7 24. 2 23 . 3 
कागज उद्योग प्रस्प क्षमता- उपयोग से पीड़ित रहा जिसकी वजह से बड़ी 
इकाइयों के उत्पादन में गिरावट प्रायी और कई छोटी इकाइयो बंद हो 

टिप्पणी : 1981- 82 सथा 1982-83 के अनुपात पिछले वर्ष की 
गयीं । इंजीनियरी उद्योग पर पफ्रीकी देशों से कम निर्यात मांग पौर 

वार्षिक रिपोर्ट के अनुपात से मेल नहीं खासे क्योंकि राष्ट्रीय आय के 
पश्चिमी यूरोप में धीमी वसूली की वजह से संकट जारी रहा । इसके 

अनुमानों में बाद में लगा और प्रोको उपनग्ध होने पर प्रधान एवं निवेश 
अलावा कई मूल और पूंजीगत उद्योगों को अपने संयंत्रों और मशीनरी के 

में संशोधन किये गये । 
माधुनिक म होने का मामना करना पड़ा । 

23. भौतिक भास्सियों में घरेलू भेल की बचत 1982- 83 में शुस 

राष्ट्रीय उत्पाद के 5. 4 प्रतिशत से बहकर 1983-84 में शुद्ध राष्ट्रीय 
राष्ट्रीय पाय , बमन और निवेश 

उत्पाद के 6 . 0 प्रतिशत के बराबर हो गयी जबकि वित्तीय मास्तियों के 
22. रिजर्व बैंक माकलनों के अनुसार निरपेक्ष रूप में शुद्ध राष्ट्रीय 

रूप में वर्ष 1983-84 में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 7 . 9 प्रतिगत पर 

अपरिवर्तित बनी रही । कुल वित्तीय मास्तियों में मुद्रा और जमा के 
उत्पाद ( एन० एन०पी० ) की पर 1983- 84 में , 1078- 79 के बाद 

रूप में वर्ष के दौरान थोड़ी- सी गिरावट पायो । शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 
सर्षोच्च मर्यात 8 . 5 प्रतिशत के भासपास रहेगी । यह दर 1982-83 

अनुपात के रूप में जमाराशियों 1982-83 के 5 . 4 प्रतिशत से गिरकर 
में 1 . 7 प्रतिशत और 1981- 82 में 4 . 9 प्रतिशत थी । 1983- 84 के 

1983- 84 में 5 . 2 प्रतिशत रह गयीं । मुद्रा के रूप में बचत में थोड़ी 
लिये सकल शुद्ध देगी बचत का अस्थायी अनुमान चालू बाजार मूल्यों पर 

सी वृद्धि हुई और वह 1982- 83 के 1 . 4 प्रतिशत से बढ़कर 1983- 84 
शुख राष्ट्रीय उत्पाद का 16 . 6 प्रतिशत लगाया गया है । यह 1982- 83 

में 1 . 5 प्रतिशत हो गयी । सरकार पर दावे, जो पिछले वर्ष बलत तेजी 
में 16 . 9 प्रतिशत से मामूली- सी गिरावट दर्शाता है । 1981- 82 में 

से कम हो गये थे, 1983-84 में उनमें कुछ अद्धि हुई । घरेलू क्षेत्र में 
शुस देशी बचत शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की 18 . 5 प्रतिशत थी । 1983- 84 

देयताएं शुद्ध राष्ट्रीय पाव के 2. 8 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी रहीं । 
के दौरान शुद्ध देशी बघत के निरपेक्ष स्तर में वृद्धि हुई है और इस वर्ष 
के लिये बचत अनुपात में पोड़ी- सी गिरावट बचत की तुलना में शद्ध 

24. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बचत निष्पादन ने 1983- 84 
राष्ट्रीय उत्पाद में काफी तीन बद्धि के कारण हुई थी । सार्वजनिक क्षेन्न 

में कोई खास सुधार नहीं दर्शाया । केन्द्र सरकार के प्रशासन के बचत न 
को बखत में लगातार दूसरे वर्ष भी गिरावट हुई, 1983-84 में यह 

करने पर भी 1983- 84 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की कुल बचतों में 
गिरावट 0 . 9 प्रतिशत पाइंट थी । शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में देशी निगम 

1982- 83 की तुलना में गिरावट आयी । अलबत्ता , इस संदर्भ में यह 
क्षेत्र को बचत का हिस्सा 0 . 8 प्रतिशत बना रहा । परेल क्षेत्र की बचत नोट किया जाये कि तेल कंपनियों ने 1982- 83 और 1983- 84 के 
1982-83 के शुश राष्ट्रीय उत्पाद के 13 . 3 प्रतिशत से बढ़कर 

दौरान सेल समन्वयन समिति को काफी मात्रा में निधियां भंतरित की । 
1983-84 में सुख राष्ट्रीय उत्पाद प्रतिशत हो गयो । सकल देणी मचत 

यदि इन अंतरणों को हिसार में लिया जाये तो सार्वजनिक क्षेत्र का समय 
1983- 84 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 22 . 1 प्रतिशत निकलने का 

बचत निष्पादन गिरावट नहीं दर्शाता | 
अनुमान है जबकि यह 1981- 82 और 1982-83 में सकल राष्ट्रीय 

25. वर्ष के दौरान स्रोतों के शुद्ध पावक में वद्धि हुई लेकिन शुद्ध 
उत्पाद की क्रमश: 21 . 6 प्रतिशत और 22 . 7 प्रतिशत थी । क्रमशः राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में 1982-83 के 1 . 6 प्रतिशत से थोड़ी सी 
शुम राष्ट्रीय उत्पाद ( एन०एन०पी० ) और सकल राष्ट्रीय उत्पाद ( जी० गिरापट मायी क्योंकि चालू बाजार मूल्यों पर शुम राष्ट्रीय उत्पाद में 
एन०पी० ) की प्रतिशतता के रूप में शुद्ध पौर सफल देशी बचत भोर काफी वृद्धि हो गयी थी । शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के अनुपात के रूप में 
निवेश के अनुमान , सारणी 2 में दिये गये है । 

शुल निवेश 18 . 9 प्रतिशत से गिरकर 1983- 84 में 18. 0 प्रतिशत रह 


4214 


THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 22 , 1984 /PAUSA 1 , 1906 


[ PART II - SEC 3 ( ii)] 


गया तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में सफल निवेश भी 1982- 83 
में 24 . 2 प्रतिशत से गिरकर 1983- 84 में 23 . 3 प्रतिशत रह गया । 

ऋण नीति विषयक गतिविधियां 
26. राजकोषीय वर्ष 1983- 84 के दौरान ऋण नीति विषयक 
प्रतिक्रियाओं में , प्रारमित मुद्रा में बाछुत अधिक खुसि पर और समूची 
नकदी निधि की बद्धि पर उसके प्रभाव पर चिता परिलक्षित हुई । 
प्रारक्षित मुद्रा बैंकों द्वारा भिन्नात्मक प्रारक्षित प्रणाली (फेक्शनल रिजर्व 
मिस्टम ) के अन्तर्गत ऋण बढ़ाने और निक्षेप सजन के लिये प्राधार के 
रूप में कार्य करती है और प्रणाली को नकवी निधि में समग्र पद्धि के 
लिये साघम मिलते हैं । ऋण नीति का सारा ध्यान मकदी की समग्र 
वृद्धि को नियमित करने पर लगा रहे, इसके वास्ते किये जाने वाले 
उपाय कारगर सिद्ध हों , इस लिये यह जरूरी है कि वे प्रारक्षित मुद्रा 
माधार की गति को कम करने और अर्थव्यवस्था में पहले ही सृजन की 
जा चुकी प्राथमिक मुद्रा को निष्क्रिय बनाने की विशा में कार्य करें । 

27. इसलिये राजकोषीय वर्ष 1983- 84 के दौरान किये गये ऋण 
नीति विषयक उपायों का प्रमुख लक्ष्य प्राथमिक मुद्रा में तीन बढ़ोतरी के 
फैलाववावी असर को कम करना रहा । ऐसा करते समय ऋण मीति का 
मूल मन, ऋण के विस्तार के लिये प्रावश्यक शर्त के रूप में सामान्य 
माण मानवण्डों और अनुशासन के पालन के साथ , सभी उत्पादक गति 
विधियों को पूरा ममर्थन देने वाला बना रहा । 1983 के मवी के मौसम 
में नकदी निधि को सलम बनाने की दष्टि से नकदी प्रारक्षित अनुपान को 
बढ़ा विया गया था और खायाध पुनर्वित्त के लिये कट प्रॉफ पाईट में 
पति की गयी थी । हां , चूंकि प्रारक्षित मुद्रा और जमा वृद्धि में विस्तार 
लगातार बढ़ते रहे और मूल्य स्थिति चिंता का कारण बनी रही । नकदी 
निधि के विस्तार को काबू में रखने के लिये और भी उपाय करने पड़े । 
तदनुसार नकवी प्रारक्षित अपेक्षाएं अगस्त 1983, मवम्बर 1983 तथा 
फरवरी 1984 में बढ़ा दी गयी, खाद्यान्न पुनर्वित्त के लिये कटमाफ 
पाईट में मवम्बर 1983 में पति की गयी । 

_ 28. हाल ही के वर्षों में नकवी निधि में तीव्र वृद्धि की पृष्ठभूमि 
प्रारक्षित मुद्रा सृजन में उल्लेखनीय वृद्धि और रिकार खाद्यान्न फसल के 
बावमूव मूल्यों में वृद्धि विपरीत 1984 मंदी के मौसम के लिए ऋण 
नीति ने एक बार फिर इस बात की जरूरत पर बल दिया कि तकनी की 
बुद्धि दर को कम किया जाये और इसके जरिये स्फीति अपेक्षाओं पर अंकुश 
लगाया जाये । बिना प्रारमित मुद्रा उत्पन्न किये राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के 
ढांचे के भीतर ही सार्वजनिक क्षेत्र के विशाल निवेश के लिए साधन जुटाने 
फे वास्ते साविधिक नकदी अनुपात में एक प्रतिशत पाइंट की वृद्धि का निर्णय 
किया गया । यह निर्णय किया गया कि 1984- 85 के व्यस्त मौसम की 
गुरुआत से पहले 31 अक्तूबर 1980 की स्थिति के अनुसार अवरुड 
नकवी शेष राशियों का एक हिस्सा जारी कर दिया जाय ताकि अपेक्षित 
उत्पादन में अधिकतर वृद्धि में सहयोग के आवश्यक संसाधनों में माने 
बालो कमी को उभरने से रोका जा सके । 
नीति विषय उपाय - - अगस्त 1983 

29. अप्रैल 1983 में नकदी प्रारक्षित अनुपात में एक प्रतिशत पाइंट 
की वृद्धि करते हुए उसे मात प्रतिशत से आठ प्रतिशत करने की घोषणा 
की गयी थी । नकदी प्रारक्षित अनुपात में 27 अगस्त 1983 से , भाधे 
प्रतिशत पाइंट की और वृद्धि करके उसे 8 . 5 प्रतिशत कर दिया गया 
ताकि मंदी के मौसम में बैंकिंग सेन में अतिरिक्त नकदी का कारगर प्रमधन 
सुनिश्चित किया जा सके । 
नीति विषयफ उपाय ---- अक्तूबर 1983 

30. 1983-84 के व्यस्त मौसम से कुछ ही पहले अक्तूबर 1983 
में मौद्रिक नीति की समीक्षा की गयी और कतिपय नीति विषयक उपाय 
घोषिप्त किये गये । अनुकूल मानसून की वजह से खरीफ की फसल शानवार 
रहने की मंभावना थी । हालांकि औद्योगिक उत्पादन में मजबूती पकड़ने 
के आसार अभी तक दिखाई नहीं दिये थे , फिर भी कृषि उत्पादन की 
सेजी से सुघरती स्थिति से मितीय वर्ष 1983- 84 की दूसरी छमाही 
में औद्योगिक सुधार को मजबूती मिलने की आशा थी । ऐसे वक्त पर यूं 


लग रहा था कि 1983-84 में वृद्धि की समग्र पर 6-7 प्रतिशत के आसपास 
रहेगी । साथ ही , 1983- 84 में उस वक्त तक अर्थव्यवस्था में समग्र 
मकदी ( एम 3 ) की वृद्धि दर भी पिछले वर्ष की तुलना में ऊंची रही 
थी । हालांकि प्रमुख पण्यों के मूल्यों में वृद्धि की गति में कुछ धीमापन आया 
पा , फिर भी सितम्बर 1983 के अंत में मुद्रास्फीति की वर्ष-दर-वर्ष दर 
पिछले वर्ष के 2 प्रतिणत से भी कम की तुलना में 10 प्रतिशत के आस 
पास थी और इसलिए यह जरूरी समझा गया कि 1983- 84 में समग्र 
मकदी निधि की वृद्धि को कम करने लिए उपाय किए जाएं और साथ ही यह 
भी सुनिश्चित किया जाए कि वास्तविक उत्पावक जरूरतों के लिए ऋण की 
मांगे पूरी की जाएं । 

31. रिजर्व मैंक से पूनविरत की गणना के आधार में प्रावधिक 
परिवर्तनों के एक भाग के रूप में दो परिवर्तनों की घोषणा की गयी थी । 
पहला परिवर्तन था बकाया खाद्यान्न ऋण का कट- आफ्याट, जिस पर 
100 प्रतिशत पुनयिस्त उपलब्ध था , 23 नवम्बर 1983 से 2, 800 
करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3, 300 करोड़ रुपये कर दिया गया , तथा दूसरा 
परिवर्तन यह था कि निर्यात ऋण पुनर्वित्त फार्मूले में परिवर्तन किया 
गया । बैंकों को वो स्तरीय फार्मूले के अन्तर्गत निर्यात पुनक्रित विया 
जा रहा था और उनकी हकदारी , 1980 के मासिफ औसत स्तर से 
1981 के मासिफ मौसप्त स्तर पर निर्यात ऋण में हुई वृद्धि के 50 प्रतिशत 
और 1981 में निर्यात ऋण के मासिक प्रौसत स्तर पर वृद्धि के 
100 प्रतिशत के जोड़ के बराबर थी । निर्यात ऋण में वृद्धि को सुख 
प्रोत्साहिन उपलब्ध कराने की दृष्टि से 25 नवम्बर 1983 से वो स्तरीय 
पुनयित्त फार्मला हटा दिया गया और उसके स्थान पर 1982 के लिए 
मासिक औसत स्तर पर निर्यात ऋण में वृद्धि के 125 प्रतिशत की एक 
समान वर का फार्मूला लागू किया गया । 

32. ऋण संबंधी नीति के लक्ष्यों की सुविधा के लिए किये गये अन्य 
सपाय इस प्रकार : -- 
( 1) राज्य विद्युत बोडों और राज्य सड़क परिवहन निगमों के लिए 

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बिल पुनर्भुनाई सुविधा की 
माना मढ़ा कर 100 करोड़ रुपये से 150 करोड़ रुपये करने और 
सुविधा को जून 1984 के अंत तक बना कर कतिपय बड़े औद्योगिक क्षेत्रों 
में निवेश प्रेरित करने के लिए अक्तूबर 1932 में किये गये उपायों की 
मजबूत करना 
( 2) ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत आने वाली पार्टियों के लिए 

कट - ऑफ पाइंट 3 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 4 करोड़ रुपये 

करमा , 
( 3 ) निम्नलिखित पर ब्याज दरें कम करना ( क ) किसानों को चयनित 

अल्पकालिक ऋण, ( ख ) बालों और तिलहनों में मूल्य 
समर्थन कार्यों के लिए ऋण । ऋण दरों में भी कटौतियां मये 
श्रीस-सूम्रो कार्यक्रम में निर्धारित किये गये लक्ष्यों में अधिक 
उद्देश्यपूर्णता लाने तथा साथ ही ऋणगत नीति के पुनर्षितरण 

कारी प्रभाव को मजबूत बनाने के लिए की , गयी थी तपा 
( 4) सड़क परिवहन परिचालकों के मामले में ब्याज की रियायती 

दर पर ऋण की पात्रता में विस्तार करना ताकि वणिज्यिक 
वाहन उद्योग की वृद्धि को और सहारा मिले और साथ ही 
छोटे सड़क परिवहन परिचालकों की और सहायता की जा 

सके । 
33. बैंकों से कहा गया था कि वे समूचे प्राथमिक क्षेत्रों के लक्ष्यों 
और विशेष रूप से विनिर्दिष्ट किये गये उप लक्ष्यों की तुलमा में अपने 
निष्पादन का मूल्यांकन करें कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए प्रत्यक्ष 
विस मार्च 1985 तक फुल ऋण के कम -से -कम 15 प्रतिशत तक के स्तर 
तक और मार्च 1987 तक कुल ऋण के कम -से-कम 16 प्रतिशत तक 
पहुंचना चाहिए और कमजोर वर्गों के लिए अग्रिम मार्च 1985 के अंत 
सक प्राथमिक क्षेत्र के अप्रिमों के 25 प्रतिशत तक के स्तर तफ अपवा 
कुल बैंक ऋणों के 10 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच जाने चाहिए । 


[ भाग II - खण्ड : ( ii ) ] 
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हालांकि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निष्पादन में 
सुधार हुआ फिर भी इन क्षेत्रों में तथा नये 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू 
करने में बैंकिंग तंत्र को सौंपे गये कार्यो में और प्रगति की जानी 
पी । बैंकों को शिक्षित बेकार युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के 
लिए नयी योजना को कारगर ग से लागू करने तथा उमकी देखरेख 
करने के लिए कहा गया । इस बात पर भी जोर दिया गया कि छोटे 
उधारकर्ताओं की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । बैंकों से 
यह भी कहा गया कि वे ममौले और बड़े औद्योगिक क्षेत्र में अपने ग्राहकों 
पर अपना प्रभाष इस्तेमाल करें ताकि लघु उद्योगों में सप्लायरों को देय 
राशियों के भुगतान में विलम्म न हो । 
नीति संबंधी उपाय --- मवम्बर 1983 
____ 34. जमाराशियों में वृद्धि की स्थिति मजबूत बनी रही और ऋण 
गतिविधियों धीमी रहीं । इसके परिणामस्वरूप बैंकिंग संघ के पास नकवी 
निधि के विपुल भण्डार जमा हो गये । प्राथमिक मुद्रा में विस्तार की मात्रा 
काफी अधिक रही और मूल्य स्थिति भी चिंता का कारण बनी रही । 
इसलिए मैंकिंग तंत्र की नकदी निधि को और स्थिर करने की महारत पी 
ताकि जमाराणियों की वृमि और मैंक ऋण में अपेक्षित विस्तार के मीच 
बेहतर मंतुलन प्राप्त किया जा सके । इस प्रयोजन को ध्यान में रखते 
हुए एक वृद्धिशील नकली प्रारक्षित अमुपात निर्धारित किया गया । बैंकों 
को 12 नवम्बर 1983 से शुरू होने वाले सप्ताह से शुक्रवार 11 नवम्बर 
1983 के स्तर पर गुस मांग और मीयादी देयताओं में वृद्धि के 10 प्रति 
शत का वृतिशील नकदी प्रारक्षित अनुपात रखना था । जमाराणियों में 
वृद्धि के साथ बैंकों से यह आशा की गयी कि व्यस्त मौसम के दौरान 
उत्पादन में वृद्धि के समर्थन में पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने में उन्हें कोई 
कठिनाई मही होगी । जिस सीमा तक अलग - अलग बैंकों को नकदी समस्याओं 
का सामना करना पड़ा , वहां उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि ऐसे बैंकों 
को गुणवोषों के आधार पर अल्प अवधियों के लिए विवेकाधीन पुनर्वित 
उपलब्ध कराया जायेगा । 
नोमि संबंधी उपाय - - जनवरी 1984 
_____ 35. जनवरी 1984 तक यह स्पष्ट हो चला था कि भुगतान संतुलन 
में सुधार से मिली आशिक महायता के साथ प्रारक्षित मुद्रा की वृद्धि मजबूत 
बनी रही ।विसीय वर्ष 1983-84 ( जनवरी 1984 के शुरू तक ) यह पूरे 
वित्तीय वर्ष 1982-83 की वृद्धि की तुलना में स्पष्ट रूप से लगभग दुगुने 
तक पहुंच गयी थी और वर्ष दर वर्ष आधार पर मुद्रा स्फीति दर 10 
प्रतिशत से भी अधिक थी । इन गतिविधियों को देखते हुए इस बात की 
सत्काल अमरत महसूस की गयी कि बैंकिंग संत्र में अतिरिक्त नकवो को 
और स्थिर किया जाये । तदनुसार 27 जनवरी 1984 को , 4 फरवरी 
1984 से शुरू होने वाले सप्ताह से नकदी प्रारक्षित अनुपात में आधा प्रति 
शत पाइंट की वृद्धि करके उसे 8 . 5 प्रतिशत से 9 . 0 प्रतिशत मारने का 
निर्णय किया गया । 
ऋण संबंधी नीति के लिए पृष्ठभूमि ----1984-85 की पहली छमाही 

36. 1983- 8-4 में मौद्रिक तथा ऋण गतिविधियों और 1984-8 5 की 
पहली छमाही में अपेक्षित गतिविधियों की पृष्ठभूमि में अप्रैल 1984 के अंतिम 
मप्ताह में ऋण संबंधी नीति की गमीक्षा की गयी । हालांकि वास्तविक 
आय सि 8 प्रतिशत से अधिक थी और मुद्रा स्फीति दर अंतिम तिमाही 
में नीचे आती प्रतीत हुई थी , फिर भी यह 1983-84 में ममग्र रूप में 
9 प्रतिशत से अधिक रही । वित्तीय वर्ष 1983- 84 में नकदी ( एम 3 ) 
की समग्र बुद्धि जो 17 प्रतिशत थी अनपेक्षित रूप से बहुत अधिक यो 
और प्राथमिक मुद्रा में वृद्धि भो बहुत ऊंची दर पर थी । यह मान लेन 

T 
स्वाभाविक ही था कि मौसम स्थितियां बेहतर होने के बावजूद 1984- 85 
में आर्थिक वृद्धि की ममग्र वर , 1983- 84 मे रही वृद्धि की रिकाई दर से काफी 
घाम ही होगी । हाल ही के वर्षों में नकदो में तीव्र विस्तार रिकाई खाद्यान्न 
फमल के बावजूद वित्तीय वर्ष 1983-84 में प्रारक्षित मुद्रा मजन में उल्लेख 
नीय वृद्धि और भोक मूल्यों में लभभग 9 प्रतिगम फी वृद्धि को ध्यान 
में रखते हुए यह जमार; सामाना गया कि व्यवस्थित आणि प्रवध और उचित 
मल्य स्थिरता बनाए रखने के हित में 1984- 85 में आपिक न.ति 


का एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह होना चाहिए कि ममग्र नकदी के विस्तार , और 
प्रारक्षित, मुद्रा सृजन की गति को कम किया जाए । यह भी महत्वपूर्ण 
था कि छठी योजना के अंतिम वर्ष 1984-85 के दौरान उच्च प्राथमिक 
उद्योग में सार्वजानिक क्षेत्र का निवेश ठीक ठाम बना रहा । यह भी माना 
गया कि आधार भूत उद्योगों के सुधरे हुए निष्पावन और 1983- 84 में 
रिकार्ड कृषि उत्पावन को देखते हुए 1984-85 में औद्योगिक उपादम में 
वृद्धि दर में सुधार की उम्मीद की जा सकती है । तवनुमार ऋण नीति को 
यह सुनिश्चित करना था कि प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रों की ऋण जरूरतों को 
पूरा करमे के अलावा अपेक्षित औद्योगिक विस्तार के वित्तपोषण के लिए 
कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताएं पूरी की आएं । हालांकि उत्पादक क्षेत्रों 
की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण विस्तार के वास्ते काफी गुंजाइश 
रखी जानी पी , फिर भी ऋण नीति का मारा जोर नकवी की वृद्धि दर 
को धीमा समाये रखने और मुद्रा स्फीतिगत अपेक्षाओं को बढ़ने से रोकने 
पर था । 

37. 1984- 85 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जमाराशियों में 
9800 करोड़ रुपये ( 1 , 9 प्रतिशत ) की वृद्धि को कार्यशील अनुमान के 
रूप में मान लेना उचित समामा गयः । भूतकाल में जमा वृद्धि को प्राम तौर 
पर विसीय वर्ष के दौर मर्धाशों में बराबर बराबर बाँटा जाता रहा । 
तदनुसार बैंकों को सूचित किया गया कि ये अपने परिचालनों की योजनायें 
यह मान कर बनायें कि 1984-85 की पहली छमाही में जमाराशियों में 
बुद्धि 4, 800 करोड़ रुपये के पासपास होगी । अनुमानित जमाराशि पति 
के स्तर पर बैंक 1984-85 की पहली छमाही में नकवी निधि में लग 
भग 800 करोड़ रुपये की वृद्धि करने और साथ ही 1, 700 करोड़ रुपये 
का ऋण विस्तार उपलब्ध कराने की स्थिति में होगा । . 

38. 1984 की रबी फसल अच्छी होने की वजह से खाद्यान्न की 
खरीद विपुल मात्रा में होगी और इसलिए मैंकों से कहा गया था कि वे 
मार्च 1984 के अंत और जून 1984 के मन्त के बीच बैकिंग तंत्र में 
खाग्राल ण में वृद्धि के लिए लगभग 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था 
रखें । इसके बाद सितम्बर 1984 के अन्त तक खाद्यान्न ऋण में लगभग 
600 करोड़ रुपये की गिरावट का अनुमान लगाया गया था । कान मिला 
कर बैकिंग तंत्र इस स्थिति में होना चाहिए कि 1984- 85 की पहली 
छमाही में खाधान्न ऋण में पूरी वृद्धि का वित्तपोषणा अपने ही स्रोतों से 
कर सकें । 
नीति संबधी उपाय — अप्रैल 1984 
___ 39. अपर्याप्त स्त्रोतों के समूचे परिवेश में गशनिंग करना निहायत 
जरूरी हो गया था । राष्ट्रीय प्राथमिकता और अनिवार्य सार्वजनिक क्षेत्र 
निवेशों की जरूरत को देखते हुए प्रौर साथ ही राष्ट्रीय अधतों में बैंक 
जमा राशियों को देखते हुए बैंक जमाराशियों के विभिन्न क्षेत्रों के बावों 
के रुप में स्रोतों के वितरण की समीक्षा की गयी थी । अप्रैल 1984 में घोषित 
विभिन्न नीति संबंधी उपाय इस प्रकार थे । 
( क ) साविधिक नकदी अनुपात - - 
____ 40. वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में नकदी को नियमित करने पौर 
साथ ही बिना प्रारक्षित मुद्रा उत्पन्न किये गष्ट्रीय प्राथमिकताओं के ढांचे 
के भीतर ही , विशाल सार्वजनिक क्षेत्र के निवेशों के लिए स्रोत जुटाने की दृष्टि से 
मांविधिक नकदी अनुपात को कुल मांग और मीयादी देयताओं के 35 प्रतिशत से 
दो चरणों में बढ़ाकर 36 प्रतिशत करने का निर्णय किया गया । हमे 
28 जुलाई 1984 से 35 . 5/ प्रतिशत और पहली सितम्बर 1984 से 
36 प्रतिशत किया जाना था । रिजर्व बैंक ने सूचित किया कि ऐसे बैंकों 
को प्रम्प प्रवधियों के लिए गुणदोषों के प्राधार पर विवेकाधीन पुनर्वित 
उपलब्ध कराया जायेगा जिन्हें उच्चतर प्रारक्षित जबरतों से समायोजन 
करने के लिए इस प्रकार की सहायता की जबरत हो । 
( ख ) प्रवासू नकद राशियां जारी करना 
____ 41. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धाग 42 ( 1ए ) 
के अंतर्गन अनुभूचिन वाणिज्य बैंकों को 14 जनवरी 1977 और 31 
अक्तूबर 1980 के बीच जमा होने वानी वृतिशील शुद्ध मांग पर मयावी 
देयसानों के 10 प्रतिशत की अतिरिक्त मकदी प्रारक्षित निधि बनाये रखने 
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की जरूरत थी । ये नकावी शेष राशियां प्रवास रही हैं । चूंकि बैंकों को __ जिममें जममा के पाम मद्रा, बैंकों की मांग जमाराशियां, और रिजर्व बैंक 
वर्ष बीतने के साथ-माय स्रोत जुटाने में कुछ हद तक अड़चनो का मामान के पास अन्य जमाराशियों शामिल हैं , में 1982- 83 की 2806 करोड़ 
करना पy सकता है, प्रत : बैंक • 1984-85 के व्यवस्त मोमम की शुर रुपये प्रथवा 15 . 4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 4451 करोड़ रपये . 
मात के पहले अपने स्रोतों का आबंटन बेहतर तरीके से कर ममें इसके 

अथवा 15 , 7 प्रतिशत की वृसि हुई । एम : ( अर्थात एम 1 + को । के 
लिए निर्णय किया गया कि 31 अक्बर, 1980 की स्थिति के प्रभुमार पाम मीयादी जमा गशिपा ) में पिछले वर्ष 10, 442 करोड़ रुपये अपना 
10 प्रतिशत वृद्धिशील नकदी प्रारक्षित अनुपात के अन्तर्गत रखी गयी 

16. 7 प्रतिशत की तुलना में 12, 699 करोड़ रुपये प्रथषा 17.4 प्रतिमान 
अतिरिक्स नकवी शेष राशियों का 5 वां हिस्सा 29 सितम्बर 1984 और को वृद्धि हुई । हालांकि जमसा के पास मुद्रा और बकों के पाम मीयादी 
27 अक्तूबर 1984 को दो बराबर किस्तों में जारी कर दिया जाये । 

जमाराशियों ने पिछले वर्ष की तुलमा में अधिक विस्तार दर्शाया जबकि 
चूंकि 31 अक्तूबर 1980 . की स्थिति के अनुसार प्रवरस नकदी शेष मांग जमाराशियों में विस्तार कम रहा । ( सारणी 3 ) 
राशियां 1859 करोड़ रुपये की पी मत : लगभग 372 करोड़ 
रुपये की मुल गशि जारी की जायेगी । 

47. 1983- 84 के दौरान मौद्रिक विस्तार की गति बढ़ाने में जिन 
( ग ) ऋणों के लिए कट- ऑफ पटि -- 

तत्वों का योगदान रहा, वे ये थे : सरकार को शुद्ध बैक ऋण में 1982 
___ 42. निजी क्षेत्र के प्रत्येक उधारकर्ता को 50 लाख रुपए से अधिक 

83 के 4, 734 करोड़ रुपये की तुलना मे 1983- 84 में 5, 818 करोड़ 
और सार्वजनिक क्षेत्र के उधारकर्ता अथवा निजी क्षेत्र की निर्यातोन्मुख 

रुपये की अपेक्षाकृत अधिक वृति तथा बैंकिंग क्षेत्र की शख विदेशी मुद्रा 
विनिर्माण इकाई को एक करोड़ रुपये से अधिक के ( 3 वर्ष से अधिक ) की 

प्रास्तियों में गिरावट का प्रल्प संकुचनशील प्रभाव ( 895 करोड़ रुपये 
अवधि के एफस मीयादी ऋणों को मंजूर करने के लिए, चाहे वे किसी 

की तुलना में 104 करोड़ रुपये ) : दूसरी ओर वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक 
बैंक द्वारा प्रकले दिये जा रहे हों या दूसरे बैंकों के साथ , संयुक्त रूप से 

में 1982-83 के 8, 796 करोड़ रुपये की तुलना में 7, 929 करोड़ रुपये 
रिजर्व बैंक के पूर्व प्राधिकरण की आवश्यकता होती है । यदि उधारकर्ता 

की अल्प वृद्धि दर्ज की गयी । . 
पहले ही ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत आते हो तो पूर्व प्राधिकरण 

____ 48. 1984 की अप्रैल जून की तिमाही के दौरान भी मना पापूर्ति 
की आवश्यकला 3 वर्ष से अधिक की अवधि में मुकाये जाने वाले मीयादी 

में तेज पृद्धि जारी रही और एम 1 ने 1983- 84 की इसी तिमाही की 
ऋणों के लिए ही होती है, नाहे ऋण की राशि कुछ भी क्यों न हो । 

1,576 करोड़ रुपये ( 5. 5 प्रतिशत ) की वृद्धि की तुलना में 2, 285 
ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत न पाने वाली निजी क्षेत्र की पार्टियों 

करोड़ रुपये ( 6. 9 प्रतिशल ) की और वृद्धि दर्ज की । तीव्र वृद्धि में तीनों घटकों 
के मामले में बैंक को अधिक विवेक शमित प्रदान करने की दृष्टि मे , 

का योगदान रहा । जनता के पास मुद्रा में 1, 289 करोड़ रुपये की तुलना 
रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व प्राधिकरण की जरूरत वाले ( 3 वर्ष से अधिक के ) 

में 1, 605 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, मीयावी जमाराणियों में 300 करोड़ 
मीयाची ऋणों के लिए कट- ऑफ -पोइट 50 लाख रुपये के वर्तमान स्तर 

रुपये की तुलना में 584 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शायी और रिजर्व बैंक 
से बढ़ाकर एक करोड़ रूपये कर दिया गया । इस प्रकार रिजर्व बैंक द्वारा 

, के पास जमाराशियो पिठाने वर्ष की इसी अवधि के दौरान की 19 करोड़ 
ऋण प्राधिकरण के प्रयोजनों के लिए मीयादी ऋणों के लिए . कट- मॉफ 

रपये गिरावट के विपरीत 96 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ तीन 
पांइट प्रब एक करोड़ रुपये के एक समान स्तर पर रहेगा । 

वृद्धि की दिशा में सक्रिय रहीं । बैंकों के पास मीयादी जमा राशियों में 
( ष ) विवेकाधीन पुननित्त -- - 

पिछले वर्ष की 2, 605 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में 2, 732 करोड़ 
____ 43. उस सीमा तक जहां तक अलग- अलग बैंकों के मामने निर्धारित 

रुपये की अपेक्षाकृत अधिक बद्धि हुई । परिणामस्वरूप प्रणाल - अन 1984 
तारीखों तक प्रारक्षण अपेक्षाभों के माथ ममायोजन की वास्तविक समस्यायें 

में एम 3 में हुई 5, 017 करोड़ रुपये ( 5 . 9 प्रतिशत ) की वृद्धि 1983 
थीं , वहां ऐसे बैंकों को अल्पवधि के लिए उपयुक्त विवेकाधीन पुनर्वित्त 

84 की इसी अवधि में 4,181 करोड़ रुपये ( 5. 7 प्रतिशत ) की वृद्धि 
उपलब्ध कराया जायेगा ताकि वे बड़ी हई प्रारक्षित अपेक्षाओं के अनुरूप 

की तुलना में अधिक थी । 
ठीक-ठाक समायोजन कर सकें । हां , इस बात पर जोर दिया गया था 
कि ऋण मानदण्डों और अनुशासन का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना 

____ 49. 1984-85 की पहली तिमाही के दौरान विशाल मौद्रिक विस्तार 
चाहिए । 

को प्रेरणा , सरकार को उपलब्ध कराये गये शुद्ध बैंक ऋण तथा 
( अ ) ऋण मानदंड और, अनुशामन -- 

याणिज्य क्षेत्र को उपलब्ध कराये गये मैक ऋण से मिली थी । सरकार को 
___ 41. ममूची बैकिंय नीमि के हिस्से के रूप में बैंकों से अपने ऋण 

उपलब्ध कराये गये शुद्ध बैंक ऋण में अप्रैल- जून 1984 की तिमाही में 
संविभागों की व्यवस्थित और नियमित समीक्षा करने के लिए कहा गया 

4, 335 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई तथा इसमें 1983 की इसी तिमाही 
ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये गतिविधियों के एक क्षेत्र में 

में 3, 519 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी । हालांकि वाणिज्य क्षेत्र को दिये 
प्रनचित रूप से अधिक ध्यान न देते रहें या फिमी प्रकले ग्रहक या ग्रहकों 

गये मैंक - ऋण में 1983- 84 की पहली तिमाही की 892 करोड़ रुपये 
के ममूह के प्रति जरूरत से ज्यादा वचनबद्धता म विग्यायें । भारतीय बैंकों 

की वृद्धि की तुलना में 1984- 85 की पहली तिमाही में 2, 281 ,करोड़ 
के परिचालनों के बढ़ते हुए अंतर्गष्ट्रीयकरण के कारण विदेशो ऋण परि 

रुपये की उस्लेखनीय पुति हुई थी , यह वृद्धि खास तौर पर खाद्यान्न ऋण 
चालनों पर कड़ी निगाह रखने के लिए विणेष ध्यान देने की जरूरत थी 

में हुई काफी बड़ी वृद्धि के कारण थी । इम विस्तारवादी प्रभाव को कुछ 
ताकि अवांछित जोखिम और सुविधा देने की गुंजाइश न रहे । इसके लिए 

हद तक बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध प्रास्तियों में अप्रैल-जून 1984 में 87 करोड़ 
बैंकों के लिए यह जरूरी था कि वे विदेशी शाखामों के परिचालन के पर्य 

रुपये की अल्प वृद्धि ने निष्प्रभाषी कर दिया था । अप्रैल - जून 1983 में 
वेक्षण और नियंत्रण के लिए कारगर प्रणाली की व्यवस्था करें । 

यह वृद्धि 149 करोड़ रुपये थी । 
____ 45. इस तरह, मंदी के मौसम की शुरूपात में घोषित नीति संबंधी 
उपायों को अधिकल्पना इस बात की जमरत को ध्यान में रखते हुए की 
गयी थी का बास्तविक उत्पादन में , विशेषत : प्रौद्योगिक क्षेत्र में , अपेक्षित 

रक्षित निधियां 
वृद्धि के समर्थन के लिए पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराया जा सके और साथ 

___ 50. राजकोषीय वर्ष 1983- 84 के दौरान प्रारक्षित मुद्रा की वृद्धि 
ही नकवी निधि में वृद्धि पर रोक लगायी जा सके ताकि शाक्निशाली 

दर 5, 712 करोड़ रुपये अथवा 24. 7 प्रतिशत के उच्चस्तर पर थी जो 
मुद्रास्फीतिगत प्रवृत्तियां फिर न उभर सकें । 

1982- 83 में हुई 2, 647 करोड़ रुपये ( 12. 9 प्रतिशत ) के दुगुने के 
मुद्रा , ऋण तथा मुल्यों की प्रवृतियां 

आसपास बैठती है । 1983- 84 में इस अपेक्षाकृत मड़ विस्तार में जिन 
मुद्रा भापूर्ति 

घटकों का योगदान रहा ये थे सरकार पर रिजर्व बैंक के दपों में बहुत 
46. राजकोषीय वर्ष 1983- 84 म मौद्रिक विस्तार पिछले वर्ष की अधिक वृद्धि पौर, विजर्व बैंक की शुस विदेशी मुद्रा प्रास्तियों में गिरावट 
तलना में निरपेक्ष और प्रतिशत दोनों ही रूपों में अधिक था । एम 1 में काफी कम कटौती । चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में प्रारक्षित 
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सारणी 3 - मुद्रा स्टॉक ( एम 3 ) में घर-गढ़ 


- 


- 


( करोड़ रुपये ) 


निम्नलिखित के दौरान परिवर्तन 


1982- 83 


1983- 84 


1983- 84 


1984- 85 


प्रतिम शुक्रवार 


अप्रैल -मार्च 


अप्रल -मार्च 


अप्रैल-जून 


अप्रैल -जून 


-- 


- - - - 


प्रतिशत 

+ 5 . 7 
+ 7 . 7 
+ 5 . 2 
+ 2 . 6 

+ 5 . 9 
- 10 . 2 
+ 5 . 5 


पूर्ण 
+ 5017 
+ 1605 
+ 3316 

+ 581 
+ 2732 
___ + 96 
- 2285 


प्रतिशत 
+ 5 . 9 
+ 8 . 2 
+ 5 . 0 
+ 4 . 1 

+ 5 . 2 
+ 30 . 3 . 

+ 6 . 9 


+ 10 . 1 

+ 9 . 3 
-- 0 . 9 

- 3 . 8 
+ 272 . 9 


+ 4335 
+ 2624 
+ 5303 
+ 6088 
- 785 


+ 10. 7 

+ 9 . 9 
+ 19 . 7 
+ 23 . 8 
- 63, 1 


- - 60 . 0 
- 60 . 1 
- 35 . 7 
+ 11 . 7 
__ + 1 . 7 


+ 2679 + 1056 . 9 
+ 2671 + 1077 . 0 

+ 8 + 160 . 0 
+ 1711 + 12. 3 
+ 2281 + 3 . 9 

+ 15 + 0 . 6 


पूर्ण प्रतिशत पूर्ण प्रतिशत पूर्ण 
एम 3 ( क + ख + ग ) 

+ 104.12 . + 16 . 7 + 12699 + 17 . 4 + 4181 
( क ) जनता के पास मुद्रा 

+ 2107 + 15 . 0 + 2914 + 17 . 5 + 1289 
( ब ) बैंको के पास कुल जमा राशियां ( i + ii ) + 8239 + 17 . 2 + 9654 + 17 . 2 + 2911 
( 1 ) मांग जमा राशियां 

+ 1603 + 15. ७ + 1446 + 12. 4 + 306 
( 2 ) मीयादी जमा राशियां 

+ 6636 + 17 . 6 + 8208 + 18 . 5 ___ + 2605 
( ग ) रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा राशियां + 36 + 24 . 0 + 131 + 70 . 4 - 19 
II. ( क + ख + ग ) 

+ 3806 + 15 . 4 + 4491 + 15 . 7 + 1576 
III . ( एम 3 ) में घट- बढ़ के स्रोत ( 1 + 2 + 3 

4 - 5 ) 
1 . मरकार को श बैक ऋण ( म + मा ) + 4734 + 15 . 7 + 5818 + 16. 7 + 3519 
( म ) रिजर्व बैंक को शब ऋण ( i - ji ) 

___ + 2772 

+ 14 . 1 + 4311 + 19 . 3 + 2068 
( i) मरकार पर वाये ( क + ख ) + 6354 + 31 . 9 + 706 + 2 . 7 - - 246 
( क ) केन्द्र सरकार 

+ 7869 + 43. 6 - 273 - 1 . 1 - 972 
( ख ) राज्य सरकारें 

+ 1515 + 79. 5 + 979 + 368 . 0 + 726 
. (ii ) रिजर्व बैंक के पास सरकारी जमा 
रामिया( क + ख ) 

+ 3582 + 1297, 8 - 3605 ~~ 93 . 4 - 2314 
( क ) केन्द्र सरकार 

+ 3571 + 1308 . 1 - 3596 - 93. 5 - 2309 
( ख ) राज्य सरकारें 

___ + 11 + 366 , 7 

- 9 - 64. 3 - 5 
( मा ) . सरकार को अन्य बैंकों का ऋण + 18 62 + 18 . 7 + 1507 + 12 . 1 + 1451 
2. वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण ( म + मा ) + 8796 + 20 . 5 + 7929 + 15. 5 + 892 
( 4 ) बाणिज्य क्षेत्र का रिजर्वबैंक का ऋण * + 564 + 29 . 5 + 451 + 23 . 4 
( मा ) वाणिज्य क्षेत्र कों प्रग्य बैंक ऋण 
( I + II + III ) 

+ 8232 + 20 . 1 + 7478 + 15 . 2 + 896 
(i ) वाणिज्य बैंकों द्वारा बैंक ऋण + 5812 + 19 . 6 + 5504 + 15. 5 + 514 
___ उसमें से सार्वजनिक क्षेत्र को 
( ii ) सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण + 1111 + 18 . 7 + 332 + 4 . 7 + 142 
( iii ) वाणिज्य एवं सरकारी बैंकों द्वारा 
अन्य प्रतिभूतियों में निवेश 

+ 1309 + 24. 3 + 1642 + 24 . 8 + 240 
3. बैंकिंग क्षेत्र को शुद्ध विदेशी 
__ मद्रा परिसंपनियां ( प्र + मा ) 

-- --895 - - 34 . 7 - 104 6 . 2 + 149 
( म ) रिजर्व बैंक की शुश विदेशी मुद्रा . 
. परिसंपत्तियां ( I - II ) 

- - 894 - - 34 . 1 -- 105 - - 6 . 1 + 149 
(i ) सकल विदेशी परिसंपत्तियां 

+ 993 + 28 . 4 + 1232 + 27 . 4 + 474 
( ii ) मुद्रेतर विदेशी देयताएं 

+ 1888 + 216. 0 + 1337 + 48 . 4 + 325 
( भा ) दूसरे बैंकों की शुद्ध विदेशी मुद्रा परि 

मपसियां 
4. जनता की सरकार की मुद्रा वेयताएं 

+ 25 + 3 . 8 + 37 + 5 . 4 + 12 
5 . मीयावी जमाराशियों के अलावा बैंकिंग क्षेत्र । 
___ की शुस मुरतर देयताएं ( प्र + मा ) + 2218 + 16 . 0 + 981 + 6 . 4 

( म ) रिजर्व बैंक की शुद्ध मुझेतर देयताएं + 239 + 3 . 9 + 458 - 8 . 2 + 238 
( प्रा ) अन्य बैंकों की शुख मुद्रेतर देयताएं 
( गृहीत ) 

__ + 1979 + 25 . 5 + 1439 . + 14 . 6 + 153 
टिप्पणी : ( 1 ) अांकड़े अनंतिम प्रांशिक रूप संशोधित हैं । 

( 2) चूंकि अलग-अलग मवों के मांकड़े पूर्णामित किये गये हैं, इसलिए जोड़ों में वे वृद्धि नहीं कर सकते । 
* नाबार्ड की स्थापना के बाद से बैंकों को पुनतित्त , वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक के ऋणों में शामिल नहीं है । 


2266 


- - 1 . 8 
+ 1 . 4 


+ 4 . 0 
+ 5 . 0 


+ 2061 


+ 2 . 0 


3 . 6 


205 


+ 2 . 5 


+ 8 . 8 


+ 87 


+ 5 . 5 


+ 8 . 6 
+ 10. 6 
+ 11 . 8 


+ 88 
+ 266 
+ 178 


+ 5 . 4 
+ 4 . 6 
+ 4 . 3 


178 


- - 


+ 1. 8 


+ 12 


+ 1. 7 


+ 2 . 5 
+ 4 . 3 


+ 1698 

+ 683 


+ 10 . 4 
+ 13. 4 


+ 1 . 6 


+ 1015 


+ 9 . 0 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 
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मुद्रा में हुई 8. 1 प्रतिशत की वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई 
5. 9 प्रतिशत की पति से काफी तेज थी । वि 1984- 85 की 
पहली तिमाही में अधिक विस्तार के पीछे जो कारण थ वे थे सरकार पर 
तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर रिजर्व बैंक के दावों में उल्लेखनीय 
पद्धि । ( सारणी - 4 ) 


रुपये के विस्तार की गति मे तेज थी । इस अवधि के दौराम खाया न 
ऋणों में 1,211 करोड़ रुपये की तथा गैर-खाद्यान्न प्राणों में 850 करोड़ 
रुपये की वृद्धि हुई जबकि एक वर्ष पहले की तदनुरूपी अवधि में इनमें 
क्रमश. 624 करोड़ रुपये की वृद्धि और 111 करोड़ रुपये की कमी हुई 
थी । ( सारणी - 5 ) 


पण का मेखपार वितरण 
बैंकिग चल- राशियों में बट -बढ़ 

53. सारणी 6 में दर्शाये गये सकल बैंक ऋण* के क्षेत्रवार वितरण 
51. वर्ष 1983- 84 ( अप्रैल -मार्च ) के दौरान बैंकिंग पल- राशियों के प्रांकड़ों से वित्तीय वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 
में घट-बड़ की गति से पता चलता है कि जमा राशियों की वृद्धि दर के ऋण प्रवाह की दिशा का पता चलता है । वर्ष 1983 
निरपेक्ष और प्रतिशत दोनों ही रूपों में 1982- 83 के क्रमश: 7, 625 84 के दौरान सकल बैंक ऋण में 5, 963 करोड़ रुपये ( 17. 3 प्रतिशत ) 
करोड़ रुपये तथा 17. 4 प्रतिशत की तुलना में अधिक अर्थात् 9,179 का विस्तार दर्ज किया गया जबकि 1982- 83 में यह विस्तार 5, 329 
करोड़ रुपये और 17. 9 प्रतिशत थी । हां , बैंक ऋण के विस्तार की गति करोए रुपये ( 18. 3 प्रतिशत ) का था । खाद्यान्न वसूली ऋणों ने 
धीमी रही और वह 1982- 83 के 5, 812 करोड़ रुपये प्रथवा 19. 6 पिछले वर्ष की 837 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में 1, 066 करोड़ 
प्रतिशत की तुलना में केवल 5, 504 करोड़ रपये अथवा 15. 5 प्रतिशत ही रुपये की वृद्धि दर्शायी और गैर- खायाम्म ऋणों में 1983- 84 में 4, 897 
बढ़े । खाद्यान्न ऋण जो 1983-84 में 1, 057 करोड़ रुपये रहे, पिछले करोड़ रुपये ( 15. 5 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई जबकि 1982- 83 में इनमें 
वर्ष के 838 करोड़ रपये की तुलना में विस्तार पति हैं परन्तु गैर 4492 करोड़ रुपये ( 16. 6 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई थी । उपलब्ध मांकड़ों 
खाद्यान्न ऋण 1982- 83 के 4, 973 करोड़ रुपये की तुलना में कम बड़े से पता चलता है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उपलब्ध कराये गये 
और 4, 447 करोड़ रुपये रहे । बैंक निवेशों के सि निरपेक्ष और प्रति ऋणों में उल्लेखनीय वृद्धि की 1983- 84 के दौरान गर- खाद्यान्न ऋणों 
शात दोनों ही रूपों में धीमी रही । यह 1982-83 के 3, 193 करोड़ में वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका रही । 
रुपये अथवा 21. 1 प्रतिशत की तुलना में 2, 956 करोड़ रुपये अथवा 16. 1 
प्रतिशत रही । रिजर्व बैंक के पाम बैंकों की नकवी शेष राशियो 1983. 

54. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों ने 1983- 84 
84 में 325 करोड़ रुपये की तुलना में अपेक्षाकृत रूप से अधिक बुषि 

में पिछले वर्ष की 1, 646 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में 2, 512 करोड़ 
के साथ 2, 57.5 करोड़ रुपये रहीं । इससे वर्ष के दौरान, बैंकों द्वारा बढ़ी रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की । कुल वृद्धिशील गैर-खाद्यान्न सकल 
हई नकवी प्रारक्षण अपेक्षामों के अनुपालन का पता चलता है । 

ऋण में इन क्षेत्रों का कुल हिस्सा 1982- 83 के 36. 6 प्रतिशत से बढ़ 
कर 51. 3 प्रतिशत हो गया । मार्च 1984 के प्रेस में प्राथमिकता प्राप्त 

क्षेत्र को दिये गये अग्रिम फुल ऋणों का 38. 0 प्रतिशत थे जबकि एक 
52. वित्तीय वर्ष 1984-85 की पहली तिमाही ( मर्थात् मप्रैल से 

वर्ष पहले यह प्रतिशत 36. 8 था । कृषि प्रौर लघु उद्योगों को दिये गये 
जून ) में जमा राशियों में 3, 315 करोड़ रुपये की वृद्धि 1983-84 की प्रप्रिमों में वर्ष के दौरान क्रमश. 858 करोड़ रुपये ( 16. 3 प्रतिशत ) 
तदनुरूपी तिमाही के दौरान हुई 2, 681 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना 

तथा 928 करोड़ रुपये ( 20. 8 प्रतिशत ) की पडि हुई जबकि पिछले 
में अधिक पी । इसी अवधि के दौरान 2, 061 करोड़ रुपये पर बैंक ऋण पर्ष के दौरान क्रमश. 660 करोड़ रुपये ( 14. 3 प्रतिशत ) तथा 585 
में विस्तार की गति 1983- 84 की इसी अवधि के दौरान 513 करोड़ 

करोड़ रुपए ( 15. 0 प्रतिशत ) की वृद्धि दर्ज की गयी थी । मार्च 1984 
सारणी - - प्रारजित मुद्रा : घटक तपा उतार- बाय के लोत 

(करोड़ रुपये) 

निम्नलिखित के दौरान 
निम्नलिखित के दौरान उतार-चढाथ 

मार्च 1984 * उतार- चढ़ाव 
मार्च 1978 

के प्रतिम 
के प्रतिम 

शुक्रवार के अप्रैल 1983 अप्रैल 1984 
शुक्रवार के 

मनुसार से 
अनुसार 

बकाया . जून 1983 जून 1984* 
बकाया - 1979- 80 1980- 81 1981- 82 1982- 83 1983- 84 * 
प्रारक्षित मुद्रा 
( 1 + 2 + 3 + 4 ) 

13716 + 2749 + 2323 + 1675 + 2647 + 571228822 + 1369 + 23 23 
( + 20 . 0 ) ( -- 14 . 1 ) ( + 8. 9 ) ( + 12. 9 ) ( + 24. 7 ) 

( + 5 . 9 ) ( + 8 . 1 ) 
1. जनता के पास मुद्रा 10212 + 1475 + 1777 + 1028 + 2167 + 2914 19573 + 1289 + 1605 
( + 14 . 4 ) ( - 15 . 2 ) ( + 7 . 6 ) ( + 15 . 0 ) ( + 17 . 5 ) 

( + 7 . 7 ) ( + 8 . 2 ) 
2. रिजर्व बैंक के पास प्रग्य 
जमा राशियां 

203 + 208 -- 94 - 187 + 38 + 131 - 317 - 19 + 98 
( + 102 . 5 ) ( + 22. 8 ) ( + 52. 8 ) ( + 24 . 0) ( + 70 . 4 ) 

( - 10 . 2) ( + 30 . 3 ) 
3. कों के पास नकवी 615 + 67 + 162 + 30 + 106 + 54 1034 + 156 + 25 2 
( + 10 . 9 ) ( + 23 . 8 ) ( + 3. 8 ) ( + 12 . 1 ) ( + 5 . 5 ) 

( + 15. 9 ) ( + 24. 4 ) 
4. रिजर्व बैंक के पास बैंकों की 2686 + 999 + 478 + 784 + 338 + 2613 7898 - 57 + 369 
अमा राशियो ( + 37 . 2 ) ( +- 13 . 0 ) ( + 18 . 8 ) ( + 6 . 8 ) ( + 49 . 4 ) 

( - 1 . 1 ) ( + 4. 7 ) 
* ऑफ रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले 50 बैंकों से संबंधित है । सारणो 6 की पाद टिप्पणी मो देखें । 


[ माग II -- बण्ड 3 (ii )] 
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सारणी 4 - - प्रारक्षित मुग : घटक तथा उत्तार- 


( जारी ) 


( करोड़ रुपये ) . 


निम्नलिधित के दौरान उतार- चढ़ाव 


मार्च 1979 
के अंतिम 
शुक्रवार के 
अमुसार 
बकाया 


मार्च 1984 * निम्नलिखित के दौरान 

के अंतिम उतार चढाव 

शुक्रवार के अप्रेल 1983 अप्रैल 1984 
1983- 84 * अनुसार से जून 1983 से जन 1884 * 

बकाया 


1979- 80 


1980-81 


1981 - 82 1982-83 


प्रारक्षित मुद्रा के स्रोत . 
( 1 + 2 + 3 + 4 ) 
1. निम्नलिखित पर रिजर्व बैंक 
के दावे ( क + ख - ग + ध ) 


10919 


31586 


+ 11.48 
( + 5 . 5 ) 


24ns 
( + 9 . 2 ) 


+ 3389 + 3891 + 5099 + 3755 + 5322 
( + 31. 0 ) ( + 27 . 2 ) ( + 28 . 0 ) ( + 16 . 1 ) ( + 20 . 3 ) 

+ 2966 + 3698 + 4435 + 2772 + 4311 
( + 34 . 6 ) ( + 32 . 1 ) ( + 29 . 1 ) ( + 14. 1 ) ( + 19 . 3 ) 


( क ) सरकार ( शुस ) 


8568 


26625 


2068 
( + 9 . 3 ) 


+ 2624 
( + 9 . 9 ) 


( ख ) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 


546 


___ 1336 


+ 193 -- 150 + 242 - 16 + 521 
( + 35 . 3 ) ( - 20 . 3 ) ( + 41. 1 ) ( - 1. 9 ) ( + 63 . 9 ) 


- 306 + 432 
( - 37. 5 ) ( + 32 . 2 ) 


( ग ) राज्य सहकारी बैंक 


557 


- 69 + 187 + 216 -- 716 - 5 
( - 12. 4 ) ( + 38. 3 ) ( + 32. 0 ) ( - 80 . 4 ) ( - 8 . 6 ) 


53 


- 8 + 8 
( - 13 . 8 ) ( - 15 . 1 ) 


( घ ) वित्तीय संस्थाएं 
(I + II + III ) 

(i ) कृ. पु. वि . नि . नागार्ड 


1248 + 191 + 261 + 209 + 1716 + 495 

( + 15. 3) ( + 18. 1 ) ( + 12. 3 ) ( + 89. 9) ( + 16. 1 ) 
209 + 68 + 31 + 52 + 1340 + 44 

( + 32 . 5 ) ( + 11 . 2) ( + 18. 9 ) ( + 372 . 2 ) ( + 3 . 8 ) 
868 + 212 + 223 + 187 + 338 + 257 

( + 24. 4 ) ( + 20 . 6 ) ( -- 14 , 4 ) ( + 22 . 7 ) ( + 14 . 1 ) 
171 -- 89 + 7 - 30 + 38 + 194 

( -- 52. 0) ( + 8. 5) ( -- 33 . 7) ( + 64. 4) ( + 200. 0 ) 


3572 --- 308 - 142 

( - - 10 . 0 ) ( - 1. 0 ) 
1196 - - 304 - 157 

( -- 26.4 ) ( ~ 13. 1 ) 
2085 


( ii) भा . औ. वि . बैंक 


( iii ) अन्य 


____ 291 


291 


- 4 
( - - 4 . 1 ) 


+ 15 
( + 5 . 2 ) 


2. रिजर्व बैंक की शुख विदेशी 

मुद्रा व्यतायें 


5506 


- - 12 -- 784 - 2087 - - 894 
( - 0 . 2 ) ( - - 14 . 3 ) ( - - 44. 3 ) ( - ~ 34 . 1 ) 


1624 


- - 105 
( - - 6 . 1 ) 


( 


+ 149 + 88 
( + 8 . 6 ) ( + 5 . 4 ) 


3. जनता के प्रति सरकार की 

मुवा देयतायें 


604 


- - 12 
( - - 2 . 0 ) 


+ 27 
( + 4 . 6 ) 


+ 38 
( + 6 . 1 ) 


+ 25 
( + 3 . 8 ) 


719 


+ 37 
( + 5 . 4 ) 


+ 12 
( + 1 . 8 ) 


+ 12 
( + 1 . 7 ) 


4. रिजर्व बैंक की शुख गर मुड़ा 

आस्तिया 


3312 


5107 


+ 618 + 811 + 1375 
( + 18 . 7) ( + 20 . 6 ) ( + 29 . 0 ) 


+ 239 -- 438 
( + 3 . 9 ) ( - 8 . 2 ) . 


+ 238 + 683 
( + 4 . 3) ( + 13 . 4 ) 


* याकडे अमंतिम/भांशिक रूप से संशोधित हैं । 


टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशत उतार-चढ़ाव दर्शाते हैं । 


2. चूंकि अलग -अलग मदों के आंकड़े पूर्णाकित किये गये हैं, इसलिए जोड़ों में वे वृद्धि नहीं कर सकते । 


3. इन उतार - चढ़ावों पर , नाबार्ड की स्थापना की वजह से आवश्यक हो गये सकल राशियों के पुनवर्गीकरण के बाद 12 जुलाई , 1982 को स्रोतों के 

घटकों में परिवर्तनों का प्रभाव नहीं पड़ता । 
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. . सायो - 

Smपूर्ण: फिर मिशको में उतार पाप 

( अनुसूचित वाणिज्य बैंक ) 


( करोड़ रुपये ) 
वित्तीयवर्षों में उतार -चढ़ाव 


निम्नलिखित तारीखों को बकाया राशि 


1982-83 


31 मार्च 30 मार्च 
___ 1983 1984* 


29 जून 
1984 * 


1983-84 1983-84 1984 - 85 

( 24 जून ( 21 जून 

1983 1984 
तक ) तक ) * 


___ 1. 


2. 


3. 


4. 


5 . 


6. 


7. 


56420 


68369 


60537 


815 


1336 


35493 


40897 


32528 


21290 


12078 


13497 


कल मांग एवं मीयादी देयताएं ( इममें भा० रि० बैंक तथा 
नाबार्ड से लिये गये उधार शामिल नहीं हैं ) 

71925 + 8827 + 11949 + 1847 + 3556 
कुल जमा- राशियां 

51358 

83852 + 7825 . + 9179 + 2681 + 3315 

( + 17 . 4 ) ( + 17 . 9.) ( + 5 . १ ) ( + 5 . 5 ) 
मा० रि० में० से उधारः बैंक ऋण 

1769 - - 16 + 521 - 306 + 433 
43058 + 5812 + 5504 + 513 + 2081 

( + 19 . 6 ) ( + 15 . 5 ) ( + 1 , 4 ) ( + 5 . 0 ) 
खाणाम्न ऋण 

2965 4022 5233 + 838 + 1057 + 624 + 1211 
गैर खाद्यान्न बैंक ऋण 

36975 37825 + 4973 + 4447 - - 1114 850 

( + 18 . 0) ( 13 . 7 ) ( - - 0 . 3 ) ( + 2 . 3 ) 
निवेश 

18334 

23207 + 3193 + 2956 + 1638 + 1917 

( + 21 . 1 ) ( + 16: 1 ) ( + 8 . 9 ) ( + 9 . 0 ) 
( क ) सरकारी प्रतिभूतियां 

1 5 208 + 1921 + 1418 + 1455 + 1711 

( + 18 . 9 ) ( + 11 . 7 ) ( + 12. 0 ) ( + 12 . 7 ) 
( ख ) अन्य अमुमोदित प्रतिभूतियां 

62 . 56 7794 7999 + 1272 + 1538 + 181 + 205 

( + 25 . 5 ) ( + 24 . 6) ( + 2 . 9 ) ( + 2, 6 ) 
हाफ में नकदी 

1179 ___ + 90 + 48 + 134 + 253 
भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशियां 

5208 

+ 325 + 2573 - - 63 + 322 

( + 6. 7 ) ( + 49 . 4) ( - 1 . 2 ) ( + 4 . 1 ) 
ऋण जमा अनुपात ( प्रतिशत ) 

69 . 1 67 . 7 67 . 4 
गरवापाम्न ऋण जमा अनुपात ( प्रतिशत ) 

63 .361. 

15. 2 
* अंशत : संशोधित 
टिप्पणी 1. पकि पुनर्भमाई बिल योजना के अंतगत पुनर्भुनाई किय जाने वाले बिल मही है अतः सकल बैंक ऋण बैंक ऋण के बराबर ही है । 

2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े उतार -चढ़ाव का प्रतिशत वर्शाते हैं । 
के मंस में कृषि क्षेत्र को दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि 6133 करोड़ अग्रिमों की बकाया राशि 5412 करोड़ रुपये थी जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र 
मपये थी जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों की 41. 3 प्रतिशत को दिये गये कुल मग्रिमों की 36. 5 प्रतिशत ( एक वर्ष पहले 36. 4 प्रतिशत ) 
( एक वर्ष पहले 42. 8 प्रतिशत ) थी , जबकि लघु उद्योगों को दिये गये थी । 


7794 


878 


926 


7783 


8105 


सारणी 6 - समलका का क्षेत्रवार नियोजन 


( कगेर करये ) 
उतार -चढ़ाव 


बकाया 


माथ 
1982 


मार्च 
1983 


अप्रैल अप्रैल 
1984 मार्च मार्च 

__ 1982- 83 1983- 84 
( अनंतिम ) 

( अमेतिम ) 
4030 + 837 + 1066 
14834 + 1046 + 2512 

• (:38 . 6 ) ( 51 . 3 । 


I. सार्वाजनिक खाधाम्न वसूली 
II. ( क ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र 


2127 
10676 


2964 
1222 


[ भाग II : - 


( ii ) ] 


भारत को गजपत्र विभाग 22, 1984/पौष ], 1966 


4221 


- - 


_ 


- 


- 


- -- -- 


- - 


- - - 


(i) कृषि 


4615 


M 


5275 


( ii ) लघु उद्योग 


3901 


4486 


15 


( ii ) अन्य प्रापमिकता प्राप्त क्षेत्र 


2160 


2561 


3289 


( ब ) उद्योग (मझोले और बड़े ) 


11155 


13276 


( ग ) थोक व्यापार ( खाद्यान्न -वसूली के अतिरिक्त ) 


2198 


2353, 


2338 


6133 , + 860 + 958 

( 14 . 7 ) ( 17 . 5 ) 
5412 + 585 + 9 26 

( 13 . 0 , ( 18. 9 ) 

+ 401 + 728 

( 8 . 9 ) ( 14 . 9 ) 
14964 + 2121 + 1888 

( 47. 2 ) ( 34. 5) 

+ 155 - - 15 
( ३. 5 ) ( -- 0 : 3 ) 

+ 35 - 97 
( 0 . 8) ( -- 2. 0 ) 

+ 1 - - 171 
( -- ) ( - - 3 . 5 ) 

+ 41 - - 25 

( + 0 . 9 ) ( - - 0 . 5 ) 
1855 + 160 + 278 

( 3 . 6 ) ( 5 . 7 ) 

+ 570 + 712 
( 12 . 7 ) 14 . 5 ) 


(i ) भारतीय कपास निगम 


255 


290 


193 


( ii ) भारतीय खाद्य निगम ( उपरक ऋण ) 


411 


412. 


241 


( iii ) भारतीय जूट निगम 


115 


74 


49 


( iv ) अन्य व्यापार 


1417 


1577 


( प ) अन्य क्षेत्र 


3006 


3576 


4288 


IT गैर- खाद्यान्न मकल बैंक ऋण 
1 ( क + म + ग + 1 ) 


27035 


31527 


38424 


+ 4492 + 4897 
( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) 

- - 70 + 316 
- - 5329 + 5963 


उनमें से : निर्यात प्राण 

सकल बैंक ऋण ( 1 + 3 ) 


1798 1726 

2042 
291823449140454 


टिप्पणी 1. ओकड़ों का संबंध उन 50 बैंकों से हैं जो सतन बैंक ऋण का लगनग 96 प्रतिगत प्रदान करते हैं । इसके अतिरिक्त , इन आंकड़ों में रिजर्व बैंक 

के पास पुनर्मुनाये गये बिलों को शामिल करने के अलावा ये बिल भी शामिल हैं जो भा० औ० वि० बैंक तथा अन्य अनुमोदित संस्थाओं के पास 

पुनर्भुनाये जाते है और इसमें सहभागिता प्रमाणपत्र शामिल हैं । 
2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े गैर- खाद्यान्न वर्धमान ऋण के अमपान के अनुसार हैं । 
55. मझौले और बड़े उद्योगों के बुद्धिशील बैंक ऋण 1983- 84 ____ 56. लघु उद्योग महित प्रौद्योगिक ऋण का वितरण स रणी 7 में 
के पौरान 1688 करोड़ रुपये रहे जबकि 1982- 83 के दौरान ये ऋण 2121 

विय गया है । जिन प्रमुख उद्योगों की वजह से ऋण में 1983- 84 के. 
करोड़ रुपये के थे । कुल वृतिशील गैर- खाधान्न सकल बैंक ऋण में इनका 

दौरान यदि हुई वे थे इंजीनियरी ( 603 करोड़ रुपये ) सूती बम्हा उद्योग 
हिस्सा 34. 5 प्रतिशत रहा जो एक वर्ष पहले के 47. 2 प्रतिशत की तुलना 
में कम था ।मार्च 1984 के अंत में मझोले और बडे उद्योगों पर बकाया 

( 268 करोड़ रुपये ) तथा अन्य वस्त्र ( 234 करोड़ रुपये ) पेट्रोलियम ( 211 
ऋण 14, 964 करोड़ रुपये थे जो मकल बैंक ऋण के 37. 0 प्रतिशत थे करोड़ रुपये ) तथा रमायन 201 करोड़ रुपये ) अबकि चाय के संबंध 
( एक वर्ष पहले 38. 5 प्रतिशत , 

में गिरावट ( 21 करोड़ रुपये ) वर्ज की गयी थी । 


मार्च 


मद 


सारणी 7 - सफल बैंक ऋग का उपागवार नियोजन 

( करोड़ रुपये ) 
संकाया 

- उमार- चढ़ाव 
.. .. . ...... . . .... . 
मार्च 

माप अप्रल -मार्च अप्रैल-मार्च 
1982 1983 1984 1982-83 1983- 84 
( अनंतिम ) 

( अमंतिम ) 
15056 17782 20376 + 2706 + 2614 . 
53 60 132 

+ 7 + 72 
856 1565 1591 + 709 + 26 
527 583 

675 + 66 + 82 
3817 4375 

4978 _ + 558 + 803 


16 


उयोग ( लषु , मझौले एवं बड़े उद्योगों का योग ) 

1. कोयला 
2. लोहा और इस्पात 
3. अन्य धातुएं एवं उनके उत्पाव 
4. मभी इंजीनियरी 


- - - 


- 


- 


-- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - 


1191 


588 


+ 


244 


| 


215 


234 


267 


+ 


133 


170 


+ 
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3 

4 
- - - . . 

- - - --- - - - --- 
5. विद्युत (निर्माण एवं ट्रान्समिशन ) 

259 260 318 + 1 + 58 
6 सूती वस्त्र उद्योग 

1281 1380 1648 . + 09 + 268 
7 जूट पस्त्र उद्योग 

187 208 213 + 21 + 5 
8. अन्य वस्त्र उद्योग 

842 957 

+ 115 + 234 
9. चीमी 

403 

807 

+ 185 
10. माय 

265 265 
11. बनस्पति तेल (वनस्पति सहित ) 

+ 19 
12. तम्बाकू एवं तम्बाकू के उत्पाद 

127 

- 6 
13. कागज एवं कागज के उत्पाद 

407 483 + 50 
14. रबड़ एवं रबर के उपाय 

280 

390 + 39 + 71 
15. रसायन, रंजक रंग, दवाईयों एवं औषधियों 

1672 1891 2092 

+ 201 
उनमें से : उर्वरक 

329 327 378 - - 2 + 51 
16. सीमेंट . 

158 205 231 __ + 47 + 26 
17. पमड़ा एवं चमड़े के उत्पाद 

220 237 285 + 17 + 28 
18. निर्माण 

143 189 

+ 48 + 30 
19, मयीयोजना के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त जहाज 

327 368 + 20 
20. पेट्रोलियम 

431 163 

- 268 + 211 
21 शेष उद्योग 

2650 3412 3920 + 762 + 508 

- - - -- - -- - - - - 


357 


+ 


319 


+ 219 


। । 


219 


307 


+ 


374 


37. थोक व्यापार ( खाधान्न खरोद से इतर ) को दिये गये अग्रिमों 
ने 1983- 84 में 15 करोड़ रुपये की गिरावट पर्शायः जबकि 1982 
83 के दौरान 15 करोड़ रुपये की वृद्धि धर्म का गया थी । भारतीय 
फपास मिगम तथा भारतीय स्वाय निगम को ( उर्वरक वितरण के लिए ) विये गये 
अग्रिमों में क्रमश : 97 करोड़ रुपये तथा 171 करोड़ रुपये की गिरावट पायी 
(पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में वृद्धि क्रमश: 35करोड़ रुपये तथा एक करोड़ 
रपये थी ), जबकि अन्य उद्योगों को दिये गये ऋणों में 278 करोड़ रुपये 
की जि हुई थी । पिछले वर्ष इनमें 160 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी । 

58. " अन्य क्षेत्रों " को , जो शेष क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 
गिनमें वित्तीय संस्था , किराय , खरीव एसिया, वैयक्तिक ऋण प्राधि 
शामिल हैं , दिये गये ऋणों में वर्ष के दौरान 712 करोड़ रुपये की अपेभा 


कृत अधिक मि वर्ज की गयी थी । 1982- 83 में 570 करोड़ रूपये के 
वृद्धि हुई थी । 
अनुभूचित वाणिज्य बैंकों को रिजर्व बैंक की महायता 

59. वर्ष 1983- 84 के दौरान रिजर्व बैंक की पुनर्वित्त सुविधा में 
कुछ मूलभूत परिवर्तन किये गये । ये खापान पुनर्विर के संबंध में कट 
पॉफ पहिट को बहाने तथा निर्यात पुनर्विस को उल्लेखनीय रूप से उदार 
बनाने के बारे में है तम्या इनकी चर्चा पहले की जा चुकी है । अनुसूचित 
पाणिज्य बैंकों को रिजर्व बैंक को सहायता के सबंध में प्रांको नीचे 
सारणी 8 में दिये गये हैं । 


मारणी 8--- अनुसूचित वाणिज्य मैंकों को रिजर्व बैंक की सहायता 
( जहाजरामी ऋणों पर विशेष पुनर्वित तथा शुल्क पिसी को छोड़कर ) 


( करोड़ रुपये ) 


खाद्यान्न-पुनर्वित 


निर्यात पुनर्षित : 


मयी पुनर्वित 


विवेकाधीन पुनर्वित 


कुल पुनर्वित 


निम्नलिखिम 
के अंतिम 
शुक्रवार को 


- - - - - - -- - - - - - -- 


- - - - - - - - - - - --- - 


- - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - -- - - - - - - - 


बकाया 


सीमा 


- - 


मीमा 
( 1 ) 


काया 
___ ( 6 ) 


सोमा 
( 2) 


काया 
( 8) 


सीमा 
( 9) 


बकाया 
( 10 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


जून 1982 
जून 1983 
जन 1984 


341 
1086 . 5 
1932 . 

8 


28 . 6 
112 . 9 
835 . 

0 


163 . 3 
161 . 2 
678 . 6 


31 . 9 
33 . 

4 
358. 0 


- - 
2 0 . 0 

5 . 0 


-- 
- - 
-- 


- - 
20 . 0 
128 . 0 


-- 

- - 
121 . 5 


510 . 4 
1287 . 7 
2744. 4 


60 . 5 
146 . 3 
1364 . S 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- - 


- 


- 


--- - - -- 


- 


m 


ematli ) ] 


भारतमा सपन : Eिtan, 1804/ पाप 1, 1008 


HTRA 


बाचा ऋण पुनर्षित 

80. जून 1983 के अंतिम शुभवार की स्थिति के अनुसार कुल 
1087 करोड़ रुपये की बाणान्न पुनर्वित्त सीमायें मंजूर की गयी यों जिनमें 
केपन 113 करोड़ रुपये ( मथवा 10.4 प्रतिशत उपयोग में लाये गये 
पे ) पैकिंग की जापान पुवित सीमाए 20 जून 1984 को 1, 933 
करोड़ रुपये के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गयीं और वर्ष के दौरान सर्वाधिक 
बकाया राशियां 29 जून 1984 को 885 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी 
थीं जबकि उपभोग अनुपात 46 प्रतिशत के आस पास पहुंच मया था । 
सपापि सर्वाधिक उपभोग अनुपात 86 प्रतिशत 30 मार्च 1984 को रहा । । 
निर्यात ण पुनवित्त 
____ 61. 24 जून 1983 की स्थिति के अनुसार को फी निर्यात पुनर्वित 
सुविधा 161 करोड़ रुपये रहीं जिनमें मे उस तारीख तक 33 करोड़ 
रुपये से कुछ अधिक राशि उपभोग में लायी गयो पी । निर्यात पुवित्त 
फार्मना उवार बनाये जाने के साथ ही नवम्बर 1983 के प्रेत से बैंकों 
की निर्यात ऋण पुवित्त सुविधाओं में पति की गयी थी । इसको सर्वाधिक 
सीमा 680 करोड़ रुपये 22 जून 1984 को रहो । सीमामों का 358 
करोड़ रुपये का अधिकतम उपभोग 29 जून 1984 को रहा, जम लगभग 
77 प्रतिशत सीमामों का उपभोग किया गया था । वर्ष 1983- 84 ( जुलाई 
जून ) के दौरान बैंकों की निर्यात ऋण सुविधा सीमामों में 517 करोड़ 
रुपये की वृद्धि हुई और बकाया राशियों में 325 करोड़ रुपये की वृद्धि 


विषिक्ष सीमामों का जाय 29 जून 1984 को 2745 करोड़ रूपये के 
उच्चतम स्तर पर पहुंच गया पौर अधिकतम उपभोग उस तारीख को स्थिति 
के अनुसार 1365 करोड़ रुपये था । 

ऋण बजट 

65. सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रमुख बैंकों से 1983- 84 के लिए उनके 
ऋण बजटों पर जून- जुलाई 1983 में चर्चाएं की गयी थी । इस बात पर 
जोर दिया गया था कि बैंक अपने ऋग परिवानों को योजनायें अपने 
स्रोतों के यथार्थवादी मुल्यांकन के आधार पर बनायें और रिजर्व बैंक से 
उपलब्ध पूनवित्त सुविधायें शुरू से मौत के रूप में नहीं मानी जानी चाहिए । 
बैंकों को सूचित किया गया था कि वे मभी प्रमुख बैंकों को अलग- अलग 
भेजी गयी विस्तत सूचना के प्राधार पर अपने बचों को अंतिम रूप हैं । 
बैंकों से वह भी अपेक्षा की गयी थी कि वे घोषित किये गये नीति संबंधी 
परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए व्यस्त मौसम के शुरू के दौर में ही अपने 
इण बजटों को संशोधित कर लें । 

सरकारी वित्तपोषण 

66. भारत सरकार के 1984- 85 के बजट में कराधान की 1983 
84 की दरों पर कुल मिलाकर, 235 करोड़ रुपये के घाटे की व्यवस्था की 
गयी है । जब 1984-85 के दौरान , केन्द्र के प्रतिरिक्त साधन जुटाने के 
प्रयासों के फलस्वरूप , 273 करोड़ रुपये * ( मर्मतिम ) के शुख राजस्व की 
व्यवस्था की जाती है तो यह बजट घाटा 1782 करोड़ रुपये रह जायेगा 
जबकि 1983- 84 के संशोधित अनुमानों में इसके लिए 1859 करोड़ रुपये 
का अनुमान लगाया गया था । राज्य सरकारों को संयुक्त समय बजट 
स्थिति कुल मिलाकर 1984-85 के लिए 934 करोड़ रुपये के समय 
घाटे की स्थिति दर्शाती है, जबकि 1983-84 के लिए संशोधित अनुमानों 
में 853 करोड़ रुपये का पाटा वर्शाया गया था । बजट प्रस्तावों से 
राज्यों के खाते में जमा होने वाली 328 करोड रपये की शुरु प्राय के 
समायोजन के बद 1984- 85 के लिये पाटा 608 करोड़ रुपये काही रह 
जायेगा । 


सहवर्ती पुनर्विस 

62. बैंकों को जून 1983 के अंतिम गुक्रवार की स्थिति के अनुसार 
मंजूर की गर्यः सहपर्ती पुनर्वित्त सीमायें 20 करोड़ रुपये थीं जिनका उसी 
तारीख को पूरी तरह उपभोग कर लिया गया था । उसके बाद सीमा की 
राशि में गिरावट पायीं और अपसूबर-दिसम्बर 1984 की तिमाही के 
दौरान सहवर्ती सीमाए शून्य पौं । जनवरी 1984 के बाद से बैंकों की 
सहवर्ती पुनर्वित सीमाएं फिर मे भंजर की गयीं और सर्वाधिक मंजरियो 
23 मार्च 1984 को 59 करोए रुपये थीं । 16 मार्च 1984 की स्थिति 
के अनुसार बैंकों ने 39 करोड़ रुपये की अपनी सहवर्ती मीमानों का पूरी 
तरह उपभोग कार लिया था । वर्ष 1983- 84 ( जुलाई- जून ) के दौरान 
बैंकों को मंजूर की गयी सहवर्ती पुनर्वित सीमामें जून 1983 के प्रतिम 
सुक्रवार के 20 करोड़ रुपये से गिरकर जन 1984 को 5 करोड़ रुपये 
यह ममी थीं । इन दोनों तारीखों को कोई भी राशि काया नहीं थी । 
पिकाधीन पुनविस्त 

63. रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया था कि बढ़ी हुई प्रारक्षित 
जरूरतों के साथ समायोजन करते समय महसूम की जाने वाली प्रस्थायी 
मकपी समम्यामों की सीमा तक उन्हें प्रल्पावधि के लिए गुणदोषों के अधार 
पर विवेकाधीन पुनविस्त उपलग्ध कराया जायेगा । कुछ बैंकों को जनवरी 
1984 के मध्य से विवेकाधीन पुनर्वित सीमायें मंजूर की गयी थी । मंदूर 
की गयी अधिकतम राशि 18 मई 1984 की स्थिति के अनुसार 
187 करोड़ रपये पी : उपभोग में लायी गयी मधिकतम राशि 11 मई 1984 
को 137 करोड़ रुपये थी । वर्ष के दौरान विवेकाधीन पुनर्वित की राशि 
जून 1983 के अंतिम शुक्रवार के 20 करोड़ रुपये से बढ़कर 18 मई 
1984 को 187 करोड़ रपये हो गयी थी । हो , बकाया राशियो जून , 
1983 के प्रतिम शुक्रवार के शून्य से बरकर 29 मई, 1984 को 122 
करोड़ रुपये हो गयी । 

समग्र स्पिति 

64 अनुसूचित पाणिज्य बैंकों को रिजर्व बैंक की विभिन्न पुनर्वित्त 
सुविधामों के अन्तर्गत उपलब्ध सीमामों की कुल राशि ( जहाज रानी अणों 
सवा शुल्क वापसी पर विशेष पुनर्वित को छोड़कर ) में 1932- 83 के दौरान , 
777 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में , 1983-84 के दौरान 1457 
करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । उन सीमाओं पर बकाया राशियों में 1218 
करोड़ रुपये की वृद्धि हई थी जबकि पिछले वर्ष 86 करोड़ रुपये को प्रोक्षा 
हत अस्प वृद्धि की गयी थी । वर्ष के दौरान बैंकों को मंजूर की गयी 
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. समेकित स्थिति केन्द्र और राज्य 

67. केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्राप्तियों और बितरणी की 
संयुक्त स्पिति सारणी 9 में दर्शायो गयो है । 1984- 85 में कुल प्राप्तियां 
63, 338 करोड़ गाये के स्तर पर पहुंचने का बजट रखा गया है । यह 
कमोवेश पिछले वर्ष की तरह 1983- 84 में 53, 736 करोड़ रुपये के बजट 
पनुमानों की तुलन. में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्शतो है ( संशोधित अनुमान से 
मंशोधित अनुमान ) । * * 1984- 85 में कुल वितरण , पिछले वर्ष के बजट 
अनुमानों के 55, 832 करोड़ रुपय को तुलना में 65, 708 करोड़ रुपये रहने 
" समें 18 अप्रैल , 1984 को पोषित बजट के बाद की कर रियायतें 
शामिल नहीं है । बजट प्रस्तावों से बिजली उत्पाद शुल्क के प्रस्तावित रूप 
से हटाये जाने के परिणाम भी नहीं पाये है । 

केन्द्र और साथ ही राज्य सरकारों के 1983- 84 के ( संशोधित अनुमान ) 
बजट घाटे में , केन्द्र द्वारा राज्यों को विशेष ऋण सहायता के रूप में 
उपलब्ध करायी गयी 400 करोड़ रुपये की वह राशि शामिल नहीं है । 
उन्हें मार्च 1983 की स्थिति के अनुसार अपनी प्रोवरड्राफ्ट की स्थिति 
सुधारने के लिए दी गयी थी । 
इसमें राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त साधन जुटाने के उपायों से 405 
करोड़ रुपये की अनुमानित पाय पोर केन्द्रीय बजट 1984-85 में 
पोषित रियायतों और राहतों की वजह से केन्द्रीय करों में राज्यों के 
हिस्से में 79 करोड़ रुपये की अनुमानित कमी शामिल है । 
* * यवि 1984- 85 के बजट अनुमामों की पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों की 

तुलना की जाये तो कुल प्राप्तियों में पति 8 . 8 प्रतिशत और कुल व्यय 
में वृद्धि 8 . 2 प्रतिशत बैठती है । इसी तरह यवि 1983-84 के संबोधित 
अनुमानों की तुलना में 1982- 83 के लेखों से तुलना की जाये तो प्राप्तियों 
में वृद्धि 17. 4 प्रतिशत तथा व्यय में पशि 18. 7 प्रतिशत पाती है । 
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का अनुमान लगाया गया है । यह 1983- 84 में 16. 5 प्रतिशत की तुलना द्वारा ऋणों में 239 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और वे 1739 करो रुपये के 
में 17 . 7 प्रतिशत की बखि का घोतक है । विकासशील व्यय में 1984- 85 रिकार्ड स्तर पर पहुंच गये । पिछले वर्ष के दौरान 141 करोख रुपये की 
में वृद्धि पर पिछले वर्ष की 13. 4 प्रतिशत की तुलना में काफी अधिक खुसि हुई थी । सारणी 10 में इस संबंध में ब्यौरे विये गय है । 1983- 84 
होकर 18 . 3 प्रतिशत होने की संभावना है, जबकि गैर-विकासशील व्यय के दौरान राज्य सरकारों के सकल ऋण 763 करोड़ रुपये के रहे 
की दर 1983-84 के 22 . 3 प्रतिशत से काफी गिर कर 14 . 8 प्रतिशत जिसमें से 673 करोड़ रुपये नकद पाधार पर और 88 करोड रुपये, ऋणों की 
रह जाने की संभावना है । * . 

प्रवधि पूर्ण होने पर, परिवर्तन के रूप में थे । 175 करोड़ रुपये के ऋणों 

की अवधि समाप्ति तक सकौती के लिए समायोजित करने के बाद राज्यों 
बाजार ऋण 

के शुभ बाजार ऋण 588 करोड़ रुपये के थे । सकल देशी उत्पाव ( चालू 
68 . 1983- 84 के दौरान केन्द्र सरकार ने सात बार भाजार का 

बाजार मूल्यों पर ) के रूप में सकल शुद्ध बाजार ऋण (केन्द्र और रज्य ) 
सहारा लिया जिसमें से अंतिम श्रृंखला पूरी तरह रिजर्व बैंक को दे दी गयी 

1983- 84 के दौरान 2. 34 प्रतिशत रहे जबकि 1982-83 में यह प्रति 
पी पौर 4001 करोड़ रुपये की शुख राशि उधार ली गयी । यह पिछले 

शत 2. 55 था । बाजार ऋणों से प्राप्तियों ने योजना परिव्यय के 18 
वर्ष के उधार की तुलना में 201 करोड़ रुपये अधिक थी । राज्य सरकारों 

प्रतिशत का वित्तपोषण किया जबकि 1982- 83 में परिव्यय मा 19 . 7 
के 608 करोड़ रुपये के शुख बाजार ऋण, पिछले वर्ष की 63 करोड़ रुपय की 

प्रतिशत वित्तपोषित किया गया था । 1984-85 के लिए केन्द्र सरकार ने 
अल्प वृद्धि की तुलना में , 189 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय पुति दर्शाते है । 

. 4100 करोड़ रुपये के बाजार ऋणों का बजट रखा है । 
स्थानीय प्राधिकरणों तथा केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित संस्थानों 

सारणी- 9 केन्द्र तथा राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तिया एवं संवितरण 
( 1982- 83 - 1984-85 ) 

( करोड़ रुपये ) 


1982-83 1982 - 83 1983- 84 1983- 84 

1984- 85 
, ( संशोधित ( लेखा ) ( बजट ( संशोधित अनुमान ) ( बजट अनुमान ) * 
मनुमाम ) 

अनुमान ) 

राशि पिछले वर्ष यशि पिछले वर्ष 
के तदनुरूपी 

के सदनुरूपी 
संशोषित 

बजट, 
मनुमानों - 

अनुमानों 
की तुलमा 

की तुलना 
में प्रतिशत 

में प्रतिपात 
का मंतर 

का अंतर 
1 

2 
1. कुल प्राप्तियां ( प्र + मा ) 

494114958663736 58200 + 17 . 8 63338 + 17 . 9 
म . राजस्व प्राप्तियां 34929 3475239230 39947 + 14. 

4 44718 + 14. 0 
उनमें से कर प्राप्तियां 

27484 27175 31602 31741 + 15. 3 35335 + 11. 6 
मा . पूजीगत प्राप्तियां 

14482 14820 14508 18253 ___ + 26 . 0 18620 ___ + 28 . 4 
2. कुल संवितरण ( म + मा + इ ) 

52125 62061 - 55832 60748 + 18 . 5 65708 + 17 . 7 
म . विकासात्मक व्यय ( क + ख + ग ) 

34281 33644 35446 38870 + 13 . 4 41950 + 18 . 3 
( क ) राजस्व 

19906 19490 21328 22961 + 15 . 3 24826 + 18 . 4 
( ख ) पूंजीगत 7883 7748 8075 9120 + 15. 8 

+ 20 . 7 
( ग ) ऋण एवं अग्रिम 

6492 6406 6042 6783 + 4 . 5 7376 + 22 . 1 
मा . गैर-विकासात्मक व्यय ( क + मा + ग ) 

16473 19532 20269 + 22, 3 22421 + 14. 8 
( क ) राजस्व 

15454 15381 18356 18551 + 20 . 0 20977 + 14 . 3 
( ख ) पूजीगत 

811 

878 1374 + 89 . 4 1095 + 25 . 0 
( ग ) ऋण एवं प्रिम 

300 344 + 10 . 6 349 + 16. 3 
इ. अन्य 

1268 1944 854 1609 + 26 . 9 

+ 56 . 6 
3. समग्र अधिशेष ( + ) या पाटा ( -- ) ( 1 - 3 ) - - 2714 - 2480 - - 2096 - 2548 

+ 2370 
टिप्पणी : 
1. इन पकड़ों में विधानमंडल वाले संघराज्य क्षेत्र नहीं पाते । 
2. अन्य संवितरणों में वेशी एवं विदेशी ऋण देना , स्थानीय निकायों तथा पंचायत राज संस्थानों की क्षतिपूर्ति एवं सुपुर्दगी प्राकस्मिकता निधियों, प्रेषणों 

( स ) के विनियोजन शामिल है और राज्य सरकारों ने अपने- अपने बजटों में केन्द्र सरकार को ऋणों की जो कौती की है उनके प्रांकड़ों के अंतर 
समायोजित किये गये है । 

* इसमें भारत सरकार के बजट के संबंध में 18 अप्रैल , 1984 को घोषित बजट के बाद कर-रियायतों के मांफड़े शामिल नहीं है, लेकिन बजट 
- प्रस्तावों के प्राकड़े शामिल है । 


9748 


16576 


830 


311 


262 


. 


1337 


* यदि 1984- 85 के बजट मनमानों की तुलना पिछले वर्ष के संशोधित 
• अनुमानों से की जाये तो विकासशील व्यय में वृद्धि 7. 8 प्रतिशत तथा गैर 
विकासशील व्यय में यदि 10 . 6 प्रतिशत पाती है । इसी तरह यदि 1982- 83 


के लिए संशोधित अनुमःमों की तुलना 1982- 83 के लेखों से की जाये 
तो विकासशील व्यय में वयि 15. 5 प्रतिशत तथा गैर-विकासशील व्यय में 
पयि 23. 0 प्रतिशत पैठती है । 


[ भाग II - खण्ड ( ii )] 
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344 


763 


157 


175 


588 


सारण । 10 - केन्द्र तथा राम सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणो तथा केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित संस्थाओं के बाजार ऋण- राजकाषाय 
वर्ष 1982- 83 तथा 1983- 84 

(करोड़ रुपये ) 
सकल बाजार चुकौतियां 

शुख बाजार 
1982- 83 1983- 84 1982-83 1983- 84 1982- 83 1983- 84 
1. केन्द्र सरकार 

4, 166 4, 345 366 

3800 

4, 001 
2. राज्य सरकारें 556 

399 
3. निम्नलिखित द्वारा प्रायोजित 
संस्थाओं के शख बाजार ऋण 

4, 722 5, 108 523 519 4,199 

4,589 
4. केन्द्र सरकार 

929 1, 117 

908 1,082 
5 . राज्य सरकारें 

789 871 197 

592 

657 
( स्थानीय प्राधिकरणों सहित ) 
8. कुल संस्थायें 

1, 718 1, 988 

249 1, 500 

1 , 739 
7. समग्र याजार ऋण ( 3 + 6 ) 

6, 440 7,096 741 768 5, 699 

6 ,328 


21 


35 


214 


218 


69. केन्द्र सरकार ने ऋणों की अपनी पहली शृंखल में पहली जून 

वृद्धि बहुत आकर्षक थी । ऐमी प्रतिभूतियों की व्याज दरों में पिछले तीन 
1984 को 3 ऋण जारी किये । ये थे, 8 . 50 प्रतिशत ऋण 1994 वर्षों में 1 . 75 प्रतिशत सक की वृद्धि की गयी । उदाहरण के लिए 20 
9 . 50 प्रतिशत ऋण 2004 और 10 . 52 प्रतिशत ऋण 2012 । ये वर्षीय ऋण के संम्ध में 1982 में कपून दर 7 . 5 प्रतिशत थी जबकि इसे 
ऋण नकवी- सह-परिवर्तन प्राधार पर थे और इनसे 881 करोड़ रुपये की 

1984 में बढ़ा कर 9 . 50 कर दिया गया । इसी अवधि में 28 वर्षीय 
प्राप्ति हुई । इनमें से 735 करोड़ रुपये नकद और शेष राशि परिवर्तन 

ऋण के मामले में कूपन पर को 8 . 15प्रतिशत से बढ़ाकर 10, 25 प्रतिशत 
के जरिये प्राप्त हुई । 

कर दिया गया । साथ ही 1982 में पहली बार 31 वर्षीय ऋण प्रारंभ 
70. 9 जुलाई, 1984 को भारत सरकार ने नकदी सह- परिवर्तन आधार 

किये गये जिन पर कूपन पर 9 प्रतिशत रखी गयी थी जिसे 1983 में , 
पर 8 . 50 प्रतिशत ऋण 1994 ( दूसरे निर्गम ) 9 . 50 प्रतिशत ऋण 

एकदम बढ़ा कर 10 प्रतिशत कर दिया गया । 
2004 ( दूसरा निर्गम ) और 10 . 25 प्रतिशत ऋण 2012 ( दूसर। निर्गम ) 

केन्द्रीय ऋणों को रिजर्व बैंक की सहायता 
के निगम के साथ दूसरी बार बाजार में प्रवेश किया और कुल 774 करोड़ 
रुपये की राशि जुटाई । हममें से 691 करोड़ रुपये नकद और शेष राशि 

____ 72. केन्द्रीय सरकार के बाजार उधार कार्यक्रमों में धीमी बक्षित 
परिवर्तन के जरिए जुटाई गयी थी । इन दो शृंखलामों के साथ केन्द्र सरकार 

साथ ही , पिछले वर्षों में केन्द्रीय सरकार के ऋणों में रिजर्व बैंक के बडसे 
में 126 3 करोड़ रुपये की शुस राशि जुटाई जो 1984- 85 के लिए कुल 

हर हिस्से का उल्लेख भी पिछले वर्ष की रिपोर्ट में किया गया पा । 1983 
बजट बाजार ऋणों ( शुम ) का 30 . 9 प्रतिशत थी । 

1984 के दौरान इस हिस्से में वृद्धि जारी रही जो सकल बाजार ऋणों का 

30 . 8 प्रतिशत थी , जबकि पिछले वर्ष यह हिस्सा 25. 2 प्रतिशत था । 
केन्द्र सरकार के ऋणों पर कूपन करें 

लेकिन , यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 1980- 81 और 1981- 82 में यह 
71. सरकारी प्रतिभतियों में निवेश पर लाभ में पद्धि करने की दृष्टि अनुपात 43. 1 प्रतिशत तथा 38 . 6 प्रतिशत की जन्य सीमा में या । 
से पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न समाप्ति अवधियों वाली प्रतिभूतियों की ( सारणी 11 ) यद्यपि, पिछले कुछ वर्षों में रिजर्व बैंक के इस हिस्से में 
कूपन दरों में धीरे- धीरे वृद्धि की गयी है । कम समाप्ति अवधि वाली प्रति कमी आयी है तथापि आठवें दशक के अंतिम वर्षों के दौरान अर्थात 
भूतियों की व्याज दरों में की गयी वृद्धि इतनी महत्वपूर्ण नहीं की लेकिन 1978- 79 तया 1979- 80 के क्रमशः 1. 6 प्रतिशत तया 18 . 1 
अधिक समाप्ति - अवधि वाली कुछ प्रतिभूतियों की व्याज दरों में की गयी प्रतिशत की अपेक्षा यह अभी भी बहुत अधिक है । 
सारण । 11 -- बजटीय घाटा, बाजार ऋण यथा केन्द्र सरकार के बाजार ऋणों में रिजर्व बैंक की सहायता ( 1981-82 से 1984- 86 ) 

( करोड़ रुपये ) 
मद 

1981 - 82 1982- 83 1983- 84 

1983- 84 1984- 85 ( क ) 
( लेखे ) ( लेखे) ( बजट अनुमान ) ( संशोधित अनुमान ) ( बजट अनुमान ) : 

5 
1 . राजस्व लेखा 
( क ) राजस्व . 

15574. 2 18001. 3 20593 . 9 

20964 . 3 

24018. 4 
( ख ) ध्यय 

15867. 7 

193458 22418 . 8 23339 . 4 

26342. 0 
( ग ) अधिशेष ( + ) / घाटा ( - ) ---- 293. 5 

- - 1254 . 3 - -- 1824 . 9 -- 2375 . 1 

-- 2325 . 6 
2. पूंजीगत लेखा 
( क ) प्राप्तियाँ 

10155 . 7 13286 . 3 13451 . 8 16770 . 4 

17717. 3 
( ख ) संवितरण 

11254. 1 13687 , 5 13212 . 7 16090 . 7 

17153 . 9 . 
( ग ) अधिशेष ( + )/ पाटा ( + ) - - 1098 . 4 

- 401. 2 + 238 . 8 + 879 . 7 

+ 563 : 4 . 
3. कुल प्राप्तियां 1 ( क ) + 2( क ) 25729 . 9 . 31377 . 6 34045 . 4 

37734 . 7 

41733. 7 
4. समग्र अधिशेष ( + )/ पाटा ( - - ) -- 1391. 9 * - -- 1656 . 5( ख ) - 1586. 1 

1895 . 4 ( ग ) - - 1762. 2 
5 . ( 3 ) के प्रतिशत के रूप में ( 4 ) 

5 . 4 5 . 3 4 . 7 

4 . 5 
6. सकल बाजार ऋण 

3198 . 3 4136 . 2 43440 4344 . 0 

4591. 0 
7. ( 3) के प्रतिशत के रूपमें ( 8 ) 

12. 4 13. 3 12. 8 11. 6 

11 . 0 


4 . 2 
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8. रिजर्व बैंक के अधिकार में दिनांकित 
प्रतिभूतिया ( वृद्धियाँ ) 

1235. 9 1041. 0 1338 . 1 

1338 . 1 
9. ( 8) के प्रतिशत के रूप में ( 8) 

38 . 6 25 , 2 30 . 8 

30 . 8 
टिप्पणी: ( क ) इसमें बजट प्रस्तावों के परिणाम शामिल है लेकिन 18 अप्रैल 1984 को घोषित बजट के बाद की फर-रियायतें शामिल नहीं है । 

( ख ) राज्य सरकारों को उनके घाटे पाटने के लिए 31 मार्च 1982 को दिये गये 1743. 4 करा पाये के ऋण शामिल नहीं है । । 
( ग ) राज्य सरकार को उनके प्रोवरड्राफ्ट निपटाने के लिए 31 मार्च 1983 को दिये गये 400 करोड़ रुपये के ऋण शामिल नहीं है । 

निधि उपलब्ध कराये गये सवर्थ खजाना बिलो के ववले रिजर्व बैंक के पक्ष में जारी 3, 500 करोड़ रुपये की विशेष प्रतिभूतियां शामिल नहीं है । 

विशेष प्रतिभूतियां शामिल नहीं है 
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बोड 

आय से पटाने जाने के लिए पात्र है । इसी प्रकार ऐसे निवेश अधिकतम 

2 . 65 लाख रुपये तक के अन्य विनिर्दिष्ट निवेशों के साथ मुल्यांकन वर्ष , 
___ 73. 7 वर्षीय राष्ट्रीय प्रामीण विकास बोडों तथा 3 वर्षीय राष्ट्रीय 

1985- 86 से संपत्ति कर से छूट के लिए भी पान है । इसके अलावा , 
प्रामीण विकास बड़िों से क्रमशः 9 जुलाई 1979 तथा 7 जुलाई 1983 

इन प्रमाणपत्रों पर भजित म्याण , मन्य मनुमोवित प्रतिभूतियों तथा बैंक 
से धन प्राप्त हो रहा है । इन दोनों ही बाड़ों पर ब्याज की दर 7 . 5 जमाराशियों पर अजित प्याज के साथ 7,000 रुपये प्रति वर्ष की सीमा 
प्रतिशत वाषिक है । इन दोनों ही बोड़ों में निवेश करने वाला निर्धारित सक आयकर अधिनियम की धारा 80 एल के अन्तर्गत छूट के लिए पात्र 
पूजीगत आस्तियों के अंतरण/बिक्री से प्राप्त पूजीगत लाभ पर कर से छूट है । इसके परिणामस्वरुप , इन प्रमाणपत्रों के विक्रय से प्राप्त राशियों में 
की मुविधा ले सकता है । 7 वर्षीय गाड़ों के जारी होने से लेकर मार्च तीव द्धि हुई । 1983-84 ( अप्रैल,मार्च) के दौरान इनके विक्रय से प्राप्त 
1984 के अंत तक इनके विक्रय से 1982 . 5 फरोड़ रूपये की राशि प्राप्त कुल राशि 1, 546 करोड़ रुपये थी जबकि वर्ष 1982- 83 के दौरान 
हई अबकि 3 वर्षीय बाड़ों से जून 1984 के अंत तक प्राप्त राशि 55 . 3 . यह 962 करोड़ रुपये पी । 
करोड़ रूपये थी । 

राज्य सरकारों को ओवरड्राफ्ट 
सामाजिक सुरक्षा प्रमाण पत्र 

___ 78. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में कुछ राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक से औपर 
74. पहली जुलाई 1984 से शुरू किये गये सामाजिक सुरक्षा ड्राफ्ट का सहारा लिये जाने का उल्लेख किया गया था । यद्यपि केन्द्रीय 
प्रमाणपत्रों में मार्च 1984 के अंत तक कुल 15. 0 करोड़ रुपये के सहायता जारी होने से राज्यों द्वारा जूम 1983 के अन्त तक के मकाया 
मभिदान प्राप्त हुए । 

मओवरड्राफ्ट समाप्त कर दिये गये थे लेकिन 1 जुलाई, 1983 को ही तुरन्त 
पूंजीगत निषेश बार 

यह प्रवृत्ति फिर दिखाई दी । तब से मोवरड्राफ्ट पर अवलंबित रहने की 
75. 28 जून 1982 से शुरू किये गये पूंजीगत निवेश पांडों में प्रवृत्ति काफी बढ़ गयी है । पहली जुलाई 1983 को तीन राज्यों का 
1983- 84 के दौरान 40 , 6 करोड़ रूपये की राशि के अभियान प्राप्त ओवरड्राफ्ट 66 . 10 करोड़ रुपये था जो 21 जनवरी 1984 को 9 राज्यों 
हए जबकि इस वास्ते मजट में प्रापंधित राशि 200 करोड़ रुपए तथा के संबंध में 739 . 59 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर तक बढ़ गया । चूंकि 
संशोधित अनुमानों के अनुसार 60 करोड़ रुपये पी । 1984- 85 के बजट स्थिति काफी बिगड़ गयी अत: जनवरी 1984 में केन्द्र सरकार ने उन राज्यों 
में इन बाण से 60 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया के साथ एक बार फिर इस समस्या पर विचार-विमर्श किया जिनके ओवर 
है । इन बातों के निर्गम से लेकर जून 1984 के अंत तक विक्रय से प्राप्त ड्राफ्ट रिजर्व बैंक के साथ बहुत अधिक थे । कई राज्यों में भपनी वित्तीय 
हुई राशि 124 . 7 करोड़ रुपये है । 

स्थिति में सुधार लाने तथा ओवरड्राफ्ट पर अपनी निर्भरता को कम करने 
राष्ट्रीय जमा योजना 

के शिए आवश्यक कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की । 1983- 84 के 
78. सार्वजनिक कार्यों में निवेश के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने की 

संशोषित बजट अनुमानों में राज्यों के लिए 400 करोड़ रुपये की विशेष 
दृष्टि से सरकार ने " राष्ट्रीय जमा योजमा " प्रारंभ की है जो बैंकों की ऋण सहायता का प्रावधान किया गया है ताकि वे 1982- 83 के अपने 
पोववि , जमा योजना से बहुत कुछ मिलती जुलती है । यह योजना 30 पाटों के कुछ भाग को पाट सके । राज्यों को यह भी सूचित किया गया कि 
जुलाई 1984 से लागू होगी । इस योजना के अंतर्गत 4 वर्ष की समाप्ति रिजर्व बैंक से अनुमत अर्थोपाय सीमा तक 1983- 84 के अंतिम घाटों 
अवधि वाले जमा प्रमाणपत्र भारतीय स्टेट बैंक तथा 14 राष्ट्रीकृत बैंकों 

को 1984- 85 के योजना संसाधनों से समायोजित नहीं किया जायेगा । ये 
की कुछ निर्दिष्ट शाखाओं से खरीदे जा सकते हैं । इनमें निवेश करने वाला 
म्यक्ति एक वर्ष के बाद कभी भी इन्हें भुना सकेगा । इस योजना में 4 

उपाय किये जाने के बावजूद 31 मार्च 1984 को 17 राज्य सरकारों 
वर्षों तक किये गये निवेश पर 10 . 5 प्रतिशत की दर से ग्याज देय होगा 

के कुल ओवरड्राफ्ट 331 . 26 करोड़ रुपये के पे जबकि 31 मार्च 1983 
तथा तीन , वो और एक वर्ष के लिए किये गयेनिवेश पर म्याज की दर क्रमशः को 14 राज्यों के ओवरड्राफ्ट 384 . 92 करोड़ रुपये के थे । दोनों ही 
10, 9 और 7 प्रतिशत होगी । इन निक्षेपों से प्राप्त म्याज, आयकर अधि मामलों में ये राशियां सरकारी लेखें बन्द होने के बाद की है । नाव में 
नियम की धारा 80 एल में अन्तर्गत उपलब्ध 10, 000 रुपये सहित 

ओवरड्राफ्ट की मात्रा तथा उमके बकाया रहने के दिनों की संख्या से 
( बमिट इस्ट की मूनिटों से आय पर 3, 000 रुपये सहित ) की छट के 

संबंधित स्थिति 
अतिरिक्त 2000 रुपये सक कर मुक्त होगा । साथ ही , ऐसी जमा राशियों 

और बिगर गयो । अब तक चालू वित्तीय वर्ष 1984- 85 
के संबंध में 25000 रुपये तक को अतिरिक्त एट सम्पदा कर अधिनियम 

के दौरान ओवरशाफ्ट मा उच्चतम स्सर 23 अप्रैल 1984 को रहा जब 
के अन्तर्गत प्रदान की गयी है । एक निश्चित अवधि में इस योजना से 14 राज्यों का कुल ओवरड्राफ्ट 949 . 86 करोड़ रुपये हो गया था । 
500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इस लक्ष्य केन्द्र सरकार ने 1983- 84 में राज्य सरकारों को अपने ओवरड्राफ्ट बुकाने 
की प्राप्ति के बाद अथवा मौद्रिक गतिविधियों के अनुसार यदि आवश्यक 

के लिए 499 . 13 करोड़ रुपये के मध्यकालीन ऋण दिये । इसके बाव 
हमा तो पहले ही इस योजना की समाप्ति का सरकार का प्रस्ताव है । 

ओवरड्राफ्टों के स्तर में कमी भायी । 28 जून 1984 तक के उपलम्च 
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र 

- ऑफड़ों से पता चलता है कि 8 राज्यों का कुल ओपरड्राफ्ट 517 . 60 
77. पहली मई 1981 से निर्गमित छह वर्षीय बचत प्रमाणपत्र VI करोड रुपये था । केन्द्र सरकार द्वारा 29 जून 1984 को सम्म सरकारों 
निर्गम तथा छह वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम को पिछले वर्ष 

को जारी की गयी 570. 02 करोड़ रुपये की सहायता की मदद से संबषित 
सम्पवा कर अधिनियम तथा आय कर अधिनियम के अन्तर्गत उदार 
लाम देकर और अधिक आकर्षक बनाया गया । इन प्रमाणपत्रों में किया 

राज्य सरकारों ने अपने मओवरड्राफ्ट चुका दिये और जून 1984 के अंत 
गया निवेश आय कर अधिनियम की धारा 80 सी के अंतर्गत 40, 000/ 

में कोई ओवरड्राफ्ट पकाया नहीं रहा । बहुत बड़ी मात्रा में ओवरड्राफ्टों 
रुपये की अधिकतम सीमा तक अन्य विनिर्दिष्ट आस्तियों के साथ कर योग्य का बार बार सहारा लिया जाना सपा इसी प्रवृत्ति का बढ़ते जामा गितीय 
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प्रबंध में कुछ गंभीर खामियों की ओर इंगित करता है और समग्र वित्तीय स्थूल रूप से बाजार से जुटायी जाने वाली पूंजी को मात्रा वर्शाते हैं , 1983 
स्थिति के हित में इस समस्या के समाधान के लिए केन्द्र एवं राज्यों 84 ( अप्रैल -मार्च ) में यह कुल 809 . 2 करोड़ रुपये होगी जो 1982- 83 
द्वारा संयुक्त सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर देता है । के दौरान जुटायी गयी राशि 732. 4 करोड़ रुपये से 10 . 5 प्रतिशत अधिक है । 
पूंजीगत बाजार की गनिविधियां 

81. 1983-84 के दौरान ईक्विटी शेयरों के निर्गम में 31 प्रतिशत 
___ 79. हाल ही के कुछ वर्षों के दौरान, सरकार में पूजीगत बाजार की 

की वृद्धि हुई और ये 353 . 9 करोड़ रूपये तक पहुंच गये । लेकिन , अधि 
सस्थाओं के कार्य के पुनर्विन्यास सपा औद्योगिक निवेश की गति को प्रोर 

माम शेयरों के निर्गम में नवम्बर 1981 में इन पर लाश की अधिकतम 
साहित करने की दृष्टि से कई कदम उठाये । सरकार ने स्टाक बाजार 

सीमा को 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 13 . 5 प्रतिशत कर दिये जाने के 
, कार्यों के प्रोत्साहन के लिए सथा साथ साप स्टाक एक्सचेंज पर सट्टे को 

बावजूब , कोई पति नही हुई और यह सामान्य बने रहे । अधिमान शेयरों 
प्रतिबंधित करने के लिए कई उपाय किये । औद्योगिक निवेश के लिए बचत 

पर लाभांश की अधिकतम सीमा को मई 1984 में और बढ़ाकर 15 प्रतिशत 
राशि जुटाने को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से पिछले तीन वर्षों के दौरान 

कर दिया गया है । 
चार नये स्टाक एक्सचेंजों को मान्यता दी गयी जिसके परिणामस्वरुप 
देश में स्टाक एक्सचेंजों की कुल संख्या बढकर 13 हो गयी । साथ ही , औद्योगिक 

82. हाल ही के कुछ वर्षों में कम्पनियों द्वारा पूजी जुटाने में डिबेंबरों 
प्रतिभूतियों,विशेष रूप से ऋण पत्रों परिवर्तनशील तपा अपरिवर्तनशील दोनों 

पर बढ़ती हुई निर्भरता एक प्रमुख बास रही है । इसका कारण मुख्यतः सरकार 
के लिए सक्रिय भाजार का निर्माण करने की दृष्टि से इनके निगम को शर्तो 

द्वारा अप्रैल 1982 में अपरिवर्तनशील डिबेंचरों पर म्याज की सीमा को 
में अभिमव परिवर्तन किये गये । 

महाकर 15 प्रतिशत किया जाना तथा छोटे धारकों के संबंध में पुनखरीद 
80. इन विविध नीप्ति संबंधी उपायों के परिणामस्वरूप पूजीगत 

मुविधा द्वारा उनके नकदीकरण में वृद्धि करना है । इन उपायों के कारण 
गाजार उतसाहलयंक बना रहा । पूंजीगत नियमों के नियंत्रक द्वारा मंजूर 

अपरिवर्तनशील डिबेंचरों के गौण बाजार को सक्रिय बनाने में भी सहायता 
पालतियों/ सहमतियों पर 1983- 84 ( अप्रैल -मार्च) के दौरान गैर- सरकारी 

मिली जो 1983-84 के दौरान डिबेंचर निर्गमों पर हावी थे और कुल 
कम्पनियों द्वारा 558 . 4 करोड़ रुपये की पूंजी वृमि ( प्रदत ) के अंतिम 

निगम के 93 प्रतिशत से अधिक थे । विद्यमान कंपनियों द्वारा अपने 
मौकड़ों से यह प्रकट होता है कि यह वृद्धि 1982- 83 के दौरान हुई 

विस्तार/विशाखन के लिए डिबेंचरों पर बड़ती हुई निर्भरता रिजर्व बैंक 
420 . 1 करोड़ रुपये की पति से 32 . 4 प्रतिशत अधिक है । ( सारणी 12 ) 

द्वारा किये गये 486 बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों (जिनमें से प्रत्येक 
पम्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किये गये नये पूंजीगत निर्गम ( पूंजीगत 

की प्रवत पूंजी एक करोड़ रूपये अथवा अधिक पी ) के मध्ययम से भी 
छूट ) भावेश, 1989 के अन्तर्गत जारीकिये गये सहित ) के अनुसार, जो 

प्रकट होती है । 1882, 83 के दौरान (लेखे पहली अप्रैल 1982 से 31 मार्च 
सारण। 12--निजी निर्गम क्षेत्र द्वारा पूंजीगत निर्गम तथा जुटाई गई पूंजी (चुकता) 

( करोड़ रुपये ) 


प्रतिभूतियां 


पूंजीगत 


निर्गम 


जुटाई गयी पूंजी 

( चुकता ) 


1982- 83 


1983- 84 


1982- 83 


1983- 84 


- 


132 . 37 


146 . 82 


इक्विटी शेयर 
बर्तमान शेयर 
विंचर 

( 1 ) परिवर्तनीय 
( 2 ) अपरिवर्तनीय 


1 . 29 
408. 28 


270 . 30 

2 . 05 
460 . 00 
288. 95 
171 , 05 
132. 35 


353. 86 

2 . 39 
452 . 96 

30 . 49 
422 . 47 
809 . 21 


2 . 77 
285 . 00 
उपलब्ध नहीं 
उपलब्ध नहीं 
420 . 14 


858 . 39 


मोत : वित्त मंत्रालय , भारत सरकार 


1983 की अवधि के दौरान मग्य किये गये ) इन कंपनियों नेडिवरों के 
माध्यम से 372 करोड़ रुपये की पंजी जुटायो ( यह 1981-82 के दौरान 
133 करोड़ रुपये थी ) जबकि उक्त अवधि में संस्थागत एजेंसियों ( बैंकों 
को छोड़कर ) से उनका उधार 418 करोड़ रुपये से घटकर 362 करोड़ 
बपये रह गया । 


. 83. प्रौद्योगिक वित्त के क्षेत्र में हाल ही की एक नयी बात निजी फोन के 
प्रवर्तकों द्वारा पट्टा तथा निवेश कंपनियों की स्थापना करमा रही है । 
भारतीय प्रौद्योगिक ऋण और निवेश निगम तथा भारतीय प्रौद्योगिक 
पुननिर्माण निगम जैमी कुछ मीयादी ऋण देने वाली संस्थानों ने अपने 
कार्यों को उपकरण पट्टे पर देने के कार्य की पोर मोड़ विमा है । बैंककारी 
विधि ( संशोधन ) अधिनियम, 1983 के अनुसार प्रय बैंक भी उपकरण पट्टे 
पर देने का काम कर सकते हैं । । । 

84. जुलाई 1983 से जून 1984 के दौरान देश में प्रमुख स्टाक 
एक्सचेंजों का व्यापार नवम्बर 1983 से जनवरी 1984 के प्रथम सप्ताह 
को छोड़कर जिसमें इम्पिटी का मूल्म तेजी से बढ़ा और वर्ष के दौरान 


पधिकतम रहा, इक्विटी के मूल्यों में काम दिई। साधारण शेयर के 
मूल्यों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रणिल भारतीय सूचकांक ( 1970 
71-100 ) 7 जनवरी 1984 को समाप्त हुए सप्ताह में 211. 7 पर पहुंच 
गये । इसके भाव ईक्विटी के मूल्यों में कमी मायी जो 1984 के प्रेत 
सक मंद बनी रही । जून 1984 के महीने में इक्विटी के मूल्य में वृद्धि 
विखायी वी । 30 जून 1984 को समाप्त हुए सप्ताह का सूचकांक 202. 3 
था जो एक वर्ष पूर्व के स्तर की अपेक्षा सीमान्त रूप से 0 . 8 प्रतिशत अधिक 
था । लेकिन 1983- 84 का औसत सूचकांक 200. 4 तथा जो 1982 
1983 के स्तर से 9 . 8 प्रतिशत अधिक पा । 
विर्स.५ संस्थाओं द्वारा सहायता 

85. 1983- 84 ( अप्रैल-मार्ष ) के दौरान अखिल भारतीय मीयावी 
ऋण संस्थानों प्रर्थात भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक , भारतीय प्रौद्योगिक 
ऋण और निवश निगम , भारतीय प्रौद्योगिक पुनिर्माण निगम , भारतीय 
पौयोगिक वित्त निगम , जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा 
सामान्य बीमा निगम , द्वारा मंजूर और वितरित की गयी कुल सहायता 
राशि क्रमशः 3766 करोड़ रुपये तथा 2875 करोड़ रुपये पी । यह 1982 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 
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1983 के दौरान की , 18 . 3 प्रतिशत की मंजूरी में तथा 17. 5 प्रतिशत 1983- 84 के दौरान विदेशी प्रार्षिक कार्य सम्पादन में पर्याप्त सुधार 
की पितरण में हुई वृद्धि की अपेक्षा क्रमश: 27 . 5 प्रतिशत तथा 22 . 8 हमा है । राजकोषीय वर्ष 1983- 84 के दौरान रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा 
प्रतिशत की वृद्धि वर्शाती है । भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक की माधुनिकी प्रास्तियों में 1233 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि 1982-83 के राज 
करण के वित्तपोषण की योजना सभी पौधोगिक इकाइयों पर लागू कर दी कोषीय वर्ष में 911 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी , जिसमें विस्तारित निधि 
गई है और 4 करोड़ रुपये तक के ऋण पर ब्याज की राशि को 12 . 5 सुविधा के अन्तर्गत विदेशी मुद्राभों के क्रमशः 1, 197 करोड़ रुपये तथा 
प्रतिशत से घटाकर 11 . 5 प्रतिशत कर दिया गया है । कमजोर 1, 893 करोड़ रपये के बाहरण शामिल नहीं हैं । 1983- 84 में विदेशी 
इकाइयों के मामले में 10 प्रतिशत ब्याज की दर पर सहायता दी जाती मुद्रा प्रास्तियों में 36 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि 1982-83 में 982 

करोड़ रुपये की कमी पायी थी । विशेष प्राहरण अधिकारों के धारण में 
भुगतान संतुलन 

राजकोषीय वर्ष 1983-84 तथा 1982-83 में क्रमशः 51 करोड़ रुपये 

तथा 140 करोड़ रुपये की गिरावट आयी । यदि विस्तारित निधि सुविधा 
86. भुगतान संतुलन को समन स्पिति में सुधार होना राजकोषीय 

के अन्तर्गत 217 करोड़ रुपये के बराबर के विशेष प्राहरण अधिकारों, 
वर्ष 1983- 84 में भी जारी रहा और इस सुधार से प्रोत्साहित होकर , भारत 

के भाहरण भतिपूरक यित्सीय सुविधा के अन्तर्गत 72 करोड़ रुपये के बराबर 
सरकार ने अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ किये गये तीन वर्षीय विस्तारित 

विशेष प्राहरण अधिकारों के निवल पुनर्भय , तथा निधि के साथ भारत के 
निधि सुविधा करार को , छह माह पूर्व ही , पहली मई 1984 से समाप्त 

कोटे में वृद्धि के लिए 133 करोफ़ रुपये के बराबर विशेष आहरण अधिकारों 
कर दिया । तदमुमार , विस्तारित निधि सुविधा के अन्तर्गत भारत ने 3900 

के भुगतान को छोड़ दिया जाये तो विशेष प्राहरण अधिकारों के 
मिलियन विशेष प्राहरण अधिकारों प्रथया 8 नवम्बर 1984 को समाप्त 

धारण में राजकोषीय वर्ष 1983- 84 में हुई गिरावट 64 करोड़ रुपये 
होने वाली सीन वर्ष की अवधि में पारित किये जाने वाले 5000 मिलियन 

के बराबर थी जबकि उसमें 1982-83 के दौरान 140 करोड़ रुपये की 
विशेष प्राहरण अधिकारों से 1, 100 मिलियन कम विशेष माहरण प्रधिकारों 

तुलनीय गिरावट पायी थी । 
फा पाहरण किया । 


87. राजकोषीय वर्ष 1982- 83 के बाद के भुगसाम संतुलम से 
संबंधित मांकडे उपलब्ध नहीं है । विदेशी मुद्रा प्रारमित निधियों की गति 
विधियों तथा अन्य सूचनामों से यह पता चलता है कि राजकोषीय वर्ष 


88. नीचे दी गयी सारणी में , हाल ही में , भारत को कुल प्रारक्षित 
निषियों तथा अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा निधि से पाहरणों और अवायगियों की 
स्थिति वर्शायी गयी है । 


सारणी 13 - भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों में उतार - चढाव 


विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधिर्या ( मझाया ) 


विशेष माहरण 
अधिकार (मिलियन ) 


स्वर्ण 
( रु० लाय ) 


विदेशी मुद्रा 
( 7 लाख ) 


क्षतिपूर्ति 

पुनर्भरीदें * 
निधि सुविधा 

( मिलियन 
तया विस्तारित 
निधि सुविधा विशेष 
के अन्तर्गत 

माहरण 
सफल माहरण 

अधिकार ) 
( मिलियन वि . मा . प्र . ) + 


__ . 


शून्य 


शून्य 


मार्च 1982 
जून 1982 
मार्च 1983 
जून 1983 
मार्च 1984 
जून 1984 


425 . 1 
398 . 6 
270 . 2 
219 . 8 
216 . 4 
330 . 8 


225 . 68 
225 ,58 
225 . 58 
225, 58 


3354, 47 
3274,10 
4265, 26 
4805,18 
5497, 85 
5712, 18 


866 . 00 
1166 . 00 
2666 . 00 
2066 . 00 

3068. 0 
4166. 00 


शून्य 
शून्य 
66 . 50 
99 . 75 


225 , 58 
225, 58 


- 


- 


+ सकल पाहरण तथा पुनर्वरीदें मगस्त 1980 से है जब क्षतिपूर्ति निधि सुविधा का माहरण किया गया था । 

___ " पुनर्खरीदें क्षतिपूर्ति निधि सुविधा के कारण है । 
व्यापारिक कारोबार 

से काफी अधिक हो सकती है जबकि 1982-83 में उममें 1 . 1 प्रतिशत की 
80. वाणिज्यिक मासूचना और साग्यिकी महानिदेशालय द्वारा हाल ही में 

पृति वर्ष की गयी थी । विशेष भाहरण अधिकार के रुपये के मूल्य हास की 

व्यवस्था करने के बाद 1982- 83 विनिमय दरों पर गैर-तेल निर्यातों में 
जारी किये गये मांकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि वाणिज्य बस्तुओं के व्यापार 

वृद्धि 1983- 84 में 3 . 5 प्रतिशत के आसपास हो सकती है । 
का अन्तर राजकोषीय वर्ष 1982-83 के 5,526 करोड़ रूपये से 1983 
84 में 5, 781 करोड़ रुपये का हो गया । निर्यातों के मूल्य में पिछले वर्ष 

80. 1983- 84 में निर्यातों के वर्गवार वितरण से संबंधित म्योरे 
के 13 . 2 प्रतिशत की तुलना में 1983- 84 के दौरान 9 . 9 प्रतिशत की 

अभी तक उपलग्ध नहीं है । 1983-84 में गैर-सेल निर्यात में माना और 
यि हुई और वे 9, 676 करोड़ रुपये के हो गये । भायातों के मूल्य में 

मूल्य की दृष्टि से जो उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वह अवाहरात तथा तैयार 
होने वाली वृद्धि दर में , जो पिछले वर्षों में बराबर गिर रही थी अर्थात् 

वस्त्रों को शामिल करते हुए वस्त्रोद्योग के कारण हुई है । चाय के निर्यात 
1980- 81 के 40 . 6 प्रतिशत से गिर कर 1981- 82 में 9 . 2 प्रतिशत 

में मूल्य के रूप में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है लेकिन यह सारी वृद्धि विश्व 
सथा 1982-83 में 5 . 0 प्रतिशत रह गयी थी , 1983- 84 के दौरान 8 . 9 

में चाय के मूल्यों में हुई वृद्धि का परिणाम है । रसायनों तथा तैयार 
प्रतिशत की वृद्धि के साथ थे 15, 457 करोड़ रुपये के रहे । 1983-84 में 

पाच पदार्थों के निर्यातों में वृद्धि होने के भी संकेत मौजूद हैं । 
कुल निर्यातों में पति की दर पिछले वर्ष की तुलना में कम पी । यदि मार्च 

91. जहाँ तक प्रायातों का संबंध है, 1983- 84 के दौरान जही 
1984 में बरगाह हातास न हुई होती तो वार्षिक निर्यात वृद्धि 12 प्रतिशत कुल पायातों में 8. 9 प्रतितश की वृद्धि हुई है, वहाँ गैर-सेल प्रामातों 
के पासपास की उच्च दर पर होती गैर तेस -निर्यातों में वृद्धि 7 . 0 प्रतिशत में , 1982- 83 की 3. 3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में , 22. 4 प्रतिशत 
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की पर्याप्त रूप से तीनतर वृद्धि हुई है । यह वृद्धि जिन वस्तुओं के कारण 
हुई, वे हैं , साथ सेल , मोती , कीमती तथा अर्ध- कीमती पत्थर मौर गैर लौह 
घातुएं । वेश में प्रौद्योगिक गतिविधियों के पुनर्जीवन के कारण प्रौद्योगिक 
कच्चे माल , उपस्करों तथा पूंजीगत माल के आयातों में भी भारी वृद्धि 
की संभावना है । प्रायातों के क्षेत्र में जो एक प्रमुख पात दिखायी दी है, 
पह है - - कच्चे तेल और तेल -उत्पादों में आयात प्रतिस्थापना का जारी 
रहना । नेल पायात (निर्यातों को घटा देने के बाद शुद्ध ) 1982- 83 के 
4, 440 करोड़ रुपये से घटकर 1983- 84 में 3, 400 करोड़ रूपये के 
पासपास रह गये । 


परोक्ष वस्तुएं 

92. 1982- 83 के दौरान , सरकारी अनुदानों को छोड़कर परोक्ष 
बस्तुओं का निवल अधिशेष 3210 करोड़ रुपये का था । विदेशी उधार 
तथा मुद्राकोष से प्राहरणों पर ब्याज की प्रथायगियों में वृद्धि होने के कारण 
निवल निवेण पाय अदायगी में पर्याप्त वृद्धि हुई जबकि निजी अन्तरणों 
तथा यानापों से प्राप्तियों में भी सुधार हुमा । परिवहन के अन्तर्गत निवल 
प्रदायगियों में वृद्धि की प्रवृत्ति विखायी देती है । इस बात की संभावना 
नहीं है कि 1983-84 में शुद्ध परोक्ष प्राप्तियों के प्राकार में पिछले वर्ष 
की तुलना में काफी अन्तर हो । 
विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता तथा मनिवासी (विदेशी ) संपया खाता 
योजनाओं के अन्तर्गत जमा राशियों में वृद्धि 

93. पूंजी गत खाते में , 1983- 84 के दौरान विदेशी मुद्रा अनिवासी 
खाता योजना तथा अनिवासी विदेशी रुपया खाता योजनाओं के अन्तर्गत 
लगभग क्रमश: 330 करोड़ रूपये तथा 360 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय 
वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि 1982- 83 में इनमें क्रमश . 110 करोड़ 
रुपये तथा 350 करोड़ रुपये ( अनिषासी विदेशी रुपया खाता योजना के 
अन्तर्गत प्याज घटक को छोड़ते हुए ) की वृद्धि हुई थी । विवेशी मुद्रा 
प्रनिवासी खातों में , 1984- 85 की प्रथम छमाही के दौरान की शुख 
प्राप्तियां 1983-84 की इसी तिमाही की अपेक्षा कम रही जो प्राशिक 
रूप से , विवेशों में व्याज की बढ़ती हुई दरों का प्रभाव प्रदर्शित करती हैं । 
विदेशी सहायता, द्विपक्षीय लेनदेन , तथा निधि माहरण । 

94. मकल विदेशी सहायता में वृद्धि की प्रवृत्ति लगातार दूसरे 
वर्ष भी दिखायी दी जो 1983-84 ( अप्रेल-मार्च ) के दौरान 2576 
फरोड़ रूपये ( अनन्तिम ) थी , और 1982- 83 से 326 करोड़ रुपये प्रधिक 
थी । ऋण परिशोधन अदायगियां भी 1982- 83 के 587 करोड़ रुपये 
( पुनरीक्षित ) से बढ़कर 1983- 84 में 622 करोड़ रुपये हो गयीं । इसके 
परिणामस्वरूप 1983- 84 के दौरान, 1, 954 करोड़ रुपये की कुल 
विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनुमान है , जब कि 
1982-83 में यह 1, 6 6 3 करोड़ रुपये ( पुनरीक्षित ) थी । 1983- 84 तथा 
1982-83 के दौरान भारत ने अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष से उसकी विस्तारित 
मिधि सुविधा के माधीन क्रमश. 1,414 करोड़ रुपये तथा 1, 893 करोड़ 
रुपये प्राष्टरित किये । 1983- 84 में मुद्राकोष से कुल प्राहरण - राशि 
प्रतिपूरक वित्तीय सुविधा के अन्तर्गत 72 करोड़ रुपये की पुनर्खरीव को 
घटाकर 1, 342 करोड़ रुपये थी जबकि 1982-83 में ऐसे बाहरणों की 
राशि 1, 893 करोड़ रुपये थी । द्विपक्षीय पूंजीगत लेनदेनों की स्थिति में 
सीत्र परिवर्तन हुआ । 1982- 83 में बड़ी मात्रा में राशियां बाहर गयी 
थीं जबकि 1983- 84 में वे देश में पायीं । 


विदेशी मुद्रा भास्तियां 

96. वर्ष 1983- 84 ( जुलाई- जून ) के दौरान भारतीय रिजर्व 
बैंक की विदेशी मुद्रा प्रास्तियों में 9.07 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और 
वह बढ़कर 5, 712 करोड़ रुपये हो गयी । यदि मुद्रा कोष से विस्तारित 
निधि सुविधा के अधीन आहरित किये गये 918 करोड़ रुपये तथा प्रति 
पूरक वित्तीय सुविधा की पुमर्खरीव के 30 करोड़ रुपये शामिल नहीं किये 
आयें तो इन भास्तियों में 30 करोड़ रुपये की वृद्धि दिखायी देगी जबकि 
1982-83 की इसी अवधि के दौरान इनमें 377करोड़ रुपये की गिरावट 
पायी थी । इसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किये गये 1, 908 करोड़ रुपये 
के प्राहरण शामिल नहीं हैं । 
विशेष प्राहरण अधिकार 

97. 1983- 84 ( जुलाई - जून ) के दौरान धारित विशेष माहरण 
प्रधिकारों में 111 मिलियम विशेष माहरण अधिकारों की वृद्धि हुई और 
वे बढ़ कर 331 मिलियन हो गये जबकि 1982- 83 के दौरान इनमें 179 
मिलियन विशेष प्राहरण अधिकारों की कमी पायी थी । 1983- 84 के 
दौरान विशेष माहरण अधिकारों में हुई वृद्धि का मुख्य कारण निम्नलिखित 
के अन्तर्गत प्राप्तियां रहीं (i ) प्रतिपूरक वित्तीय सुविधा के अन्तर्गत 
अर्न्तराष्ट्रीय मुद्राकोष से 360 मिलियन विशेष प्राहरण अधिकारों का 
माहरण और ( ii ) विदेशी मुद्रामों पर 247 . 6 मिलियम विशेष प्राहरण 
अधिकारों की खरीद, तथा निम्नलिखित के अन्तर्गत भुगताम . ( iii ) 
1982- 83 के दौरान के 220 . 3 मिलियन विशेष माहरण प्रधिकारों की 
तुलमा में , 1983- 84 के दौरान कोष ऋण के उपयोग के लिए 334 . 2 
मिलियन विशेष प्राहरण अधिकारों को प्रभारों के भुगतान के लिए , 
( iv ) प्रतिपूरक वित्तीय सुविधा प्राहरणों के 66 . 5 मिलियन की पुनर्खरीद 
के लिए तथा ( v ) कोष में भारत के कोटे में वृद्धि के कारण 122. 6 
मिलियन विशेष पाहरण प्रधिकारों के भुगतान के लिए । 
स्वर्ण । 

98. रिजर्व बैंक की स्वर्ण धारिताएं दिसम्बर 1980 से बिना किसी 
परिवर्तन के 226 करोड़ रुपये ( प्रति 10 ग्राम 84 . 39 रुपयों के साविधिक 
धारण मूल्य पर भाकी गयी ) ही बनी रहीं । 
अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक संबंध । 


89. जिस प्रकार प्रौद्योगिक देशों की मंदी का प्रभाव एक वर्ष 
के बाद गैर-सेल विकासशील देशों के प्राधिक विकास पर पड़ा था , उसी 
प्रकार प्रौद्योगिक देशों में हुए मुधार का प्रभाव भी , एक वर्ष बाद , 1984 
में उन पर भी दिखाई देने की प्राशा है । लेकिन गैर-तेल विकासशील देशों 
में विकास की गति 1985 में 1967-78 की अवधि के दौरान की विकास 
की गति से काफी कम रहने की माशा है । समूह के रूप में एशियाई 
देशों की स्थिति में तुलनात्मक रूप से अधिक सुधार हुमा । कई गैर- सेल 
विकासशील देशों , विशेष रूप से सब -सहारा प्रफीमा तथा लेटिन अमरीका 
में 1983 के दौरान भी प्रति व्यक्ति माय में गिरावट माना जारी रहा 
तपा वर्तमान संकेतों के प्रमुसार 1984 में भी इनमें से कई देशों की प्रति 
व्यक्ति प्राय में और गिरावट पा सकती है । भावी अनुमानों के अनुसार 
1984 और अथवा 1985 में इन देशों की माणिक दशा में यदि सुधार 
होता भी है तो 1980 के जीवन -स्तर को पुनः प्राप्त करने में 
इन्हें कई वर्ष लगेंगे । 

__ 100. गैर-तेल विकासशील देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिक स्थिति 
निरुत्साहित जनक ही बनी रही । इनमें से अधिकांश देशों को विदेशी 
ऋण समस्या का समाधान नहीं मिल सका , यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय 
प्रस्थायी व्यवस्थानों के माध्यम से विदेशी ऋण प्रदायगियों में या तक्रम 
म करमे में सफल रहा । गैर-तेल विकासशील देशों को रियायती तथा 
गैर-रियायती दोनों प्रकार को निक्ल विदेशी सहायता की संभावना क्षीण 
बनी रही जो अन्तर्राष्ट्रीय विकास संप ( vii ) द्वारा दी जाने वाली सहायता 
में तीव्र कटौती तया माधिकारिक विकास सहायता के विस्तार की धीमी 


ऋण शोधन . 


95, भुगतान- शेष से संबंधित 1982-83 के प्रोफड़ों के अनुसार 
कुल ऋण- शोधन भुगतान वर्ष के दौरान हुई झुल निर्यात प्राय के 14 

प्रतिशत से कम थे । कुल चालू प्राप्तियों के अनुपात के रूप में ऋण शोधन 
. भुगतान , सरकारी अनुदानों को छोड़कर, 8 . 5 प्रतिशप्त होंगे सपा सकल 

राष्ट्रीय उत्पावन के संबंध में 0 . 8 प्रतिशत से कम होंगे । 
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के दौरान विशेष आहरण अधिकार के संदर्भ में अमरीकी डालर के मुख्य 
में पद्धि की वार्षिक औसत दर पिछले वर्ष की दर से कम रही । अच्छे मार्थिक 
कार्य निष्पादन के कारण जापानी येन में भी मजबूती आयी । वास्तव में , 
1982- 83 के दौरान अमरोकी गलर के संदर्भ में , वार्षिक औसत आधार 
पर इसमें जो भी गिरावट आयी उसकी क्षतिपूर्ति 1983- 84 में इसके 
मूल्य में हुई वृद्धि से हो गया । लेकिन , पौंड , स्टलिंग तथा युग 
मार्क के मूल्य में अमरीकी डालर के मुकाबले और कमी आयं । 1983-84 
के दौरान पौड स्टलिंग के मूल्य में 10 . 1 प्रतिशत की कम हुई, यद्यपि 
इसके मूल्य में गिरावट की गति अपेक्षाकृत कम थी । स्यूश मार्क के 
मूल्य में गिरावट की दर में वृदिहुई । 


कर्म के साथ-साथ वाणिज्यिक उधार में उल्ले पनीर को होन या विश्व 
बैंक से प्राप्त होने वाली महायता की राशि के संबंध में अनिश्चितता 
का परिणाम है । वर्ष के दौरान कोष के सदस्यों का कोटा 48 प्रतिशत बढ़ 
गया अर्थात् 61 . 1 बिलियन विशेष प्राहरण अधिकार से बढ़कर 89 . 2 
बिलियन विशेष प्राहरण अधिकार हो गया । लेकिन , इस वृद्धि का प्रमुख 
भाग सदस्यों को चयनात्मक प्राधार पर पाबंटित किया गया । कुल कोटे 
में गैर-सेल विकासशील देशों का हिस्सा 27 . 8 प्रतिशत से घटाकर 26 . 2 
प्रतिशत कर दिया गया ; साथ ही , नीतियों में दृढ़ता तथा गतौ में कठोरता 
के कारण , वास्तय में कोष से साधन प्राप्त करने में गैर-तेल विकासगील 
देशों में से अधिकांश देशों की पहुंच और कम हो गयी । गैर- तेल विकासलील 
देशों की बचि की यस्तुओं के निर्यात मूल्यों में मार्थक सुधार होने की 
संभावनाएं भी काफी भीण ई हैं । इस प्रकार, यद्यपि 1993 में 
गैर-लेल प्राथमिक वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सूचकांक में कुछ 
सुधार हुपा है तथापि 1980 में प्राप्त किए गये स्तर से यह लगभग 20 
प्रतिशस फम रहा । इसी प्रकार गैर विकास शील देशों की व्यापारिक 
सिथिति में लगातार तीन वर्षों तक गिरावट पाने के बाद 1983 में एक 
प्रतिशत से कुछ अधिक का सुधार हुमा मौर प्राशा की जाती है कि इसमें 
1884 में 1 . 5 प्रतिशत का और सुधार होगा । ये सुधार सीमांत स्वरूप 
के हैं और सूचकांक 1979 में प्राप्त किये गये स्तर से लगभग 10 प्रतिशत 
कम मना रहेगा । विश्व व्यापार से संबंधित स्थिति में धीरे - धीरे सुधार 
हो रहा है लेकिन गैर-तेल निकासशील देशों की दृष्टि से यह अभी भी 
असंतोषजनक है । कुछ मौद्योगिक देशों की स्थिति में सुधार पाने के कारण , 
कुछ गैर- सेल विकासशील देशों के विदेशी व्यापार में कुछ सुधार हुआ है , 
मेकिन इस समूह के देशों के विदेशी उधारों पर, म्याज दरों में वृद्धि 
के कारण इस सुधार का एक भाग प्रभावहीन हो जायेगा । प्रौद्योगिक 
देशों की स्थिति में सुधार होने तथा खुली व्यापार प्रणाली बनाये रखने 
की सार्वजनिक घोषणामों के बावजूव व्यापारिक रुकावटों में कमी नहीं प्रायी है 
बल्कि इसके विपरीत संरक्षणवाद का विस्तार हुआ है । किसी संगठित 
अन्तर्राष्ट्रीय कारवाई के प्रभाव में संरक्षणवाय के और अधिक बढ़ने की 
भाशा की जाती है । 


103. रुपये का विनिमय मूल्य एक मुद्रा समूह के संबंध में निर्धारिन 
किया जाता रहा । वर्ष के दौरान, पौंड स्टलिंग के संवर्भ में रुपये की मज्य 
दर में 118 बार परिवर्तन किये गये जो पिछले वर्ष किये गये 113 
धार के परिवर्तनों से सोनान्त रूप से अधिक थे । रुपये की मध्य कर, जून 
1983 के 15 . 45 रुपये प्रति पौंड से बढ़कर 29 जून 1984 ( 30 
भून को भारत और लंदन के बैंकों में छुट्टी के कारण ) को 15. 15 रुपये 
प्रति पौड हो गयी जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 1 . 98 प्रतिशत अधिक पी । 
रुपये की दर में केंच , फ्रांक तथा इँटली के लीरा के मुकाबले भी क्रमशः 
0 . 97 प्रतिशत तथा 2. 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी लेकिन 
उक्त अवधि में इसके मूल्य में अमरीकी डालर ( 9 . 78) प्रतिशत स्यूस 
माकं ( 1. 25 प्रतिशत ), जापानी येन ( 10 . 53 प्रतिशत ) तपा विशेष 
आहरण अधिकार ( 0 . 62 प्रतिशस ) जैसी अन्य मुद्राओं के मुकाबले कमी 
मायो । 


101. गैर-सेल विकासशील देशों के चालू खातों के संयुक्त घाटे में 
जो और गिरावट आयी थी तथा 1983 के दौरान जिसमें उल्लेखनीय 
गिरावट हई थी , उसमें 1984 में कुछ मामूली कमी हुई है । लेकिन , 
पिछले वर्ष जो मुत्रार हुआ था वह आयातों में और कमी के कारण हुआ 
था जिपके परिणामस्वरूप गैर-नेन पिकासोन देशों के निवेश , उत्पादन 
प्रति व्यक्ति आय में यमी हुई और बेरोजगारी में वृद्धि हुई । आयातों की 
फमी के कारण औयोगिक देशों को आर्थिक गतिविधियों पर भी विपरीत 
प्रभाव पड़ा । प्रमुख औद्योगिक देशों के बोष चालू खाते का असंतुलन 
तेजी से बढ़ा तथा अमरोका के घाटे में नाटकीय वृद्धि हुई । इन गतिविधियों 
के कारण , अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में वास्तविक म्याग वरों में वृद्धि हुई । 
प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं की विनिमय बरों में उतार- चढ़ाव हुए तथा 
कई मोद्योगिक देशों में संरक्षणवाव को पल मिला । विदेशी मण समस्या - 
फे समाधान को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि इसकी असफलता 
से अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं । इस 
समस्या के सामथान के लिए वसूली की अति को बढ़ाने, संरक्षगवाद 
को समाप्त करने , अधिकारिक सहायता के लिए बेहतर वातावरण तयार 
करने तथा औद्योगिक देशों में ब्याज दरों पर . नियंत्रण करने 
की आवश्यकता है । 


मूल्य संबंधी स्थिति 
____ 104. यद्यपि 1983- 84 में वास्तविक उत्पादन में काफी वृद्धि हुई 
तथापि वर्ष के अधिकांश भाग में मूल्य संबंधी स्थिति गंभीर बनी रही 
पास्तव में , "सभी वस्तुमों " के पाक मूल्य सूचकांक ( माधार 1970- 714 
100 ) के आधार पर राजकोषीय वर्ष 1983- 84 में मूल्यों में बिन्दुबार 

आधार पर 9 . 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 1982- 83 के सूखाग्रस्त वर्ष 
में हुई मूल्य वृति अर्थात 6 . 4 प्रतिशत की अपेक्षा अधिक है । सूचकांक में पीसत 
वृद्धि भी 9 . 3 प्रतिशत रही जो 1982- 83 के 2 . 6 प्रतिशत से अधिक 
थी । 1983- 84 में मूल्यों में होने वाली यह वृद्धि यद्यपि पिछले दो वर्षों 
में मूल्यों में हुई वृद्धि की अपेक्षा अधिक है तथापि 1979- 80 तथा 
1980-81 में हुई वृद्धि की अपेक्षा कम है । 

105. 1984- 85 के चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में , बिन्दुवार 
प्राधार पर हुई 4. 3 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि 1983- 84 की इसी अवधि 
में हुई 5 . 3 प्रतिशत की वृद्धि से कुछ कम है । मौसत प्राधार पर भी 
एक वर्ष पूर्व की इसी अवधि में हुई 8 . 5 प्रतिशत की वृद्धि की अपेक्षा 
8 . 0 प्रतिशत को यह वृद्धि कम स्तर को दर्शाती है । 


106. जबकि 1982-83 के सूखाग्रस्त वर्ष में अच्छे पूर्ति प्रबंध के 
कारण मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण रखा जा सका , 1983-84 के शुरू के भाग 
में प्रापश्यफ वस्तुओं को स्टाक में कमी के प्रभाव को अनुभव किया गया पौर 
मूल्य तेजी से बढ़े । वास्तव में , पहले पांच महीनों में प्रर्थात , प्रगस्त 1983 
के तीसरे सप्ताह तक मूल्यों में 8 . 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1982 
83 की इसी अवधि में 6 . 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । इस अवधि 
के दौरान, मूल्यों में जो वृद्धि हुई यह प्रापमिक वस्तुओं जैसे अनाजों, 
वालों, दूध तथा दूध में बनी वस्तुओं तिलहनों , खाग तेलों और गुड़ के मूल्यों में परि 
से हुई 20 अगस्त , 1983 से 24 दिसम्बर, 1983 के बीच मूल्यों में 
0 . 1 प्रतिमत की सीमांत वृति हुई जबकि पिछले वर्ष 2 . 2 प्रतिशत की 
गिरावट हुई थी । इसके बाद की अवधि में अर्थात् ( 24 दिसम्बर 1983 
से मार्च 1984 के अंत तक ) हुई 0 . 8 प्रतिशत की मूल्य वृदि पिछले 
वर्ष की इसी अवधि में हुई 2. 1 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले कम रही । 


विनिमय दरों में उतार- नकाय : 

102. इस वर्ष के दौरान भी प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दरों में 
उतार-चढ़ाव की तीयता बमी रही, यद्यपि पिछले वर्ष की अपेक्षा इसका 
स्तर कुछ म था । पिछले वर्ष की भांति , अमरीकी अल्पावनि ब्याज दरों 
में वृदि , अमरीकी अर्थव्यवस्था में सुधार तथा विश्व के राजनैतिक तनावों 
के कारण अमरीकी गलर मजबूत बना रहा । 1983- 84 ( जुलाई - जून ) 
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दोनों पर प्रतिशत पद्धि पिछले वर्ष की इसी तिमाही की अपेक्षा कम रही । 
अपवाव स्वरूप, वालों तथा खाद्य तेलों को छोड़कर, अनाज, फल मौर 
सम्जियां, दूध और दूध से बनी वस्तुएं, चीनी , खाण्डसारी और गुड़ जैमी 
अधिकांश अन्य प्रावश्यक वस्तुओं के मूल्य में चालू वर्ष की तिमाही के 
दौरान पिछले वर्ष की इस तिमाही की अपेक्षा कम वृद्धि हुई । ( सारणी 15 ) . 


107. वर्ष 1983- 84 में , तीनों प्रमुख समूहों अर्थात् प्राथमिक वस्तुमों 
इंधन , शक्ति , बिजली तथा चिकनाई पवार्थों और निर्मित वस्तुमों के मूल्यों 
में हुई वृद्धि से मूल्य स्तर बढ़ा । लेकिन, निर्मित वस्तु समूह के भारित योगदान 
से पता चलता है कि मूल्य सूचकांफ पर इस समूह का सबसे अधिक दबाव 
था । यदि पिछले वर्ष से तुलना की जाये तो पता चलता है कि मूल्य 
प्रापमिक वस्तुओं तथा ईधन , शक्ति , बिजली और चिकनाई पदार्थ दोनों 
का योगदान कम महत्वपूर्ण था जबफि निर्मित वस्तुओं का योगदान अधिक 
था । (देखे मारणी 14 ) 

108. राजकोषीय वर्ष 1983- 84 तथा प्रम तक के चालू राजकोषीय 
वर्ष में प्रतिबंधित मूल्यों में कई बार वृद्धि की गयी । इनका मागे के 
पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है । 1983- 8 1 में मूल्य वृद्धि में इन मदों 
का भारित योगवान 14. 2 प्रतिशत था जबकि 1982- 83 में यह 20 . 4 
प्रतिशत था । 
___ 109. यद्यपि चालू राजकोषीय वर्ष के पहली तिमाही के दौरान 
मूल्यों में वृद्धि जारी रही तथापि बिन्दुबार प्राधार तथा प्रोसत प्राधार 


प्रतिबंधित मूल्यों में परिवर्तन 
___ 110. पिछले वर्षों की भांति, इस वर्ष के दौरान भी विभिन्न वस्तुओं 
के प्रबंधित मूल्यों में किये गये परिवर्तनों ने मूल्य वृद्धि में योगदान दिया । 
प्राथमिक वस्तुप्रों में , माधारण किस्म के धान के वसूली मूल्य में 10 
रुपये की वृद्धि करके उसे विपणन वर्ष 1983- 84 के लिए 182 रुपये 
प्रति स्पिटल कर दिया गया । साधारण किस्म सपा उत्तम किस्म और उत्तम 
तया प्रति उत्तम किस्मों के मूल्यों के बीच 4 रुपये का अंजर बनाये 
रखा गया । गेहूं का वसूली मूल्य जो विपणन वर्ष 1983- 84 में 


सारणी 14 - - मूल्य वृद्धि की सीमा तथा थोक मूल्य सूचक ( 1970- 71 = 100) में प्रमुख पण्य ममूहों का भारित अंशदान 


भार 


थोक मूल्य सूचक 


प्रतिशन में घटबढ 


. भारित अंशवान ( अनुमानित ) 


मार्च मार्म मार्ष जून जून राजकोषीय वर्ष पहली पहली 
अम्म अन्त अन्त , अग्त अम्न 

तिमाही तिमाही 
1982 1983 1984 1983 1984 1982- 83 1983 - 1983- 1984- 1982- 

848485 * 83 


पहली पहली 
तिमाहो तिमाही 
1983- 1983- 1984 
84 84 85 * 


1000 . 00 
416 . 67 


277 . 1 294 . 8 322 . 2 310 . 5 336 . 0 + 6 . 4 + 9 . 3 + 5 . 3 + 4 . 3 + 100 . 0 + 100 . 0 + 100 . 0 + 100 . 0 
260 . 7 281. 6 309. 2 298 . 6 324 . 6 + 8 . 0 + 9 . 8 + 6 . 0 + 5 . 0 + 49 . 2 + 42 . 0 + 45. 5 + 46 . 5 


सभी पण्य 
प्राथमिक वस्तुएं 

धन, शक्ति , 
बिजली तथा । 
चिकनाई 
विनिर्मित 
उत्पाव 


555 
___ 84 . 59 437. 7 477 . 2 508 . 6 489. 6 809. 2 + 9 . 0 + 6 . 6 + 2 . 6 + 0 . 1 + 18. 9 + 9 . 7 16. 6 


+ 0 . ! 


498 . 74 263 . 5 274 . 8 301 , 4 290 . 1 316 . 1 + 4 . 3 


+ 9 . 7 


+ 5 . 6 + 4 . 9 + 31 . 9 + 48 . 3 + 48 . 

4 


3 . 1 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


* अमंतिम 


सारणी 15 --- थोक मूल्यों के सूचकांकों में घट-बढ़ ( 1970- 71 - 100 ) 


. 


- 


भार 


प्रमुख/ समूह 
उप- समूह/पण्य 


प्रतिशत घट- अन ( बिन्दुवार ) 
मार्च, 1982, मार्च, 1983 
के अन्न से के अन से 
माई, 1993 मार्च, 1984 
के अन्त में के अन्त में 


मार्च, 1983 

के अन्न से 
जून , 1983 
के अन्त में 


मार्च, 1934 

के अत्म से 
सून , 1984 
के अन में 
( अनाम) 


1 


. 


5 


. 


सभी पण्य 
1. प्राथमिक वस्तुए 

खाद्य पदार्थ 
( क ) अनाज , 

( i ) चावल 

(ii ) गेहूं 
( ख ) वाले 
( ग ) फल तथा सब्जियां 
( घ ) दूध तथा दूध से बनी वस्तुएं 
1211GI /84 - 5 


1000 . 00 
416 . 67 
297 . 99 
107. 43 
51 . 31 
34 . 17 


+ 6 . 4 
+ 8 . 0 
+ 12. 0 
+ 16 . 4 
+ 18 . 0 
+ 17. 5 

- 3 . 2 
+ 16 . 7 
+ 1 . 0 


+ 9 . 3 
+ 9 . 8 
+ 7 . 1 

- 5 . 3 
- 0 . 7 
- 12 . 4 
+ 28. 0 

+ 2 . 5 
+ 18 . 1 


+ 5 . 3 
+ 6 . 0 

6 . 6 
+ 1 . 6 
+ 8 . 5 
- 11 . 5 

+ 7 . 8 
+ 14 . 5 

+ 4 . 9 


+ 5 . 0 
+ 5 . 6 
+ 0 . 8 
+ 3 . 1 
- 2 . 2 
+ 3 . 6 
+ 12 . 0 
+ 0 . 8 


21 . 79 


61 . 32 
61 . 50 
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अन्य खाद्य वस्तु 
चाप 


16 . 04 
11 . 49 
31 . 73 
22. 46 
42. 01 
• 12 . 47 
6 . 02 


+ . 36 . 6 
+ 36 . 1 
+ 25 . 2 
+ 26 . 1 
+- 28 . 2 
+ 2 . 1 


+ 20 . 2 
+ 18. 7 
+ 8 . 5 
+ 10 . 0 
+ 14. 6 
+ 0 . i 


+ 13 . 7 
+ 3 . 9 
+ 7 . 2 
+ 7 . 6. 
+ 2 . 0 


1 . 6 


+ 2 . 6 


-- 0 . 1 


84. 59 
10 . 39 
49 . 12 


फसचा सून 
तिलहन 
खनिज 

कछवा पेट्रोनिगम तथा प्राकृतिक गैम 
2 . ईधन, शक्ति, बिजली तथा चिकनाई पदार्थ 

कोयला 
म्बनिन सेल 
यिनिर्मित वस्तुएं 
चीनी, स्याण्डमारी तथा गुड़ 

( i ) चीनी । 
। ( ii ) गुड़ 

( iii ) खाण्डमारी 
खाय तेल 
वस्त्र 
कागज तथा कागज से बनी यस्तुएं 
सीमेंट 
- रमायन तथा गसायनिक उत्पाव 
लोहा, इस्पात तथा धातुएं 


+ 39 . 9 
+ 50 . 3 
+ 5 . 2 
- 0 . 1 
+ 7 . 8 
- 11 . 3 
- 13. 3 

+ 9 . 0 
+ 18 . 7 
+ 4 . 3 
+ 4. 3 
- 5 . 5 
- 7 . 8 
- 3 . 6 
- 13 . 5 
+ 5 . 9 
+ 5 . 5 





498. 74 
72 . 41 
21 . 91 
45 . 58 

4 . 92 
37 . 16 
110. 26 

8 . 51 

7 . 03 
55 . 48 
34 . 73 


+ 6 . 6 
+ 25 . 2 
+ 0 . 5 
+ 9 . 7 . 
+ 28 . 5 

+ 4 . 8 
+ 41 , 1 
+ 8. 4 
+ 16 . 0 

+ 8 . 6 
+ 11 . 2 
+ 8 . 2 
+ 4 . 1 
+ 5 . 1 


+ 0 , 4 
+ 5 . 8 
+ 25 . 5 

+ 5 . 1 
+ 34. 9 
+ 19. 3 
+ 7 . 6 
+ 0 . 7 
+ 6 . 7 
-- 0 . 2 
+ 2 . 8 
+ 2 . 8 


+ 0 . 1 
+ 4 . 9 
+ 13. 5 

+ 5 . 1 
+ 15 . 9 
+ 17 . 3 
+ 10. 3 
+ 1 . 8 
+ 6 . 0 
+ 0 . 7 
+ 1 . 2 
+ 11 . 5 


+ 9 . 4 

+ 1 . 6 
+ 12. 6 


M 


151 रुपये प्रति क्विंटल था उभे 1984- 65 के विपणन वर्ष ( अप्रैल 
मार्थ ) के लिए मनांत रूप में और बढ़ा कर 152 रुपये प्रति क्विंटल कर 
दिया गया । वसूला मन्यों में वृद्धि के बाव माधारण , उत्सम तथा अति उत्तम 
किस्म के चावल के मूल्यों में 6 जनवरी, 1984 मे 20 रुपये प्रति क्विंटल की 
एन, ममान श्रद्धि की गयो । 1983 - 84 के लिए मोटे अनाजों के गमर्थन मूल्य 
में 6 रुपये की बढ़ोतरी करके उसे प्रति क्विंटल 124 रुपये स्था पने के 
समर्थन मूल्य में 5 रुपये की वृद्धि करके उसे प्रति क्विंटल 240 रुपये कर 
दिया गया । एई के मूल नये रशे वाले किस्म के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में 
25 रुपये प्रति पिटल तथा सच्चे मट (इन - 5 मेख ) के न्यूनतम समर्थन 
मूल्य म 15 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गर्यः । कुछ प्रमुख तिलहनों के 
गमर्थन मूल्य में वृद्धि की मर्य: । बिना छिना मूगफली कथा रारमों के समर्थन 
मुल्य में क्रमण : 20 रुपये तथा 5 रुपये प्रति क्विंटल की पति की गयी । 


111. कुछ पैट्रोलियम उत्पादों के विक्रय मूल्य में वर्ष के दौरान 
वृद्धि की गयी । पहली मितम्बर 1983 में पैट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 
10 पैमे की वृद्धि की गयी ताकि देश में पैट्रोल पम्पों द्वाग 87 मॉस्टेन 
वाले उन्नत किस्म के पैट्रोल की बिक्री की जा सके । सरकार ने , 2 जून 
1984 से पैट्रोल , डीजल तथा खाना पकाने की गैग के मूल्यों में अलग 
अलग दरों पर वृद्धि की ताकि कुछ राप्यों द्वारा अन्नर कम्पनी स्टॉक 
अंतरण पर बिक्री कर लगाने मे तेल कंपनियों को हुई हानि की क्षतिपूर्ति 
की जा मके । निर्मित यस्तुप्रों के मामले में , भारतीय खाद्य निगम के पाग 
पड़े , यूरिया तथा ठाय-अमोनिया फास्फेट के उपभोक्ता मूल्यों में प्रगस्त 
1983 में की गयी 10 प्रतिशत की कमी का उल्लेख किया जा सकता है । 
2 जुलाई , 1983 से लेवी सीमेंट के मुल्यों में 52 रुपये प्रति टन की 
वृद्धि की गयी जिसके परिणामस्वरूप माधारण पोर्टलैंड मीमेंट नथा पोर्टलै 
स्लेग सीमेट की गेल पर्यत कीमतें 492 रुपया प्रति टन मथा पोर्टलैंड 
पोजोलाना मीमेंट का रेल पर्यंत मूल्य 477 रुपये निर्धारित किया गया जी 
क्रमशः 11 . 8 तथा 12. 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है । इसके परिणाम 
स्वरूप , मीमेंट का खदुरा बाजार मूल्य प्रति बोरी 2 . 60 रुपये बढ़ गया । 


11 2. इस्पात संयंत्रों द्वार। काम में लाये जाने वाले कच्चे माल की 
विविध किस्मों पर रेल भाड़ा दरों में तीव्र वृद्धि , केन्द्रीय बजट में उत्पावन 
शुल्क की दरों में वृद्धि तथा बिजली की पूर्ति में कमी के कारण इंधन 
लागतों पर अतिरिक्त भार को देखते हुए, संयुक्त संयुक्त समिति ने 24 
जुलाई, 1983 में लोहे और इस्पात की कई मदों के मुल्य बढ़ाने की 
घोषणा की । ढलवां लोहे के मूल्य में 185 रुपये प्रति टन की तथा 
रेलये मदों के मूल्यों में 3000 रूपये प्रति टन की वृद्धि की गयी । इस्पात 
मदों के मामले में की गयी वृद्धि 1. 1 प्रतिशत से 32 . 7 प्रतिशत के 
बीच रही । निविष्टि वस्तुओं की लागतों में हुई पर्याप्त वृति, मूल्य लाग सपा 
करभार में वृद्धि तथा मजदूरी में वृद्धि होने में कोयला कंपनियों पर पड़े भार 
की क्षतिपूर्ति करने की दृष्टि से संघ मरकार ने 8 जनवरी, 1984 से 
कोयले के मूल्यों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की । कोल इंडिया लिमिटेड 
तथा सिगरेनी कोयला खदानों के कोयले के प्रौसत पिटहैंड मूल्यों को 
बनाकर क्रमशः 183 रुपये तथा 192 रुपये प्रति टन कर दिया गया । 
प्राम्यूमिनियम के मांविधिक मूल्यों में भी 9 मई, 1984 से 16 प्रतिशत से 
अधिक की वृद्धि की गई है । अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की प्रवृत्ति मया घरेलू 
अर्थव्यवस्था की समग्र प्रायश्यामानों को ध्यान में रखते हुए कुछ गैर 
लौह धातुओं के गोदाम पूर्ण- मूल्यों में नियमित अन्तरालों पर परिवर्तन 
किये गये । संयुक्त संयंत्र समिति ने 22 जून , 1984 से, उलयां लोहे 
सथा कुछ अन्य वर्ग के इम्पात के संयंत्रों तथा स्टॉक बारों से किये गये 
समस्त प्रेषणों और मुपुर्दगियों के आधार मूल्य में प्रीसतन 15 प्रतिशत 
की वृद्धि की । 
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 
_____ 113. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1982- 83 को 9 . 8 प्रतिशत की 
वृद्धि की तुलना में 1983- 84 में 11 . 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई । औसत 
माधार पर यह वृद्धि 1982- 83 की 7 . 8 प्रतिशत की वृद्धि की अपेक्षा 
12. 6 प्रतिशत की थी । 1983- 84 के दौरान, उपभोक्ता सूचकांक में 
मार्च 1983 के 502 से नवम्बर 1983 में 561 तक की धीमी वृद्धि 
हुई । इसके बाद यह मार्च 1984 में कम होकर 558 हो गया । चाल 
वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान , उपभोमता सूचकांक में 18 


सूचकांक 


- - - 


- 


- 


- 


- 
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बिन्दुओं को वृद्धि ई ओर यह मार्च के 558 से जून 1984 में बढ़कर गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक बद्धि हुई है और इसका उत्पादन 
574 हो गया । दूसरे शब्दों में , इसमें 2. 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 1970- 71 के 23 . 8 मिलियन टन से बढ़कर 1983-84 में 44. 7 
1983 की तदनरूपी तिमाही में 6 . 2 प्रतिशत की तीन वृद्धि हुई थी । मिलियन टन हो गया है जो 5. 0 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि विकास 
___ 114. प्रौद्योगिक कामगारों के लिए अग्निल भारतीय उपभोक्ता मूल्य 

दर के बराबर होता है । इसी अवधि में 2 . 7 प्रतिशत की वार्षिक 
सूचकांक ( आधार : 1960 = 100 ) में थोफ मूल्य सूचकांक में हुई 

पक्रवृद्धि विकास दर से चावल का उत्पादन 42 . 2 मिलियन टन से बनकर 
वृद्धि की अपेक्षा बिन्दुवार तथा प्रीसत आधार दोनों मे , लगातार तीसरे 

59 . 4 मिलियन टन हो गया । मोटे अनाजों के मामले में वार्षिक पक्रयद्धि 
वर्ष अधिक वृद्धि हुई । यह बात मीचे दी गई सारणी से स्पष्ट है । 

विकास दर केवल 0 . 8 प्रतिशत नधा दालों के मामले में तो उमसे भी 

कम , अर्थात् 0 . 6 प्रतिशत रही । एक फसल के मामले में भी , क्षेत्रों के 
सारणी 16 : थोक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की घट-बढ़ में 

सोच विकास दरों में उल्लेखनीय अन्तर रहा । हाल के वर्षों में चावल के 
तुलनात्मक प्रवृत्तियां 

उत्पादन का अधिक भाग पंजाम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे उन राज्यों 

में उत्पन्न हुआ है जहां पारंपरिक रूप में चावल की खेती नहीं होती है । 
( प्रतिशत के रूप में ) 

यह भी उल्लेखनीय है कि पंजाब में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पावन 
म . बिन्दु आधार पर औसतवार आधार पर लगभग 31 14 किलोग्राम के उच्चतम स्तर पर रहा जमकि पारम्परिक रूप 

से चावलं उगाने वाले राज्य तमिलनाडू में इमका उत्पादन प्रति हेक्टेयर 
थोक मूल्य भुगतान मूल्य थोक मूल्य भुगतान मूल्य 

1859 किलोग्राम था । गज्यों के बीच, सिचित क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर 
सूचकांक सूचकांक सूचकांक 

कुल बुवाई क्षेत्र , उर्वरकों के उपयोग तथा अधिक उपज यानी किम्मों की 
1979- 80 21 . 5 12 . 4 17 . 1 ____ 8 . 8 

बुवाई के क्षेत्र के प्रतिशत में काफी अन्तर रहा है । इग अन्तर का कारण 
1980- 81 16 . 7 12 . 6 

11 , 4 

निश्चित रूप में मिट्टी की दणाओं और मौसम संवगी अन्य बातें भी है । 
1981- 82 

2 .4 8 .8 9 . 3 12 . 5 

लेकिन राज्यों के बीच उत्पादकता के इस प्रतर में यह स्पष्ट होता है 
1982- 83 

6 .4 9 . 9 2 . 5 7 . 8 

कि वेश के कुछ भागों में उपयोग में लाई जा रही वर्तमान प्रौद्योगिकी 
1983- 84 

9 . 3 11 .2 9 . 2 12. 5 

के प्रयोग से भी उत्पादन बढ़ाने की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं । घाती 

हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पावन और उत्पादकता में 
छठी योजना में मूल्य वृद्धि 

• लगातार वृद्धि होना आवश्यक है ताकि खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 
115. 1980- 81 से प्रारम्भ हुई छठी पंचवर्षीय योजना के चार वर्षों के में कुछ तो वृद्धि की जा सके । 
दौरान बिवुवार प्राधार पर थोक मूल्यों के सूचकांक में 8 . 7 प्रतिशत की 
मौसत वार्षिक वृद्धि हुई । प्रोगत आधार पर यह वृद्धि 9 . 8 प्रतिशत 

___ 118. 1983- 84 में प्रौद्योगिक विकास की दर 5 . 4 प्रतिशत थी . 

जो पिछले वर्ष की विकास दर से 1 . 5 प्रतिशत बिन्दु अधिक थी । 
अधिक रही । उपभोक्ता सूचकांक में बिवुवार प्राधार पर 10 . 6 प्रतिशत 

शक्ति के क्षेत्र में संभावित सुधार की आशा और पिछले वर्ष हुए कृषि के 
आधार पर 11 . 0 प्रतिशत की वृद्धि हुई । यदि छटी पंचयर्षीय योजना के 
पहले वर्ष को , जिममें थोक मूस्य तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोनो में 

रिकार्ड उत्पादन के प्रभाव को देखते हुए यह प्रपेक्षा की जाती है कि 
भारी वृद्धि हुई थी , छोड़ भी दिया जाये तो भी शेष तीन वर्षों में हुई औसत 

1984- 85 में प्रौद्योगिक विकाम की दर 1983- 84 से भी अधिक रहेगी । 
वृद्धि , थोक मूल्य सूचकांक के मामले में बिदुवार प्राधार पर 6 . 0 

फिर भी , पिछले वर्षों में औद्योगिक उत्पादन की प्रमित दर 8 - 10 
प्रतिशत तथा प्रौमत आधार पर 7 . 0 प्रतिशत और उपभोक्ता मूल्य 

प्रतिशत की उस लक्ष्य दर में कम रही है जो कुल देशी उत्पादन की 
सूचकांक के मामले में बिन्दुवार आधार पर 10 . 0 प्रतिशत तथा प्रोमन । 

विकास दर को 5 प्रतिशत पर बनाये रखने के लिए आवश्यक समझी 

जाती है । कृषि उत्पादन के लगभग प्रनरूप ही वर्ष-दर-पर्प विकाप-दरों में 
माधार पर 10. 9 प्रतिशत बैठती है । 

भी पर्याप्त उतार-चढ़ाव आते रहे । वास्तव में मानसून की मनमानी से 
- मूल्यांकन मौर संभावनाएं 

प्रभावित कृषिगत उत्पादन तथा जलविद्युत शक्ति में पाए उतार-चढ़ावों के 

कारण भी यह प्रशिक रूप से प्रभावित हुई । राष्ट्रीय प्राय में निवेश के 
116. कुल मिलाकर 1983-84 का एक वर्ष प्रच्छा थर्प रहा जिसमें 
वास्तविक राष्ट्रीय प्राय में लगभग 8 . 5 प्रतिशत की वृद्धि होने का 

अनुपात में वृद्धि होने पर भी प्रौद्योगिक उत्पादन की विकास दर में कमी 
अनुमान है । विकास की उच्च घर का श्रेय कृषि उत्पादन में तीन वृद्धि 

हुई । घालू मूल्यों पर यह अनुपात 1965- 66 के 18. 2 प्रनिशम से 
को जाता है क्योंकि प्रौद्योगिक विकाग की वृद्धि की गति कम रही । 

बढ़कर 1982- 83 मे 24. 1 प्रतिशत हो गया लेकिन स्थिर मूल्यों के 
जैसा कि विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों में हुई युति से परिलक्षित होता 

अनुमार, अनुपात में इतनी उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई । ऐसा इसलिए 
है , भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार हुआ; जिसके परिणामस्वरूप 

हुआ कि कुल देगी उत्पाद ( जी . डी . पी . ) का प्रवस्फीतक , स्थायी पूंजी 
भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोप के साथ प्रतिपूरक निधि सुविधा 

निर्माण के लिए मूल्य अयस्फीतक, की तुलना में तेजी से बढ़ा । इस बात 
की व्यवस्था को शेष 1 . 1 बिलियन विगेप आहरण अधिकारों ( एस. डी . 

के निर्विवाद प्रमाण मौजूद हैं कि यूनिगन पूंमी उत्पादन अनुपात , सकल 
पार. ) का उपयोग किये बिना स्वैच्छिक रूप से समाप्त करने का निर्णय 

तथा क्षेत्र दोनों ही रूपो में बढ़ा रहा है, जिसका परिणाम ऊंची प्रथा 

प्रौद्योगिक प्रणाली के कम उत्पादकता के रूप में हुअा है । यदि प्रौद्यो 
किया । 

गिक वस्तुओं की माग प्राधार में वृद्धि की जानी है तो उत्पादन की इकाई 
___ 117. विगत दो दशकों में प्रदर्शित पद्धति की तरह ही खाधानों का लागत में कमी करनी ही होगी । यह तभी हो सकता है जबकि पूंजी के 
उत्पादन तीन वर्षों तक 130- 133 मिलियन टन के लगभग रहने के उपयोग की दक्षता में स्पष्ट सुधार हो । इसके लिए यनंमान जगत 
आय 1983- 84 में तेजी से बढ़ा और 150 मिलियन टन से अधिक हो आस्तियों के चयन, बेहतर उपयोग के माथ-साप , अधिकतम प्रकार के 
गया । मानसून की अनकुल मंभावनाओं को देखते हुए यह प्राशा की जाती संयंत्रों के साथ निवेश के लिए परियोजनाओं के चयन में भी अधिक 
है कि 1984-85 मे खाद्यान्न उत्पादन का एक मया कीनिमान स्थापित सावधानी बरतनी होगी तथा इस वास्ते संयन्त्रों के आदर्श प्राकार तथा 
होगा जो छठी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित 153. 6 मिलियन उचित प्रौद्योगिकी का भी चुनाय करना होगा । 
टन के लक्ष्य के निकट होगा । 1970- 71 से गम हुए 13 वर्षों पर नजर 
डालने से यह स्पष्ट होता है कि खाद्यान्नों का उत्पादन प्राधार वर्ष के 
108 . 4 मिलियन टन से बढ़कर 1983- 84 में 150. 6 मिलियन टन ___ 119, 1981-85 में भुगतान मंतुलन को स्थिति काफी संतोषजनक 
हो गया जो 2 . 6 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर वर्शाता है । है । निर्यातों के लिए विश्व में बातावरण 1980 के दशक के प्रारंभ की 
लेकिन , विभिन्न फसलों की वृद्धि दरों में बहुत अधिक अंतर रहा है । तुलना में येहतर रहेगा । आशा की जाती है कि , परेलू कच्चे तेन का 
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उत्पादन काफी मात्रा में होगा और तेल के आयात में कोई पशि नहीं इस प्रकार को है जिनके संबंध में एक नियत समय में उचित नीति बनाने 
करनी पड़ेगी । आशा है कि वर्ष के दौरान निवल परोक्ष वस्तुओं तथा तथा उसे कार्यान्वित करने की आवश्यकता है । 
शुख विदेशी महायता प्राप्ति की स्थिति यथावत रहेगी तथा 1985- 86 
तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विस्तारित व्यवस्था के अन्तर्गत किये गये 

123. सामान्यतः अर्थव्यवस्था में विकास के माथ- पाथ कुन मुद्रा 
आहरणो की अवायगी शुरू नहीं होगी । 

स्टॉक की संरचना में परिवर्तन आता है । यह परिवर्तन , मुद्रीकरण में 

वृद्धि , आय में वृद्धि तया बैंकों द्वारा अधिक प्रभावी भूमिका अदा किये 
120. इस दशक का उत्तरार्ध , जिसमें मासवीं योजना की अवधि 

आने के कारण आता है । भारत में , एम से मुद्रा का जो अमुपात 1960 
शामिल है , अधिक अनिश्चितता की तस्वीर प्रस्तुत करता है । 1983 

के दशक में 50 प्रतिशत के उध्वस्तर पर था , 1970- 71 में घटकर 40 
तथा 1984 की शुरूआत के दौराम औद्योगिक देशों में उत्साहवर्धक 

प्रतिशत रह गया । आठवें दशक में हुए बैंकिंग के विस्तार तया बैंकिंग 
आय वृद्धि के बावजूद मध्यावधि की विश्व संभावनाएं अनिश्चित बनी 

आदतों में वृद्धि के कारण 1980- 81 में इस अनुपान में तीन गिरावट 
हुई हैं । इम अनिश्चितता का प्रभाव भारत को निर्यात संभावनाओं पर 

आयी और यह 24 प्रतिशत हो गया । किन्तु सबसे करेंमी के बजाय 
पड़ेगा । जब तक कि निकट भविष्य में तेल उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत 

बैक अमाराशियों की ओर रुझान धीमा हो गया और मुद्रा अनुपात 
बड़ी मात्रा में उत्पादन नहीं होता तब तक यह कहना बुद्धिसंगत 

23 प्रतिशत के आसपास स्थिर हो गया है । हाल की अवधि में , मुद्रा की 
नहीं होगा कि छठी योजना के बाय के हिस्से में प्राप्त हुए तेल के आयात 

ओर फिर से मुकाव होता दिखायी दे रहा है । वित्तीय वर्ष 1983- 84 
प्रतिस्थापना से आगे कोई लाभ होगा । अन्य शात क्षेत्रों में आयात सक्रिय 

में , औसत आधार पर, एम फा मुद्रा से वृद्धिशील अनुपात 21 . 5 था अबकि 
प्रतिस्थापना की गति काफी धीमी है और इसके लिए सतत तथा सक्रिय 

1982- 83 में वह 19 . 3 था । ऐसा संभवन: कई सस्वों के संयोजन 
प्रयास करने होंगे । कई विकासशील देशों द्वारा ऋणशोधन को गंभीर 

से हुआ । इस संबंध में खाद्यान मूली कार्यों के उल्लेखनीय उच्चस्तर जिससे 
समस्या का सामना करने तथा उन पर तत्संबंधी बाध्यताओं का समय पर 

प्रामीण क्षेत्रों में नफदो पहुंचती है तथा बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त 
पालन करने के लिए डाले जा रहे दबाव के कारण स्वयं विकासशील 

क्षेत्रों को अधिक उधार देने, जिससे बैंक ऋग एसे हाथों तक पहुंचता है 
देशों के बीच उपलब्ध निर्यात गामार के लिए कड़ी प्रतियोगिता हो सकती 

जिनकी बैंकिंग संबंधी आदत अभी शैशव अवस्था में है जैसे कुछ तत्वों 
है जिससे भारत की तथा इस समूह के अन्य देशों की व्यापार स्थिति पर 

के योगदान का उल्लेख किया जा सकता है । इस प्रवृत्ति के अन्य अभिप्रेत . 
विपरीत प्रभाव पड़ सकता है । हाल के वर्षों में , रुपये तथा विदेशी 
मुद्राओं में अभिधानित निजी प्रेषण तथा मनिवासी विवेशी खातों ने हमारे 

अर्थों के अलावा, परिचालनगत रूप से यह प्रवृत्ति उपयुक्त मुद्रीकरण 

संरचना पर ध्यान देते हए मुद्रा की मात्रा को आयोजना करने के लिए 
भुगतान संतुलन को बहुत सहारा दिया है । परिवर्तित दशाओं में इस 

उपयुक्तता दर्शाती है । 
समूह के देशों को साधनों के इम प्रकार के अंत: प्रवाह के ऐसे ही समर्थन 
की आशा नहीं की जा सकती । दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नया 
अन्तर्राष्ट्रीय महा कोष न्यास निधि से लिये गये उधारों की अदायगी में 

124. वाणिज्य बैंकिंग के संबंध में तोन बातों की ओर ध्यान आकर्षित 
निरंतर वृद्धि होगी जो 1988-89 में लगभग 900 मिलियन विशेष 

करना आवश्यक है । पहली बात यह है कि ऐसे कई तत्व राक्रिय रहे हैं 
आहरण अधिकार के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगी । हाल ही में लिये 

जिन्होंने वाणिज्य बैंकों के लाभ मार्जिन कम करने का काम किया है । 
गये वाणिज्यिक ऋणों की परिशोधन अदायगियों को पूरा करने का 

दूमरी, एक ओर विशेष कर लाभों तथा अधिक व्याज वाले नये बचत 
अतिरिक्त भार भी पड़ेगा , लेकिन वाणिज्यिक उधार के संबंध में अपनायो 

पत्रों की श्रृंखला आने के कारण साधन जुटाने में बैंकों को बढ़ती हुई 
जा रही विवेकपूर्ण मीति के कारण ऋण शोधन सापेक्षिक कम स्तर 

प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है और जनता की रुचि लम्बी 
से धीरे-धीरे ऊपर उठेगा । वास्तव में प्राप्म होने वाली विदेशो सहायता 

अवधि के उच्च लागत वाले निक्षेपों की ओर निरन्तर बढ़ने के कारण 
में कमी होगी । शायद यह कमी काफी अधिक होगी और . सहायता की बैंक जमा राशियों की व्याज लागत में भी वृद्धि हो रही है । दूसरी ओर 
पातें भी और कठोर हो सकती हैं । 

विभिन्न विशेष प्रयोजनों के लिए बैंकों के संसाधनों को प्राप्त कर लेना भी 

बहस अधिक अनुपात में बढ़ रहा है । जबकि मौद्रिक नीति को विवशताओं 
- 121. उपयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि भुगतान संतुलन पर 

के कारण बैंकों द्वारा रखे जाने वाली औसत नकद प्रारक्षित निधियों को 
बहुत अधिक दबाव पड़ सकता है और इससे बचने के लिए काफी पहने 

उनकी मांग और मीयावी देयताओं का लगभग 12 प्रतिशत तक पहुंचाना 
से नीतियों का निर्धारण करना होगा । निर्यात निष्पादन में सुधार की 

पड़ा है, वहीं विकास के लिए साधन जुटाने की बढ़ती हुई आवश्यकता ने 
आवश्यकता पर बराबर बल देना होगा । निर्यातों में लगभग 8 प्रतिशत 

एस . एलआर . को 36 प्रतिशत कर दिया है । बैंकों की शेष ऋणयोग्य 
वाषिक दर से वृद्धि करनी होगी जिसका मतलब यह होगा कि निर्यात 

निधियों पर मीति अभिमुख प्रकृति के और भी पूर्वाधिकार है । हाल के 
वस्तुओं में " गतिशील " मदों में लगभग 15 प्रतिशा वार्षिक की दर से 
वृद्धि करनी होगी । विकास दर में इस प्रकार की वृद्धि को प्राप्त करने 

समय में खाद्यान्न वसूली और वितरण के लिए ऋण फुल ऋण के 8 से 

10 प्रतिशत के बीच है, जिस पर बैंकों को मात्र 12 . 5 प्रतिशत का ही 
के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे । घरेलू बाजार के लिए उत्पादन की 

म्याम मिलता है । हालांकि बैंकों को खाग्राम ऋण पर कुछ पुनर्वित्त 
अपेक्षा निर्यातों के लिए उत्पादन की लाभप्रदता बढ़ाने तथा निर्यात योग्य 
वस्तुओं के लिए निर्यात की अधिक संभावनाएं बढ़ाने के वास्ते मौद्योगिक 

दिया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा अधिक महत्वपूर्ण मौद्रिक प्रयोजनों को 
नीति को सक्रियता प्रदान करनी होगी । साथ ही एक ऐसा सामाग्य औधो . 

ध्यान में रख कर तय को जाती है । बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से 
गिक वातावरण बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिसमें कार्यकुशलसा में 

बैंकिंग नीति का एक प्रमुख उद्देश्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अधिक अण 
सुधार तथा इकाई लागत में कमी पर बल दिया जाये । तेल को छोड़कर 

प्रदान करता है । अब प्रापमिकता प्राप्त क्षेत्रों को कुल ऋण का 40 प्रतिशत 
अन्य क्षेत्रों , विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र की पोक मदों तथा कृषि क्षेत्र में 

ऋण दिया जाता है और उसका एक बड़ा हिस्सा अपेक्षाकृत कम ब्याज 
खाद्य तेलों से संबंधित क्षेत्रों में आयात प्रतिस्थापना पर भी अधिक घ्याम 

की दर पर दिया जाता है । इस प्रकार बैंकों के पास अपने कुल साधनों 
दिये जाने की आवश्यकता है । लेकिन , आयातों के संबंध में नीति का 

का केवल 20 प्रतिशत भाग ही वाणिज्यिक ब्याज दर पर उधार देने के 
-निर्धारण करते समय प्रौद्योगिकी को उत्तत करने तथा सामान्य रूप में 

लिए बच रहता है । इन तत्वों के अलावा , भौगोलिक विस्तार तथा छोटे 
हमारी उत्पादन प्रणाली को दक्षता में सुधार की बात को ध्यान में रखा 

खातेदारों को अधिक ऋण जैसे विभिन्न सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करने के 

कारण भी बैंकों को परिचालनगत लागत में वृद्धि हो रही है । राष्ट्रीय 
जाना आवश्यक है । 

करण के बाद से बैंक अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका 
122. मुद्रा और बैंकिंग के क्षेत्र में हाल को प्रत्तियों के कुछ निभा रहे है भार वे अपनी इस भूमिका को आगे तभी निमा सकेंगे 
पहलुओं का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है । ये प्रवृत्तियां जबकि एक व्यावसायिक इकाई के रूप में उनकी अर्थक्षमता बनाये रखी 
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जाये । रियायती तथा वरीयता प्राप्त क्षेत्रों की ऋण आवश्यकता पर 
निरन्स र नियंत्रण लगाया जाना चाहिए ताकि मैंकिंग प्रणाली पर अनुपात से . 
अधिक भार न पड़े । 


__ 128. 1983- 84 में उत्पादन में हुई रिकाई वृद्धि को देखते हुए 
1984- 85 में अर्थ व्यवस्था की समन वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना 
में कम रहेगी । यह आवश्यक है कि 1984- 85 में मौद्रिक नोति का . 
लक्ष्य समग्र नकदी की वृद्धि दर तथा प्रारक्षित मुद्रा निर्माग को कम करने 
फा रखा जाये ताकि कुशल आर्थिक प्रबंध और उचित मूल्य स्थिरता को 
प्राप्त किया जा सके । मौसम की दणाओं से जुड़ी अनिश्चितता रामकोषिय 
संभावनाओं तथा भुगतान मंतुलन के परिणामों को देखते हुए ऋण अनु 
शामन में काई रियायत नहीं दी जा सकती । माथ ही , चूंकि औद्योगिक 
उत्पादन की वृद्धि दर में मुधार होने की आशा की जानी है अतः ऋण 
नोति को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपेक्षित औद्योगिक पति को 
महाग देने के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी पर्याप्त रूप से उपलब्ध 
हो । 
____ 129. मौद्रिक प्रणाली में प्रांण की दोहरी भूमिका होती है । यदि 
इसका उचित माध्यमों से प्रयोग किया जाये तो यह उत्पादन बढ़ाने में 
महायक हो सकता है । लेकिन, साथ ही साथ यह मुद्रा की पूनि पर अपने 
प्रभाव द्वारा मांग में भी वृद्धि करना है । यही कारण है कि मुद्रा और 
ऋण में वृद्धि की दर को वास्तविक उत्पादन में वृद्धि की घर के साथ 
उधित संबंध बनाकर चलना चाहिये खामकर तब अब मूल्य की समुचित 
स्थिरता का लक्ष्य भी प्राप्त करना होता हो । 
भाग II बैंकिग एवं अन्य गतिविधियां 
__ 130. वर्ष के दौरान मौद्रिक एवं ऋण नीति मंबंधी प्रमुख गतिविधियों 
की चर्षा पहले भाग में की गयी थी । रिपोर्ट के इस भाग में रिजर्व 
बैंक के कार्य के अन्य विभिन्न क्षेत्रों की चर्चा की गयी है । वर्ष 1983 
84 ( जुलाई - जून ) के लिए बैंक का तुलनपन एवं लेखे अंत में दिये गये 


1 25. वाणिज्य बैकों से संबंधित दुसरी बात बैंकों के विदेशों में 
परिचालन से संबंधित है । पिछले दशक में ये परिचालन , माना और क्षेत्र 
दोनों ही दृष्टि से बड़े हैं तथा इनमें मंलग्न बैंकों की संख्या भी बढ़ 
रही है । विदेशों में भारतीय बैंकों को 141 शाखाएं 5, सहायक बैंक . 
तथा 11 प्रतिनिधि कार्यालय काम कर रहे हैं । कुल मिलाकर विदेशी 
परिचालन लाभदायक सिद्ध हुआ है कुछ बैंकों के मामले में , उनके लाभ 
में इनका हिस्सा बहुत बड़ा है । ये परिचालन उच्च म्नर की प्रतियोगी 
तथा परिवर्तनशील दशाओं में करना होता है और उममें निहित जोखिम 
भी अक्सर अधिक रहता है । अतः इन परिचालनों के नियंत्रण तथा विनिमय 
के लिए उचित कदम उठाने तथा उन्हें कठोरता पूर्वक कार्यान्वित करने 
की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । देशों का उचित मूल्यांकन करने 
सया उचित प्रबंध सूचना प्रणाली शुरू करने की भी आवश्यकता है ताकि , 
जहां आवश्यक हो , कुछ देशों और/ अथवा ऋणकर्ता गमूहों पर अनावश्यक 
रूप से बड़े जाखिम केन्द्रण में बचा जा सके अथवा उसे कम किया 
जा सके । 

126. तीसरी बात उद्योग तथा कृषि को बैंक प्राण की गुणवत्ता से संबंधित 
है । जून 1983 के अंत में औद्योगिक क्षेत्र में बोमार इकाइयों को दिये 
गये बैंक ऋण की बकाया राशि 2793 करोड़ रुपये अथवा कुल बैंक 
ऋण की 7 . 9 प्रतिशत थी । कृषि को ऋण देने के संबंध में वसूली की 
स्थिति का शोचनीय होना एक गंभीर बात है । जून 1983 के अंत तक 
सार्वजनकि क्षेत्र के बैंकों द्वारा मंजूर किये गये सीधे कृषि अग्रिमों के संबंध 
में मांग से वसूली का अनुपात केयल 53. 3 प्रतिशत था । निधियों को 
इस प्रकार निष्णिाय बना देना, चाहे वो औद्योगिक इकाई में हो अथवा 
कृषि इकाई में , निधियों के लाभदायक रूप में पुनर्विनियोजन की बैंकों 
को क्षमता को प्रतिक ल रूप से प्रभावित करता है । बैंकों के ऋण मंविभाग 
की गुणवता में वृद्धि करना अत्यन्त आवश्यक है । इसके लिए, ऋण 
संबंधी प्रार्थना पत्रों का अधिक सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करने तथा ऋण 
के उपयोग पर निरंतर निगरानी की आवश्यकता है । 
____ 127. पिछले वर्ष मौद्रिक गतिविधियों में एक उल्लेखनीय बात थी मौदिक 
प्रणाली में नकदी विस्थिति में प्रर्याप्त रूप से सुधार होना । प्रारक्षित मुद्रा में 
24. 7 प्रतिशत की बुद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष 12.9 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई थी । प्रारक्षित मुद्रा में राशि के रूप में , 1983- 84 
में 5, 712करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष 2, 647 करोड़ 
• रुपये की बदि हुई थी । अपनाये गये विभिन्न नीतिगत उपायों की प्रभाव 
शीलता को प्रर्दशित करते हुए , एम 3 में हुई 17 . 4 प्रतिशत की वृद्धि 
दर पिछले वर्ष की वृद्धि दर अर्थात् 16 . 7 प्रतिशत से मान कुछ ही ऊंची 
रही । 1983- 84 के दौरान मौद्रिक वृद्धि को गति बहुत अधिक रही होती 
लेकिन कुछ पूर्वानुमानित कदम उठाये जाने के कारण ऐसा नही हुआ । 
लेकिन यह सत्य है कि मौद्रिक वृद्धि तथा जमा वृद्धि मूल रूप से अपेक्षित 
स्तर से काफी अधिक रहीं । जमाराशियों में वृद्धि से संबंधित पूर्वानुमान 
पास्तविक आय में संभाषित वृद्धि बजट संबंधी स्थिति तथा भुगतान 
संतुलन फी संभावित स्थिति जैसे कुल परिवर्ती तत्वों के आधार पर किया 
जाता है । वास्तविक आय में , 1983-84 में 8 . 5 प्रतिशत की वृद्धि 
हई जो वर्ष की शुरूआत में की गयी आशा से लगभग 2 प्रतिशत अधिक 
थी । साथ ही , विदेशो भुगतान की स्थिति भी उस स्थिति से बहुन भिन्न 
रही जिसकी मूल रूप में कल्पना की गयी थी । निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों 
में हुई गिरावट मूल रूप से अन मानित गिरावट की अपेक्षा काफी कम 
रही । मूलभूत आर्थिक तत्वों में हुए सीन परिवर्तनों के कारण वर्ष के 
दौरान ऋण नीति विषयक उपायों में बार-बार परिवर्तन करने पड़े वास्तव 
में , मौद्रिक तथा ऋण नीति की सुवढ़ता, अल्पकालीन उतार - चढ़ावों के 
संदर्भ में तीन गति से सक्रिय होने की उनकी क्षमता पर निर्भर होती 


वाणिज्य बैंकिंग से संबंधित गतिविधियो 
शाखा विस्तार नीति और प्रगति 

131. ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में मुविधाओं बैंकिग मुधार करने 
और ऐसी सुविधाओं के विस्तार में अन्तक्षेत्रीय विषमताएं कम करने की बैंक 
की नीति के अनुसरण में राज्य सरकारों से कहा गया कि वे ग्रामीण 
क्षेत्रों में ऐसे बैंक रहित क्षेत्रों का पता लगायें जहां नये मैफ कार्यालय 
स्थापित किये जा सके । उनकी सिफारिशों के आधार पर सभी राज्यों और 
6 संघशासित क्षेत्रों के संबंध में शाखा विस्तार कार्यक्रम पूरा कर लिया 
गया । अप्रैल 1982 से, जबफि मार्च 1985 को समाप्त होनी वाली तीन 
वर्ष की अवधि के लिए शाखा लाइसेंसीकरण नीति लागू की गयी थी 
जुलाई 1984 के मध्य तक , 9810 स्थान शहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्रों 
में नये बैंक कार्यालय खोलने के लिए बैंकों को आबंटित किये गये थे । 
इसके अतिरिक्त 6160 स्थानों पर नये कार्यालय खोलने के लिए बैंकों 
के पास प्राधिकार मौजूद थे । 
___ 13 2. जुलाई 1983 से मार्च 1984 को अवधि के दौरान वाणिज्य 
बैंकों ने 2504 कार्यालय स्त्रोले । उनके साथ मार्च 1984 के अन्त में 
बैंक कार्यालयों की कुल संख्या 44, 583 हो गयी । इनमें से 317 कार्यालय 
भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों द्वारा , 699 कार्यालय 20 
राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा , 122 निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सथा 1386 क्षेत्रीय 
ग्रामीण बैंकों द्वारा खोले गये । यह भी उल्लेखनीय है कि इन 2504 
कार्यालयों में से 2129 अथवा 85 . 0 प्रतिशत बैंकरहिन स्थानों पर खोले 
गये । प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या, जो जून 1969 में 65, 000 
के उच्च स्तर पर थी और जून 1983 में 16, 250 हो गयी थी , मार्च 
1984 के अंत में कम होकर 15, 300 रह गयी । कुल बैंक कार्यालयों में 
ग्रामीण क्षेत्रों का अनुपात , जो जून 1983 के अंत में 53 . 9 प्रतिशत था , 
बढ़कर मार्च 1984 के अंत में 55 . 6 प्रतिशत हो गया । जून 1969 
में यह अनुपान केवल 22 . 1 प्रतिशत था । 
___ 133. इस वर्ष के दौरान विदेशों में भारतीय बैंकों के विस्तार में 
और प्रगति हुई । भारतीय स्टेट बैंक ने जुलाई 1983 में एण्टवर्प बेल्जियम 
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में एफ शाखा खोली । पंजाब नेशनल बैंक ने अक्तूबर 1983 में बर्गमघम 
( यू. . . ) में एक शाखा और केनरा बैंक ने दिसम्बर 1983 में लंदन 
( यू . के . ) में अपनी पहली विदेशी शाखा खोली । भारतीय स्टेट बैंक ने 
मिलान ( इटग्नी ) में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोला जबकि बेरुत ( लेबनान ) 
में अपना कार्यालय बंद कर दिया । जून 1984 के अंत में 25 देशों में 
13 भारतीय वाणिज्य बैंकों की शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयो की 
कुल संख्या प्रमश : 141 और 11 थी जबकि जून 1983 में यह संख्या 
श्रमशः 138 और 11 थी । एक राष्ट्रीयकृत बैंक अर्थात केनरा बैक को 
दो अन्य गष्ट्रीयकृत बैंकों , मिण्डीकेट बैंक और सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया 
के साथ संयुक्त रूप मे निक्षेप स्वीकार करने वाली एक कंपनी स्थापित 
फार की बात दी गयी । कुछ भारतीय बैंकों ने खाड़ी के क्षेत्र में कुछ निज 
मंन्यासी के साथ प्रबंध सेवा संजिदायों भी की हैं । जून 1984 के संत 
को स्थिति के अनुसार भारतीय बैंकों ने ग्यारह विनिमय कंपनियों के माय 
ऐमी संविदाएं को थीं जयकि जून 1983 के अंत में ऐसी विनिमय कंपनियो 
की संख्या पाय थी । 
- 134. वर्ष के दौरान एक विदेशी बैंक अर्थात् ग्रिण्डलेज बैक पीएलसी , 
में अमृतसर में अपनी शाखा , खोली , दो विदेशी बैंकों ने अक्तूबर 1983 
में प्रतिनिधि कार्यालय खोले । ये थे -- नई दिल्ली में लावड्स अफ इन्टर 
नेशनल लि . ( यू . के . ) द्वारा तथा बम्बई में इनिंग ट्रस्ट क . ( यू . एम . 
ए . ) द्वारा । बैंक नोवा स्कोटिया ने बम्बई स्थित अपने प्रतिनिधि कार्या 
लय को मई 1984 में शाखा का वर्जा दे दिया तथा वैल्प फार्गों बैंक 
( यू . एम . ए . ) ने मितम्बर 1983 में बम्बई स्थित आना प्रतिनिधि 
कार्यालय बन्द कर दिया । इस तरह जून 1984 की स्थिति के अनुसार 
भारत में विदेशी बैकों की शाखाओं तथा प्रतिनिधि कार्यानयों को संपा 
क्रमश : 133 और 14 श्री । 
___ 135. भारतीय बैंकों के विदेशी कार्यकलाग को सूचना प्रणाली के 
और अधिक प्रभावी अनुप्रवर्तन और पर्यवक्षण के उद्देश्य से वर्ष के दौरान , 
उममें आमून चूल परिवर्तन कर दिया गया । मंणोधिन प्रणाली के अन्मार 
प्रत्येक विदेशी शाखा अब सूचना देनेवाली (रिपोर्टिग ) काई होगी । 
नयी प्रणाली में जोखिम आस्तियों, समस्या ऋणों तथा देग मुद्रा सथा 
उधारकर्तावार बैंकों के बारे में और अधिक प्रतिसूचना प्राप्त करने पर 
फ्यादा जोर दिया गया है । 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 

136. जून 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान 20 नये 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गये । इनके माय ही 286 जिलों को व्याप्त 
करते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या 162 हो गयी । इन तरह 
मार्च 1985 तक 270 जिलों को व्याप्त करने के लिए छठी पंचपषीय 
योजना का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है तथा मार्च 1935 तक 170 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने का लक्ष्य भी पहुंष के भीतर प्रतीत 
होता है । सूत्रना देने वाले 152 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में , जून 
1984 के अन्त की स्थिति के मुताबिक निक्षपों और प्रमों को रशियां 
क्रमशः 722 करोड़ रुपये तथा 8 38 करोड़ काये थीं । 
विशेष योजनाओं के अन्तर्गत बैंकों को सहायता 

137. ऋणों के क्षेत्रवार वितरण की प्रवृत्तियों को चर्चा भाग 1 
में पहले ही की जा चुकी है । बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को कुछ 
विशेष योजनाओं, जैमे , नया 20 - सूत्री कार्यक्रम शिक्षित बेरोजगार युवकों 

को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्ग 
क्रम तथा विभेदक व्याज दर योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता में हुई 
प्रगति की चर्चा नीचे की गयी है । 


निर्धारित करने के संबंध में उम्लेख किया गया था । राजकोषीय वर्ग 
1983- 84 के लिए नार्वजनिक क्षेत्र के 28 बैंकों के संबंध में उपलब्ध 
आंकड़ों में पता चलता है कि इन लक्ष्यों को पूरा करने की स्थिति काफी 
संतोषजनक थी । बैंकों को मार्च 1985 तक प्राथमिक क्षेत्र अग्रिमों 
के लिए शुद्ध बैंक ऋण के 40 प्रतिशत का अनुपात प्राप्त करना था , 
उसमें से मार्च 1984 के अंत तक 39. 4 प्रतिशत का अनुपात मार्वजनिक 
क्षेत्र के बैंक प्राप्त कर चुके थे और मार्च 1984 के अन्त में प्राथमिक 
क्षेत्र पर बकाया ऋण 1. 4, 482 करोड़ काये थे । कृषि क्षेत्र को दिये गये 
प्रत्यक्ष अग्रिमों में से मार्च 1984 के अन्त में 4, 847 करोड़ काय बकाया 
धे ओ मार्च 1985 के लिए निर्धारित कुल बैंक ऋण के 15 प्रतिशत के 
लक्ष्य की तुलना में 13 . 2 प्रतिशत थे तथा समाज के कमजोर वर्गों को 
दिये गये अग्रिमों में से 3, 080 करोड़ रुपये बकाया ये ओ 10 प्रतिशत 
के लक्ष्य की तुलना में 8 . 4 प्रतिशत थे । 
नया बीस- सूत्री कार्यक्रम 

139. सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों के संबंध में उपलब्ध अनन्तिम 
आंकड़ों के अनुमार नये 20- पूनी कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर 1983 
के अन्त तक 85 . 9 लाख खातों के अन्तर्गत हिमाधिकारियों को वित्तीय 
. सहायता दी गयी थी और महायता की राशि 3, 908 करोड़ रुपये थी । 
जैसा कि भाग 1 में वर्शाया गया है अक्तूबर 1983 में उधारकर्ताओं 
की कतिपय श्रेणियों के ऋणों को ब्याज दरें कम की गपी थीं ताकि 
नये 20 - सूत्री कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों पर मार्थक बल दिया जा सके 
और प्राण नीति के पुनर्वितरणकारी प्रभाव को मजबूत किया जा सके । 
शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने की योजना 

___ 140. रिजर्व बैंक के परामर्श से मंष सरकार द्वारा तैयार की गयी 
शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना लागू 
करने में वाणिज्य बैंकों की भूमिका के बारे में मिसम्बर 1983 में रिजर्व 
बैंक ने बैंकों को विस्तृत मार्गदर्शी मिखांत जारी किये । इस योजना का 
उद्देश्य यह है कि एसे शिक्षित बेरोजगार युवकों को , जो कम से कम 
मैट्रिक्यूलेट है तथा 18 से 35 वर्ष के आयु समूह के भीतर हैं , उद्योग 
सेवाओं और कारोबार में स्वरोजगार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय । 
पान - उद्यमियों को अधिक से अधिक 25, 000 रुपये का समिश्र ऋण 
मिल माना है । ऋण की चुकौती की अअधि 6 से 18 माह के आशिक 
अण स्थगन के साथ 3 से 7 वर्ष है । ऋणों पर ब्याज , पिछड़े क्षेत्रों में 
10 प्रतिशत और अन्य अत्रों में 12 प्रतिशत होगा । हिनाधिकारी, ऋण 
की कुल राशि के 25 प्रतिशत के आधार पर निकाली गयी पूंजीगत 
महायता सरकार से प्राप्त करने के लिए पात्र हैं । इस योजना का लक्ष्य 
15 अगस्त 1984 तक 2 . 50 लाख शिक्षित बेरोजगार युवकों की 
स्वरोजगार प्रदान करना है, और यह 1981 फी जमगणना के अनुसार 
10 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों को छोड़ कर देश 
के सभी क्षेत्रों पर लागू है । बैंकिंग संन्न द्वारा उपलब्ध करायी जानेवाली 
निधियों की कुल मात्रा लगभग 325 करोड़ रुपये रखी गयी है । मार्च 
1984 के अंत तक के आंकड़ों से पता चलता है कि बैंक 2 . 4 ) लाख 
हिताधिकारियों को इस योजना के अन्तर्गत व्याप्त कर चुके थे और 397 
करोड़ रुपय के ऋण मंजूर कर चुके हैं । इनमें से 1 49 करोड़ रुपये वितरित 
किये जा चुके हैं । 
बैंक तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यकर 

141. मरकारी महाया और संस्थागत वित्त की सहायता से बिल्कुल 
गरीब लोगों का स्तर सुधारने के उद्देश्य मे देश के सभी खण्डों में चल 
रहे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, राजकोषीय वर्ष 1983 . 
84 के अन्तर्गत 36 . 9 लाख हिताधिकारियों की सहायता की गयी और 
• बैकों ( अत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों महित ) द्वारा 773 . : 
करोड़ रुपये के मीयादी ऋण उपलब्ध कराये गये । इसकी तुलना में 
1982-83 के दौरान 34 . 6 लाख हिनाधिकारियों को महायता की गयी 
थी और 71 4 . 0 करोड़ रुपये के मीयादी ऋण उपलब्ध कराये गय थे 
हाभम को लागू करने का कार्य सुचारू रूप से चलाने की दृष्टि से बैंक 


प्राथमिक क्षेत्र को ऋण 


138. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में बैंकों के लिए प्राथमिक क्षेत्र को ऋण 
प्रदान करने के उनके कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि तथा ममाज के अन्य 
कमजोर वर्गों को प्रत्यक्ष ऋणप्रदान करने के संबंध में विभिन्न उप - लक्ष्य 


- 


- 
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ने विसीय संस्थाओं को पनिपय मार्गदर्शी गिबान्त जारी किये । इनमें शाखाओं द्वारा किस प्रकार किया जा रहा है । इसलिए बैंकों को अगस्त 
इन बातों की व्यवस्था की गयी कि बैंक ( क ) एकीकृत ग्रामीण विकास । 1983 में सूचित किया गगा कि ( 1 ) अनुसूचित जालियों/अनुसूचित जन 
कार्यक्रम के हिताधिकारियों को पाम-बुक जारी करें ताकि उन्हें लिये गये आतियों को ऋण उपलब्ध कराने के कार्य का अनुप्रवर्तन करने के लिए 
ऋण की सही राशि , बकाया गणि चुकीती की अवधि आदि के बारे में प्रधान कार्यालय में एक विशेष कक्ष स्थापित किया जाय । यह कक्ष 
शान रहे ( ब ) छोटे महगों के लिए अतिरिक्त जमानत , आवश्यक समान , शाखाओं से संबंधित जानकारी आंकड़े एकत्र कर उन्हें ममेकित कर और 
कुशलता और विशेषशमा वाले स्टाफ की नियुक्ति , व्यावहारिक तरीके से अपेक्षित विवरणियां रिजर्व बैंक तथा सरकार को भेजे । ( ३ ) बैंकों के 
वागमी अंदायगी का कार्यक्रम बनाने आदि से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों निदेशक मंडल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उधारकर्माओं 
का कड़ाई से पालन करें तथा ( ग ) चुकौती की क्षमता आस्ति को को ऋणों को उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए किये गये उपायों की 
जीयनाधि आदि घटकों को ध्यान में रखते हुए चुकौती अवधि निर्धारित तिमाही आधार पर ममीक्षा करें तथा ( 3 ) बोई को इन समुदायों को 
करें । 

सीघ अथवा राज्य स्तरीय अनु . जाति / अनु . जनजाति निगमों के जरिय 

विभिन्न प्रयोजनों के लिए दिये गये ऋणों की प्रगति पर भी विचार करना 
विभेदक म्याज पर योजना 

पाहिए । इसके लिए अन्य उपायों के आलाव प्रधान कार्यालय नियंत्रक 
1.12. विभेदक म्याज की दर योजना के अन्तर्गत मण वितरण में 

कार्यालयों से वरिष्ठ अधिकारियों के फीस दौरों को आधार मनाया जा 
मरकारी क्षेत्र के बैंकों ने और प्रगति की । अश्वतन आंकरे जो दिसम्बर सकना है । जनवरी 1984 में ममस्त वाणिज्य बैंकों को सूचित किया 
1982 के अम्म सक उपलब्ध है , यह दर्शाते हैं कि इस योजना के अंन गया कि यवि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संबंध में 
गंत ऋण खातों की संग पा 4 . 19 लाख की वृद्धि के माय 33 . 44 लाख एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सया अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत भी 
हो गयी तथा बकाया ऋणों की राशि 54 करोड़ रुपये की वृद्धि के माथ आवेदन पत्र नामंजूर किये जायें तो नामंजूरी शाखा स्तर पर न करके 
311 . 50 करोड़ रुपये हो गयी । प्रति खाना अण को औमत राशि उमसे उच्चतर स्तर पर की जानी चाहिए । मिम अनुसूचित जातियों/ 
880 रुपये से बढ़कर 932 रुपय हो गयी । दिसम्बर 1982 के अंत अनसूचित जनजातियों को ऋणों की प्राप्ति पर नजर रखने के लिए रिजर्व 
में इस योजना के अंतर्गत मरकारी क्षेत्र के बैंकों के अग्रिम दिसम्बर 1981 बैंक के ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग में एक कक्ष स्थापित किया 
के अन्न की स्थिति के उनके कुल अग्रिमों के लगभग 1 . 2 प्रतिशत के गया है । 
बराबर थे । अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को 

ऋण प्राधिकरण योजना 
निभंदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत लाये जाने की स्थिति में सुधार , 

____ 146. पड़ने भाग में बैंक के पूर्व प्राधिकरण से छूट के लिए कार्य 
हुआ है और उनके खातों को संख्या दिमम्बर 1981 के अन्न के 13. 76 
लाख से बढ़कर दिसम्बर 1982 के अन्त में 16 . 36 लाख हो गयी । 

शील पंजी सीमाओं के लिए कर आफ पाइंट बढ़ा कर 3 करोड़ रुपये से 

4 करोड़ रुपये करने और ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत न आने . 
इमी अवधि के दौरान बकाया ऋणों की गशि 123 करोड़ रुपये से 

बालों निजी क्षेत्र की पार्टियों के लिए वे पमिता मीयादी ऋणों ( 3 वर्ष 
बटफर 154 करोड़ रुपये हो गयो । यह राशि कुल यि मेदक ग्याज दर 

से अधिक ) के लिए कट आफ पाइंट 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड 
• योजना के अग्रिमों के 40 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 49 . 6 प्रतिशत 

रुपये - करने के बैंक के निर्णय के बारे में उल्लेख किया गया था । कट 
थी । 

आफ पाएंट में वद्धि किये जाने के फलस्वरूप प्राण प्राधिकरण योजना के 
143. राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान द्वारा विभेदक व्याभ की दर योजना अन्तर्गत आने वाली पार्टियों की संख्या जून 1983 के अन्त में 897 
का गणवत्ता के आधार पर एफ मयांकन अध्ययन किया गया था और ( सार्वजनिक क्षेत्र के 188 उपक्रमों सहित ) से घटकर जून 1984 के 
इमकी रिपोर्ट दिसम्बर 1982 में प्रस्तुत की गयी थी । इसके बाद अन्य 

अंत में 764 ( मार्वजनिक , क्षेत्र के 180 उपक्रमों महित ) रह गयी । 
बातों के साथ- साथ विभेद व्याज दर योजना के विभिन्न प्रावधानों और 

योजना के अन्तर्गत आनेवाली पार्टियों के संबंध में लागू कुन सीमायें भी जून 
यथावश्यक मंशोधनों इस योजना के अन्तर्गत ऋणों की वसूली के मंबंध 1983 के अंन को 17, 051 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1984 के अंत 
में बैंकों के अनुभव तथा निधियों के पुगवर्तन ( रीमाक्लिग ) में सुधार 

में 17,986 करोड़ रुपये हो गयीं । जून 1984 के अंत में मार्वजनिक 
के लिए उपायों की जांच करने और मिफारिश करने के लिए अप्रैल क्षेत्र के उपनामों का हिस्सा 11,196 करोड़ रुपये था जबकि जन 1983 
1983 में एक कार्यदल गठिम किया गया था । मई 1994 में इम कार्य 

के अंत में यह हिस्सा 10, 380 करो माय था । 
दल द्वारा अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया गया । 

____ 147. ऋण प्राधिकरण योजना की कार्यपनि की मगीक्षा करने के 
अग्रणी बैंक योजना 

लिए रिजर्व बैंक द्वारा नियुषा समिति की सिफारिणों को वर्ष के दौरान 

बैंक ने कछ संशोधनों के माप स्वीकार कर लिया । नयो व्यवस्थित कार्य 
____ 144. अग्रणी बैंक योजना की कार्यप्रणाली की समीक्षा विषयक कार्य 

विधियों का सेट बैंकों को भेज दिया गया इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित 
कारी दल ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 1982 में प्रस्तुत कर दी थी । 

करता था कि ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत निधियां और अधिक 
इमकी सिफारिशें कुछ संशोधनों के माथ बैंक द्वारा स्वीकार कर ली गयी 

तेजी से जारी हों । ये कार्यविधियां पहानी अप्रैल 1984 से लाग हो गयीं । 
थी और राज्य सरकारों और वाणिज्य बैंकों की आवश्यक अनुदेश जारी 

बैंक ऋण के इस्तेमाल में पर्याप्त अनुशासन बनाये रखने से संबंधित कति 
कर दिये गये थे । 1983 -- 85 के लिए जिला अण योभनाणं तथा 1983 

पय अपेक्षाओं को पूरा करने की शर्त के साथ बैंक ऋण प्राधिकरण योजना 
की वार्षिक कार्य योजना तैयार करके , पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ जिलों को 

फे सीमा क्षेत्र के अन्दर आने वाली कार्यशील पूंजीगत सीमाओं की मंजूरी 
छोड़कर , अन्य मभी जिलों में लान चार दी गयी थी । अधिकतर जिलों 

के लिए प्रस्तावों के लिए तेजी का रास्ता अपना सकते हैं तथा रिजर्व 
के लिए 1983- 8.1 की वार्षिक कार्य योजनाओं को भी अंतिम रूप दिया 

बैंक के पूर्व प्राधिकरण की प्रतीक्षा किये बिना अपने विवेक पर , प्रमख 
जा चुका था । 

म्प से निर्यातोन्मुखी विनिर्माण इकाइयों के मामले में प्रस्तावित मतिरिक्त 

सामाओं के 75 प्रतिशत तक तथा अन्य सभी मामलों में प्रस्तावित अनि 
अनु दूषित जानियों अनुसूचित जनजातियों को ऋण सुविधाएं 

रिक्त सीमाओं के 50 प्रतिशत तक निधियां जारी कर सकते हैं । यदि 
___ 115 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध रिजर्व बैंक द्वारा जांच की मामान्य प्रक्रिया के दौरान पता चलता है कि 
में मंमदीय समिति की 1983 के शुरू में आयोजित बैठक में हुई पर्या बैंक द्वारा मंजूर की गयी ऋण सीमाएं आवश्यकता पर आधारित नहीं है, 
के मंदर्भ में यह जरूरी समझा गया कि बाणिज्य बैंक सार्वधिक रूप से अथवा ज्यादा है तो बैक को मुधारात्मक उपाय करने को मलाह देवी 
म बाप का मल्यांकन करें कि इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा समय जायगी । बैंक अब पहले की 50 लाख रुपये की उम्चसम सीमा के स्थान 
ममय पर जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों का कार्यान्वयन उनकी पर 75 लाख रुपये की कुल उच्चतम सीमा के अधीन वर्तमान कार्यशील 
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पूंजोगस पैकिन अग के गनिरिकन ) सीमाओं के 10 प्रतिशत तक और में यह राशि 45 करोड़ रुपय पी । एक्जिम बैंक द्वारा उधार ली गयी 
वर्तमान पंकिंग ऋण सीमाओं के 25 प्रतिशत तक की राशियों के लिए और अन्य बकाया राशियां कुल मिला कर 30 जून , 1984 को 125 
तीन महीने की अवधियों तक के लिए सदर्थ मोमा मंजूर कर सकते करोड़ रुपये थीं । 
हैं । पंजीगत और माथ ही गैर-पंजीगत माल के लिए माम्ब- पन्न सुविधाओं 

_ 153. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को 1982- 83 के दौरान 
को रिजर्व बैंक के पूर्व प्राधिकरण की शर्त से मुक्त कर दिया 

मंजूर की गयीं 125 करोड़ रुपये की अल्पकालीन ऋण सुविधाएं 30 सितम्बर 
गया है । 

1983 तक बढ़ा दी गयी थीं । इन मीमाओं में से भारतीय औद्योगिक 
148. यह स्पष्ट कर दिया गया था कि अण प्राधिकरण योजना को विकास बैंक ने 1983- 84 के दौरान 6 . 8 करोड़ रुपये की राशि के 
इस शर्त पर उदार बनाया गया है कि बैंक अपने- अपने संगठनात्मक ढांचे ऋणों का लाभ उठाया था । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को उसके द्वारा 
में कतिपय परिवर्तन करें । यह परिवर्तन है - -ऋण प्राधिकरण योजना खातों पुनर्भुनाये गये बिलों को जमानत पर 1983- 84 ( जुलाई - जून ) के लिए 
को महानगरीय केन्द्रों पर चुने हुए कुछ विशिष्ट शाखा कार्यालयों में 

200 करोड़ रुपये की अल्पकालीन ऋण मीमायें भी मंजूर की गयी थी 
संकेन्द्रित करना , निर्णय के प्रत्येक सोपान पर स्तारों की संख्या को युक्ति 

ये सीमायें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को इसलिए मंगूर की गयी 
संगत करना प्रस्तावों पर एक सम्यक नोट बैंक के प्रबंधक वर्ग को 

थी कि वह धन जुटाने में सामने आयी अस्थायी अड़चनों ( म0 50 करोड़ ) 
प्रस्तुत करना , स्टाफ रखने और जांच प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना और पर पार पा मफे और साथ ही निवेश संस्थाओं जैसे जीवन बीमा निगम , 
उधारकर्ताओं से बैंक को तथा बैंक से रिजर्य बैंक को दी जाने वाली सामान्य बीमा निगम और उसकी महायक संस्थाओं आदि वाग उसके पास 
सूचना के बारे में उचित सूचना-प्रणाली तैयार करना । 

छोड़ी गयी निधियों और उसके द्वारा वस्तुतः संवितरित निधियों के बीच 

रही कमी ( रु० 150 करोड़ ) पूरी की जा सके । ये निधियां उसे राज्य 
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बिलों को पुनर्भुनाई योजना 

विद्यत बोडों और राज्य सड़क परिवहन निगमों को भारतीय 
149. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपनी बिल पुनर्भनाई योजना औद्योगिक विकास बैंक को बिल पुनर्भुनाई योजना के जरिये सहायता राशि बढ़ाने 
के अंतर्गत क्रेतावार वार्षिक सीमा को 150 लाख रुपये से बढ़ाकर 300 के लिए सौंपी गयी थी । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 50 करोड़ 
लाख रुपये कर दिया है । इसके परिणामस्वरूप , जून 1984 में बैंकों को रुपये की सीमा का लाभ नहीं उठाया । अलबत्ता , भारतीय औद्योगिक विकास 
यह सूचित किया गया कि वे इस योजना के अन्तर्गत आने वाली तथा बैंक द्वारा कमी पूरी करने के लिए ली गयी 150 करोड़ रुपये की पूरी 
इस योजना के अन्मर्गत न आने वाली लेकिन भारतीय औद्योगिक विकास सीमा 30 जून 1984 को बकाया थी । भारतीय औद्योगिक विन निगम 
बैंक की योजना की शो से अनुरूपता रखने वाली आस्थगित अदायगी को मंजूर की गयी 3 करोड़ रुपये की अल्पकालीन ऋण सीमा बैंक द्वाग 
गारंटियां स्वीकृतियां क्रेताओं की ओर से जारी कर सकते हैं और उनकी दिसम्बर 1984 को समाप्त होने वाली एक और वर्ष की अवधि के लिए 
मंजूरी दे सकते हैं तथा उनके संबंध में ऋग प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत बढ़ा दी गयी थी । अब इम सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया 
रिजर्व बैंक के पूर्व प्राधिकरण को आवश्पकना नही होगी । यह भी स्पष्ट है । जून 1984 के अन्त में इस सीमा के अधीन कोई भी राशि यकाया 
कर दिया गया कि यदि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उच्चतर केसावार सीमाएं नहीं थी । भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम को अगस्त 1983 
निर्धारित करता है , जैसा कि उसकी योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के में मंजूर की गयी 10 करोड़ रुपये की ऋण सीमा अक्तूबर 1984 में 
कुछ उपक्रमों के संबंध में किया गया है, तो उस सीमा सक ऐसी सुविधाओं समाप्त हो जायेगी । निगम ने मुविधा का लाभ कई बार बिल्कुल छोटी 
की मंजूरी के लिए रिजर्व बैंक के पूर्व प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं छोटी अवधियों के लिए उठाया है । जून 1984 के अंत में इस सीमा में 
होगी । 

9 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी । 
रुग्ण औद्योगिक उपक्रम 

154. बैंक ने पहली जुलाई 1983 से 30 जून 1984 की अवधि के 
. 150. रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों पर आंकड़े केवल जून 1983 के 

बीच 10 राज्य वित्त निगमों को उनके सवर्थ मोडों पर कुल 36 करोड़ 
अंत तक ही उपलब्ध हैं । इस तारीख के अनुसार ऐमी कुल 463 बड़ी 

रुपये की नयी ऋण सीमायें मंजूर की और 6 राज्य विस निगमों के 
रुग्ण औद्योगिक इकाइयां थीं जिनमें से प्रत्येक को बैकिंग तंत्र से एक करोड़ 

संबंध में 16. 8 करोड़ रुपये की ऋण सीमाओं की अवधि बढ़ायी । जून 
रुपण और उससे अधिक की ऋण-सीमायें प्राप्त थी और इन इकाइयों पर 

1984 के अंत में सभी राज्य वित्त निगमों पर 4 . 5 करोड़ रुपये के 
मुल 1913 करोड़ रुपए के बैंक ऋण बकाया थे जबकि जून 1982 ऋण बकाया थे । 
के अंत में 435 इकाइयों पर . 1729 करोड़ रुपये बकाया थे । 463 155. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैक को 1983- 84 के 
अभिज्ञात इकाइयों में से 409 के संबंध में संभाव्यता अध्ययन पूरे कर लिए 1, 300 करोड़ रुपये की ऋण मोमा मंजूर की गयी ताकि वह राज्य 
लिये गये हैं और 345 इकाइयों में अक्षमता को संभावना पायी गयी है महकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त के जरिये अल्पकालीन 
तथा उनमें से 248 इकाइयों का पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा गया है । ऋण और अग्रिम दे सके । इस सहायता के वास्ते लिया जाने वाली ब्याज 

बैंक दर से 4 . 75 प्रतिशत कम है । इस ऋण सीमा के अधीन अधिकतम 
वित्तीय संस्थाओं को महायमा 

बकाया राशियां 31 मार्च 1984 को 1, 218 करोड़ रुपये हो गयी थी । 
151. रिजर्व बैंक प्रमुख वित्तीय संस्थाओं को मध्यकालीन और वीर्घ रिजर्व बैंक ने वर्ष 1982-83 के लिए अपने लाभ में से 225 करोड़ 
कालीन ऋण सुविधायें प्रवान करता है । 1983- 84 के दौरान भारतीय रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्मन ) निधि में तथा 75 करोड़ 
औद्योगिक विकास बैंक को राज्य राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण ) निधि में विये । 
प्रवर्तन ) निधि में से मंजूर किये गये दोर्घकालीन ऋण 260 करोड़ 
रुपये के थे जबकि 1982- 83 में 245 करोड़ रुपये मंजूर किये गये थे । 

पं. नी उद्योग को अग्रिम 
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने पूरी सीमा का उपयोग किया । भारतीय 

156. नकदी की कमी के दौर से गुजर रही चीनी मिलों को 25 
औद्योगिक विकास बैंक द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन 

लाख रुपये प्रति यूनिट मे अनधिक के आफ -सीजन व्ययों के लिए मेजमानती 
प्रवर्नन ) निधि से लिये गये उधार और दूसरे बकाया ऋण मिला कर , 

ऋण जारी करते समय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रिजर्व बैंक से पूर्व 
30 जून 1984 को 2, 085 करोड़ रुपये हो गये थे । 

प्राधिकारण प्राप्त करने की जरूरत नहीं थी । किन्सु रिजर्व बैंक ने 14 
____ 152, भारतीय निर्यात- आयात बैंक ( एक्जिम मैफ ) को 1983- 84 जुलाई, 1983 को बैंकों को सूचित किया कि आगामी 1983- 84 मौसम 
के दौरान राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि में से के लिए आफ सीजन घ्ययों के लिए इस प्रकार के जमानती ऋण 
मंजूर किये गये दीर्घकालीन ऋण 55 करोड़ रुपये के थे जबकि 1982- 83 , जरूरी नहीं कि , सामान्य नीति के रूप में दिएँ ही जाय । अलबत्ता , 
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अलग-अलग माम ने गणदोषों के आधार पर निपटाये जाने थे और कोई भी 
में जमानतो ऋग जारी करने में रहने को को रिजर्व बैंक का पूर्व 
प्राधिकरण प्राप्त करना था । 

15 7. नवम्बर , 1983 में अनचिम वाणिज्य बैंकों को मूचित किया 
गया कि अग्न ग- अलग चीनी मिलो के उत्पादन यो अनुमानों के अध्यधीन 
बैंक 183- 84 के मौसम के लिये 1982-83 के मौगम के दौरान की 
( अस्थायो अतिरिक्त आहरणो को छोड़ कर ) अधिकतम उपयुक्त राशि के 
110 प्रतिशत नक , आवश्यकता आधाग्नि ऋण मोमायें रिजर्व बैंक का 
पर्व-प्राधिकरण प्राप्त किये बिना मंजूर कर सकते हैं । उधारकर्ताओं 
के खातों में वास्तविक आहरणों का गिलों के मामिक नवादी बटों में घोषित 
घाटों के आधार पर नियमित किया जाना था । हालांकि ममग्न आहरण -गीमा । 
के भीनर उपयुक्त उप-मीमाये निर्धारित की जा सकती हैं और बंधक / 
दृष्टि बंधना रख्ने गर्थे धोनी के स्टाफों , खरीदे तथा पन नाये गये बिलों आदि 
पर नकद ऋण के रूप में उनकी अनुमति दी जा सकता है, फिर भी बैक रिर्जव 
बैंक के पूर्व प्राधिकरण के बिना ममग्र मीमा से बाहर कोई भी अन्य ऋण 
मुविधा चाहे यल बेजमानती आधार पर हो या अतिरिक्त पुों , अन्य कच्चे 
माल , मंयंत्र और भगीतरी आदि आस्तियों की जमानत पर, मंजूर न करे । 


16 2. बैकों को 4 जानाई 1983, को सूचित किया गया था कि वे 
रंगटेड मार्केट यार्डस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा गठित 
कृषि उत्पाद विपणन गमितियों द्वारा बनाये गये गोदामों द्वारा जारी की 
गयी गोदाम रसीदों को , केन्द्रीय राज्य गोदाम निगमों के गोदामों द्वारा 
जारी की गयी रसीदों के समान ही मानें , बशर्ते कि इस प्रकार के गोदाम 
वैज्ञानिक रूप से बनाये गये हों तथा इनका संचालन प्रशिक्षित स्टॉफ कर 
रहा हो । इसके अतिरिक्त ऐमी वस्तओं के संबंध में , जिनके लिए समर्थन 
मूल्यों की घोषणा की जा चुकी है तथा जिनके संबंध में केन्द्रीय राज्य 
सरकारी एजेंसियों द्वाग खरीद व्यवस्थायें मौजूद हैं , ग्रामीण क्षेत्र के 
गोवामों की गोयाम रसीदों पर रु . 5, 000 तक के छोटे अग्रिमों पर 
मार्जिन तथा ब्याज दर में जिन रियायतों की अनमति यो , उन्हें केन्द्रीय 
गण्य गोदाम निगमों सथा माथ ही कृषि उत्पाद विपणन ममिनियों के 
ग्रामीण क्षेत्र के गोदामों द्वारा जारी गोदाम रमीदों पर , 60 5, 000 तक 
के इमी प्रकार के अग्रिमों के लिए भी उपलब्ध करा दिया गया है । इन 
रियायतों को एक ग्रामीण गोदाम में रखे स्टॉकों के संबंध में , एक अग्रिम 
प्रनि उधारकर्ता तक ही सीमित रखा जाना था तथा बैंकों को यह भी 
सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि छोटे किमान द्वारा भण्डारण के लिए 
सायी गयी उत्पाद की मात्रा उसकी जोन की जमीन के आकार ( अर्थात 
पांच एकर अथवा उमसे कम ) के अनुरूप हो । 


163. बैंकों द्वारा . 2, 500 प्रति किगान तक प्रत्यक्ष अग्रिम 
अथवा फसल ऋण की बकाया राशि , मो मो कम हा , तथा खाद्यान्नों की 
जमानत पर अपने कृषक मदस्यों को ऋण देने के लिए प्राथमिक सहकारी 
ममितियों को अग्रिम , जो खड़ी फमाल पर पहने मंजूर किये गये अग्रिमों 
की , कटाई की तारीख में तीन महीने का अवधि के लिए और बड़ाये 
जाने के घोतक हैं , चयनात्मक ऋण नियंत्रण की सीमा में बिल्कुल नहीं 
आते । इस प्रकार की छूट के लिए ऋण मीमा बढ़ाकर 4 जुलाई, 1983 
में 5, 000 रुपये अथवा फसल ऋण झी मकाया गणि , जो भी कम हो 
फर दी गयी । 


विशेष योजनाओं के अन्नगन हिनाधिकारियों को अग्रिमों के संबंध में छूट 


158. पिछले वर्ष की रिपोर्ट, में 5 लान टन चीनी का बफर स्टॉक 
तैयार करने का उल्लेख किया गया था । वर्तमान बफर स्टॉक में 5 लाख 
टन खलो विको की घोनी और मिला कर इमे दम लाख टन करने के 
मरकार के निर्णय के बाद रिज़र्व बैंक ने 15 नवम्बर, 1983 में अनु 
मूधित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया कि वर्तमान बफर स्टॉक में शामिल 
किये गये खली बिक्री की चीनी के स्टॉकों पर , 100 प्रमिणन आहरण , 
प्रदान करने के फलस्वरूप जारी की गयी राशि, बैंकों बाग पहान चीनी 
मिलों के नकदी प्राण खातों में अनियमितताओं को दूर करने के काम 
में लायी जानी चाहिए और उसके बाद गन्ने की बकाया अदायगी करने 
के लिए काम में लायी जानी चाहिए । 

159. भारत मरकार ने मार्च 1983 में खुलो बिकी की चीनी के 
लिए गापिक टैरिफ मूल्य घोषित करने की प्रथा समाप्त कर दी । इसके 
परिणामस्वरूप रिज़र्व बैंक ने 5 अगस्त , 1983 को अनुमचित वाणिज्य 
बैंकों का मूचित किया कि वे उनके पास जमानत के रूप में भारित धोनी 
स्टोकों का मूल्य , लागत या बाजार मूल्य , जो भी कम हो , पर लगायें । 
इग प्रयोजन के लिए नया स्टॉकों का मूल्य नेवी लागत पर तथ । बफर अंश 
महिन खलीबिक्री के स्टॉकों का मूल्य बाजार लागत पर लगाया जाना था । 
इनके अतिरिक्त लेनी तथा बफर अंग महित मुली विक्री के स्टॉकों का . 
मुल्य, लागत मूल्य पर एक समान रूप में लगाया जाना था । उचित 
माजिन घटाने के बाद, दोनों में मे जो मूल्य कम रहे, उसे आहरण अधि 
कार तय करने के लिए लिया जाना था । 
• 160 मीनी के स्टॉकों पर अग्रिमों के लिए जमानत के मग में 
बैंकों को भारित, लेवी तथा खली विकी की चीनी के मूल्यांकन के मरीके 
में 30 जनवरी, 1981 से और संशोधन किया गया । हम नये तरीके के 
अन्मगत लेवी चीनी के स्टॉको का मूल्याकन , भारत सरकार द्वारा निर्धारित 
मेथी मूल्य पर किया जाना है और न लो बिक्री को पीनी के स्टॉकों ( बफर 
ग्टाको साग) का मूल्याकन , पिछले तीन महीनों के दौरान नमूल किये 
गये औगन मूल्य ( जल औसत ) पर, या चाल बाजार मूल्य , जो भी माम हो , 
पर किया जाना है । इस प्रयोजन के लिए मूल्य में उत्पादन शुल्क शामिल 
नहीं होगा । चूंकि ग्युली बिक्री की चीनी के बा नार- मूल्यों में समय- समय 
पर उटार-चढ़ात्र होता रहेगा, अन: बैंकों को यह भी पृवित किया गया है 
कि खग्ली बिक्री की योनी के आगे न किये गये स्टाफों पर आहरण 
शक्तियां निर्धारित करने समय उचित सावधानी बग्ने । 
चयनात्मक ऋणनियंत्रण 

16 1. मूल्यों में उतार - चढ़ाव याली वस्तुओं पर अग्रिम देने के संबंध 
में चयनात्मक प्रण नियंत्रण उपाय वर्ष के दौरान जारी रहे । 
अनिमां का छूट प्राप्त श्रेणियों में पूरा परिवर्तन किये गये । 


16 4. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारी, योजना के 
जन्तर्गत प्रदान की गयो रियापसी मुविधाओं का लाभ उठा सकें , इस दृष्टि 
मे रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बाणिज्य बैंकों को फरवरी 1984 में सूचित 
किया कि चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं पर 
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिनाधिकारियों को मंजूर अग्रिम 
चयनात्मक ऋण नियंत्रण के सीमाक्षेत्र से पूरी तरह बाहर होंगे । मई 1984 
में बैंकों को अग्रिमों की कुछ और ऐसी श्रेणियों के बारे में भी सूचित 
किया गया था जो चयनात्मक ऋण नियंत्रण के मीमा क्षेत्र से पूरी तरह 
बाहर होंगी । ये है ... - ( 1 ) अपनायफ ऋण नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाली 
वस्तुओं की प्रोमिग/ विनिर्माण और/ या कारोबार प्रारंभ करने वाले 
शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की योजना के 
अनर्गन हिनाधिकारियों को अग्रिम ; ( 2 ) विभेदक व्याज दर योजना के 
अन्तर्गन सभी शर्तों को पूरा करने वाले उधारकर्ता का उक्त प्रकार की 
वस्तुओं पर अप्रिम ; और ( 3 ) 50 5, 000 प्रति उधारकर्ता की कुल सीमा 
तक इस शर्त पर छाट अग्रिम कि उधारवा केवल एक ही बैंक के माय 
लेनवेन रखेगा । 


165. चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अधीन मूल्यों में उतार- चढ़ाव 
वाली ( मंसिटित्र ) बस्तुओं के संबंध में राज्य सहकारी में को तथा मध्य 
वर्ती मन्त्रकारी बैंकों द्वारा ऋण सीमायें मंजूर करने पर नियंत्रण लागू 
करने की दृष्टि से नाबाई को ( जो अब इन संस्थानों पर ऋण 
प्राधिकरण योजना का प्रबंध करता है ) दूचित किया गया था कि वह 
इस प्रकार के पण्यों वाले 5 करोष्ट्र रूपये से अधिक के प्रस्तावों के संबंध 
में रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया करें । 
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बैंकों का निरीक्षण 

166. वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वार्षिक मूल्याकन 
निरीक्षण का दूसरा दौर पूरा कर लिया गया था और तीसरे और चौथे 
दौर चल रहे थे । सार्वजनिक क्षेत्र के 16 बैंकों का वार्षिक मूल्यांकन , 
हास में लिया गया पूरा कर लिया गया और मार्वजनिक क्षेत्र के 9 
बैंकों का वार्षिक मूल्यांकन और विसीय मूल्यांकन दोनों के लिए निरीक्षण 
किया गया । 8 विदेशी बैंकों, निजी क्षेत्र के 19 अनुसूचिन बैकों तथा 3 
गर- अनुसूचित बैंकों का वित्तीय निरीक्षण हाथ में लिया गया पूरा कर 
लिया गया । इस अवधि के दौरान बहरीन , ओमान और मंयुक्त अरब अमीरात 
में भारतीय बैंकों के 10 विदेशी कार्यालयों का निरीक्षण भी पूरा कर लिया 
गया । 

167. वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा शहरी सहकारी 
बैंकों के निरीक्षण की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा विषयक कार्यकारी बल 
की रिपोर्ट बैंक के समक्ष 22 अक्तूबर , 1983 को प्रस्तुत कर दी गयी । 
इसकी सिफारिशों का उद्देश्य उन बैंकों के निरीक्षणों के मामले में रिजर्व 
बैंक तथा नाबार्ड का आंसरिक मार्गदर्शन है । 
बैंकों में धोखाधडियां 
___ 168. बैंकों में शिकायतों की बढ़ती हुई संख्या तथा धोखाधडियों के 
बढ़ते हुए मामले पर बैंक की चिता तथा इस संबंध में बैंकों को जारी 
किये गये विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांतों के बारे में पिछले वर्ष की रिपोर्ट 
में उल्लेख किया गया था । धोखाधड़ियों के गंभीर मामलों, बड़ी शिकायतों 
की पड़ताल तथा धोखाधड़ियों वाले अभिशाम क्षेत्रों की जांच के लिए 
बैंक में मई 1983 में स्थापित किये गये विशेष अन्वेषण कक्ष ने अब 
तक बड़ी धोखाधड़ियों 12 मामलों तथा 4 शिकायतों की जांच की है । 
इनके परिणामों से बैंकों को सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा स्टाफ के 
दष्टिकोण से जांच करने के लिए अवगत करा दिया गया था । जहां कहीं 
मावश्यक समझा गया, जांचों के परिणामों को सरकार की जानकारी में 
भी लाया गया । इन परिणामों के आधार पर बैंकों को ऐसे रक्षोपाय 
सुझाते हुए परिपत्र जारी किये गये हैं जिनका उन्हें पालन करना चाहिए 
ताकि इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके । 

कों का समाशोधन 
___ 189. बाहरी बैंकों के राष्ट्रीय समाशोधन अपनाने की कार्यप्रणाली और 
देश में बैंकों द्वारा निपटाये गये मशीनीकृत बैंकों के लिए मैगनेटिक इंक 
करैक्टर रिमनीशन ( एम०आई०सी०आर० ) आप्टिकल फरैक्टर रिकग्नी 
शन ( ओ०सी०आर० ) तकनीक अपनाने की व्यावहार्यता संभावना पर विचार 
करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यकारी दल की सिफारिशें स्त्री 
कार कर लिये जाने के फलस्वरूप, रिजर्व बैंक ने नवम्बर 1983 में बल 
की सिफारिशों के कार्यान्वयन की व्यवस्था के लिए एक राष्ट्रीय ममाणोधन 
कक्ष स्थापित किया गया । इस दल ने सिफारिश की है कि मशीनीकृत 
चेक निपटान के लिए एम०आई०सी०आर० तकनीक पहले चरण में 
चार महानगरों बंबई , दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्राम में शुरू की जाये जिसे 
बाद में , विभिन्न चरणों में , अन्य राज्यों की राजधानियों तथा महत्वपूर्ण 
केन्द्रों में भी शुरू कर दिया जाये । राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष इम प्रयोजन . 
के लिए गठित एक तकनीकी समिति की सहायता से चेक के कागज , चेक 
लेआउट तथा एम०आई०सी०आर० फूट लाइन ढांचे के लिए मानक विनिर्देश । 
तैयार कर रहा है । 
बैंकिंग विधि ( संशोधन ) अधिनियम 

170. बैंकिंग विधि ( संशोधन ) विधेयक जिसका जिक्र पिछले 
वर्ष की रिपोर्ट में किया गया था , संसद द्वारा 21 दिसम्बर , 1983 को 
पारित कर दिया गया और 12 जनवरी, 1984 के राष्ट्रपति की सहमति 
मिलने के बाद बैंकिंग विधि ( संशोधन ) अधिनियम , 1983 बना । इन वो 
अधिनियमों के कुछ प्रत्यन्त महत्वपूर्ण मंशोधन संक्षेप में यहां दिये जा 


171. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन में केन्द्रीय सरकार 
को यह अधिकार देना अपेक्षित है कि वह रिजर्व बैंक द्वाग अपने निर्गम 
विभाग में आस्तियों के रूप रखी जाने वाली प्रतिभूतियों का प्रकार , इस 
तरह रखी जाने वाली प्रतिभूनियां औपचारिक रूप से अधिमूचित धारने की 
जमरत के बिना, अनुमोदित कर सके । इसके द्वारा यह सुनिश्चित करना 
भी अपेक्षित है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से राज्य सहकारी 
बैंकों को ऋण तथा प्रायोजक बैंकों से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दिये जाने 
वाले ऋण, नकदी प्रारक्षित अनुपात की गणना के प्रयोजन लिए देय 
ताओं के रूप में न माने जायें । 
____ 172. संशोधित रूप में औसत दैयिनक शेष राशि की संकल्पना सप्ताह 
के बजाय पखवाड़े के प्रत्येक दिन कारोबार की समाप्ति पर धारित 
शेषराशियों से जुड़ी होगी और अब अनुसूचित बैंकों को अब तक की प्रथा 
के अनुसार महीने के प्रत्येक शुक्रवार के बजाय प्रत्येक एकान्तर शुक्रवार 
की पाक्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत करनी होंगी । इससे बैंकों को इस बात के 
लिए अधिक समय मिल सकेगा कि वे अपनी देयताओं पर दुष्टिपात कर 
सके और नकदी प्रारक्षित के विधिवत रखरखाव की व्यवस्था पर सके 
बैंक इस संशोधन के लागू होने की तारीख अधिसूचित करेगा । 
____ 173. पर जमा राशि की परिभाषा में विस्तार किया गया है ताकि 
उसमें जगा अथवा ऋग के जरिये अथवा किसी अन्य रूप में धन को 
कोई प्राप्ति शामिल की जा सके लेकिन इसमें विशेष रूप स . उल्लिखित 
जमा के विभिन्न प्रकार शामिल करने से छोड़ दिये जायेंगे, ताकि अलग 
अलग व्यक्ति और गैर-निगमित संस्थाएं तथा फमें अपने बैध कारोबार के 
लिए निधियां अथवा अग्रिम प्राप्त कर में । इमसे पहले अलग- अलग 
व्यक्तियों , फर्मों अथवा व्यक्तियों को गैर-निगमित संस्थाओं द्वारा जमा 
गशियां स्वीकार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था । व्यापक लोकहित में 
और विशेष रूप से बहुत बड़ी संख्या में छोटे और जानकारी न रखने 
पाले जमाकर्ताओं के हित में , यह जरूरी सममा गया कि इस प्रकार के 
गैर-निगमित निकायों आदि द्वारा जनता से जमाराशियां स्वीकार करने पर 

रोक लगायी जाये । तदनुसार नये प्रावधानों में यह तय किया गया है कि 
किमी भी व्यक्ति अथवा फार्म अथवा व्यक्तियों की कोई गैर-निगमित 
संस्था के पास किसी भी समय , जमाकर्ताओं की निर्धारित संख्या से अधिक 
की जमा राशियां नहीं होंगी । 

174. बैकिंग विनियमन अधिनियम का संशोधन बहुत अधिक प्राव 
धानों पर लागू होता है । यह बैंकिंग कंपनियों को बैंककारी विनियमन 
अधिनियम, 1949 के अधीन पहले ही किये जा रहे कारोबार के अतिरिक्त 
केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कारोबार करने के लिए 
मक्षम बनाता है । यह मैंकिग कंपनियों के निदेशकों के कार्यकाल की अवधि 
को सीमिन करता है और रिमर्व बैंक को यह निर्णय करने का अधिकार 
मिल गया है कि निदेशकों की संख्या में परिवर्तन अनुमन है या नहीं और 
साथ ही रिक्ति होने पर , यदि इस प्रकार की नियुक्ति की आवश्यकता 
प्रतीत हो , मो अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार भो रिजर्व बैंक को प्राप्त 
हो गया है । इससे दूसरे पिछले पखया के अंतिम शुक्रवार की मांग 
और मीयादो देयताओं के आधार पर गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की 
नकदी प्रारक्षित अनुपात और सभी बैंकों के सांविधिक नकदी अनुपात की 
गणना में सहायता मिलती है । इस संशोधन में ऐसी कंपनियों को ऋण 
दिये जाने का निषेध है जहां बैंकिंग कंपनी का निदेशक किसी ऐसी कंपनी 
या उसकी महयोगी या धारक कंपनी, जिममें उमका काफी हित लगा 
हुआ है , मा निदेशक या कोई अम्प पधाधिकारी हो । इससे रिजवं बैक 
को यह अधिकार मिला है कि यह किसी बैंक द्वारा रख्ने जाने वाले 
अधिकतम माविधिक नकवी अनुपात को बढ़ाकर 4 . 0 प्रतिणत तक कर 
दे और किसी भी बंकिग कंपनी से अन्य सांविधिक विवरणियों के अलावा 
दैनिक विवरणी की मांग करे । इसके अलावा रिसर्थ बैंक को यह भी . 
अधिकार दिया गया है कि वह मांविधिक नकदी अनुपात रखने में व्यक्ति 
कम करने वाली बैंकिंग कपनियों पर दस्वरूप ब्याज लगाये और किसी 
बैंकिंग कंपनी के कामकाज की , नियमित निरीक्षणों के अलावा , जांच करे । 
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धन के जमाखातों और अभिरक्षा मुरक्षा लाकर में रखी वस्तुओं के 
संबंध में बैंक के ग्राहकों के लिए नामांकन सुविधा की भी व्यवस्था है । 
दोनों अधिनियमों में किये गये इन संशोधनों में से कुछ 15 फरवरी, 1984 
को लागू हो चुके हैं । 
चाय , जूट भादि के संबंध में स्थायी समिति 
___ 175. झूट, चाय , चीनी और उर्वरक उद्योगों की ऋण प्रावश्यकताओं 
और उनसे जुड़ी ममम्यानों पर समन्धित रूप से दृष्टिपात करने के प्रयो 
जन से बैंक द्वारा एक स्थायी ममिति नियुक्त किये जाने के बारे में पिछले 
वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेन्द्र किया गया था । चीनी उद्योग के संबंध में , 
इस स्थायी ममिति ने चीनी स्टॉफों के मूल्यांकन की समस्याओं की जांच 
करने के लिए एक उपममिति गठिन को थी पोर इसके परिणामों के 
माधार पर मंगोषित मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किये गये हैं । इस स्थायी 
ममिति के निर्णय के अनुमरण में एक और उपसमिति गठित की गयी 
है जो चीनी उद्योग के पुनर्वास के लिए विस्तृत उपाय सुझायेगी । 

176. चाय उद्योग के संबंध में इस स्थायी समिति ने कई महत्व 
पूर्ण मुद्दों जैसे , पाय उत्पादन /निर्यात बढ़ाने के लिये किये जाने उपाय , 
चाय की दलाली करने वाली फर्मों और साथ ही बैंकों आदि वार, चाय 
मागानों के दोहरे वित्तपोषण को रोकने के उपायों प्रादि पर चर्चा की । 
___ 177 जूट के संबंध में उक्त स्थायी समिति द्वारा किये गये निर्णय 
के अनुसरण में दो उपममितियां गठित की गयी, इनमें से एक ने , जिसे 
जूट उद्योग में कार्य की दृष्टि से मक्षम रुग्ण इकाइयों का पता लगाने का 
कार्य सौंपा गया था , अक्तूबर 1983 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुन कर दी । 
उपसमिति ने इस रिपोर्ट में जूट मिलों के वर्गीकरण के लिए विस्तृत 
मापदण्ड और प्रत्येक श्रेणी के पुनर्वास के लिए उपाय सुझाये । जिन उपायों 
पर विचार किया जाना है उनमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, बैंकों तथा 
मीयादी ऋण संस्थानों , भारतीय नियति- पायात बैंक तथा स्वयं उद्योग से 
अपेक्षित सहायता शामिल है । बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने मिलों के 
वर्गीकरण और उनकी अर्थक्षमता निर्धारित करने के लिए प्रावश्यक 
अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी है । जूट के माल के निर्यात के लिए 
मध्यकालिक नजरिये का मूल्यांकन करने और हम मूल्यांकन के प्रकाश में , 
निर्यातों के स्तर को बनाये रखने के लिए किये जाने वाले विभिन्न सुझाबों 
पर विचार करने के वास्ते गटित उपसमिति की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा 
की जा रही है । 

178. उर्वरक उद्योग से संबंधित स्थायी समिति ने दो उपसमिातया 
गटित करने का निर्णय किया । इनमें से एक उपरक उद्योग के लिए मांग 
प्राप्यों के मानदण्डों की समीक्षा करेगी और दुमरी उत्तर प्रदेश और बिहार 
में किये आने वाले अध्ययन के आधार पर मजबूत वित्तीय सहायता पर 
आधारित वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए उपायों को ममोक्षा 
करेगी और उगाय सुझायेगी । इन उपसमिनियों की रिपोर्टी की प्रतीक्षा 
की जा रही है । 
पूर्वी भारत में कृषि सबंधी उत्पादकता के संबंध में समिति 

179. मार्च 1980 में गठित पूर्वी भारत में कृषि संबंधी उत्पादकता 
विषयक समिति ने पार गज्यों के दौरे पूरे कर लिये हैं और संबंधित 
गज्य सरकारों से सामग्री एकत्र करने का कार्य पुरा कर लिया है । इस 
समिति ने अनुसंधान संस्थानों और अन्य एजेंसियों को सौपे गये विशेष 
अध्ययन . रपोर्ट भी प्राप्त कर ली हैं । रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने का 
कार्य एम समय चल रहा है और सितम्बर 1984 के अन्न तक पुरा 
हो जाने की प्राशा है । 
मौद्रिवः प्रणाली के कार्य पालन की समीक्षा के लिए ममिति 
___ 180. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में मौद्रिक प्रणाली के कार्य चालन को 
समीक्षा के लिए गठित ममिति के विषय में उल्लेख किया गया था । इस 
समिति ने अगस्त/सितम्बर 1983 में कई संस्थाओं/ संगठनों मथा शिक्षा 
विदों को चार प्रश्नावलियों के सेट भेजे थे और उनसे कई मामलों पर उनके 


विचार मांगे गये थे । इस समिति ने विशेषज्ञों द्वारा कई अध्ययन भी कराये 
है । कुछ अध्ययन पूरे कर लिये गये हैं और समिति द्वारा उनकी जांच का 
कार्य चल रहा है । प्रश्नावलियों के जो उत्तर प्राप्त हुए हैं उनका मुल्यांकन 
किया जा रहा है । समिति की कार्य - अवधि जो जून 1984 के अन्त में 
समाप्त होनी थी , 6 महीने के लिए बढ़ा दी गयी है । 

सहकारी बैंकिंग से संबंधित गतिविधियों 
शहरी बैंक विभाग का गठन 

181. शहरी सहकारी बैंकों से संबन्धित बढ़ते हुए माविधिक तथा 
विकासात्मक कार्य को देखने के लिए पहली फरवरी 1984 से अलग से 
एक शहरी बैंक विभाग स्थापित किया गया है । इस विभाग की स्थापना 
होने तक यह कार्य बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के शहरी बैंक 
प्रभाग द्वारा किया जा रहा था । 
प्राथमिक सहकारी बैंकों की प्रगति 

____ 182. जून 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान 29 और 
प्राथमिक सहकारी बैंक स्थापित किये गये । इनके साथ ही उनकी कुल 
संख्या 1,310 हो गयी, इनमें से 1, 209 व शहरी सहकारी बैंक तथा 
101 वेतन भोगियों की समितियां थीं । बैकिग कारोबार शुरू करने के 
लिए लाइसेंस शुदा प्राथमिक सहकारी बैंकों की संख्या जून 1983 के अंत 
के , 341 से बढ़कर, जून 1984 के अंत में 393 हो गयी । 
पुनर्वित्त सुविधानों के संबन्ध में नीतिगत परिवर्तन 
____ 183. शहरी सहकारी बैंकों , के लिए स्थायी सलाहकार समिति द्वारा 
दिये गये सुझावों के अनुसरण में लघु उद्योगों को अग्रिमों के संबन्ध में 
पुनर्वित्त योजना में कतिपय संशोधन किये गये । संशोधित नीति के अनु 
सार राज्य सहकारी बैंकों को बैंक दर से 2 1 / 2 प्रतिशत कम दर पर 
रियायती पुनर्यित्त उपलब्ध कराया जायेगा । यह सुविधा उन्हें प्रेमी लघु 
प्रौद्योगिक इकाइयों को , जो सात वर्ष से अनधिक अवधि से अस्तित्व में 
है / उत्पादनरस हैं , उनकी वास्तविक ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए: 
उधार देने के वास्ते शहरी सहकारी बैंकों के विसपोषण के लिए प्राप्त 
होगी । 7 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद, जब तक कि लघु प्रौद्यो 
गिक इकाइयां पर्याप्त प्राधिक सक्षमता प्राप्त कर चुकी होगी और सामा 
घर पर ब्याज अदा करने योग्य हो जायेंगी, रिजर्व बैंक से प्राप्त रियायती 
पुनर्वित का उपयोग शहरी सहकारी बैंक केवल ऐसी लघु और छोटी 
इकाइयों को उधार देने के लिए कर सकते हैं जिन्हें उनके अस्तित्व/ उत्पावन 
को अवधि पर ध्यान दिये बिना सभी स्रोतों से 2 लाख रुपये तक की 
ऋण सुविधायें प्राप्त हैं । 
____ 184. वित्तीय वर्ष 1983- 84 के दौरान 101 शहरी सहकारी बैंकों 
की भोर से कुल 56 . 4 करोड़ रुपये की अल्पकालीन ऋण सीमाएं मंजूर 
की गयी थी । ये मीमायें ब्याज को रियायती दर पर कुटीर और लघु 
प्रौद्योगिक इकाइयों के वित्तपोषण के लिए मंजूर की गयी थीं । उपर्युक्त 
मीमानों में से 31 मार्च 1984 को 48 करोड़ रुपये के उधार बकाया 


थे । 


185. भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक ने 12 अगस्त 1983 से 
अपनी पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत पुनर्भुनाई सुविधायें 10 राज्यों अर्थात् 
आंध्र प्रदेश , गजराम, कर्नाटक , केरल , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र, पंजाब , तमिल 
नाडु, उत्तर प्रवेश लथा पश्चिम बंगाल के मध्यवर्ती तथा प्राथमिक सहकारी 
बैंकों की ओर से राज्य सहकारी बैंकों को भी उपलब्ध करायी ताकि ये 
लघु प्रौद्योगिक इकाइयों की कुल पूंजीगत प्रावश्यकतानों को पूरा करने 
के लिए मीयादी ऋण दे सके । यह मुविधा केवल लेखापरीक्षा-वर्गीकरण 
ए अथवा बी के अन्तर्गत पाने वाले ऐसे शाहरी बैंकों तक सीमित है 
जो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम से गारन्टी रक्षा प्राप्त करने के 
प्रयोजन के लिए अनुमोदित संस्थायें भी हैं । 
____ 186. वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान 17 शहरी सहकारी बैंकों 
की शेयर पूंजी में अभिदान के लिए प्रान्ध्र प्रवेश, केरल , उड़ीसा तथा 
तमिलनाडु की राज्य सरकारों से कुल 11 . 4 लाख रुपये के ऋण मंजूर 


- - 


- - - - 


- 
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करने के लिए आवेदन-पन्न प्राप्त हुए थे । फिन्तु कोई भी आवेदन -पन्द्र मूल्यों में उतार- चढ़ाव वाले पण्यों पर अग्रिम 
सिफारिश के साथ नाबार्ड को न भेजा जा सका मयोंकि या तो ऐसे माये 

- 190. बैंकों तथा ट्यापार उद्योग प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रतिवेदनों के 
दन- पन्न देर से प्राप्त हुए प्रथया आवेदक बंक अपनी शयर पूंगी में गज्य 

प्रत्युत्तर में चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अधीन आने वाले पण्या पर मह 
सहभागिता के लिए प्रपान था । 

कारी बैंकों के अग्रिमी के संबन्ध में बैंक के निर्देशों में मितम्बर तया 
187. शहरी सहकारी बैंकों के लिए स्थायी मलाहकार समिति द्वाग विमम्बर 1983 में कतिपय मंशोधन/ रियायतें की गयी थी । मूती वस्त्रों 
की गयी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए शहरी सहकारी बैंकों द्वारा आदि के जमानत पा. किमा अकेले उधारकर्ता को मंजूर किये गये ऋण 
व्यक्तियों और योजनाओं का आवासीय विसपोषण की व्यवस्था के लिए, का प्रोसत स्तर एक लाख रुपये से बढ़ा कर चार लाख रुपये मार दिया 
संशोधित मार्गदर्णी सिद्धान्त सितम्बर 1983 में महकारी समितियों के गया थ । । दमी पीसन स्तर के भीतर हा अंकों को अपने विवेक पर किमी 
रजिस्ट्रागें को मूषित कर दिये थे । अलग- अलग उधार कर्ताओं और साथ उघारकर्ता को कनिपय शर्तो पर इन पण्यों ( अर्थात् मतः वान इत्यादि ) 
ही योजनाओं के लिए पात्रता मानदण्ड स्पष्ट कर दिये गये थे और अलग की बिक्री से होने वाले और 60 दिन से कम की अवधि के लिए बनाया 
अलग उधारकर्ता के लिए ऋणों की कुल मात्रा अधिकतम 50, 000 रुपये रहने वाले बहा ऋणों पर दो रनाख रुपये तक के अग्रिम देने की अनुमति 
निर्धारित की गयी थी । शहरी सहकारी बैंक अनुसूचित जासियों / अनुसूचित थी । मूल्यों में उतार- चढ़ाव वाली अन्य वस्तुओं पर अग्रिमों के संबन्ध 
अनजातियों तथा निम्न प्राय वर्गों में मंबन्धित उधारकर्ताओं के संबन्ध में में किसी अकेले उधारकर्ता को मंजूर ऋण का पीसन मर एक लाख 
सम्पत्ति के मूल्य के 80 प्रतिशत तक तथा मध्य प्राय वर्गों से संबन्धित रुपये से बढ़ा कर 2 लाख रुपये कर दिया गया था । मूल्यों म उतार -चढ़ाष 
उघारकर्माप्नों को 70 प्रतिशत तक विस उपलब्ध करा सकते हैं । पान वानी वस्तुओं से सम्बंगा मांग-दस्तावेजी बिलों की खरीद उनकी जमानत 
योजनाप्री में समाज कल्याण परियोजनायें, जैसे - झोपड़पट्टी हटाने की के जरिए मंजूर किये गये अग्रिम निवेश के सीमाक्षेत्र में बिल्कुल नहीं 
योजनायें , अनु. जातियों/ अनु. जनजालियों के लिए छात्रावास , जन स्वास्थ्य 

पाते । 
कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनायें, आवासीय परियोजनाओं के हिस्से के रूप 
में शापिग केन्द्र/ बाजार यादि शामिल की जा सकती है । तथापि पाषा ____ 19 1. समग्र ऋण नियंत्रण उपायों के संदर्भ में और सूत और कपास 
सीय बोर्डो, स्थानीय निकायों प्रादि जैसी संस्थानों को उपलब्ध कराया की आपूर्ति की स्थिति पर विचार करते हुए कर्नाटक और गुजरात राज्यों 
जाने वाला वित्त परियोजना लागत के 40 प्रतिशत से अधिक महीं होना में प्राथमिक सहकारी बैंकों ( प्रौद्योगिक सहकारी बैंकों महित ) द्वारा सूत 
चाहिए । आवासीय ऋणों पर वसूल किया जाने वाला व्याज अधिक्ष मे और कपास पर किये गये प्रतिबन्ध जारी रखे गये । तदनमार बैंकों को 
अधिक 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष रखा गया था और कोली की अवधि प्राम अप्रैल 1984 में निदेश दिया गया कि ये ऋण का श्रीमत स्तर अधिकतम 
सौर पर , 10 वर्ष से अनधिक और कतिपय परिस्थितियों में 15 वर्ष तक 50 लाख रुपये से कम बनाये रखें, 18 प्रतिणस वार्षिक की वर पर 
रखी गयी थी । अलबसा, कोई भी शहरी सहकारी बैक आषासीय ऋण व्याज वसूल करें और सूत और कपास की जमानत पर , भले ही वह 

और साथ ही लघु इकाइयों को ब्लॉक पूंजीगत ऋण उपलब्ध कराने के जमानत बंधक प्रथया दृष्टिबंधक के जरिये हो , पार्टियों को अग्रिमा पर 
लिए अपने कुल निक्षेप स्रोतों के 10 प्रतिशत तक अथवा अपने णुक निप कम से कम 50 प्रतिशत का माजिन रखें । 
टान योग्य दीर्घकालीक स्रोतों के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो , 
निवेश कर सकता है । 

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने के मंबन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्म 
अग्रिमों पर ब्याज दर .. 

___ 192. सितम्बर 1983 में , शहरी सहकारी बैंकों से यह कहा गया 

कि वे अपने कुल अग्रिमों का 60 प्रतिशत ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों 
188. प्राथमिक गहकारी बैंकों ने अपने प्राणों, अग्निमों आदि पर 

को देने का लक्ष्य, जिममें में कम से कम 25 प्रतिशत ( अयथा कुल ऋणों 
वसूल किये जाने वाले ब्याज की दरों को , वाणिज्य मकों की ब्याज दरों 

पीर अग्रिमों का 15 प्रतिशत ) कमजोर वर्गों को दिया जाना था , 30 
की ही तरह पहली अप्रैल 1983 से मंशोधित किया था । तथापि कतिपय 

जून 1985 तक पूरा कर लें । जिन शहरी महकारी बैंकों ने 30 जून 
शाहरी सहकारी बैंकों और माथ ही उनके संघों / महासंघों मे उनकी अर्थ 

1983 तक अपने कुन अग्रिमों का 40 प्रनिशा में कम ऋण प्राथमिकता 
क्षमता पर , उनके अग्रिमों पर ब्याज की संशोधित नीची दरां के मंभावित , 

प्राप्त क्षेत्रों को दिया था , उनसे कहा गया कि वे आगामी दो वर्षों के 
प्रतिकूल प्रभाव के संबन्ध में प्राप्त प्रतिवेदनों को देखते हुए , म्याज की 

दारान प्रति वर्ष ऐसे अग्रिमों का स्मर 10 प्रतिशत बिन्दुओ तक बढ़ाएं । 
दरों में कतिपय संशोधन किये गये । ये सशोधन 2 जनवरी 1984 से 
किये गये । ये इस प्रकार है. - -- 

नये बैंको/ गाखाओं को लाइसेन देना 
अग्रिमों की श्रेणी ब्याज दर प्रभिशत प्रतिवर्ष 

193. नये बैंकों को लाइसेंस देने से संबन्धित नीति की पुनरीक्षा 
2- 1- 84 से पूर्व 2- 1- 84 से 

की गयी तथा परिचालन क्षेत्र के अन्तर्गत किमी कस्मे / शहर के प्रत्यधिक 

निकटवर्ती परीसराय व क्षेत्रों को शामिल करने को सुविधाजनक बनाने की 

10 . 0 11 . 0 से अधिक 
लघु उद्योग 
पिछड़े क्षेत्रों में 25, 000 रुपये नक 

दृष्टि से परिचालन क्षेत्र से संबन्धित मानदण्ड में छूट दी गयी । एमी 
संमिश्र ऋण 

प्रकार, प्रस्तावित बैंकों के मुख्यालयों के निकटवर्ती अन्य शहरी / अर्धशहरी 
12 . 5 14 . 0 से अधिक 

केन्द्रों को भी उसकी अर्थक्षमता के हित में , उसमें क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 
खुदरा व्यापारी अग्रिम 

लाया आ सकता है । 
5,000 रुपये सक सीमायें सृथा शामिल 
करते हुए 

शहरी सहकारी बैंकों के लिए स्थायी मलाहकार समिनि 
मीयावी ऋण 

194. शहरी महकारी बैंकों के लिए स्थायी मलाहकार समिति ने 
पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योग 

शहरी सहकारी बैंकों की परिचालनगत दक्षता के स्तर में गिरायट पर, 
( लघु उद्योग की नयी परिभाषा के 

12. 5 13 . 5 से अनधिक 

ओ पुर्नव्यवस्था की आवश्यकता वाले बैंकों की संख्या में वृद्धि होने में 
अनुसार छायां ) 

स्पष्ट दिखाई परनी है, गंभीर चिन्ता व्यक्त की और यह मुमाव दिया 
189. राज्य और मध्यवर्ती महकारी बैंकों द्वारा ऐसी गहकारी संस् कि बैंकों की वित्तीय स्थिति और परिचालनगत दक्षता में तीन गन में 
थाओं को , जिन्हें सरकार द्वारा तिनहनों और दानों को खरद का कार्य मुधार लाने के लिए समयबद्ध पुर्नव्यवस्था कार्यक्रम तैयार करने के अनावा 
सौपा गया है , दिये गर्थे अग्रिमों पर ब्याज दर 7 नवम्बर, 1983 से सुधारात्मक कदम उठाये जाने चाहिए । समिति ने मुटीर और ना उधोगों 
13. 5 प्रतिशत तथा सहकारी संस्थानो से इतर संस्थानों के संबन्ध में के 22 •स्थूल ममूहों में आने वाली औद्योगिक इकाइयों को कार्यशील पूंजी 
15 प्रतिशत निर्धारित की गयी थी । 

की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय महायता उपलब्ध कराने 
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मे संबन्धित नीनि की भी गुतरीक्षा की और लघु उद्योग इकाइयों की को आयातों के विसगीपण के लिए मगरी अगंक योजना के अंतर्गम 
पात्रता तथा पुर्नविम मीनाओं के निर्वाण के मानद डों में कुछ आधार आधा राशि ( प्रोमिएम ) पर अमरीकी डालर खरीदने की अनुमति दी 
भूत परिवर्तन करने का सुझाव दिया । 1969/ 70 में गाना के लाग जाती है, अनः गे आपात लेनदेनों पर भी एगि ई ममाशोधन संघ के 
होने से लेकर अब तक राज्य गरकारों द्वारा भारतीय रिजर्व बैनाबाई माध्यम से अनिवार्य भुगतान की आधरमकता में छूट दी जाती है । 
से प्राथमिक महकारी बैंकों को शेयर पुंजी में अंगमान निम बहु कग 

म्ट लिंग दर मूची की समानि . 
ऋण लिये जाने तथा प्राथमिक गहकारी बैंकों के लब साग पृणों के 
क्षेत्र में गोबर पंजी अंगदान का कोई महन्नपूर्ण योगदान न हो पाने की 

____ 198. पौंड स्टनिग को छोड़कर अन्य विदेशी मुद्राओं को विनिमय 
दृष्टि में रखने हुए, समिति ने यह सुझाव दिया कि नाबाई के माथ यह 

दरों का निर्धारण विद्यमान बाजार -दशाओ के आधार पर प्राधिकृत ध्या 
व्यवस्था केवल दो वर्षों के लिए अर्थात् वित्तीः वर्ष 1985-86 ताई। 

पारिपो द्वारा किया जाता है । पौंर टन्तिा में व्यापारिक लेनदेनों के 
और भारी रखी जाये । मन्नानग - पनन हो गहरी क्षेत्रो में पालाएं 

लिए दरों सानिमय पहले भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा 
ग्यालने के कार्यक्रमा के संबन्ध में वाणिज्य बैंको तथा पहरी नाटक . र. धका के बीच 

ने यार और प्रकाशित भाग दर सूची के माध्यम से किया जाता था । 
षित ममन्थय को मुनिश्चित करने की दृष्टि से ममिति शहरी सहकारी 

स्टलिंग दर मूर्ची के प्रमाणन की यह प्रणाली पहली जनवरी 1981 
बैंकों को यह अनुमति देने के प्रस्तात्र पर महम । हु कि 1983- 85 

से गमाप्त कर दी गयी और प्राधिकन व्यापारियों को अब यह अनमनि 
के दो वर्षों की अवधि के दौगन [ 983 तक बोली गनी याओं के 

द यी गपी , कि घे भारतीय विदेशी मदा व्यापारी भघ द्वारा मालिन 
अतिरिकत 2100 शान्माओं मे अनधिक शाखाएं खोल मनाते है । 

आदि के संबन्ध में निर्धारित किये जान व मार्गदर्शी सिवानों के अतीन 

अन्य मुद्राओं के विनिमय दर निर्धारण की मर गौर नग में जन देना 
बंक ऋण के संबन्ध में राज्य हथकरघा विकाग निगमों की परिचालनगत 

के लिए व्यापारिक दरों का निर्धारण भी बाजार-बागानों के आधार पर 
ममस्याओं के अध्यपन के लिए कार्यकारी दल 

बार मको हैं । व्यापारिक नार अनरण खरीद नधा पौड स्टलिंग और 
· 195. रिजर्व बैंक ने राज्य हथकरघा विकास निगमों की कार्यप्रणाली 

कतिपय अन्य विदेशी मुद्राओं के लिए मिकी दरों के भीत्र का अधिकतम 
के अध्ययन तथा सहकारी क्षेत्र से बाहर के हाथ मरया बनकरांनी नहायता 

अन्नर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है । 
के लिए बैंकों में उनकी कार्यशीन पंजी को आवश्यकताओं का पता लगाने अनिवासी भारतीयों वाग भारतीय कम्पनियों के प्रायरों की बिक्री अंगरण 
के लिए 19 जून 1984 को एक कार्यकारी दल को निक्ति की । 

____ 199. भारतीय गप्टिक । अथवा भारतीय मूल के अनिषासी व्यक्तियों 
छम कार्यकारी दल को सौपे गये कार्य ये है । राज्य हथकरघा विकाम 

द्वार। धारित भारतीय कम्पनियों के शेप की विभी तथा अन्तरण का 
निगमों को सूरत बनाने के लिए आवश्य : आप सुझाता नाकि व हाय 

गुत्रिः जनया बनाने को दण्टि म , केन्द्र सरकार ने 4 मई 1983 को एक 
करघा बुनकरों के बिनपोषण में प प्रभावा भमिका अदा कर सकें । 

अधिसूचना जारी की जिसमे ऐ अंारणों पर रिलेशी मुद्रा विनिमप अधि 
यह अध्ययन करना कि निगम धागे तथा अन्य नामों की आपूति के 

नियन के लागू होने में छूट दी गयी है । पर इन मामलों पर लागू 
लिए आवश्यक व्यवस्थाओं तथा हथकरघा बुनकरों से जान बाडों के 

होगी - ( क ) अंतग्लिी डाग शेयरों की परछ भारत में किसी मान्यता 
कुशाल विपणन की व्यवस्था के साथ सुनकर गमों को हिम प्रकार बहतर 

प्राप्त स्टाक एक्मन के माध्यम से शेयर बाजार में की गयी हो , और 
वित्त प्रदान कर सकते हैं । सौपे गये उक्त कार्यो मे मंबन्धित नया अन्य 

( अ ) बेचे गर्व गेयरों में प्राप्त गशि अंतरणका भारत में किसी 
आकस्मिक बातों के मंबन्ध में मिफारिश करना । यह आशा की जाती है 

प्राधिकृत व्यापारी के पास अपने मात्रारण अनिवार्यः पये थाने में जमा 
कि उक्त वन अपनी रिपोर्ट जनवरी 1985 के अंकप्रस्तुत कर देगा । , 

करायी जाये मथा भारत में बाहर अप गणित के प्रत्यापन का अधिकार 

नहीं हो । परिणामस्वर, विकी में प्रान राशि के प्रत्यावर्तन के आध 
विदेशी मुद्रा नियंत्रण नया अन्य मामलों मे संबन्धित गतिविधियां 

कार के बिना भारत में स्टाक एक्सचेन के माध्यम में भारत के नागारको 
निर्यात मंबन्धी क्रियाविधि को सरल और कारगर बनाना 

अथवा भारतीय गृल के व्यक्तियों के पक्ष में भानीय राष्ट्रिमाता अथवा 
1195. निति क्रियाविधि (जिले सामान्यत: जी० आर० फार्म के नाम मल के लोगों द्वारा भारतीय कंपनियों के परी की बिक्रो/ अंतरण के लिए 
में जाना जाता है ) को मरन तथा अधिक कारगर बनाने के लिए वर्ष 2 रिनवं बैक की विशिष्ट अतुमा की शायपकता नहीं होगी बागरों कि 
दौरान उममें आमूल चूत परिवर्तन किये गये । पहली अक्तूबर, 1993 उपयुक्न अपेक्षाओं का पालन किया जाय । 
से लागू परियनिन क्रियाविधि के अनुसार निर्यातको को निर्यात पोषणा 

निगमित निकायों के लिए साधारण अनिवानी खात 
फार्म पहले के तीन सेटों के समाय अब दो मेटो में प्रस्तुत करने होंगे । 
यह आशा की जाती है कि परिवतिन प्रणाली से भुगतान संपुतिन के आकड़ों 

200. अत्रै न , 1964 में में विदेशी निकायों दस्टों को उपलब्ध 
का सभकन नीलान में किया जा सकेगा ओर माप हो वा न हुई 

नियेश सूयिधाम को और उदार बनाया गया जिगें कम से कम 60 

प्रमिशन स्वामित्व / नाभलिन पक्ष अथवा माया रम्प से , मशिन अन्तिम 
अथवा देरी से वसूल हुई निर्यात प्रालियों के मामलों में रिजर्व बैंक द्वारा 
अधिक कारगर ढंग से अनुवर्ती कार्यवाई की जा सकेगो । 

रूप से भारतीय राष्टिकमा अथवा मूल के लोगो में निहाहा । विदेशों 

मद्रा के प्राधिकृत व्यापारियों का ऐसे विदेशी निगमन निकायों के नाम 
एशियाई ममाशोधन मंघ के माध्यप से अन्तराष्ट्रीय लेनरेनों के लिए मे माधारण अनिवार्य रुपमा माने खोलने और रखने की अनमति दी गयी 
भुगतान 

है बशन ए साले खोजने के लिए प्रारम्निम जमाराशिया एक अनुमोदित 

तरीके से विदेश में प्रेषगगअपना भारन में गनिन ना पया निधियों 
197. एशिपाई ममाशोधन सव के सदस्य देशों के नीव अन्तर - मंत्रीय 

से दी जायें जो अनिवामो खातों में जमा करने के लिए अन्यथा वा 
व्यापार में और अधिक पति को प्रोत्साहित करने की दृष्टि में यह निर्णय 

से प्राप्त हो । 
किया गया था कि नेपाल को छीपार, एशियाई सगाशीबन सब के सदस्य 

विदेशी कंपनियों का भारती प्रकरण 
देशों और भारत के बीच चालू अन्तरराष्ट्रीय लेन देनों ( यात्रा ने मंबन्धित 
भगतानों को छोड़कर ) के मभी पात्र भुगतान अनिवार्य रूप से पशियाई 

201. 30 जून , 1984 को ऐसे माननी को मसपा 370 थी जिनमें 
ममाशोधन संघ के माध्य में किये जाये । यह नी व्यवस्था जनवरी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 202) ( ए ) के 
1984 में लागू की गयी थी । आरगित भुगतान की शर्त पर होने वाले अन्तर्गन यह आन्तम निर्णय किये गये थे नि बिनिट न देणी 
आयात और निर्यात लन - नों में मंन्धित भुगतानों को अनिवार्य भुगतान कंपनियों का भारतीयमरण किया नाम/ चनाही ईक्या में कमी की जाय । 
क्रियाविधि से बाहर रखा गया है तथापि में मामलों में भी पोन तवान हग वर्ष के दौरान 17 और कंपनियों ने विदेशी का जनपालन किया और . 
प्रलेखों पर अग्रिम नगद शुगतान एशियाई समाशोधन संघ के माध्यम में इस प्रकार ऐसी कंपनियों को कुरा मंत्रा 31.) हा । पोष 30 - 
किये जाने पर कोई प्रमिबन्ध नहीं है । चूंकि बगला देश में आयातकों नियां भी अनुपालन के विनिम्न चरणा में है । 


- - 


- 


- - 


- - 


। 


- - 


- - 


- - - 
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आयात-निर्यात विषयफ विशेषज्ञ समिति 

मे समाज के कमजोर वर्गों के उधारकर्ताओं को , उपलब्ध करायी गयी ऋण 
202. रिजर्व बैंक द्वारा नवम्बर 1982 में नियुक्त निर्यात और 

मुविधाओं को गारंटी आधार देने के अपने दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में 
आयात विषयक विशेषज्ञ समिति ने, जिसका उल्लेख पिक ने वर्ष की रिपोर्ट 

और अधिक प्रगति की । पहले से मलाई जा रही निक्षेप बीमा योजना 
में किया गया था , अपनी अन्तिम रिपोर्ट दिसम्बर 1983 में प्रस्तुत कर 

तथा पांच ऋण गारन्टी योजनाओं के अलावा निगम ने सहकारी क्षेत्र के 
दी है । समिति ने, वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात से संब 

मंबन्ध में दो ऋण गारन्टी योजनाएं और बनायी । पिछले वर्ष की रिपोर्ट 
धित विदेशी मुद्रा नियंत्रण क्रियाविधियों को सरल और कारगर बनाने 

में लघु ऋण ( सहकारी ऋग समितियां ) गारंटी योजना , 1982 का 
तथा ग्राहक सेवा की ममग्र गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से बात 

उल्लेख किया गया था जिसमें पात्र ऋण संस्थाओं को पटनो जनवरी 
सी महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं । समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन 

1983 से शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था । दूसरी योजना , 
पर भारत सरकार के परामर्श से जहां आवश्यक है, विचार किया जा 

अर्थात् लघु ऋण ( महकारी बैंक ) गारंटी योजना, 1984, परली जुनाई 
रहा है । 

1984 से लागू हो गयी है । 
निर्यात सलाहकार समिति 

___ 209. बीमाकृत बैंकों की कुल संख्या जून 1983 के अंत की 1, 718 
203. निर्यात से संबन्धित विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों तथा ऋण 

से बढ़कर जून 1984 के अंत में 1, 773 हो गयी जिसमें 84 वाणिज्य 
मलब्धना से संबन्धित मामलों में निर्यातकों से उनकी कठिनाइयों का 

बैंक , 159 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 1, 530 सहकारी बैंक शामिल थे । 
सीधे ही पता लगाने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने अक्तूबर 1983 में एक 

इस योजना के अंतर्गत अब 14 राज्यों और 3 संपशासित प्रदेशों में 

कार्यरत सहकारी बैंकों की अमाराशियों पर गारन्टी रक्षा लागू है । 30 
अखिल भारतीय निर्यात सलाहकार समिति की स्थापना की थी जिसमें 
रिजर्व बैंक के अधिकारी , बैंकों के प्रतिनिधि तथा अखिल भारतीय निर्यात 

जून , 1982 को बीमाकृत खातों की कुल संख्या 1, 598 लाख यो जिममें 
संवर्धन परिषदों/ संगठनों के प्रतिनिधि शामिल है । 

42, 360 करोड़ रुपये की कुल निर्धारणीय जमाराशियां आती थीं । यह 

संख्या 30 जून 1983 को बढ़कर 1, 816 लाख खाते और 50, 797 
___ 204, तम्बाकू निर्यातकों की निर्यात ऋण आवश्यकताओं का पता 

करोड़ रुपये हो गयी । 
लगाने के लिए एक परामर्शदासी समिति की स्थापना की गयी है जिसमें 
रिजर्व बैंक के अधिकारियों, पाणिज्य बैंकों, तम्बाकू निर्यातकों नथा तम्बाकू 

210. निगम को लघु गारन्टी योजना 1971 में भाग लेने वाली 
बोर्ड तथा भारतीय तम्बाकू संघ के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में 

संस्थाओं की संख्या जून 1983 के अंत की 188 से बड़कर मार्च 1984 
शामिल किया गया है । 

के अंत में 217 हो गयी जिसमें 75 वाणिज्य बैंक और 142 क्षेत्रीय 

ग्रामीण बैंक शामिल थे । सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना, 1971 
विवेशी मुद्रा तथा विदेशी मुद्रा नियंत्रण के चयनित क्षेत्रों पर कार्यशाला 

में भाग लेने वाली संस्थाओं की संख्या इसी अवधि में 149 से 164 
___ 205. प्राधिकृत व्यापारियों के उच्च तथा मध्यम स्तर के अधि हो गयी जिसमें 61 वाणिज्य बैंक 66 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 37 
कारियों, विशेष रूप से देश के सुदूर भागों में स्थित शाखाओं में कार्यरत सहकारी बैंक शामिल थे । लषु ऋण (वित्त निगम ) गारस्टी योजना , 
माधिकारियों की तकनीकी जानकारी और दक्षता में वृद्धि करने की विशा 1971 में भाग लेने वाली ऋण संस्थाओं की संख्या 18 पर अपरिवर्तित 
में एष और कदम के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय विदेशो . बनी रही । गैर- औधोगिक क्षेत्र के संबन्ध में , इन तीनों ऋग गारन्टी 
मुद्रा व्यापारी संघ के सहयोग से देश भर में लगभग 50 विभिन्न केन्द्रों . योजनाओं के अंतर्गत गारंटीकृत कुल अग्रिमों की राशि जून 1983 के 
पर 100 से अधिक कार्यशालाओं की एक श्रृंखला प्रायोजित की । इन अंत के 5, 774 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1984 के अंत में 6,115 
कार्यशालाओं में विदेशी मुद्रा व्यापार के पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करोड़ रुपय हो गयी जो 5 . 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है । 
किया गया है, जो ये हैं । 

___ 211. निगम को लघु ऋण गारंटी योजना 1981 में भाग लेने वाली 
( 1 ) आयात -निर्यात व्यापार तथा साख- पन्न का संत्र , 

सस्थाओं की संख्या बढ़कर जून 1984 के अंत में 387 हो गयी जिसमें 
( 2 ) निर्यात पित्त , 

72 पाणिज्य बैंक , 110 क्षेत्रीय ग्रामीण बैक , 16 राज्य वित्त निगम , 
( 3 ) विनियम जोखिमों का प्रबन्ध , 

7 राज्य विकास एजेंसियां तथा 182 सहकारी बैंक शामिल थे । लघु 
( 4 ) अनिवासी खासों का पचिालन , और 

उद्योग क्षेत्र के गारंटीकृत अग्रिमों की राशि जून 1982 के अंत के 
( 5 ) आर विवरणियों का समेकन और प्रस्तुसीकरण । 

3, 822 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1983 के अंत में 4, 154 करोड़ 

रुपये हो गयी जो 8 . 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है । 
पणजी, गोवा में विदेशी मुद्रा नियंत्रण कार्यालय 

212. 1983- 84 ( जुलाई-जून ) की अवधि के दौरान निगम को 
206. 24 नवम्बर 1983 को पणशी , गोवा में बैंक के विवेणी 

अपनी गैर - औद्योगिक योजनाओं के संबंध में 34 . 23 करोड़ रुपए के 
मुद्रा नियंत्रण विभाग का एक क्षेीय कार्यालय खोला गया । पगजी कार्या 

1,47, 452 दावे तथा लघु उद्योगों के लिए गारंटी योजना के संबंध में 
लय के क्षेत्राधिकार में संघशीसित प्रदेश गोवा, दमण और वोय का गोवा 

43 . 56 करोड़ रुपए के 15, 751 दावे प्राप्त हुए । उक्त अवधि में 
क्षेत्र रहेगा । जमता की सुविधा के लिए वमण और दोष क्षेत्र विदेशी 

कुल मिलाकर , गैर औद्योगिक योजना के संबंध में 27. 31 करोड़ रुपए 
मुद्रा नियंत्रण विभाग के बम्बई फार्यालय के क्षेत्राधिकार में बने रहेंगे । 

के 1, 3, 419 वाबों तथा लघु उद्योग योजना के संबंध में 17 . 94 
प्राधिकृत ग्यापार के लिए लाइसेंस 

करोड़ रुपए के 10, 001 दावों का निपटान किया गया । 
207. विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम , 1973 की धारा 6 के 

213. निगम के कारोबार में हुई पर्याप्त पति को ध्यान में रखते 
उपबन्धों के अनुसार, विदेशी मुद्रा में व्यापार करने के लिए बैंक ऑफ हुए, निगम को प्राधिकृत पूंजी को 15 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 
तंजावूर लि०,. तंजावूर तथा बैंक ऑफ नोवा स्फोटिया, टोरेंटों , कनाडा करोड़ रुपए करने के लिए कदम उठाये गये हैं जो पूर्णतः रिजर्व 
की बम्बई शाखा को लाइसेंस दिये गये । इन दोनों बैंक को , सामान्य बैंक द्वारा अभिवत होगी । इस संबंध में , संसद धारा आवश्यक कानून 
पातो तथा दायित्वों के अधीन , समस्त अनुमत मुद्राओं में सभी प्रकार के पारित किया जा चुका है और उस पर 12 फरवरी , 1984 को राष्ट्रपति 
विदेशी मुद्रा लेन- देन करने की अनुमति प्रदान की गयी है । 

की सहमति भी प्राप्त हो गयी है । 
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम 

गैर बैंकिग कम्पनियों द्वारा जमा राशियो स्वीकार किया जाना 
208. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम ने बैंकों के छोटे 

214. वर्ष के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय तथा विविध गैर पैकिंग 
जमाकर्ताओं को और छोटे उधारकर्ताओं के कतिपय वर्गों को , विशेष रूप कम्पनियों को बैंक द्वारा जारी किये गये निदेशकों के दो सेटों में कछ 
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मंशोधन किये गये 30 मार्च 1984 से लाग हुए इन मंशोधनों के 
अनुसार पात्र नकद आस्तियों को सूची से नकदी के घटक को हटा 
दिया गया है । किराया -मुरीद चित्त तथा आवासीय कम्पनियां को अब 
नकद आस्तियां रम्नने की अनुमति दी गयी है जो वे अनुसूचित बको 
में किसी भी प्रभार ग्रहणाधिकार से मुक्त जमा मातों अथवा भार रहित 
अनुमोदित प्रतिभूतियों अथवा दोनों के रूप में रख सकते है । इसके 
भलावा जमाशियों के समय से पहले किये जाने वाले आहरणों के 
लिए वित्तीय तया विविध गैर-बैंकिा कम्पनियों द्वारा लिए जाने वाले 
दंडात्मक ब्याज की बर को भी दो प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत 
कर दिया गया है ताकि वह वाणिज्य बैंकों द्वाग ली जाने वाली पंडात्मक 
ग्याजदर के बराबर हो आये । 

215. यो किंग विविध ( मंशोधन ) अधिनियम 1963 द्वारा भारतीय 
रिजर्व बैंक अधिनियम में एक नया अध्याय III सी शामिन किया गया 
है, जिसके अनुसार गैर निगमित निकायों को एक विनिर्दिष्ट सीमा के 
बाद जनता में जमा राशियां स्वीकार करने के लिए निषेधित किया गया 
है । इस प्रकार कोई व्यक्ति , विनिविष्ट संबंधियों को छोड़कर 25 
जमाकर्ताओं से अधिक से जमा राशिायर्या स्वीकार नहीं कर सकता । 
इसी प्रकार , एक साझेदारी फर्म अथवा व्यक्तियों के अनिगमित संघ को 
प्रति मामेवार व्यक्ति 25 जमाफर्ताओं सथा फुल 250 जमाकर्ताओं से 
अधिक से जमा राशियां स्वीकार करने के लिए निषेधित किया गया है, 
इसमें उनके संबंधी शामिल हैं । लेकिन , यह अधिकतम सं मा जमाकर्ताओं 
को संख्या पर लागू है , जमा राशि के संबंध में लागू नहीं है । 


करेंसी चेस्ट 
___ 218. देश में जून 1984 के अंत में कुल 3, 878 करेंमी चेस्ट थे 
( इनमें 606 रिपाजिटरी शामिल नहीं हैं ) । इनमें से , रिजर्व बैंक के पास 
17 स्टेट बैंक समूह के पास 3, 197 राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास 389 सपा 
मरकारी कोषागारों उपकोषागारों के पाम 271 और जम्मू एण्ड कश्मीर 
बैंक लि . के पास 4 करेंमी चेम्ट थे । 
सर्वेक्षण 

219. मार्च 1984 में वाणिज्य बैंकों द्वारा महायता प्राप्त लषु 
उद्योग इकाइयों , निजी निगमित इकाइयां तथा कारीगरों और दस्तकारों 
का एक देशव्यापी सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया । इस सर्वेक्षण के लिए 
क्षेन्न - आधार वित्त प्रदान करने वाले बैंकों द्वारा उपलग्ध किया जा रहा 
है । अगित प्राप्तियों से संबंधित जो सर्वेक्षण अब तक प्रति वर्ष एक 
तिमाही के लिए आयोजित किया जाता था , उसे वित्तीय वर्ष 1984- 85 
से सभी तिमाहियों के लिए शुरू किया गया है । वह ऐसी अर्वागत प्राप्तियों 
(विवेश से व्यक्तिगत रूप मे 10, 000 रुपये से नाम के बराबर राशियों ) 
के प्रेषण के प्रयोजनधार तथा देशवार अलग अलग ब्योरों से संबंधित 


गैर - फिंग कम्पनियों की जमा राशियों 

216. 31 मार्च 1983 को गैर- बैंकिग कम्पनियों की जमा राशियों 
मी सि के बारे में किये गये सर्वेक्षण में यह स्पष्टि होता है कि पिछले 
वर्ष की अपेभा इस वर्ष के दौरान जमाखातो की संख्या 59 . 1 4 लाथ गे यड़कर 
75 . 11 लाख हो गयी तथा 5, 356 रिपाटिंग कम्पनियों की कुल जमा गशि 
9, 194 करोड़ रुपए हो गयी जबकि गत वर्ष 5, 420 रिपोर्टिंग कम्प 
नियों की कुल जमा राशि 5, 192 करोड़ रुपए थी । 9, 194 करोड़ 
रुपयों की कुल जमा राशि में से 2, 557 गैर -विनीय कम्पनियों की राशि 
6 , 764करोड़ रु0 ( 73 . 6 प्रतिशत ) , 2, 296 वित्तीय कम्पनियों की राशि 
2, 201 करोड़ रुपये ( 23. 9 प्रतिशत ) तथा 503 विविध गैर-बैकिंग 
कम्पनियों (चिट फंड झम्पनियो ) की राशि 229 करोड़ रुपए ( 2 . 5 
प्रनिणत ) थी 1, 955 पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों, अथवा 5, 356 
रिपोटिंग कम्पनियों की 36 . 5 प्रतिशत कम्पनियों को कुल जमा राशियां 

8, 455 करोड़ रुपये ( 92. 0 प्रतिशत ) थो , अनि 3, 401 प्राइवेट 
लिमिटेड कम्पनियों ( 63. 5 प्रतिशत ) की कुल जमा राशिया केवल 
739 करोड़ रुपये ( 8 . 0 प्रतिशत ) थी । 31 मार्च 1983 को , सरकारी 
कम्पनियों की कुल जमा राशियां 4, 018 करोए रुपए ( 43 . 7 प्रतिशत ) 
थी जबकि पिछले वर्ष ऐमी 52 कम्पनियों की कुल जमा राशियां 
2, 337 करोड़ रुपये थी । 1982-83 के दौरान नियमित किये जाने 
के उपायों के अधीन जमा राशियो 1, 519 करोड़ रुपये से बहकर 
1, 977 करोड़ रुपये हो गयी जबकि ऐमी गशिया जो साविधिक 
प्रतिबंधों से मुक्त है , उदाहरण के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों में 
उधार , 3, 972 करोड़ रुपये से बढ़कर 7, 217 करोड़ रूपये हो 
गयी । 1982- 83 में गैर-बैंकिंग कंपनियों की कुल जमा राशियों में 67 . 4 
प्रतिशत की बुद्धि हुई अयकि नियमित किये जाने के उपायों के अधीन 
जमाराशियों की वृद्धि 30 . 1 प्रतिशत के आसपास थी । इसको 
तुलना में बैंक जमाराशियों में वृद्धि 20 . 1 प्रतिशत की थी । 
निर्गम कार्यालय 


220. अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण 1981 -82 से , 
जो बैंक की पहल पर राष्ट्रीय प्रनिदर्श सर्वेक्षण संगठन के सहयोग से 
आयोजित किया गया था , संबंधित आंकड़ों के अभिसंस्करण तथा सांख्यिकीय 
मारणियां बनाने के काम लगभग समाप्त हो चुका है । 

221. भारत की विवेशी देयताएं और आस्तियां 1981- 82 की 
गणना के लिए कम्पनियों से प्राप्त सूचियों के अभिसंस्करण का काम 
चल रहा है । 
रिजर्व बैंक के संगठनात्मक मामले तथा सेखे 
• कार्य के लिए मानदंड 

222. वर्ष के दौरान, लोक ऋण कार्यालयों तथा स्थापना अनुभार 
की जहां सुलनात्मक रूप में अधिक कर्मचारी काम में लगाये गये हैं 
प्रमुख गतिविधियों के संबंध में लिपिकीय कार्य हेतु मानदं निर्धारित 
करने के लिए प्रयास किये गये और उनके कार्यान्वयन के लिए चरणबद्ध 
रूप से कार्रवाई की जा रही है । 
मशीनीकरण /कम्प्यूटरीकरण 

223. उत्पादकता ग्राहक सेवा में सुधार की दृष्टि से कई और कार्यों 
का मशीनीकरण /कम्प्यूटरीकरण किया गया । गैर- औद्योगिक दायों के 
निपटान तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के प्रीमियम/ शुल्क 
के लेखाकरण मे संबंधित कार्यों मा कम्प्युटरीकरण किया गया । नागपुर 
कार्यालय में सरकारी लेखों तथा प्रेषण समाशोधन खातों के रखरखाव 
से संबंधित कार्य का भी कम्प्युटरीकरण कर दिया गया है और अगस्त 
में उक्त दोनों जगह एक साथ काम शुरू हो जाएगा । विदेशी लेखा प्रभाग , 
शीर्ष स्तर के प्रबन्ध के लिए सूचना प्रणाली तथा रिजर्व बैंक मविसेज 
बोर्ड के कार्यों के कम्प्युटरीमरण के लिए बंबई में मिनी-कम्प्यूटर प्रणाली 
शुरू की जा रही है । निर्गम विभाग, भायखला में संसाधन परिचालन 
कार्य का भी कम्प्युटरीकरण किया गया । जैसा कि पहले उल्लेख किया 
जा चुका है, अन्तर मगर चकों के समाशोधन में सेजी लाने के लिए 
एम . आई . सी . आर . प्रौद्योगिकी पर आधारित कम्प्यूटर प्रणाली शुरू 
की जा रही है ।, दो और कार्यालयों अर्थात बेंगलूर और हेवगबाद 
में लेमर पोस्टिंग मशीनें लगायी जा रही हैं । रिजर्व बैंक द्वारा टेलिकम्युनिकेशन्स 
कंसल्टेंट्स आफ इंडिया लि . के परामर्श से दूर संचार का एक समर्पित 
तंत्र भी विकसित किया जा रहा है । 
बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय , बम्बई 
___ 224. बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय ने केन्द्रीय वाणिज्य और विकास 
मैकिंग के क्षेत्र में सामान्य कार्यक्रम , ऋण क्षेत्र में विशेष/ प्रयोजन मूलक 
कार्यक्रम तथा कार्मिक प्रबंध औद्योगिक संबंध और संगठन तथा पद्धति से 


217. इस वर्ष के दौरान त्रिवेन्द्रम स्थित निर्गम विभाग के उप- कार्यालय 
को पूर्ण निर्गम कार्यालय का दर्जा दे दिया गया और चंडीगढ़ में 
एक उप -कार्यालय खोला गया । इसके साथ , अब देश में 15 पूर्ण निगम 
कार्यालय तथा 2 उप- कार्यालय हो गये हैं । 
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मंबधित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रजयनार्यश्रामो आदि का आयोजन 
करना जारी रखा । इसके अलाजा , निष्पादन बगटिग बकरी के लिए 
मालियकीय , बैकों विधिक पहल , व्यागार बैंकिग , संकाय विकाग , 
पोर्टफोलियो मैनजमेंट आदि विषयों पर भी काम -कन जायोजित किये 
गये । 
___ 225. वर्ष के दौरान बैर ने मानव मंगाधन विनास रुग्ण एकाइयो 
की पुनर्व्ययरथा ( बैंक के तकनीकी अधिकारियों के लिए ) प्रमंध 
सूचना प्रणाली, आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर 15 नये कार्यक्रम शम 
किये । निरीक्षण कार्यक्रम ( रिजर्व बैंक के प्रमख्न निरीक्षण अधिकारियों के 
लिये आयोजिन ) , पट्टे पर विस विषयक कार्यशाला , औद्योगिक वित्त विषयक 
सेमिनार (रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने लिए ) तथा बैंक अर्थ 
शास्त्रियों का मेमिनार । महाविद्यालय ने रिजर्व बैंक में ग्रेप बी अधिकारी 
के पदों के लिए आवेदनों करने वाले अनुसूचित जनजातियों के उम्मीद 
वारों के लिए एक नियुक्ति-पूर्य प्रशिक्षण कार्गक्रम आयोजित किया । 
यूगे -कग्मी बाजार परिचालन , अन्तर शाखा लेखा समायोजन आदि जैसे 
क्षेत्रों के लिए सेमिनार कार्यशालाएं • भी आयोजित को गयीं । बैंक ने 
दूसरे बैंकों से अनुरोध प्राप्त होने पर उमको प्रशिक्षण गंस्थाओं में 
मंकाय , सहायता भी उपलब्ध करायी । 


226. उक्त अवधि के दौरान आयोजित किये गये विभिन्न प्रकार 
के 90 कार्यक्रमों में से 17 कार्यक्रम माह केन्द्रों पर चलाये गये । 
इनमें से 13 वयम प्रयोजक संस्थाओं के विशिष्टि अ . यायकाओं को 
पूरा नारने के लिए तैयार किये गये तथा उनके स्वयं के प्रशिक्षण केन्द्रों 
पर चलाये गये । छोटे बैंकों का प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के 
लिए भारत य निज क्षेत्र के बैंको के शाखा प्रबन्धकों के लिए सामान्य 
प्रशिक्षण गहित 3 बाहरो केन्द्र कार्यक्रम आयोजित किये गये । उका 
अवधि में रिजर्व बैंक के 2472 अधिकारियों के महाविद्यालय में प्रशिक्षित 
किया गया और इस प्रकार 1954 में महाविद्यालय की स्थापना से 
लेकर अब तक प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या बढ़कर 26, 521 हा 
गया है । 

227. बी . टी . मो . वनटिन के , नियमित प्रकाशन के , अनाना 
महावयालय ने निम्नलिखित दो प्रकाशन निकाने ( 1 ) प्लान एण्ड प्रोसीजर 
फॉर ऑडिटिंग दी डालिग रूम तथा ( 2 ) मैनेजमेंट आष्टि । 
रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय , मद्रास 

228. रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, मद्रास बैंक से विभिन्न विभागों 
में कार्यरत प्रेष्ठ ए से ग्रेड मी तक के स्टाफ अधिकारियों की प्रशिक्षण 
आवश्यकताओं को पूरा करता रहा । 

मर्ष के दौरान 7 कायक्रमों के माध्यमो से 1, 720 अधिकारियों 
को प्रशिक्षण दिया गया । इसके साथ , 1963 में इसकी स्थापना से 
लेकर अब तक 14, 509 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चका है । 
सामान्य रूप से चलापं जाने वाले व्यापक तथा अन्य प्रयोजनमूलक 
कार्यक्रमों के अलावा, जिनमें से कुछ में पुनरक्षा के बाद परिवर्तन किये 
गये थे , कुछ नये. कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया । इनमे ( 1 ) 
ही लिग रूम की कायप्रणानी , विदेशी मुद्रा व्यापार में निहित आधिम 
आदि में ग्रेड एबी/ मी के अधिकारियों को अवगत कराने के लिए विदेणी 
मुद्रा व्यापार ( II ) भारत में निर्यातों के संबन्ध में नियमों और विनियमों 
नपा क्रियाविधियों क . विस्तृत जानकारी देने के लिए निर्यात विषयक 
अनुवर्ती भारवाई ( 10) सहभागियों को सम्प्रेषण के क्षेम में उनकी 
अप्रकट क्षमताओं में परिचित कराने के लिए सम्प्रेषण कार्यशाला (IV ) 
आर्थिक विकाग के एक उपकरण के रूप में भाग में पैकिंग प्रणाली 
की सक्रिय भूमिका बनाने के लिए तथा गहभागियों को जिला ऋण 
योजनाओं और वार्षिक कार्य योजनाओं की जानकारी देने के लिए 
विकाम के लिए बैंकिग योजनाएं तया ( V ) एक मल्यवान कार्यपालक 
मंसाधन के रूप में समय का बोध और उपयोग विकसित करने के लिए 
आपके समय का प्रबन्धन आदि कार्यक्रम शामिल थे । 


कृषि कग महाविद्यालय, पुर्ण 

22.9. कृषि विस और उमसे संबन्धित विषयों पर मामान्य और विशिष्ट 
कार्यक्रमों के अंतर्गत कृषि भलिग महानिद्यालय ने , उका अधि के दौरान 
85 नियमति कार्य प्रमों या माध्यम मे , विशिष्ट कार्यक्रम नथा दो बाहरी 
केन्द्र कार्यक्रम शामिल हैं , भारभ तथा विदेश में स्थित विभिन्न बैंकिंग 
मस्याओं तथा मरकार के 2,077 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया और 
इग प्रकार विनम्बर 1989 में महाविधालय की स्थापना में लेकर . अब 
सक प्रशिक्षिस अधिकारियों की कुल संख्या बढ़कर 2.1, 247 हो गयी है । 
कृषि बैंकिंग में प्रशिक्षण के लिए अंतर्गष्ट्रीय सहयोग कोन्द्र ने महाविद्यालय 
परिसर में दो कार्यत्रम आयोजित किये - -जिनमें से एक कार्यक्रम ग्रामीण 
धोनों में नियाम करने वाले गरीब लोगों के लिए परियोजना वित्त पर 
सथा दूसरा ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए उत्पादन वित्त पर 
आयोजित किया गया था । इन कार्यक्रमों में भारत के अमावा बंगलादेश , 
नेपाल तथा श्रीलंका के प्रशिक्षणाथियों ने भाग लिया । 

230. महाविद्यालय में दो सेमिनारों का आयोजन यिचा, जिनमें से 
एक "कमजोर वर्गों को ऋण महायता " पर था जिमगें मरकार, बैंकों तथा 
भारतीय औद्योगिक पुननिर्माण निगम और भारतीय औद्योगिक विकास 
बैक आदि जैसी अन्य वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग 
लिग्रे तथा दूसरा सेमिनार, “ग्रामीण क्षेत्र के विशेष मन्वंभ में 20 सूत्री 
अर्थिक कार्यक्रम के उत्पादकता तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो को ऋण 
और विसपोपण विषय पर वाणिज्य सहकारी बैंकों के महापयषकों संयुक्त 
महाप्रबंधकों के लिए अयोजित विणा गया था । महाविद्यालय ने एशियाई 
और पेनिफिक क्षेत्रीय कृषि ऋण मंघ द्वारा प्रायोजित एक राष्ट्रीय स्तर की 
कार्यशाला का भी आयोजन किया जिसका विषय ग्रामीण क्षेत्र के गरीब 
लोगों के लिए ग्रामीण स्नर को ऋण परियोजना " था जिममें भाग 
ग्नेने यालों ने बैंकों में सहायता के लिए योग्य परियोजनाओं के चयन 

और तैयारी का कार्य किया । महाविद्यालय ने पानी बार शिक्षित 
बेरोजगार युवकों के लिए स्थनियोजन योजना तथा एकीन ग्रामीण 
विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गैरकृषि क्षेत्र विस पर भी एक सेमिनार 
आयोजित विगा । 
आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र 

231. भायखाला ( अम्बई ) कानकता, मद्राग और नयी दिल्ली स्थित 
आंधलिक प्रशिक्षण केन्द्रों ने लिपिकोय कर्मचारियों के लिए विशेष 
पाठ्यक्रमों, लिपिक ग्रेड II के लिए प्रारभिक पाठ्यक्रम तथा टेलर 
शिकला नोट परीअफ ग्रेड I के लिए विशेष पाठ्यक्रमों का आयोजन करना 
जारी रखी । वर्ष के दौरान आचलिक प्रशिक्षण दोन्द्र भायवाला ने 
भेगा IV के कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया । चारों आंचलिक 
प्रशिक्षण केन्द्रों में कुल मिलाकर 2486 कर्मचारियों को प्रशिक्षित 
किया गया और इस प्रकार आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना से लेकर 
अब तक प्रशिक्षण पाने वाले कमचारियों को कुल मन्या 25, 533 
हो गयी । आंचालक प्रशिक्षण धोन्द्रों ने श्रेणी IT के 137 कर्मचारियों को 
भी प्रणिक्षित किया । 
प्रशिक्षण के लिए कर्मयारियों की देश और विदेश में प्रतिनियुक्ति 

232. बैंक ने अपने अधिकारियों को देश विदेश की प्रतिष्ठित 
प्रमध मथा अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों , सेमिनारों तथा मम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्ति 
करना जारी रखा । उक अवधि के दौरान , बैंक ने ऐमी संस्थाओ द्वाग 
आयोजित किये गये विभिन्न कार्यक्रमों में अपने 201 अधिकारियों को 
नामिन किया, जिनके विषय प्रबंध तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों के अलावा 
प्रशिक्षकों वाणिज्य बैंकिंग प्रशासन , विदेशी मुद्रा नियंत्रण आदि से संबंधित 
प्रयोजन मूलक कार्यक्रमों में मबंधित थे । कुल मिलाकर बैंक के 19 
अधिकारियों को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस , स्विजरलंण्ड, कोरिया , पश्चिम 
जर्मनी, मलेशिया जापान, सिंगापुर, फिलीपीस, धान , इंडोनेशिया , थाहानैण्ड 
आदि की बैंकिग और विलोय संस्थाओं में प्रशिक्षण और अध्ययन दोगे 
पर प्रतिनियुक्त -किया गया । 


[ भाग II - सण ३ ( ii )] 


भारत का रामपन्न : दिसम्बर 22, 1984/पौष 1, 1906 


स्थिति के अनुसार श्रेणी IV में 1,915 ( 1, 547 तथा 368 ), श्रेणी 
III में 3, 128 ( 2, 147 और 981 ) सथा श्रेणी I में 305 ( 268 
तथा 37 ) कर्मचारी थे । 


2.40. कैलेंडर वर्ष 1983 के दोगन बैंक को मेया में विभिन्न श्रेणियों 
में की गयो सीधी भर्ती तथा कुल भर्ती में अ . जा ./ अ . ज . जा . के 
प्रनिधित्व के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं : 


23 3. अस्य संस्थाओं को रिजर्व बैंक के मकाय सदस्यों की सेवाए 
उपलब्ध घाराने के एक भाग के मप में रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय के 
एक संकाय सदस्य तथा बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय के उप-प्रधानाचार्य 
को नवम्बर 1983 में दक्षिण -पूर्वी एशियाई केन्द्रीय बैंक अनमधान और 
प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा काठमांड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में वित्तीय 
प्रबंध पर कुछ मत्र लेने के लिए भेजा गया । 

234. बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय के दो संकाय मदस्यों को पीपल्म 
बैंचा, कोलम्बो , श्रीलंका के अधिकारियों के लिए आयोजित विकास बैंकिंग 
कार्यक्रम में व्याख्यान देने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया तथा तीन अन्य 
संकाय सदस्यों को स्टेट काशियल बैंक लि . , मारीशस दाग बैंकों के 

अधिकारियों के लिए प्रणिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रति 
नियुक्त किया गया । तंजानिया में आयोजित ईम्ट अर्फ़ कन बैंकिंग कोर्स में 
भाग लेने वाले प्रशिक्षणाधियों को व्याख्यान देने के लिए दो वरिष्ठ अधि 
कारियों को प्रतिनियुक्त किया गया । 


श्रेणो 


भर्ती किए भर्ती किए गए भर्ती किए गए 
गए उम्मीद- कुल उम्मीदवारों कुल नुम्मीदयारों 
धारों की में अजा./ अ . में अ . जा . अ . 
कुल संख्या ज . जा . 

के ज . जा . के 
उम्मीदवारों की उम्मीदवारों का 
संख्या 

प्रतिशत 


- - - - - - - - - - 


अ . जा . अ . प . अमा. अ . न . 
जा . 

जा . 


265 


3 


19 . 2 


11. 5 


1060 


13777 12 . 9 7 . 3 


विवेशी बैंकों के अधिकापियों को उपलब्ध करायी गयी प्रशिक्षण सुविधाएं 

235. बैंक ने विदेशों के केन्द्रीय और वाणिज्य बैंकों से प्राप्त विशेष 
अनुरोधों पर उनके अधिकारियों को प्रशिक्षण और अध्ययन सुविधाएं देना 
जारी रखा । इनमें एशियाई और पेसिफिक क्षेत्रीय कृषि ऋण संघ ( ए . 
पी . आर , ए . मी . ए . ) स्टाफ एफमग प्रोग्राम , कामनयेय फर 
टेक्निकल कोआपरेणन लदन , कोलंबो प्लान को तकनीकी महयोग की योजना 
यूमाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम आदि जसो अन्तर्राष्ट्रीय महकारिता 
की योजनाओं के अन्तर्गत प्रायोजित कार्यक्रम भी शामिल थे । जिन 82 
प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण सुविधाएं वो गयीं उनमें से , 36 श्रीलंका से , 
17 नेपाल मे , 9 अफगानिम्नान मे, 4- 4 भूटान और य गांग से, 3 
तंजानिया से , दो -दो नाइजोरिया तथा केन्या से तथा एक -एक मालदीव 
वीप, इथियोपिया , जाम्बिया , बंगलादेश तथा फिलिपीस से थे । इनमें से 
अंतिम दो देशों के प्रतिनिधि एशियाई और पेसिफिक क्षेत्रीय कृषि ऋण 
संघ ( ए . पी आर . ए . सी . ए . ) स्टाफ एक्मन प्रोग्राम के अंतर्गत 

आए थे । 
बैंक के प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के बंच संबंध 

236. औद्योगिक संबंधों में स्थिनि , कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहे । 
अखिल भारय रिजर्व बैंक कर्मचारा संघ तथा बैंक के बीच श्रेणी II के 
कर्मचारियों के संबंध में किया गया वेतन समझौता जिसपर बिग म्यायाधि . 
करण की सहमति प्राप्नई श्री पश्रेणो III के कर्मचारियों के संबंध में 
आल इंख्यिा रिजर्व बैंक वर्कर्स फेडरेशन और बैंक के बीच हुआ समझौता 
31 अगस्त , 1982 को समाप्त हो गया । मंघ फेडरेशन द्वारा मैंक को 
क्रमश: जुलाई 1983 तथा सितम्बर 1983 में प्रस्तुत किए गए नए मांग 
पदों पर बातचीत चल रही है । 


श्रेणो I 
श्रेणो II 
( निपिकीय कर्मचारी 
आदि ) 
श्रेणी IV 
( अधीनस्थ कर्मचारी ) 
( I ) मफाई 
कर्मचारियों को 
छोकर 
( II ) सफाई कर्मचारी 


296 
39 


5532 18. 6 10 . 8 
184 46 2 10 . 3 


___ 241. पिछ ने वर्ष की रिपोर्ट में स्टाफ अधिकारी प्रेम बी के पद के 
लिए लिखित परीक्षा में अ . ज . जा . उम्मीदवारों द्वारा स्तरीय उत्तर 
न दिए जाने से संबंधित अध्ययन पर भारतीय शिक्षण संस्थान, पुणे से 
प्राप्न रिपोर्ट को जांच का उल्लेख किया गया था । इम संस्थान से प्राप्त 
रिपोर्ट की जांच करने के बाद इसके कुछ सुझावों को स्योकार कर लिया 
गया । उसमें दिए मुझावों के अनुसार इस वर्ष ग्रेड " बो ” अधिकारी के 
पदों के लिए केवल अन चित जनजानियों के उम्मीदवारों के वास्ते दिए 
गए विज्ञापनों के उत्तर में जिन उम्मीदवारों ने आवेदन भेजे थे उन्हें . 
परीक्षापूर्व प्रशिक्षण दिया गया । 


बैंक को सेवा में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार 


237. "रिजर्व बैंक आफ इंडिया आफिसं एमोमिएशन के साथ 
संयुक्त परामर्ण समिति की मठकों तथा वार्षिक बैठक के अलावा, जब- जब 
भी विशिष्ट मामले सामने आए, आल इंडिया रिजर्व बैंक स्टाफ अधिकारी 
एसोसिएशन के माथ, हमेशा की तरह, विचार-विमर्श किया गया । 


238. 18/ 17 फरवरी 1984 को प्रबंधकों तथा विभागाध्यक्षों का 
एक मम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें मुद्रा पध, मशीनीकरण और 
कम्पष्टीकरण का प्रयोग तथा निरीक्षण की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करने 

के अलावा बैंक में औद्योगिक संबंधों को स्थिति को पुनरोसा भो को गयो । 
बैंक की सेवा में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व 

239. पहली जनवरी 1984 को बैंक में अनुसूचित जातियों तथा 
अनुसूचित जनजातियों में कर्मचारियों की कुल संख्या तीनों वर्गों अर्थात् चतुर्थ 
श्रेणो, तृतीय श्रेणो और प्रया श्रेणो में क्रमश: 2, 209 ( अ . जा . 
1785, अ . . जा , जा . 444 ) , 3, 190 ( 2, 164 तथा 1, 026) तथा 
346 ( 299 तथा 47) पो । इनको तुलना में जनवरी 1983 की 
1211GI/ 84 - 7 


242. 1983 में लिपिक ग्रेड II/मिमा/ नोट परीक्षक ग्रेड II के पदों 
पर भर्ती के लिए मतपूर्व सैनिकों के लिए 11 1/ 2 प्रतिशत की दर से 
आरक्षण किए जाने के निर्णय के बाद कार्यालयों को यह मूत्रित किया गया 
कि ये भर्ती के लिए दिए जाने वाले विज्ञापनों/ अधिसूचनाओं में ऐसे 
आरक्षण का विशेष रूप से उल्लेख करें तथा इसके लिए पात्र उम्मीदवारों 
को उपलब्धता के अघोन उनके लिए निर्धारित कोटे मे भूतपूर्व सैनिकों 
की भर्ती करें । इम : माथ , चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए पहले से किए 
गए 24 1/ 2 प्रतिशत में आरक्षण के साथ श्रेण III के ममम्न पदों के 
लिए बैंक द्वारा 14 1/ 2 प्रतिशत को दर से आरक्षण उप नब्च किया जा 
चुका है । लेकिन लिपिक ग्रेड IIसिका नोट परीक्षक ग्रेड II के पदों पर 
भर्ती के लिए आरक्षण करने से पूर्व ही , इस वर्ष में को गयो कुल 965 
नियुक्तियों में से 82 अथवा 8 . 5 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति 
की जा चुको थी । 1983 के दौरान श्रेणो IIT ( सामान्य वर्ग में लिपिकों 
को छोड़कर ) में भरे गए 54 पदों तथा श्रेणी IV वर्ग में भरे गए 302 
पदों में से क्रमश: 4 और 39 पदों पर भूताव सैनिकों को नियुक्ति को 
गयी जबकि आरक्षण को निर्धारित दर के अनुसार क्रमशः और 74 
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कार्यालय परिसर तथा मावासीय क्वार्टर 


पदों पर भूतपूर्व मंनिकों को नियुक्ति की जानी थी । 1983 में , श्रेण(III 
(लिपिक ग्रेड II निक्का नोट परोक्षक ग्रेड II को छोड़कर ) नया श्रेणी IV 
वर्गों में को गयो फूल भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों का हिम्मा क्रमश: 7 . 4 
प्रतिशत तथा 12. 9 प्रतिशत था जबकि 1982 में इसका हिम्मा क्रमशः 
4 . 4 प्रतिशत तथा 11 . 8 प्रतिशत था । कार्य सम्पादन के स्तर में छूट 
देने तथा अन्य रियायन देने के बावजूद पान भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध न 
होने के कारण श्रेणो III तथा श्रेणो IV के वर्गों में भर्ती के लिए बैंक 
निर्धारित आरक्षण लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका । 


248. 1983- 84 से 1987-88 की अवधि के लिए कार्यालय भवन 
तथा आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए एक पचवर्षीय योजना तैयार 
की गयी जिसे सितम्बर 1983 में केन्द्रीय बाई की समिति द्वारा अनुमोदित 
कर दिया गया । इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी केन्द्रों पर बैंक के 
कर्मचारियों के लिए पर्याप्त समया में प्रावासीय क्वार्टर उपलब्ध कराना 
है । योजना के पूरा होने पर अधिकारियों, श्रेणो II के कर्मचारियों तथा 
श्रेणी IV के कर्मचारियों के लिए क्रमशः कुल 2279, 2319 तथा 1, 5 5 3 
फ्लँट पूरे हो जाने की आशा है । पांच वर्षों की इस अवधि में अनुमानित 
16 1. 13 करोड़ रुपए के भारी व्यय निवेश को दृष्टि में प्रख मे हुए परिसर 
विभाग के तीन प्रांचलिक कक्ष यंबई, कलकत्ता , मद्रास में पहने हो स्थापित 
किए जा चुके हैं और चौथा कक्ष शीध्र ही नई दिल्ली में खोला जाएगा । 


प्रेस संपर्क 


___ 243. प्रेस संपर्क प्रभाग ने रिजर्व बैंक तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय 
गारंटी निगम के विभिन्न विभागों के प्रचार तथा प्रेम संपर्क कार्य के 
समन्वय का कार्य जारी रखा । उस प्रमाग ने मात्र नियंत्रण उपायों , 
विनिमय दरों के परिवर्तनों , विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों आदि को 
जानकारी जनता तक पहुंचाने का काम भी किया । बैंकों के राष्ट्रीयकरण 
की वर्षगांठ क अयमर पर इस प्रमाग ने एक विरोध केन्द्र आउट जारी किया 
जिममें वाणिज्य बैंकों द्वारा शाखा विस्तार , जमाराशि संग्रहण तथा प्राथ 
मिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण सुविधायें उपलब्ध कराने में की गयी प्रगति 
को प्रकाश में लाया गया । 


249. जयपुर में कार्यालय भवन का निर्माण पूरा होने पर मार्च 
1984 में कार्यालय को इसमें स्थानांतरित कर दिया गया । चंडीगढ़ 
में कार्यालय भवन का निर्माण कार्य ( चरण II ) तथा नागपुर और कानपुर 
में अतिरिक्त कार्यालय भवनों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है । बांद्रा 
कुर्ला फम्पलेक्स , बंबई में कार्यालय भवन के ककोट भरने का काम लगभग 
पूरा हो चुका है । 


244. पिछले वर्ष की भांति, इम प्रभाग ने समस्त भारत से आमंत्रित 
आर्थिक संपावकों का सम्मेलन आयोजित किया ताकि उनके नथा बैंक में 
गवर्नर और अन्य वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारियों के बीच विचारों के 
अनौपचारिक आदान प्रदान के माध्यम से , बैंक की नीतियों को बेहतर 
ढंग से समझने के लिए वातावरण तैयार किया जा सके । साथ ही बैंक 
ने अपने कर्मचारियों को सूचना के लिए "रिजर्व बैंक न्यूज लेटर " तथा 
वाणिज्य बैंकों के उपयोग के लिए मासिक रूप से " डिट इन्फार्मेशन 
रिव्यू " का हिन्दी और अंग्रेजो दोनों में प्रकाशन करना जारी रखा । 


____ 250. वर्ष के दौरान, 8 केन्द्रों पर 1, 327 पावासीय फ्लैटों के 
निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है । इनमें से 3 45 अधिकारियों के लिए, 
400 श्रेणी III के लिए तथा 582 श्रेणी IV के कर्मचारियों के लिए हैं । 
इसके अलावा , कलकत्ता और नयी दिल्ली में प्रत्येक में 10 अर्थात् कुल 
20 स्वयंपूर्ण एक कमरे के प्रावासों का निर्माण किया गया है । 


हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाया 


251. इस समय विभिन्न केन्द्रों पर निर्माणाधीन फ्लैटों को कुल 
संख्या 2, 299 है जिसमें से 837 अधिकारियों के लिए , 852 श्रेणीIII 
तथा 810 श्रेणी IV के कर्मचारियों के लिए है । साथ ही विमिन केन्द्रों 
पर बड़ी संख्या में पावासीय स्वार्टर्स परियोजनाएं, प्रायोजना के विभिन्न 
चरणों में है । मई 1984 में बंबई महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण 
से बांद्रा में 1, 400 वर्ग मोटर का एक प्रावासीय प्लाट खरीदा गया है । 


___ 245. वर्ष के दौरान, बैंक के कार्यालयों/विभागों में हिन्दी के प्रयोग 
को बढ़ावा देने के वास्ते कई नए कदम उठाए गए । हिन्दी के । 
प्रयोग के नबंध में वार्षिक -समय -बद्ध कार्यक्रम , कार्यान्वयन के वास्ते , 
विभिन्न विभागों/कार्यालयों को भेजा गया । इस कार्यक्रम के अंसर्गत हिन्दी 
में मूल पत्रागार को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया था और इस उद्देश्य 
की दिशा में पर्याटन प्रगति हुई । परिपत्रों, कार्यालय , आदेशों आदि को 
हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आरी किया गया । आँच- सूची सपा 
जांच बिन्दुओं के कार्ड छपवाये गए और उन्हें कर्मचारियों में बांटा गया 
साकि वैबानिक आवश्यकताओं का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जा सके । 


आवासीय ऋण 


252. इस वर्ष के दौरान निम्न प्रकार से आवासीय ऋण मंजर 
किए गए : 


सहकारी प्रावासीय समिति 


समितियों कर्मचारियों राशि ( हजार 
की संख्या की संख्या रुपयों में ) 


22 


417 
103 


2, 15, 20 
22, 20 


17 


246. हिन्द कार्यशालानों का प्रायोजन किया गया जिनमें लगभग 
1200 कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पण देयार करने , प्रारूप बनाने और 
पन्नाचार करने का प्रशिक्षण विया गया । सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए 
राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता तथा रिजर्व बैंक के कामों के योग 
राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता भी वर्ष के दौरान प्रायोजित की गयी ताकि 
उनके कामकाज में हिन्दी के प्रगामो प्रयोग को प्रोत्साहन मिल सके । वर्ष 
के दौरान, कई भाषण प्रतियोगिताएं, काश्य गोष्ठियां , निबंध प्रति 
योगिताएं तथा अन्य हिन्दी समारोहों का भी प्रायोजन किया गया । 


नयी महकारी समितियां 
पहले से गठिन महकारी समि 
तियों को अतिरिक्त ऋण 

जोड़ 


39 


520 


2, 37, 40 


अलग-अलग कर्मचारी 


कर्मचारियों की 
संख्या 


राशि ( हजार 
रुपयों में ) 


820 


247. बैंक तथा उसकी सहयोगी संस्थानों की विभिन्न रिपोर्टों का 
हिन्दी में प्रकाशन जारी रहा । 1982- 83 की भारत में किंग की 
प्रवृत्ति और प्रगति से संबधित सांविधिक वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन 
पहली बार हिन्दी और अंग्रेजी में विभाषिक (डिलाट ) रूप में किया 
गया । 


3 , 59, 89 
13, 33 


63 


नए ऋण 
पहले ऋण ले चुके कर्मचारियों को 
अतिरिक्त ऋण 
• जोड़ 


883 


3,73, 22 
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4 . कमोशन तथा विनिमय 


41 , 94 


40 . 73 


25 3. 1961 में इस पोजना के शुरू होने से लेकर अब तक मंजूर 
किए गए समिति एवं अलग- अलग ऋणों के जोड़ कमश : 15. 79 करोड़ 
पए तथा 20 . 87 करोड़ रुपए बैडो हैं । कुन मिलाकर 8845 कर्म 
चारियों ने ऋण सुविधा का लाभ उठाया है । 


5 . अन्य प्राय 


1 . 47 


1 . 34 


1632 . 96 


1343 . 61 


झेन्द्रीय बोर्ड 


घटायें: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 

उनके द्वारा रिजर्व बैंक के 
पाम रखो गयो अतिरिक्त 
औसत शेष राशियों पर 
चुकाया गया व्याज 


503 . 28 


. 303. 19 


1129 . 68 


1040 , 42 


___ 254. श्री रामकृष्ण या की सेवानिवृत्ति मे रिक्त हुए स्थान पर श्री 
पार , के . कौल को तीन वर्ष की अवधि के लिए उपगवर्नर नियुक्त किया 
गया । उन्होंने पहलो अक्तूबर 1983 को अपना कार्यभार ग्रहण किया । 
29 नवम्बर 1983 को नियुक्ति की अवधि पूर्ण होने पर डा . के . एन . 
राज केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक पद से सेवा निवृत हो गए और उनके स्थान 
पर डा . के . ए . नकवो को निदेशक के रूप में नियुक्ति की गयी । वित्त 
मंत्रालय के सचिव पद से मुक्त होने पर श्री एम० नरसिंहम 11 जुलाई , 
1983 में केन्द्रीय बोई में सरकार के प्रतिनिधि नहीं रहे तथा उसी दिन 
से श्री पी . के . कौल को उनके स्थान पर नामित किया गया जिन्होंने 
थित मंत्राना के सविर का मार माना है । बोर्ड निवर्तमान निदेशकों 
को सेवायों के लिए उनको भूरि- भूरि सराहना करता है । 


घटायें: पैरा 259 में दिए गए अनु 

सार निधियों का असरण 


670 . 00 


615 . 00 


153 . 63 


4 . 5 . 12 


25 5. विनांक 23 अप्रैल 1984 को डा , के , ए . नकवी के निधन 
पर मोर्ड शोक प्रकट करता है और उनके द्वारा को गयो बहुमूल्य सेवाओं 
पीर बोई को 25 हां में विवार बिर्ग में योगदान को भूरि- भूरि सराहना 
करता है । 


- 259 . राष्ट्रीय ग्रामीग ऋग ( दो कालोर प्रार्तन ) निधि , राष्ट्रीय 
ग्राम ण ऋण (स्थिरोफरग ) निधि तथा राष्ट्रोर प्रोयोगिक ऋग (दोर्ष 
कालीन प्रवर्तन ) निधि में वर्ष 1983- 84 के दोरान कन : 275 करोड़ 
रुपए, 80 करोड़ पर तया 315 करा हार का अंगदान किया गया 
जबकि वर्ष 1982- 33 में इनमें क्रमश: • 225 करोड़ काए, 75 करोड़ 
रूपए तथा 315 करोड़ रुपए का अंशदान किया गया था । 


स्थानीय बोर्ड 


___ 256. पश्चिमी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड के सदस्य श्री के . सी . मंत्रा 
का निधन 24 नवम्बर 1983 को हो गया । बोई उको दुखा मृत्यु पर 
शोक प्रकट करता है और उनको बहुमूल्य सेवामों को भूरि - भूरि सराहना 
करता है । 


260. वर्ष के दौरान , किए गए 249 68 करोड़ रुपए के कुल व्यय 
को 459. 68 करोड़ रुपए को णेष ग्राम में ने निकालने के बाद ( 1982 
83 में शेष आय 425 . 42 करोड़ रुपए और व्यय 2 15 . 45 करोड़ 
रुपए थे ) केन्द्र सरकार को अदा करने के लिए अलग रखे गए लाभ 
की अधिगेष राशि 210 करोड़ कार (पिछले वर्ष के बराबर हो ) बनाए 
रखी गयी । 


257 डा . एच . बी . शिमग्मो ने 31 अगस्त 1983 को बैक के 
कार्यापालक निदेशक का पद त्याग दिया । 23 मार्च 1934 से कार्यपालक 
निवेशक के रूप में श्री सो . वी . नायर को नियुक्ति को गयी । 


लेखे 


258. 30 जून 1984 को समाप्त हुए लेखा वर्ष के दौरान विभिन्न 
४यवस्थाओं के लिए समायोजना करने के बाद रिजर्व बैंक को 1129 . 68 
करोड़ रुपए की प्राय हुई जबकि पिछले वर्ष से 1040 . 42 करोड़ लाए 
की प्राय हुई थी । विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय का विवरण नीचे दिया 
गया है : 

( करोड़ रुपए ) 

वर्ष 
1983- 84 1982-83 


261. इस वर्ष बैंक की प्राय में 89 . 26 करोड़ रुपए फ : वृद्धि हुई 
और वह बढ़कर 1, 129 . 68 करोड़ रुपए हो गयी । इम वृद्धि का 
मुख्य कारण राज्य सरकारों को दिए गए अर्थोपाय अत्रिमों तथा रुपया 
और विदेशी प्रतिभूति निवेश पर अजित उच्चतर म्याम था जो अंशतः 
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को उनको अतिरिक्त नरुदो प्रारक्षिा निधियों पर 
अदा किए गए अधिक व्याज के कारण निष्प्रभावो हो गया था । व्यय में 
34 . 26 करोड़ रुपए को वृद्धि मुमतः स्थापना लागत भोर प्रति मूति 
छपाई की लागत में वृद्धि तथा सरकारों ने न लिने के लिए एजेन्स । 
बैंकों को दिए गए कुल कमीशन की राशि में वृद्धि के कारण हुई । 


लेखापरीक्षक 


71 , 44 


28 . 07 


1 . राज्य सरकारों को अर्थोपाय 
पप्रिमों पर ब्याज 
2. राज्य सरकारों को ( ऊपर मद 
1 में संदर्भित अर्थोपाय अग्रिमों को 
छोड़कर ) तथा वाणिज्य और मह 
कारी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं 
को दिए गए ऋणों एवं मग्रिमों पर 
प्याज 


262. बैंक के लेखों की परीक्षा भैमर्म बाटली वाय एंषु पुरोहित , बम्बई, 
मेसर्स लवलाक एंड लेविम , कलकत्ता , मेमर्म डी . रंगास्वामी एंड क . , 
मद्रास , मेसर्स के . सी . खन्ना एंट कंपन , नयो लिलो, मेसतं वासगुप्ता 
एण्ड क ., नयो दिलो तया मेपर्म वेद एंड के ., गाजियाबाद द्वारा को 
गयी । इनमें से पहले चार लेखा परोक्षकों को भारत सरकार द्वारा पुन 
नियुक्त किया गया जबकि बाद वाले दोनों लेखा परोक्षकों को सरकार ने 
पहली बार नियुक्त किया । इस वर्ष, बैंक के सभी कार्यालयों को लेखा 
परीक्षा भारत सरकार द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परोक्षकों द्वारा को 
गयी जबकि 1982- 83 के दौरान आठ कार्यालयों की लेखापरीक्षा बाहय 
लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी थी । लेखा परीक्षण के प्रयोजन के लिए 
बैंक के मभी कार्यालयों को छह अंचलों में बांटा गया था और प्रति अंचल । 
प्रति लेखापरीक्षक 60, 000 रुपए का लेखापरीक्षण शुल्क मवा किया 
गया । 


217. 72 


128. 83 


3. व्याज तथा बट्टा (विदेशी 
प्रतिमूर्तियों तथा खजाना बिलों 
सहित ) 


1300 . 39 


1146 . 64 
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भारतीय रिजर्व बैंक 


30 जून 1984 का तुलनपत्र 
निर्गम ( इश ) विभाग 


देयताएं 


आम्तिया 


. 


. 


. 


वैकिंग विभाग में 
रखे हुए नोट . . 


5, 63, 23, 572 , 00 


225, 58, 28, 485 . 81 


सोने का मिकता और बुलियन : - - 

( क ) भारत में रखा हुआ 
( ख ) भारत से माहर 
विवेशी प्रतिभूतियां 


संचलन में नोट 


21776, 91 , 60, 554 . 50 


1564, 05, 75 , 253 . 50 


जारी किये गये 


1789, 64, 03, 739 . 31 

16, 10, 91 , 167 . 06 


फुल नोट 


जोड़ 

रुपये का सिक्का 
21782, 54, 84, 126 . 50 भारत सरकार को रुपया 

प्रतिममियां 
देशी विनिमय बिल और 

दूसरे वाणिज्य पन्न 


19976, 79, 89, 220 . 13 


कुन देयताएं 


21782, 54, 84, 126 50 


फुल आस्तियो 


21782, 54, 84, 126 . 50 


बैकिंग विभाग 


देयताएं 


आस्तियां 


रुपये 


पैसे 


रुपये 


पैसे . 


दत्त पूंजी 
স। নি নিখি 
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण 
(दीर्घायधि परिचालन ) निधि 


5 ,63, 23, 572. 00 

3, 30, 353. 00 
1 , 63, 897 . 40 


5, 00, 00, 000 . 00 नोट 
150, 00, 00, 000 . 00 रपया मिक्के 

छोट सिम्फे 
2 5 4 5, 00, 00, 000 . 00 खरीदे तथा भूनाये गये बिल 

( क ) आंतरिक 
( ख ) बाहरी 


जमाराशिया 


9374, 62, 39, 191 . 70 


( क ) सरकार 

( i ) केन्द्रीय सरकार 
( ii ) राज्य सरकारें 


( ग ) सरकारी खजाना दिल 
2919, 08, 02,336 . 88 विदेशों में रखे गये बकाया शेष 
13, 07,55, 456 . 28 निग* 

निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा आग्रम 


3277, 95 , 38, 519 . 45 
4369, 15, 45 , 857 . 37 


8104,86, 78, 299 . 28 


460,47, 00, 000 . 00 


141 , 34,14, 286 . 56 


( ख ) जैक 

( i ) अनुभूचित वाणिज्य बैंक 
( ii ) अनुसूचित राज्य सह 

कार बैंक 
( iii ) गैर-अनुसूचित राज्य 

सहकारी बैंक 
( iv ) अन्य बैं 
( ग ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण 

विकास बैंक 
जमाराशियों 

(i) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण 

(दीर्घावधि परिचालन 
निधि 


(i ) केन्द्रीय सरकार 

(ii ) राज्य सरकारे 
निम्नलिखित को दिये गये ऋण तया अग्रिम : 

( i ) अनुसूवित वाणिज्य बैंक 
( ii ) राज्य गहकारीफ 
(iii ) राष्ट्रीप कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 

( iv ) अन्य 
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन ) . 


1768,66, 06, 105. 87 

44, 88,60, 000 . 00 
1039,05, 76, 000 . 00 
166, 00, 00, 000 , 00 


4, 71 , 21,135. 00 
16, 25, 80, 279 . 50 


निधि से ऋण तथा अग्रिम तथा निवेश 


249,58, 65, 243 . 03 


( क ) निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम 
- ( i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 


2084, 78, 11, 073 . 00 


[ ग II -- खण्ड 3 ( ii )] 
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-- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


( ii) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण 
(स्थिरीकरण ) निधि 281, 28, 55, 673. 58 . ( ii ) भारती । निर्यात आयत बैंक 

125 , 00 ,00, 000 . 00 
8423, 01, 90 , 647 . 87 ( ब ) निम्नलिखित द्वारा जारीकिये गये बोडों डिमें 

चरों में निवेश : 
देय बिल 

86, 30, 48,132. 88 ( i ) भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक 
अभ्य पेयताएं 

4498, 73, 43, 967 . 16 ( ii ) भारतीय निर्यात- आयात बैंक 
अग्य मास्तिो 

2721 , 9861,005. 03 
मुलदेयताएं 25438, 26, 55, 437 . 02 कन आस्तियाँ 

25438 , 28, 55, 437 . 02 
थाकस्मिकता देयता : अंशत : पुकता शेयरों पर 50, 000 पोर के बराबर 7, 57, 495 . 42 रुपये 
* विदेशों में विदेशी मुद्राओं में रखे हए 870, 16, 68, 177 . 87 रुपये शामिल है । 

अर्थोपाय अग्रिम 

+ विशेष व्यवस्थाओं के अधीन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गयी या उन्हें अग्रिम के रूप में दी गयी राणियां शामिल है । 
मी , रे 

मनमोहन सिंह 

गवर्नर 
मन्य लेखाकार 

अमिताम योग उर गवर्नर 
तारीख 18 अगस्त 1984 

सी , रंगराजन उप गवर्नर 
म . वि . हाटे उप गवर्नर 
आर . के . कौन उप गवर्नर 


30 जून 1984 को समाप्त वष का लाभ- हानि लेखा 


६ . वै . 


आय 
व्याज , बट्टा, विनिमय शुम्क , कमीशन आदि 


459, 68, 22, 728 . 03 


459, 68, 22. 728 . 03 


ग्यय 

. 
स्थापना व्यय 
निवेशकों और स्थानीय बोडों के सदस्यों की फीस और व्यय 
लेखा परीक्षकों की फीस 
किराया, कर, बीमा, बिजली आदि 
डाक और नार खर्च 
विधि प्रभार 
कोष- प्रेषण 
लेखन-सामग्री आदि 
प्रतिमलि छपाई ( चेक, नोट, फार्म , आदि ) 
बैंक संपति का मूल्यहास और उसको मरम्मत 
एजेंसी प्रभार 
कर्मचारी उपवान और अधिषिकी निधियों में अंशदान 
विविध व्यय 

उपलब्ध शुरु मेष राशि 


93, 33, 56 . 846 , 98 

2 , 22, 702. 83 

8, 43, 227 . 00 
4, 83, 44, 920 . 97 
1 , 19, 43. 134 . 35 

8 .05. 114, 98 
1, 97, 68, 226 . 57 
1 , 40, 17, 921 . 72 
43, 41, 69, 205 . 58 

4 , 23, 54739 . 96 
93, 92, 73. 197 30 
16 ) 00000 . 00 

3 , 49, 08250 . 00 
211), 00, 00239 . 77 
45 ), 68, 22.728 . 03 , 


ज 


केन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष 


210,00, 00, 239 , 17 


-- - 


- 


- 


- 


प्रारभिानिधि 


30 जून 1984 को शेष 


150, 00: 00 , 000 . 00 


लाम - हानि लेखे से अंतरित 


कुछ नहीं 


जोड़ 


15.),00, 00,000 . 00 
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भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 47 के अनुसार मांविधिक अंशदान नियमित या आवश्यक व्यवस्थाएं करने के बाद 


बी . 
मुण्य लेखाकार 


मनमोहा सिंह 
अमिनाम पोष 
सो . रंगरामन 


गवर्नर 
उप गवर्नर 
उप गर्वनर 


तारीख 18 अगस्त, 1984 


म . वि . हाटे 
अ . र . के . मोर 


उस गवर्नर 
उपर 


लेखा परीक्षकों को रिपोर्ट 


भारत के राष्ट्रपति की सेवा में 


हम भारसीय रिजर्व बैंक के अधोहस्ताक्षरित लेखा परीक्षक इसके द्वारा 30 जून 1984 तक के रिजर्व बैंक के तु नान या लेखों पर केन्द्रीय सरकार को 
मपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं । 


हमने बैंक के सभी कार्यालयों के लेखों और उनसे पबंधित प्रमागरमों और नाउ परों के पथउस सुनसान को जांच कर ली है और हम पाई मूधिस 
करते है कि हमने केन्द्रीय बोर्ड से जो स्पष्टीकरण और जानकारी मांगी, वह समस्त स्वष्टीकरण और जानकारी हमें दी गयी है और वह सपना है । हमारी 
राय में यह तुलनपत पूर्ण और सही तुनन -पक्ष है । इसमें भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम , 1934 और उसके अमारे गये विनियमों द्वारा निर्धारित विवरण 
दिये गये हैं और इसमें उक्त अधिनियम और विनियमों के अनुसार आस्तियों का मूल्य निर्धारण किया गया है । यह सुनन -पत्र, हमारो नानारो, हमें दिये गये 
स्पष्टीकरणों और बैंक की यहियों के अनुसार उचित ढंग से तैयार किया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यो की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके । 

मेसर्स बाटलीबॉय एंड एरोहित । 
मेसर्स डी . रंगास्वामी के . 
मे लपलाकडाप 
मेसर्स के . सो . बनाएं . खा परीक्षक 
मेन वेद एंड कं . 
मेर्स व सप्ता . 


तारीख 18 अगस्त 1984 


भारतीय रिजर्व बैंक के तुलन -पत्र का विवरण 


निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष 


- 


- - 


विवरण 


30 जून 1962 


30 जून 1983 
स . तपै . 


इणू विभाग 
देयताएं 
मैकिंग विभाग में रखे हुए नोट 


29,80, 93, 643 , 00 


23, 78, 09, 256 , 00 


संचलन में नोट 


16034, 70, 25, 652. 50 


18383, 22, 09, 928. 50 


जारी किये गये कुल नोट 


16064 , 51 ,19, 295 . 50 


18407,00, 19, 184. 50 


कुल देयताएं 


16064, 51 ,19, 295 . 50 


18407, 00 ,19,184 . 50 


HA 


225, 58, 28, 275. 87 


पास्तियां 
सोने का सिक्का पौर मुलियन 225,58, 28,023 . 95 
( क ) भारत में रखा हुआ 
( ख ) भारत के बाहर रखा हुमा 
विवेशी प्रतिभूतियां 

1584, 05, 75, 263. 50 
रुपये का सिक्का 
भारत सरकार की रुपया 
प्रातिभूतियां 

14244, 90, 45 , 385 . 02 
वेशी विनिमय गिल और दूसरे वाणिज्य पत्र 


1564, 05, 75, 253 . 50 


16599, 83, 81, 058 . 50 
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- - - - -- - - 


- 


- - - - - - - - - 


- - 


- - 


मुल प्रास्तियां 


16064, 51 , 10, 295 . 50 


18407, 00, 19, 184. 50 


- 


- 


- - - 


- 


- 


. 


. . . . . 


. 


. 


बैंकिंग विभाग 


देयताएं 


चुकता पूंजी 


5, 00, 00 , 000 . 00 


5, 00, 00 , 000 . 00 


प्रारक्षित निधि 


150, 00, 00,000 . 00 


150, 00, 00, 000 . 00 


राष्ट्रीय कृषि ऋण 


( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 


1205, 00, 00, 000 . 000 


राष्ट्रीय कृषि ऋण 
(स्थिरीकरण ) निधि 


44, 00 , 00, 000 . 00 


राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण 


( दीर्वकालीन प्रवर्तन ) निधि 


19 15, 00, 00,000 . 00 


2230,00, 000 . 00 


जमाराशियाँ 


( क ) सरकारी 


( i) केन्द्रीय सरकार 


152,69, 64,302 , 53 


553,40, 89 ,627 . 05 


( ii ) राज्य सरकारें 


247, 45, 88,183 . 23 


. 199, 64, 91, 588 . 21 


( ख ) बैक 


(i ) अनुमूचिन 

वाणिज्य बैंक 


5932,14, 52, 798. 59 


6623, 69, 58, 507. 04 


( ii ) अनुसूचित 

राज्य सरकारी बैंक 


99, 79, 88, 837 . 59 


140, 85, 24, 067 . 51 


( iii ) गैर अनुसूचित 

राज्य सहकारी बैंक 


3, 66, 14, 17. 53 


4, 77 , 83, 457. 62 


( iv ) अम्य बैंक 


8, 44, 49,052 . 84 


15, 06, 54, 857 . 42 


( ग ) नाबाड की जमाराशिया 


(i ) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 


349, 58, 65 , 242 . 03 


( ii ) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण ) निधि 
( ब ) भन्य 

2542, 94, 07,026 11 


281, 28, 55,673 . 58 
48 5 7, 21, 5 1, 997 . 27 


96, 09, 58, 888. 52 


देय बिल 
अन्य देयताएं (क ) 


82, 94,97, 507. 15 
2802, 41,88, 950 . 07 


3483, 55, 45,032 . 61 


फुल देयताएं 


15587, 52, 11 , 365 . 64 


18990, 18, 78, 938. 86 
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भारतीय रिजर्व बैंक के तुलन -पन्न का विवरण ( आगे ) 


विवरण 


निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष 


30 जून 1982 


30 जून 1983 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


मास्तियां 
भोट 


रुपये का सिक्का 
छोटा सिक्का 
खरीदे और भुनाये गयेबिल 


29, 80, 93, 643 , 00 

3, 36, 507 . 00 
8, 39, 904 . 87 


23, 78,09, 256. 00 

3, 65, 669 . 00 
5, 91, 155 . 10 


( क ) वेशी 


( ख ) विदेशी 
सरकारी खजाना बिल 
विदेशों में रखामा बकाया 
निवेश 


8701, 75, 54,790 . 65 
1364 ,39, 68, 647. 48 ( ख ) 
2333, 47, 60, 580 . 05 ( गष ) 


7041, 89, 22, 878. 10 
2760, 67, 12, 211 . 97 
2989, 23, 76, 825. 17 ( 1 ) 


213,19, 00, 000 . 00 ( च ) 


567, 98,94, 312. 37 


( ७ ) 


544, 83, 32,047 . 14 


मण पौर पग्रिम 

( i ) केन्द्रीय सरकार को 
( ii ) राज्य सरकारों को 
( iii ) अनुसूचित 

____ वाणिज्य बैंकों को 
( iv ) राज्य महकारी 

बैंकों को 
( v ) भाषा 

( vi ) दूसरों को 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ( पी -कालीन 
प्रवर्तन ) निधि से 
ऋण, ग्रिम पौर निवेश 


630 , 52, 90, 500 . 00 


51,05, 64, 500 . 00 
, 904, 10, 40, 000 . 00 


6, 22, 19, 000 . 00 


11,75, 59, 586 . 00 


( क ) ऋण पौर ग्रिम 

( i ) राज्य सरकारों को 


125, 23, 37, 960 . 00 


( ii) राज्य सहकारी 
कों को 

32,94, 82, 518. 00 
( iii) केन्द्रीय भूमि बंधक बैंकों को 
(iv ) कृषि पुनर्वित 

और विकास 
निगम को 

513, 93, 30, 000 . 00 


3,50, 17, 895 . 00 


84, 46, 19, 803 . 00 


( ख ) केन्द्रीय भूमि बंधक 
बैंक के चिरों में निवेश 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरी . 
करण ) मिधि से राजा महकारी 
बैंकों को ऋण और ग्रिम 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिफ ऋण 
( वीर्षकालीन प्रवर्तन ) निधि 
से ऋण अग्रिम और निवेश 
( क ) ऋण पौर अग्रिम 
i ) भारतीय 

प्रायोगिक 
पिकास बैंक को 


1610, 39, 88, 575 . 00 


( म ) 


1827, 73, 98, 875. 00 
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- - - - - 


- - - 


( ii ) एग्जिम बैक को 
( ख ) भा नौ वि क एनिमाबैंक द्वारा जारी 

बांडों /रिचर्ग 
में निवेग 

70, 00, 00, 000 . 00 
अन्य आस्तियां 1580, 58,76,931 . 24 ( ञ ) 

2551 , 82, 86, 435 . 38 ( त ) 
- - .. - - - - - - - - 
कुल मास्तियां 15587, 52, 11, 365 , 64 

18990, 18, 78, 938 . 86 
. - - -.. - - - - - - - - - . - . - -. . . . - - 

- - -- - -- - - 
टिप्पणी : 30 जून 1982 - पाकस्मिक देयता : 

__ अंशत : चुकला गेयरों पर 50, 000 पौंड के बराबर क . 3, 25, 000. 83 
30 जून 1983 - प्राकस्मिक देयता : 

अंशन . चुकता शेयरों पर 50, 000 पौंड के बंगबर के र . 7, 72,499 . 03 
( ख ) इनमें नकदी , मावधि जमाराशियां और अल्पकालीन प्रतिभूनियां शामिल है । 
( ग ) राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि में से किये गये निवेण शामिल नहीं हैं । 
( च ) विदेशों में विदेशी मुद्रा में रखे हुए र . 345, 73, 03, 767 . 85 शामिल है । 
( अ ) विदेशों विदेशी मुद्रामों में रखे हुए रू . 480, 45, 11 . 934 . 37 शामिल हैं । 
( च ) अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं । 
( छ ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17( 4 ) ( ग ) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मियादी मिलों पर मंप्रिम दिय गये २ . कुछ नही 

शामिल हैं । 
( ज ) राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से प्रदत ऋण और माग्रिम शामिल नहीं है । 
( अ ) निर्यात-पायात बैक को दिये गये रु . 25, 00, 00, 000 . 00 के ऋण और अग्रिम णामिल हैं । 
( ग ) विशेष व्यवस्थानों के अधीन अनसूचित बाणिज्य बैंको फो अग्रिम दिये गये या उनमें जमा किये गये म . 1056,41, 50, 000 . 00 शामिल हैं । 
( ट ) विशेष व्यवस्थाओं के अधीन अनुसचित वाणिज्य मैकों को अग्रिम दिये गये पा उनमें जमा किये गये रु . 1885, 19, 90, 00 . 00 शामिल हैं । 


30 भून 1982 और 1983 को समाप्त वर्षों का लाभ-हानि लेखा 
- - - - - 

- - - - - - - - 


-- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 

. 


1982 


1983 


- 


- - 


- .. 


- 


- . . 


- - . . 


.. 


4 . 


३ . 
411, 78, 16, 023. 68 


ग्याज, बटाटा, विनिमय शुल्क , कमीशन मावि 


425, 41, 84, 805. 11 


111, 76, 16, 023 . 68 


425, 41, 84, 805 . 11 


म्पय 
स्थापना व्यय - 
निदेशकों और स्थानीय बोडों के सदस्यों की फीस मोर व्यय . 
लेखा परीक्षकों की फीम 
किराया, कर, बीमा, बिजली पादि 
विधि प्रभार 
गक और तार खर्च 
कोष प्रेषण 
लेखन-सामग्री प्रावि 
प्रतिभूति छपाई ( चेक, नोट, फार्म मादि ) 
बैंक संपति का मूल्याहास और मरम्मत 
एजमीप्रमार 
कर्मचारी उपवान और प्रतिवार्षिकी निधियों में अंशवान 
विविध म्यय । 
उपलग्घ शुब शेष राशि 
जोड़ 

- - - -- - - 
कोन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष 


76, 21, 37, 205 . 92 

2, 04, 826 . 12 
. . 1 , 20, 000 . 00 
3, 30, 23, 722, 47 

8, 35, 248 . 32 
36, 16, 506 , 63. 
1,68,67, 824. 29 
1, 15, 08, 627 . 55 
41,57, 76, 745 . 55 

2 , 42, 64, 795 , 13 
70, 16, 50, 118. 42 
1, 35, 00, 000 . 00 

3, 41 , 09, 689 . 39 
210, 00, 00, 712 . 89 
411, 76, 16, 023 . 68 


79, 53, 86, 973 . 98 

2,16, 293 . 85 

1, 20 ,000 . 00 
4, 32,03, 931 . 70 
10, 51,089 . 15 

41,54, 009 . 81 
1,76, 66, 753 , 46 
1 , 23, 41, 143 . 02 
35, 93, 68, 425. 58 

3, 31, 78, 963 . 81 
82, 27, 61, 920 , 37 
1 , 35 , 00, 000 . 00 

4,92, 34, 166 . 55 
210, 00, 00, 933. 58 
425, 41 , 84, 605 . 11 


- 


- 


210, 00,00, 712 . 89 


210,00,00, 933. 58 


प्रारक्षित निधि लेखे 


-- - - 


- 


- - - - - - 


- .. - - 


- - - 


. 


30 जून को शेष 
लाभ-हानि लेखे से मंसरित 


150, 00, 00, 000 . 00 
कुछ नहीं 


210, 00 ,00,000 . 00 
कुछ नहीं 


150,00, 00, 000 . 00 

150,00, 00, 000. 00 
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 47 के अनुसार नियमित या मावश्यक व्यवस्थाएं करने के बाद । 

[सं . एफ . 12/ 88/ 84-बी , भो .-I] 

प . प . मीरचंदानी, निदेशक 
1211 GI / 84 - 8 
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MINISTRY OF FINANCE 

were 3 . 8 per cent for rice , 59 per cent for whout , 3. 5 per cent 

for coarse grains and 2 . 5 per cent for pulves . 
( Department of Economic Affairs ) 
(Banking Division ) 

7. In regard to commercial crops, the Plan envivuged com 

pound annual growth rates of 4 ,6 per cent for cotton , 3 .9 per 
New Delhi, the 19th November , 1984 

cent for raw jute and mesta , 5 .0 per cent for oilseeds and 4 . 1 
S . O . 4481, - 1n accordance with section 53 ( 2 ) of the 

per ceal for bugarcane. The actual performance during the 

first four years of the plan reveals that with the exception of 
Reserve Bank of India Act, 1934 , the Centrn ! Board of 

vilscets the production of which rose by 5 .4 per cent , in all 
Directors , hay submitted to the Governmçnt of India the 

others, the output was far below the targets. The actual com 
following Annual Report on the working of the Reserve Bank 

pound growth rate for collon wax only 1. 3 per cent; raw jute 
of India during the year ended Sunc 30 , 1984 ; . 

and mesta showed no growth while sugarcane recorded negative 

growth of 0 .8 per cent. 
THE ANNUAL REPORT 

With the increased production and the like in procurement 
ON THE WORKING OF THE RESERVE BANK OF INDIA 

prices larger quantities of foodgrains have been procured for 
For the year July 1 , 1983 – June 30 , 1984 

public distribution . The procurement of rice during the market 
PART .. THE ECONOMIC SITUATION 

ing year 1983- 84 (October 1983- June 1984) stood at 7. 5 million 

tonnes and was 8. 7 per cent higher than 6 . 9 million tonnes 
In 1983 - 84 , the econoiny recorded significant growth largely procured during the same period of 1982-83. The procure 
as a result of a sharp increase in agricultural vulput . Although ment of wheat during the marketing year 1983- 84 ( April 
industrial output 100 shoued higher growth than in the pre March ) also stood higher at 8 . 3 million tonnes . as against 7 .7 
vious year , the growth rate was much below the Plan target. million tonnes procured in 1982 -83. Wheat procured duriog 
National income is expected to rise by about 8 . 5 per cent 8 the 1984 -85 rabi marketing schon so fur ( i.c . April to June 
compared with the increase of less than 2 per cent in 1982 - 83 1984 ) touched an all time high of 9 .0 million tonnes and was 
External payinents position alşu improved in spite of a widen 12 . 5 per cent higher than 8 . 0 million tonnes procured Juring 
ing of the trade gap . Despite these favourable developments , the correspunding period of the 1983- 84 ACEO ) . Aggregute 
the price situation continued to be a source of concern . 

procurement of fuodgrains 15 percentage of total foodgraino 

Output has rised from ahout 9 per cent in 1979 - 80 to 11- 12 
Agricultural Production : 

per cent in the last two years . About 20 per cent of wheat 

production and about 13 per cent of the rice output is being 
2 . Agricultural produqtion during the year showed an im 

proxired. Most of the procurement of foodgrains in confined 
pressive incrcuse . Latest estimates place foodgrains production 

to a small number of States. Thus, about 98 per cent of 
during the year in excess of 150 million tonnes, surpassing the 

wheat is procured from three States viz . Punjab (61) per cent ) , 
previous peak touched in 1981 - 82 by about 13 per cent. Most 

Uttar Pradesh . ( 20 per cent ) anul Haryana ( 18 per cent ) . 
of the commercial crops also showed improvement over the 

Likewise , aboul 89 per cent of jice procurement is from 
last years s output. Notable cxccptions , however, were cotten 

5 

States viz . Punjab (44 per cent ) , Haryana ( 11 per cent ) . 
And sugarcanc. 

Andhra Pradesh ( 18 per cent ) , Uttar Pradesh ( 10) per cent) 
3 . Although the favourablo outturn in agriculture was helped 

and Tamil Nadık ( 6 per cent ) . 
by climatic factory , appropriate agricultural strategy also contri 

9 . Because of the improvement in ope n arket availabilitics , 
buted significantly to it . A reduction in fertiliser prices together 
with an expansion in the distribution network boosted fertili 

the offtake of foodgrains from the public distribution system , 
ser congumption . There was an expansion in tho irrigated area . 

which had shown a rising trend in 1982 - 83 , has been slowing 
Also , further progress was made in the distribution of better 

down since Septomber 1983. Consequently , the public sector 
quality seeds and other inputa , 

stocks of foodgrains stood higher at 22 . 5 million tonnes as at 

the end of June 1984 as against 6 .9 million tonnes a year ago . 
4 . The total output of foodgrains is estimated at an all- time 

Incluştrial Output 
high of 150 .6 million tonncs comprising kharif output of 88. 8 

10 . The performance of industrial sector during the yoar, 
million tonnes and rabi output of 61. 8 million tonnes . This 

although not as impressive as that of the agricultural sector, 
output level is higher by 17 . 3 million tonnes than the pre 

was still better than in the previous year . The improvement bag 
vious record production of 133 . 3 million tonnes in 1981- 82 

boon noticed throughout the year but has been particularly 
and by 22 .2 million tonnes or 17 . 3 per cent than the production 

marked in recent months. During the financial year 1983-84, 
of 128 . 4 million tonnes during 1982 - 83 . The output in 1983 . 

the rise in index of industrial production was 5 .4 per cent 48 
84 has surpassed the expectations for the year and is only 

Against 3 . 9 per cent in the previous year. All the three sectory 
2 .0 per cent lower than the target of 153 . 6 million tonnes 

comprising the general index recorded increases during the 
set for 1984-85 in the snid - term appraisal of the Sixth Five 

year with mining and quarrying increasing by 11 . 4 percent 
Year Plan . Rice production at 59 .4 million tondce is higher 

as against 10 .8 per cent in 1982- 83. manufacturing by 4 . 0 
by 5 .6 million tonnes Os 10 . 4 per cent than the previous reak 

per cent as against 2 , 5 per cent and electricity hy 6 .8 per cont 
of 53 . 8 million tonnos louched in 1978 -79 . Wbcat production 

as against 7. 1 per ceßt . During the first two monthes of the 
too moved to a fresh peak of 44.7 million tonnes from the 

current fnancial year 1984 -85 the index showed a further in - - 
previous best of 42. 5 million tonnes touched in 1982- 83. 

crease of 7 .6 per cent against 3 . 5 per cent during the corres 

ponding period of the previous year. All the three sectors 
5. As for the commercial crops higher production is expec 

recorded much larger increases during he reriod compared 
ted in oilseeds, raw jute and mesta while a decline in anti 

with those in the corresponding period of last year. 
cipated in sugarcane and cotton dutput. Ollneeds production is 
expeoted to establish new peak of 12. 6 - million tonnca. Jute 

11 . An Analysis of quarterly , performance indicates that 
And mesta output is higher at 7 . 5 million bales against 7 . 2 industrial production increased steadily from one quarter to 
million bales for 1982 -83 . The output of cotton is currently another reaching a nerk of 7 . 3 ner cent in the last quarter . 
estimated at 7 . 7 million bales as against the previous years The growth in 1983-84 was higher than in the previous year 
production of 8 . 3 million balca Sugarcane production is ex in all the quarters excent the first as the Table below shows : 
pected to be around 165 - 170 million tonnes 08 Against 189 
million tonnes in 1982-83. 

TABLE 1 - QUARTERLY VARIATIONS IN INDUSTRIAL 

PRODUCTION INDEX 
6 . The performance of agriculture during the first four years 

(In percentages) 
of the Sixth Five Year Plan has been on the whole , satis 
factory . The Sixth Plan had envisaged for foodrraing a com 

1982- 83 1983-84 
pound annual growth rate of 3 . 9 per cent on the trend hase 
production level for 1979- 80 . Ag compared with this , the 
annual growth rate has been 42 per cent in the first four 1st quarter 

4- 6 . 0 + 3 . 4 
years of the plan period . Anong foodgrains, the targeted com 

2nd quarter 

- + 2 . 1 + 4 . 9 
pound annual rate of growth for rice was 4 . 2 per cent, wheat 3rd quarter 

+ 3 . 5 + 5 . 7 
4 . 3 per cent coarse grains ! . !. per cent and pulses 4 .6 per 

4th quarter 

+ 40 + 7 . 3 
cent. Against these targets , the activat growth rates till 1983 - 84 
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12 . An analysis of use -based classification of industrial same period of 1983 . Camont production ruse by 13 . 9 per 
production during the financial year 1983 - 84 showy that it cent on top of an increase of 7 . 7 per cent in the corresponding 
the groups except the consumer goods industries group secul period of 1983 ,whereas the output of salcable steel showed a 
ded increasc . Capilal goods industries recorded a signilicunt rise of 9 . 9 per cent in contrast to a decline of 18 .8 per cent. 
growth of 10 .8 per cent during the year 1983-84 in contrast 
to a fall 2 .7 per cent ji the year 1982 -83. "Basic industries 

18 . Among other major iudustries, cloth (mill sector) and 
showed a lower rise of 6 .9 per cent compared with a rise of tractors recorded sizeable production increases of 14 .0 pes 
8 . 1 per cent in the previous year, Indermediate goods indus 

cent and 21.0 per cent, respectively in contrast to a declipe 
tries registered a larger rise of 6 . 0 per cent compared with in 1982 -83 of 17. 8 per cent in the production of pill cloth 
2 .6 per cent in 1982- 83 . The full of 0 . 4 per cent in the largely due to the prolonged strike in Bombay mills and 25 , 3 
consumer goods industries as against a rise of 3. 7 per cent per cent in tractors. The output of sugar, on the other hand , 
in 1982- 83 was mainly on account of a decline of 0 .7 per cent 
in the output of non - durables; output of durables on the other 
hand went up by 2. 4 per cent. 

Coustraints on Fuster Growth : 

19 . Although the data show an encouraging performance 
13 . Output of agru - based industries recorded a lower 

of infrastructure industries , the production in tho manufactur 
rise of 1 . 8 per cent durinz 1983-84 thun that of 2 . 7 per cent 
In 1982 - 83 mainly due to it fall of 5 .0 per cent in the last 

ing sector does not appear to have bcon helped to the commen 
quarter (January -March ) 01 1983 - 84, The January March dev 

surate degree as there still remained a gap between the avail 
line was brought about by the perceptibly lower output of ability and requirement of power with adverse effect sin indus 
Silgar, jute manufactures aud beverages . 

trial production , particularly in southern and castern regions . 

The output of coal and cement increased but still fell short 
14 . The six infrastructure industries viz. clectricity , coal, of the targets ; besides , their movement to the consuming 
saleable stcel, crude petroleum , petroleum refinery products centres was affected by Inadequate availability of wagons. The 
and cement with a combined weight of 23 . 3 per cent in the 
general index , registered an over -wll increase of 6 . 7 per cent 

disturbed situation in the Punjab and in industrial relations 
during the financial year 1983 -84 on top of an increase of 8 . 8 

also influenced manufacturing production adversely . 
per cent achieved during the year 1982 -83 . All the infrastruc 
ture industries except saleable steel recorded higher production 

20 . Perhaps the index of industrial production with the base 
during 1983-84 . In the quarter April- Juno 1984 , the over-all 

period of 1970 does not fully reflect the impact of the higher 
growth in the production of these industries way as high as 

pelroleum , muin -inade fibres , and electronics , which have low 
cent in the same period last year . 

weights in the index and hence, the truc overall growth could 

be understated by the movement in that index , In recognition 
15. Total power generation during the financial year 1983 
84 at 139.9 billion kwh increased by 7 . 6 per ceni, compared 

of this, the Government has appointed a panel for sccommcnd 
with an increase of 5. 7 per cent during the year 1982 -83. Il, 

ing a new index series reflecting better the real movements 
however, fell short of the target of 144 billion kwh mainly in industrial production by taking all these factors into con 
on account of the lower growth in hydel power gencration . sideration. 
Hydel generation in the south and the cast Wily well below 
average . Ilydel power generation has been subject to const 21 . There have also been problems specitic to industrico. 
raints like outdated machinery , poor maintenance and insufi For cxample , along with its other difficulties, the cotton textllos 
cicnt water levels in rescrvoirs as well as the commissioning industry is currently facing the problem of the shortage of 
of lower capacity during the year than was envisaged . Thermal raw materials. The jutc textile industry way affected by cost 
(including nuclear ) power generation went up hy asmuch as escalation , competition from other countries and the lecent 
10 .2 per cent during 1983-84 . Production of coal ( excluding strike by the jute mill workers in West Bengal in the first 
legnite ) ut 138.6 million tonnes recorded an increase of 6 . 1 quarter of 1984 . The industry is also facing now a situation of 
per cent during 1983 -84 us against an increase of 4 .6 per cent shortage of raw jute . The paper industry suffered from low 
in 1982-83 but fell short of the target of 142 million tonnes Capucity utilisation , due to inadequote availability of certain 
by 3. 4 million tonnes despite various measures such as the inputs and escalation in costs leading 10 a fall in output of 
exploitation of new mines , deep miniog of the existing unch , large uults and the closure of several amalr units. The engt 
etc . The operational efficiency of mines, and workery improved 

neering industry continued 10 suffer on account of low export 
noticeably in the second half of the ycar. Despite the riso demand from African countries and the slow recovery in 
in the offtake of coal and the build - up of stocks by major 

Western Europe . Further , many basic and capital goods 
consumers, the pit- head stocks of coal at end-March 1984 

industries suffered from the lack of mıxlernisation of their 
were high ut 22 .9 million tunnes . 

plant and machinery . 


16 . Power veneration Juring the quarter April - June 1984 
at 37 . 4 billion kwh was higher by 19. 7 per cent compared with 
an increase of only 1. 3 per cent in the same period of 1983 . 
Both thermal, including nuclear, and hydel generations were 
Tesponsible for this increase ; they rose by 14 . 3 per cent and 
18 , 9 per cent, respectively . The production of cual likewise 
went up substantially by 14 .6 per cent to 33 . 4 million tonnes 
in contrast to a fall of 1. 8 per cent in the period of 1983 . . 


17. Production of crude petroleum and petroleum relinery 
royducts has been increasing steadily during the last few years 
and it went up by 23 .6 per cent and 5 . 9 per cent, respectively , 
during 1983-84 on top of the increase of 30 . 1 per cent apd 
10 . 2 per cent during 1982 - 83. Cement production has also 
iniproved substantjally with an increase of 14 . 3 per cent over 
the rise of 10 . 8 per cent during 1982 - 83. The production of 
Saleable steel, on the other band , declined by 12. 3 . per cont 
As against a inarginal increase of 0 . 5 per cent in 1982 - 83 ; 
sluggishness in demand hoth doniestic and overseas led 103 
cut- back in production by the Steel Authority of India 
Limited (SAIT. ), Production of rute petroleum unit petrolelut 
refinery products during the April- tuno quarters of 1984 went 
up hy 22 . 5 per cent and 0 .2 per cent as compared with in 
creases of 19 . 8 per cent and 8 , 9 per cent , respectively , in the 


National Income, Saving and Investment : 

22. According to the Reserve Bank s estimates, the growth 
tale in Net National Product (NNP) in real terms would be 
around 8 . 5 per cent in 1983 -84, the highest since 1978 -79 , as 
against 1. 7 per cent in 1982 -83 and 4 . 9 per cent in 1981-82. 
Aggregate net domestic saving in 1983-84 is tentatively esti 
muted at 16 .6 per cent of NNP at current market prices 
against 16 . 9 per cent in 1982- 83, indicating a marginal fall 
Over the previous year ; the net domestic saving was 16 . 5 per 
cent of NNP in 1981- 82. The absolute level of net domestic 
saving increased during 1983-84; and the marginal decline 
in saving ratio reflected the much sharpes rise in the net 
national product than in saving . The saving of the public 
sector declined for the second successive year, the decrease in 
1983- 84 hoing 0 , 9 percentage point. The state of domectic 
corporate sector s saving in NNP remained at 0 . 8 per cent. 
The saving of the household sector increased from 13. 3 per 
cent or NNP in 1982 - 83 to 13 .9 per cent of NNP in 1983 - 84. 
The gross domestic saving estimated to work out to 22. 1 per 
cent of GNP in 1983 - 84 as aminst 21. 6 per cent and 22 . 7 rer 
cent of GNP in 1981- 82 and 1982-83 respectively . Estimates 
of net and gross domestic waving and investment in terms 
of percentage of NNP and GNP respectively are given in 
Table 2 below : 


6 .0 


79 


7 . 9 
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TABLE 2 - ESTIMATES OF DOMESTIC SAVING AND serves as the base for inuitiple credit and deposit creation by 

banks nader the fractional reserve system and provides the 
INVESTMENT (CURRENT MARKET PRICES ) 

wherewithal for an overall growih ol liquidity in the system . 

To the extent that credit policy tovuses on regulating the 
Fiscal ycars 

overall growth of liquidity the measures to bo cttective , have 

to work towards moderating the growth of the reserve money 
Sectiou / Item 

1981- 82 1982 - 1983 

base and the immobilisation of ine reserve money alrcady 
83 84 

created in the economy. 
(Provi- ( Tenta 

27. Credit polivy ovessures undertaken during ibc fiscal year 
sional) tive 

1983-84 were thus chictly aimed at reducing the expansionary 
Esti 

impact of 4 rapid growth in reserve money . While so doing, 
mates) 

the basic ttner of credit policy continued lo be one of tuly 

supporting all productive activities with the observance of 
2. 

4 

nortnal credit norms and discipline us an essential condition 
Ior the extension of credit , During the 1983 slack geason the 

cash reserve ratio (CRR ) was raised with a view to smoothen 
1. Net Household sector s saving to 

ing ibę liquidity over the year and the cut-off point for food 
NNP 

12 . 1 13 .3 13.9 Terimance was raised . As the expansion of reserve money und 
Of Which : 

deposit growth , however , continued to be large and the price 
Saving in Financial Assots 

situation was causing concern , further measurcs bad to be 

takcu to contain the growth of liquidity . Accordingly the casb 
2. Net public sector s saving to NNP 3. 5 2 . 8 1 ,9 

I cserve requirements were raised in August 1983 , November 
3. Net domestic private corporate 

1983 and February 1984; the cut- off point for food rolinanco 
sector s saving to NNP 

was raised in November 1983. 

0 . 9 0 . 8 0 . 8 
4. Total Net Domestic Saving to 

28 . Against the background of the rapid growth of liquidity 
NNP (1 + 2 + 3 ) 

16 .5 16 . 9 16 .6 in recent years, a significant increase in reserve money creation 
5. Total Gross Domestic Saving to 

and a rise in prices despite a record food crop, crcdit policy 

21.6 
GNP 

for thc slack season of 1984 emphasized the need once again 
22 .7 . 22 . 

for moderating the rate uſ growth of liquidity and thereby 
6 . Inflow ol Foreign Resources to 

curbing inflationary expectations. In order to provide resources 
NNP 

2. 3 1. 6 1. 4 

for vital public sector investment within the framework of 

national priorities it was docided to raise the statutory liqui 
7 . Aggregate Net Investment (4 -+ 6 ) 

Jity ratio by one percentage point. It was also decided to 
to NNP 

18 . 8 18 . 5 18 . 0 release a part of the impounded cash balances as on Octobor 
8 . Aggregato Gross Investment to GNP 23,7 24 .2 23 . 3 

31, 1980 before the onset of the 1984 -85 busy season to pro 
vent the emergence of any stringency of resources that may 

be aceded to support the larger increase in output that was 
Note : The net ratios for 1981-82 and 1982 - 83 differ from expected . 

L . LV 
those given in the last year s Annual Report becausc 
of the substantial revision in the estimates of national 

Policy Measure - August 1983 
income and those of saving and investment, conse 

29 . In April 1983, a one percentage point increase in the 
quent on the availability of further data . 

cash reserve ratio from 7 per cent 10 8 per cent was announ . 

ccd . The cash reserve ratio was further raised by one balf of 
· 23 , Saving of the household sector in physical assets rose 

one percentage point to 8 . 5 per cent with effcot from August 
from 5 . 4 per cent of NNP in 1982 -83 to 6 . 0 per cent of NNP 

27, 1983 so as to ensure in cifective management of excess 
in 1983 -84, while saving in the form of inancial assets re liquidity of the banking system in thc slack scason . 
mained unchanged at 7 . 9 per cent of NNP. Saving in the form 

Policy Measures October 1983 : 
of currency and deposits in the total financial assets declined 
marginally in 1983 - 84 . Deposits as a proportion of NNP dec 

30 . Monetary policy was reviewed in October 1983 on the 
lined from 5 . 4 per cent in 1982 -83 to 5 . 2 per cent in 1983 

eve of the 1983- 84 busy season and certain policy measures 
84. Saving in the form of currenvy ruse marginally from 1 .4 were announced . With the favcurable monson, a bumper 
per cent in 1982 - 83 to 1 .5 per cent in 1983- 84. Claims on 

Kharif crop was on the auvil. Although industrial output had 
government, which had declined steeply last year, showed a 

not as yet shown signs of a strong revival, the sharp recovery 
small riso in 1983- 84 . Liabilities of the household sector rc in agricultural output was expected to strengthen industrial re 
maincd at 2 .8 per cent of NNP. 

covery in the latter part of the financjuſ year 1983- 84 . At that 

point of time, national output growth in 1983 - 84 was expected 
24 . The saving perforinance of the public sector under 

to be about 6 . 7 per cent. The 18ts of growth of overall liquidity 
takings did not show much improvement in 1983 -84 . Com 

(M8) in the economy up to the point in 1983- 84 had also 
bined with the dis- savings of Central Government administra 

been higher than in the provious year. Though there was 
tion , the total gavings of the public sector showed a decline 

nome abatoment in the pace of increase in prices of vital 
during 1983 - 84 compared to 1982- 83 . , It may , however, be 

commodities, the year - over -year rate of inflation at the end 
noted in this context, that oil companies transferred substan 

of September 1983 was around 10 per cent as compared with 
tial funds to Oil Co -ordination Committee during 1982 -83 

less than 2 per cent in the previous year. It was therefore con 
and 1983- 84 . If these transfers are taken into account, the 

sidered necessary to adopt mcasures to moderate the growth 
overall saving performance of thc public sector would not 

of overall liquidity in 1983 - 84 while ensuring that the credit 
show a decline. 

domands for genuine productive requirements were fully met. 
25. The not inflow of resources increased over the year , 
but, as a ratio of NNP, it showed a small decline from 1. 6 

31. As part of the periodic changes in the base for calculat 
per cent in 1982- 83 . Because of the sharp increase in the nat 

ing rofinance from the Reserve Bank two changes wero an . 
national product at current market prices , nct investment us 

nounced. Firstly , the cut- off point of outstanding food credit 
a ratio of NNP declined from 18 . 5 per cont to 18.0 per cent 

at which 100 per cent refinance was available was raised from 
in 1983- 84 and gross Investment ag a proporation of GNP 

Rs. 2 . 800 crores to Rs. 3 , 300 crores with effect from Novom . 
doclined from 24 .2 per cent in 1982-83 to 23 , 3 per cent in 

bor 25, 1983, Secondly , the export credit refinance formula 
1983 - 84 . 

was altered. Bankg were boing provided export refinance under 

& two - tier formula and the entitlements were equivalent to 
Development in Credit Policy : 

50 per cent of the increase in export credit over the monthly 

average level of 1980 upto the monthly average level of 1981 
26 . Credit policy responses during fiscal year 1983 - 84 re plus 100 per cent of the Increase over the monthly averago 
flected the concern at the large increase in reserve money and level of export credit in 1981. With a view to providing a 
its impact on the growth of overall liquidity . Reserve money strong incentive to expand export credit , the two-tier refinance 
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turmulu was repiuced warb ettevt iron November 25 , W33 , 
by a lurmuid with aL uin jule UL 12 per CCOỊ VI (LŲ TIL 
Creuse in cxport credil over ine munjony wyciuge drul cor 1904. 

32 . Other mcusures Luien lo linate the objechas UT 
credil policy included tbc lviluwing i 

Senge Cup of tre measules intoduced in Woluwer 1904 
10 yumulute CSICAL IL Lertaa Val duslinul Culor) , 
by JACICAS1DX (oe size of the bi bubs reulscuuuidy 14 
for Slale El ciricity Bourds and Sicei Avad transpuit LOT 
Durations from ks. 100CTOI6 to Rs. DU Corey und Le 
cxtension of the tavlily uplo the end of June 1984, 
12 ) rug of the cut -ott point for runs covered under the 
Credit Authorisation scheme from Rs. 3 LOICS 10 ks, A CHOICS , 
( J ) 10wering vf the increst rates up (a ) Select short- lerm 
loans to farmers , and ( b ) loans for price support operations 
10 Puises and vulsecus, 19cse reductionly in vending males weit 
upuertaken with a view to providing a more purposeful LbOLISI 
10 the objectives set out in the new 20 - 1°OTOL programme as 
also to strengthen the redistributiic euect of vicdit policy , 
mad 
(4 ) widening of the cligibility for credit at a coucesvional 
rate of interest in case of road transport operators in order 
to provide an added stimulus to the growth of the commercial 
Vehicles industry and also to further lielp the small road 
transport operators . 

33 . Banky werc asked to assess their own performance 
vis - - Yis the overall priority sector targets and in particular 
the sub - targety which were specified ; direct finance to agri 
cuturo in ludisy allied activities were 10 reach a level of at 
least 15 per ccot of total crcdit by March 1985 and at least 

16 per cent of total credit by March 1987 and advances to 
the weuker sections were to i cach the level of 25 per cent 
of priority sector advances or 10 per cent of total bunk credit 
by the end of March 1985. Although the performance under 
the Integrated Rural Development Programme had improved, 
further progross had to be achieved in these areas and in the 
tasks assigned to thc bunking system in the implementation 
of the Now 20 -Point Programme. The banky were advised to 
undertake effective implementation and monitoring of the acw 
scheme for providips self - employment to thc educated un 
employed youth . It was also emphasised that the needs of 
anall borrowers should receive special attention . Banks wero 
also asked to use their influence with their constituents in the 
medium and largo industry sector to ensure that payments duc 
to suppliers in the small scalo industry were not dcluyed . 
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Backdrop for the Credit Policy First Half of 1984 -85 : 

36 . Credit policy was revicwed in the last week of April 
1984 against the backdrop of thc monetary and credit develop 
ments in 1983 - 84 and the anticipated developments in the 
first half of 1984 -85, Notwithstanding the rcal income growth 
of more than 8 per cent, the inflation rate , though it tended 
to slow down in the last quarter, was more than 9 per cent 
taking the year 1983 -84 as a whole . The overall growth of 
liquidity (M3) in fiscal 1983 - 84 of 17 per cent was uncomfor 
tably high and thc increase in reserve money was very large. 
It was thought realistic to assume that even under favourable 
weather conditions the overall rate of economic growth in 
1984-85 would be relatively lower than the record rate of 
growth witnessed in 1983-84. Taking into account the rapid ex 
pansion of liquidity in recent years, a significant increase in rc 
serve money crcation and a rise of over 9 per cent in wholesale 
prices during the financial year 1983 - 84 despite a record food 
crop, it was considered cssential that, in the intcrest of orderly 
cconomic management and maintenance of reasonable price 
stability , a deceleration in expansion of overall lquidity and 
reserve money creation should be an important objective of 
economic policy in 1984 - 85. It was also important that publio 
Aoctor investment in high priority industry proceeded smoothly 
during 1984 - 85 , the final year of tho Sixth Plan. It was further . 
assumed that an improvement in the rate of growth of induy 
trial production in 1984-85 was to be expected in the context 
of improved performance of infrastructure industries and in 
the wake of a record agricultural output of 1983 - 84 . Credit 
policy accordingly had to easure that working capital require 
ments for - financing the expected industrial expopsion were pro 
vided for adequately, besides mecting the credit needs of vital 
priority sectors . Although adequate scope was to be provided 
for credit expansion to meet the requirement of productive 
sectors, the overall emphasis of credit policy had to te one 
of moderating the rate of growth of liquidity and curbing 
inflationary expectations. 

37 . It was considered reasonable to use as a working osti 
mate a growth of Rs. 9 . 600 crores ( 15 . 9 per cent) in scheduled 
commercial bapks deposits in 1984- 85 . In the past, deposit 
growth had generally been distributed cvenly between the two 
balvce of the financial year. Accordingly , banks were advised 
to plan their operutions on the basis that the growth of deposits 
in the first half of 1984 - 85 would be around Rs. 4 , 800 crores . 
At this level of estimated deposit growth , banks would be able 
to incrcase their liquidity by around Rs. 800 crores and still 
provide for a credit expansion of Rs. 1 ,700 crores in the first 
half of 1984-85. 

38 . With the good 1984 rabi crop, food procurement would 
be sizeuble and banks were asked to makc a provision for 
an increase in food credit for the system of about Rs. 900 
crores between the end of March 1984 and the end of 
June 1984. Thereafter , decline in food credit of approximately 
Rs. 600 crores was expected by the end of Sertember 1984 . 
The banking system as a whole should be able to finance 
the entire increase in food crcdit in the first half of 1984-85 
out of its own resources. 


Policy Measure - November 1983 : 

34 . Deposit growth costinued to be strong and credit move 
ments remained subdued. As a result the banking system ex 
pericnced considerable liquidity build -up . The expansion of 
reserve money had been large and the price situation was also 
a cause for concord . Thus there was necd to further immobilise 
liquidity of the banking system yo ay to achieve better 
balance between growth in deposits and desired expansion in 
bank credit . With this purpose in mind an incremental carb 
roserve ratio was stipulated , Banks were required to maintain , 
with effect from the week beginning November 12 , 1983, au 
incrcmcntal cash reserve ratio of 10 per cent of the increase 
in net demand and time liabilities over the level as on Friday , 
November 11, 1983 . Given the deposit growth , banks were 
expected not to have any difficulty in providing adequate 
credit during the busy season to support the accleration of 
output . To the extent that individual banks faced liquidity 
problems it was assured that discretionary refinance , for slioit 
periods , would be provided on merits to Glicb banks. 


Policy Measures - April 1984 : 


Policy Mosura January 1984 ; 

35. By January 1984, it was clear that the growth of re 
serve money , partly helped by the improvement in the balance 
of payments, continued to be strong. During the financial 
year 1983-84 (upto early January 1984 ) it was almout twice 
Ag large in absoluto torms as the increaso in the full financial 
year 1982 - 83 and the inflation rate , on a year -over - ycar basis, 
Was well over 10 per cent. In vicw of these developments in 
toomcdiate need was felt to further immobilige the excess 
Ikquidity of the banking system . Accordingly , on January 27, 
1984, it was decided to raise the cash reserve ratio by onc 
percentage point from 8 . 5 per cent to 9 . 0 per cent with effect 
from the weck beginning February 4 , 1984 . 


39. In the overall milicu of scarce tesources , rationing 
way an incscapable necessity . Given the national priorities 
and the needs of the essential public sector investments, and 
given also the large sharc of tank deposits in the national 
savings, the apportionnent of resources represented by bank 
deposits as between the claims of different sectors was revicw 
ed . The various policy mesures announced in April 1984 
were as follows : 
(a ) Statutory Liquidity Ratio . 

40 . With a vicw to regulating liquidity in the first half 
of the financial year as well as to provide resources for 
vital public scctor investment within the framework of 
national prioritics without generating reserve money, it will 
decided to raise the statutory liquidity ratio from 35 per 
cent to 36 per cent of total demand and time liabilities in 
two phases — to 35 . 5 PCT cent effective from July 28 , 1984 
and to 36 per cent effective from September 1, 1984 . The 
Reserve Bank advised that discretionary refinance would be 
provided on merils. for short periods to bank , needing guch 
assistance to enable them to adjust to the higher reserve 
requirements. 


E short scretionary maher 1, 1984 1984 
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SIZE 
( 6 ) Release of Impounded Cash Balances 

pulated dates, appropriate discretionary refinance would be 

provided to such banku for short periods to enable them 
41. Under Section 42 (IA ) of the Reserve Bank of India tu udertake 4 smouth adjustment to the enhanced reserve 
Act, 1934 , scheduled commercial banks were required to main requirments. It was, however, emphasised that the credit 
tain an additional cash reserve of 10 per cent of the incre normy and discipline should be scrupulously observed , 
mental net demand and time liabilities accruing betweưn 
January 14 , 1977 and October 31 , 1980 . These cash balances (e ) Credit Norms and Discipline 
have remained impounded . Since banks inight face some 
degree of resources constraint as the year progresses, in order 44. As part of the overall banking policy , banks were 
to , enable them to plan their resource allocation in a smooth called upon to review systematically and regularly their loan 
manner before the onset of the 1984 -85 busy seasun , it was portfolio to ensure that they were not unduly exposed in any 
decided to release , in WO qual instalments , on September One area of activity or, became overcommitted to any single 
29, 1984 und October 27 , 1984 , onc-fifth of the aditional customer or group of customers. Duc to increasing inter 
cash balance maintained under the 10 per cent incremental Dutionalisation of the operations of Indian bauks, special 
cash reserve ratio by cach bank AS on October 31, 1980 . 

attention had to be paid to monitoring more closely foreign 
Since the impounded cash balances as on October 31, 1980 lending operations to avoid undue risk and exposuro . To 
amounted to Rs. 1 .859 crores , a total amount of approximately this end , it was essential for banks to establish an effective 
Rs. 372 crores would be released. 

system of supervision and control over the Operations of 

the foreign branches . 
( c ) Cut -off Point for Term Loans 

45. Thus, the package of policy measures announced at 
42. Prior authorisation by the Reservc Bank is required for 

the beginning of the slack season was designed to take into 
grunting, either singly or jointly with other banks , individual 

accouet the need both to provide adequate credit to support 
term loans (of more than three years ) exceeding Rs. 50 

the expected increase in real output particularly in tho 
lakhs to a private sector burrouver und Rs. 1 crore to a 

industrial sector and to keep the growth in liquidity under 
public sector borrower or a private sector export- oriented 

check to avoid the resurgence of strong inflationary tendçocics . 
manufacturing unit . In the case of borrowers ulready covered 
under CAS , prior authorisation is required for term loans 

Trends in Money, Credit and prices 
repayable uver more than thrce years irrespective of the amount Money Supply 
of the loan . In order to provide greater discretion 10 
banks in the case of private sector parties not covered by 

46 . Monetary expansion during the fiscal year 1983- 84 WAS 
the CAS , the cut- off point for term loans ( of over three larger than in the previous year in both absoluto and percent 
years ) which require prior authorisation hy the Rescrve Bank age terms. M , comprising currency with the public, domand 
was raised from the present level of Rs. 50 lakhs to Rs. 1 deposits with banks and other deposits with the Reservo 
croro . Thus, the cut-off point for term loans for the purposes Bank incrçaged by Rs. 4 , 791 crores or 15 . 7 per cent ag com 
of credit authorisation by the Reserve Bank will now te pared to the rise of Rs . 3 ,806 crores or 15. 4 per cent in 
uniformly Rs. 1 crore . 

1982- 83 . M . (ic . Mi + timo deposits with banks ) expanded 

by Rs. 12,699 crores or 17 .4 per cent as against Rs. 10 ,442 
( d ) Digcrctionary Refinunce 

crores or 16 . 7 per cent in the previous year . While currency 

with the public and time deposits with banks showed larger 
43 . To the extent that individual banks had genuine prob increases than in the previous year , demand deposito regis . 
lemg of adjusting to the reserve requirements by the sti tered a smaller expansion ( Table 3 ). 
TABLE 3 - VARIATIONS IN MONEY STOCK (M : ) 

(Rs, crores) 
— - — 

Variations During 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1982-83 1983 -84 

1983 -84 , 1984- 85 
Last Friday 

- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
April -March April-March 

April- Junc 

April- June 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-- - - - - - 
Absolute Porce) - Absolute Peroon - Absolute Porcon - Absolute Peroon 
tage ; tige 

tage 
- - - - - -- - - - - - - 
- - - - -- --- 

2 3 4 
I. M . ( + b + c) 

+ 10442 +- 16 . 7 - - 12699 + 17. 4 + 4181 + 5 . 7 +- 5017 + 5 . 9 
( 1) Currelicy with the Public 

- - 2167 + 15 . 0 + 2914 +- 17 . 5 7- 1289 + 7 . 7 - 1605 + 8 . 2 
( b ) Aggreg ito Deposits with Biliks ( i +- ii ) 7.8239 7. 172 + 9654 + 17 . 2 + 2911 -_- 5 . 2 -_- 3316 4. 5 . 2 
( i) Demind Doposits . 

+ 1603 + 159 + 1446 + 12 4 + 306 -1-2 .6 + - 584 + 4 . 4 
( ii ) Time Deposits . + 6636 + 17 . 6 -8208 + 18 . 5 .|- 2605 + 2732 

+ 2732 7. 5 . 2 
(c) Other Deposits with RBI . . . -|- 36 + 24 . 0 - - 13 + 70 , 4 - 19 - 10 . 2 7- 96 + 30 . 0 
II. M , [.1-1-b (i) t.c ] . . . . + 3806 4. 15 . 4 - - 4491 +. 15 . + 1 $ 76 + 5 . 5 + 2285 
Ill. Sources of chavge in M . ( 1 + 2 + .3-1- 4 - 5 ) 
1. Net Bank Credit to Government ( A + B ). 7- 4734 

7- 15 . 7 + - 5818 +- 16 . 7 + 3519 -|- 10 . 1 + 4335 + 10 . 7 
( A ) RBI s Not crodit to Government ( i - ii) +- 2772 - 14 . 1 - 4311 + 19 . 3 - 2068 + 9 . 3 + 2624 + 9 . 9 
( i) Clujms on Government (11 -- b ) 

+ 6354 + 31 . 9 |- 706 + 2 . 7 - 246 

- 0 . 9 + 5303 + 19 . 7 
( 1) CentralGovernment. . . + 7869 

+ 43 . 6 - 273 21: 1 -1972 - 3 . 8 + 6088 - 23 . 8 
(6 ) Stile Governments , . – 1515 - 79 . 5 --- 979 + 368 . 0 -4726 + 272 , 9 - 785 - 63 . 1 
(ii) Gyornment Deposit, with RBI 

( n + b ) . . . . . - 3582152978 - 360,5 - 93 . 4 - 314 260 . 0 - 2679 41058 . 9 
( 1) CentralGovernment. . . + 3571 + 1368 ,1 - 3596 - 93.5 -- 2309 - 60 , 1 + 2671 + 1077 . 0 
( b ) State Governments , . . + 11 4- 366 . 7 

- 9 - 64 , 3 - 5 - 35 . 7 - - 8 + 160 . 0 
( B ) Other Bunk s Credit to Govornment + 1962 + 18 , 7 . - 1507 + 12 .1 - 1451 -+- 11 . 7 + 1711 | 12 . 3 
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- 


- 


- - 


- - -- - - - 


- 


- - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


2 . Bank Credit to Commercial Sector 

(AHB) . . . . . 


8796 
: 567 


! 20 5 
29 . 5 


- 7929 
. 451 


- 15, 5 
+ 234 


+-892 

- it 


17 
- 0 . 
2 


23381 
1 


-39 
- 01 


+-8232 
+- 5812 


120 ,1 
19.6 


- 7478 

5594 


+ 15 .2 
+ 15 5 


-896 
. -514 


1.8 
+ 1. 4 

- 
+ 2 .0 


- 2266 
12061 


( A ) RBI s credit to Commercial Secto * 
( B ) Other Riink s credit to Commercial 

Soctor (it- iit - iii ) . . . 
(i) Bink credit hy Commercial Banks 

ofwhich : To Public Sector 
( ii) Bink credit by Co-operative B.inks 
( iii ) Investments by Commercialund 

Co-operativo Barks in other 
Securities 

. . 


+ 1 . 0 
- 5 . 0 


- 


+ 11.11 


.- 18 .7 


-332 


+ 4 .7 


| 1.309 


.: 24 . 


+- 1642 


+ 246 


-|- 2-10 


1 30 


+- 205 


-|- 2 . 5 


- 895 


- 34 7 


- 10 + 


– 6 . 

2 


7 


- 149 


7. 8 . 8 


-87 


- 5. 5 


3 . Net Foreign Exchange assets of the 

Banking Soctor (A + B ) . . . 
( A ) RBI s net Foreign Exchange Assots 
(i - ii). 

. . . . . 
(1) Gruss Foreign Assets . 

( ii ) Non -munotury Foroigo Liabilities 
( B ) Othor Bunks Not Foreign Exchange 

Assots 


- 894 - 34 . 1 

993 + 28 .4 
+ 1888 + 216.0 


- 105 
+ 1232 
+ 1337 


- 61 
+ 27. 4 
+ 48 .4 


- - 149 
+ 474 
+- 325 


-8 . 6 
+- 10 . 6 
+ 11 ,8 


+ 266 
+ 178 


+ 5.4 
-1-4.6 


+ 4 .3 


+ 25 


+ 3 . 8 


+ 37 


+ 5.4 


+-12 


+ 1.8 


412 . 11.7 


4 . Government s Currency Llab Ilides of the 

Pablic . . . . . . 
5 . Baoking Sector s Net Non -monetery 

Llabiltles other than Time Deposits 

( A + B ) . . . . . . 
(A ) NetNun•muntury Liabilities of RBI 
( B ) NetNyn -monetary Liabilities of other 

Bunks ( Derived ) . . . , 


+ 218 
4- 239 


+ 16 .0 

-3 ,9 


+ 981 
– 458 


+ 6 .4 
- 8 .2 


+ 391 
- -238 


+ 2 . 5 
+ 4 ,3 


• - 1698 
+ 683 


+ 10 .4 
+ 13.4 


+ 1979 


+ 25.5 


+ 1439 


- -14 ,6 


+ 153 


+ 1,6 


+ 1015 


+ 9.0 


- - - - 


- - - - - - -- - 


- 


- 


-- 


-- 


- 


-- 


- -- - - - - 


- - 


Notes : t. Dite are provisional/partially revisod . 

2 . Constituent itemsmay not add up to totula due to rounding off 


RBI s coedit to Comarcial Sector excludes, since the establishment of NABARD , its refinance to bunks. 


47. The factors which contributed to the acceleration in 
monotary expansion during 1983 -84 were a higher incrcaro 
in net bank credit to Government of Rs. 5 ,818 crores in 
1983 -84 than that of Rs. 4 , 734 crores in 1982 -83 and the 
lower contractionary impact of the fall in the nei foreign 
exchange assets of the banking sector (Rs. 104 crores AS 
compared to Rs. 895 crores). Bank credit to commercial 
sector, on the otber hand recorded a lower rise of Rs. 7 ,929 
crores than that of Rs. 8 . 796 croreg in 1982 - 83 . 


49 . The impetus to the larger monetary expansion during 
the first quarter of 1984-85 was provided by net bank credit 
to Government and hank credit to the commercial sector. 
The forner registered a higher increase of Rs. 4 ,335 croros 
in the quarter April-June 1984 thun that of Rs. 3,519 crores 
in the same quarter of 1983 . Although bank credit to the 
commercial soctor alşo recorded a larger expansion of Rs. 2 ,281 
crores in the first quarter of 1984-85 than that of Rs. 892 
crores in the first quarter of 1983- 84 , the increase was in 
part due to the sizeable expansion in food credit . The expan 
sion WAR vonjewhat moderated by the smaller rise of Rs. 87 
crores in the net forcim exchange assets of the banking sector 
in April - June 1984 as against Rs. 149 crores in April-June 
1983 . 


48. The accelerated growth in moncy supply continued 
doring the April- June quarter of 1984 also with M , register 
ing a further rise of Rs. 2 , 28 $ crorts (6 . 9 per cent ) as com 
pared to the rise of Rs. 1, 576 crores ( 3 . 5 per cent ) in the 
corresponding quarter of 1983 - 84 . All the three components 
contributed to the faster growth ; currency with the public 
increased by Rs. 1,605 crorey against RA 1 ,289 crores , demand 
deposits with banks by Rs. 584 croreg compared with Rs. 306 
crores and other deposits with the Reserve Bank hy Rs. 96 
crores in contrast to a fall of Rs. 19 crorey in the same 
poriod last year. Time deposits with banks regiątered a larger 
expansion of Rs. 2 ,732 crores than that of Rs. 2 . 605 crores 
in the previous year. Consequently , the increase in M : was 
also larger at Rs. 5 ,017 croreg ( 5 . 9 per cent ) during April 
June 1984 as compared to Rs. 4 , 181 croreg ( 5 . 7 per cent) 
in the corresponding period of 1983- 84 . 


Reserve Money 

50 . The rate of growth of reserve money during the fiscal 
year 1983- 84 was substantial at Rs. 5, 712 crores or 24 . 7 per 
cent around double the growth of Ri, 2 ,647 crores ( 12 . 9 per 
cont ) in 1982 - 83 , Among tlic factors responsible for the larger 
expansion in 1983 - 84 were the sizeable increases in tho Re 
serve Bank s claim : Jon Government and the substantially smal 
ler reduction in the declino in net foreign exchange assets of the 
Reserve Rank . In the first quarter of the current financial 
year , the rise in reserve money at 7 . 1 per cent was faster than 
that of 5 . 9 per cent in the same period of last year. Sizeable 
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= = = = = = = = = = 
TABLE 4 — RESERVE MONEY : COMPONENTS AND SOURCES OF CHANGE 

(Rs. Crores) 
Outstand riitions during 

Questur - Variations during 
ings is on 

ings is on 
Bitst 

last April April 
Friday 

Friday 1983 1984 
ofMarch 

of March to June to June 
1979 1979 -80 1980 -81 1981-82 1982-83 1983-84* 1984 * 1983 1984 * 
- - - - - - -- - . - . . - - - 

— . - - 

- - - - -- - - . - --- - - - - - - - 
RESERVE MONEY 
( 1- 2 -- 3641 . . 13716 to 2749 -2323 4 1675 + 2647 + 5712 288227 - 1369 + 2323 
( - 20 01 (-+- 14 11 ( + 8 . 9 ) ( + 12. 9 ) ( + 74 . 7) 

( + 59) ( + 8 . 1) 
1. Currency with the public . 102124 - 1475 + 1777 41028 + 2167 - 2914 19573 + 1289 - 1605 
( + 14 4 ) ( + 15 . ) ( - 7 . 6) (-+- 15 . 0 ) ( + 17 . 5) 

( +- 7. 7) ( + 8 .2) 
2 . Other Dep »sits with RBI 

20.3 + 208 - 94 -- 167 + 36 4- 131 317 - 19 + 96 
( + 102 . 5 ) ( - 22 . 9 ) ( - 52. 9 ) ( +- 24 .0 ) ( + 70 . 4 ) 

( – 10 ,2 ) ( + 30 . 3) 
1. Clish on hind with Bunki 0.15 + 67 + 162 + 30 + 106 7- 54 1034 + 156 +.252 
( +- 10 . 9) ( + 13 . 8 ) ( +- 3 . 0 ( + 12. 1) ( + 5 . 5 ) 

( + 15 , 9 ) ( + 24 . 4) 
4 . Bankers Doposits with RBI . 2686 + 999 -478 + 784 + 338 + 2613 7898 - - 57 +- 369 
( + 37 . 2) ( + 13 .0 ) ( + 18 . 8) ( + 6 .8 ) (-+- 49 . 4 ) 

( - 1 . 1 ) ( + 4 . 7) 


SOURCES OF 

RESERVE MONEY 
( 1--- 2 --- 3 - 4 ) 


53 


1. Roscrve Bank s claims on 
(a + b + c + d ) . . . 10919 + 3389 + 3891 + 5099 +- 3755 + 5322 31586 + 1446 + 2906 
( + 31 .0 ) (-+- 27 .2 ) ( +- 28 . 0) ( +- 16 . 1) ( + 20 . 3) 

( + 55) ( + 9 . 2) 
(a ) Govornment (net) . . 8568 + 2966 + 3698 + 4435 + 2772 + 4311 26625 + 2068 + 2624 
( + 34 . 6) ( + 32 .1) ( + 29 . 1) ( + 14 . 1) ( + 19 .3 ) 

( + 9 . 3) . ( + 9 . 9) 
(b ) Schedulod Comntorcial 
Banks , . . . , 

546 +- 193 - 150 + 242 - 16 + 521 1336 - 306 + 432 
( + 35 . 3) ( - 20 . 3 ) ( + 41, 1) ( 1 . 9 ) ( 463. 9) 

( - 37 . 5) ( + 32 . 3 ) 
(c) State Co -operative Binks 557 - 69 + 187 + 216 - 716 
( ~ 12 .4) ( +- 38 . 3) ( 7- 32 .0) ( - -80 .4 ) ( - 8 . 6) 

( - 13 . 8 ) ( - 15 . 1) 
(d) Financial Institutions 
(it- ji t- iii) . . . 1248 + 191 + 261 +- 209 + 1716 + 495 

- 308 - 142 
( + 15 . 3) ( +- 18 . 1) ( + ) 12 . 3) ( + 89 .9 ) ( + 16 . 1) 

( - 10 . 0 ) (- 4 . 0 ) 
(i) ARDC /NABARD 

209 + 68 + 31 + 52 + 1340 + 44 1196 - 304 157 
( + 32.5) ( + 11,2) ( + 16 .9) ( + 372.2) ( + 3.8) 

(-...26.4) (-- 13 . 1) 
( ii ) IDBI . . . 868 

868 + 212 + 223 +- 187 + 338 + 257 2085 

( + 24 .4 ) ( + 20 . 6 ) ( + 14 .4 ) ( + 22. 7 ) ( + 14 . 1) 
( iii) Others . . . 171 + 89 + 7 - 30 + 38 + 194 

- 4 + 15 
( - 52 . 0 ) ( + 8 . 5) ( - 33 . 7) ( + 64 , 4 ) ( + 200. 0 ) 

( 4 . 1) + 5. 2) 
2 . Not Forcign Exchange 
Assets of RBI . . . : 5306 - -- 12 - - 784 - 2087 - 894 - 105 1624 + 149 + 88 
4- 0 .2 ) (-- 14 . 3) (- 44 . 3) (--- 34 . 1) ( 6 . 1) 

( + 8 .6 ) ( + 5 . 4 ) 
3. Government s Currency 
Libilities to the Public 604 - 12 + 27 + 38 + 25 + 37 

+ 12 + 12 
( - 2 . 0 ) ( + 4 . 6 ) ( + 6 . 1) ( + 3 . 8 ) 1 + 5 . 4) 

( + 1 . 8) ( + 1. 7) 
4 . Not Non -monetary 
Liabilities of RBI 

3312 + 618 - 811 + 1375 + 239 – 458 5107 + 238 + 683 
( + 18 . 7) (+- 20 . 6) ( + 29 .0 ) ( + 3 .9) ( - 8 . 2) 

( + 4 . 3) ( + 13 , 4 ) 
* Dittore provisional/partially revis d . 
Notes : 1. Figures within br.-ckets represent percentage variations. 

2. Constituent ſteins inŁy not add up to totals due to rounding off. 
1. Ih , vo viriations disregard chinges in components of sources on July 12 , 1982, following reclassification of aggregates 

nocossitated by the ostablishment of NABARD . 
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increases in Reserve Bank s claims on Government as also on 
schedute commercial banks Eccounted for the larger cxpansion 
during the first quarter of the financial year 1984 -85 ( Table 


crores in the game period of 1983 - 84 Food credit roso by 
Rs. 1, 211 crores and non - food credit by Rs. 850 crorey during 
the period us compared with an expansion of Rs. 624 crores 
and a contraction of Rs. 111 croscy, respectively , in the corr¢8 
ponding period a year ago ( Table 5 ). 


4 ). 


Banking Variables 


51. Movements in banking variables during the year 1983 
84 ( April-March ) indicate that the rate of growth of deposits 
was higher both in absolute and percentage terms of Rs. 9 , 179 
crores and 17. 9 per cent as compared with Rs. 7 ,625 crores , 
and 17 . 4 per cent, respectively , in 1982- 83 . Bank credit, how 
ever , expanded at a flower pace by Rs. 5 , 504 crores or 15.5 
per cont as compared with Rs. 5,812 crores or 14 .6 per cent 
in 1982 - 83 . Expansion in fcod credit at Rs, 1,037 crores in 
1983- 84 wag larger than that of Rs. 838 crores in the previous 
year, but non -food crcdit showed a ymaller rise of Rs. 4 ,447 
crores as compared with Rs 4 , 973 crores in 1982-83. The 
fronth in hank s investments was lower in both absolute and 
percentage terms At Rs. 2 ,956 crores of 16 . 1 per cent as 
compared with Rs. 3 , 193 crorce On 21. 1 per cent in 1982 - 83 . 
Cash balances of banks with the Rescrve Bank showed a 
larger increase of Rs. 2 , 575 crores in 1983 - 84 than that of 
As, 325 crores reflecting the bank s compliance with enhanced 
cash reserve l equirements during the year , 


Sectoral Deployment of Credit 

53. Data on sectoral deployment of gross bank credit 
presented in Table 6 indicate the direction of credit flows in 
financial years 1982-83 n 1983 -84. During the year 1983 - 84 
gross bank credit recorded an expansion of Rs, 5 , 963 crores 
(17, 3 per cent) as compared with that of Rs. 5 ,329 crores 
( 18 . 3 per cent) in 1982 -83. Food procurement credit showed 
larger rise of Rs. 1 , 066 crores than that of Rs. 837 crores in 
the previous year , Non - food credit expanded by Rs. 4 ,897 
crores ( 15 . 5 per cent) in 1983 -84 as compared with a rige 
of Rs. 4 ,492 crores ( 16 .6 per cent) in 1982 -83 . Available data 
indicate that the sizeable risc in credit extended to the priority 
sectors , contributed substantially to the growth is non - foo : 
credit during 1983 - 84 . 

54 . Advances to the priority sectors registered a substan 
tial increase of Rs, 2 ,512 crores during 1983 -84 as compared 
with a rise of Rs. 1. 646 crores in the preceding vcar ; the 
aggregate share of these sectors in total incremental non - food 
gross credit spurted to 1 . 3 per rent from 366 rer cent 
during 1982 -83 , At the end of March 1984 , priority sector 


52 . In the first quarter of the financial year 1984- 85 (i.e . 
April to June ) deposit growth at Rs. 3 , 315 crores was higher 
than that of Rs. 2 ,681 crores in the correspondine quarter 
of 1983- 84 . The pace of expansion in bank credit at Rs. 2, 061 
crores during the same period was faster than that of Rs. 513 


* The data relate to 50 banks submitting the returng , Please 

See footnotes to table 6 . 


TAALE 5 - VARIATIONS IN IMPORTANT BANKING INDICATORS 

(SCHEDULED COMMERCIAL BANKS ) 


(Rs. crores) 


Amount Outstanding as on 


Variations during the Financial Years 


Items 


1982-83 


1983- 84 


March 
31, 1983 


March 
30 , 1984 * 


Juno 
29, 1984 


1983- 84 
(Upto 
June 24 , 
1983) 


1984 -85 
(Upto 
June, 29 , 
1984 ) * 


2 


Total Demand and Time Liabilities (ex 

cluding borrowings from RBI/IDBI 

and NABARD . . . . 
Agregate Deposits . . . . 


56420 
51358 


68369 
60537 


71925 
63852 


Borrowings from RBI . 
Bank Credit . . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


815 
35493 


1336 
40997 


1769 
43058 


Food Credit . . 
Non- food Bank Credit 


Credit 


2965 
32528 


4022 
36975 


$233 
37825 


. 


+ 8827 

+ 7625 
( + 17 .4 ) 
, - - 16 

+ 5812 
( + 19 . 6 

+ 838 
+ 4973 
( + 18 . 0 ) 

+- 3193 
( + 21 , 1) 

+ 1921 
( + 18 . 9) 

+ 1272 
( + 25 . 5) 

+ 90 
+- 325 
( + 6 . 7) 


+ 1847 
+ 2681 
( + 5 . 2) 
- 306 

+ 513 
( + 1 . 4 ) 
-+ 624 

- 111 
70. 3) 

+ 1636 
( + 8 . 9 ) 

+ 1455 
( + 12 . 0 ) 

+ 181 
( + 2 . 9 ) 

+ 134 


+ 11949 

+ 9179 
( + 17 . 9) 

+ 521 
+ 5504 
( + 15 . 5) 

+ 1057 

+ 4447 
( +- 13 . 7 ) 

+ 2956 
( + 16 . 1) 

+ 1418 
( + 11 . 7) 

+ 1538 
( + 24 . 6 ) 

+ 48 
+ 2575 
( + 49 .4 ) 


+ 3556 
+ 3315 
( + 5 . 5) 

+ 433 
+ 2061 
( + 5 . 0 
+ 1211 

+ 850 
( + 2 . 3 ) 

+ 1917 
( + 9 .0 ) 

+ 1711 
( + 12 . 7) 

+ 205 
( + 2 . 6) 

+ 253 

+ 322 
( + 4 . 1) 


Investments 


. 


. 


. 


. 


18334 


21290 


23207 


(a ) Government Securities 


. 


. 


12078 


13497 


15208 


(6 ) Other Arproved Securities 


6256 


7794 


7999 


Cash in hand . 
Balances with RBI 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


878 
5208 


926 
7783 


1179 
8105 


( - 1 . 2 ) 


Credit -Deposit Ratio ( % ) , . 
Non - food Credit -Deposit Ratio ( % 


69 . 1 
63. 3 


67 . 7 
61 . 1 


67 . 4 
59 . 2 


- 


- 


- 


* Partially Revised . 
Note : 1. Since bills rediscounted under the Bills Rediscounting Scheme are nil, gross bank credit is the same as bank credit . 

2 . Figures in brackets are percentage variations. 
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advancce constituted 38 . ) per cent of niet bank credit is in the previous year. While the outstanding amount of ad 
against 36 . 8 per cent a year curlier , Advances to agriculture vances to agriculture at the end of March 1984 was Rs. 6 , 133 
and small scale industries increased by Rs. 858 crores ( 16 , 3 

crores and formed 41. 3 per cent of total priority sector ad 
per cent ) and Ry, 926 crores ( 20 ,6 per cent ), rcspectively , vances 42 , 8 per cent a year ago ), that to small scale induy 
during the year ay compared with increases of Rs, 660 crores tries at Rs. 5 ,412 crores Accounted for 36 . 5 per cent ( 36 , 4 
( 14 . 3 per cent) and Rs. 585 crorex ( 15. 0 per cent) respectively , per cent a year earlier ). 
TABLE 6 SECTORAL DEPLOYMENT OF GROSS BANK CREDIT 

(Rs. crores) 


- 


- 


- 


- 


uur 


Outstandings 


Variations 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


+ 728 


193 


411 


March March March April - April 
1982 1983 1984 March March 

1982 -83 1983- 84 
(Provisional) 

(Provisional) 
1. Public Food Procurement . 

2127 2964 4030 1837 

-|- 1066 
II. (a ) Priority Sectors 

10676 12322 14834 

+ 1646 

+ 2512 

( 36 . 6 ) ( 51 . 3 ) 
(i) Agriculture . . . . . . 

4615 5275 6133 

-1. 660 

+ 858 

( 14 . 7 ) (17. 5 ) 
( ii ) Small Scale Industries 

· 3901 4486 

5412 +- 585 7- 926 

( 13. 0 ) ( 18 . 9 ) 
( iii) Other Priority Sectors . . . . . . 

2160 2561 3289 - |-401 

( 8 . 9 ) ( 4 . 9 ) 
(b ) Industry (Medium & Large ) . . . . . . 11155 13276 14964 

+ 2121 

--- 1688 

( 47 . 2 ) ( 34 . 5) 
(c ) Wholesale trade (other than food procurement) . . . 2198 2353 2338 H-155 

- 15 

( 3 . 5 ) ( - 0 . 3 ) 
( i) Cotton Corporation of India . . . . 

255 290 

+ 35 

- 97 

(0 . 8 ) ( - 2 . 0 ) 
( ii) Food Corporatilon of India (Fertiliser Credit ) . 

241 

— 171 

( 3 . 5 ) 
( iii ) Jute Corporation of India 

115 

- - 41 

- -- 25 

( - 0 . 9 ) ( - 0 . 5 ) 
(iv ) Other trade . . . . . . . 

1417 1577 1855 

--- 160 

+ 278 

( 3 . 6 ) (5 . 7 ) 
(d) Other Sectors . . . . . . . . 

3006 3576 

4288 

-1- 570 + 712 

(12 . 7 ) ( 14 . 5 ) 
III. Non - food Gross Bank Credit (a +-6 + c -1-0 ) 

27035 31527 36424 - 1 4492 -4- 4897 
of which : Export Credit . . . . . . . 

1796 1726 2042 (100 . 0 ) ( 100 , 0 ) 
- 70 

316 
IV . Gross Bank Credit . . . . . . . . . 

29162 34491 40454 

-+ 5329 -- 5963 
( 1 -/-III) 
Note : ) . Data relate to 50 banks which account for about 95 per cent of gross hank credit. Further, these data include bills redis 

counted with the IDBI and other approved institutions and participation certificates hesides taking into account bills rcdis 

counted with the RBI , 

2 . l igures in brackets are proportions to non - food incremental credit. 
55. Incrementul bank credit to medium and large industry 56 . The distribution of industrial credit inclusive of small 
during 1983- 84 mounted to Rs. 1 ,688 crores as against scale industry is shown in Table 7 . The major industries 
Rs. 2, 121 crores during 1982 -83; its share in total incrementat which accounted for the growth in credit during 1983 - 84 were 
non - food gross bank credit was lower at 34 , 5 per cent than engineering (Rs. 603 crorcs ) , cotton textiles (Rs. 268 crores), 
47. 2 per cent a ycar earlier , The outstanding credit to medium other textjley (Rs. 234 crores ), petroleum (Rs. 211 crores ), 
and large industry at the end of March 1984 at Rs. 14 , 964 and chemicals (Rs, 201 crores ) , while a decline way observed 
crores constituted 37 ,0 per cert of the total gross bank crcdit in respect of tea ( Rs. 21 crores ). 
( 38 . 5 per cent a year earlicr) . 
TABLE 7 – INDUSTRY -WISE DEPLOYMENT OF GROSS BANK CREDIT 

(Rs. crores) 
- - - - - -- - - 

- -Outstandings 

Variations 
llem 

March March March April -Mar. April -Mar. 
1983 

1983 1982-83 1983 - 84 
(Provisional) 

(Provisional) 

} 
Industry (total of small scale, medium & large scale industries) 

15056 

17762 20376 + 2706 + 2614 
I . Coal . . . . . . . . . . 

60 
53 
. 

132 

+ 72 
2 . Jron & Steel - 

1565 1591 

-|-709 + 26 
3 . Other Metals & , . . . . . . . . 

527 

675 

466 + 82 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - -- 


- 


- - 


- - 


1982 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- - 


- 


+ 7 


856 


593 
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- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


+ 558 


3817 
259 


+ 1 


1281 


4375 

260 
1380 
208 
957 


-199 


187 
842 


121 


403 
265 


588 


265 


4978 

318 
1648 

213 
1191 
607 
244 
267 
170 
483 

390 
2092 
378 
231 


4115 
-1.185 

— 
+ 19 


1- 603 

+ 58 
+ 268 

-1. 5 
-+- 234 

+ 19 
- 21 
-1 33 
4- 43 
+ 76 


- - - 
4 . All Engineering . . 
5. Electricity ( generation & transmission ) , 
6 . Cotton Textiles , 
7 . Jute Textiles , 
8 . Other Textiles . 
9 . Sugar . . . 
10 . Tea . . . . . 
11. Vegetable Oils (including Vanaspati ) 
12 . Tobacco & Tobacco Products . . 
13. Paper & Paper Products 
14 . Rubber & Rubber Products 
15. Chemicals, Dyes , Paints , Drugs, and Pharmaceuticals 

of which : Fertilisers . . 
16 . Cement . . . . 
17. Leather & Leather Products . 
18 . Construction 
19 . SAFAUNS 
20 . Petroleuin . 
21. Residual 


215 


234 


133 
357 


407 


+ 50 


280 


319 


+ 71 


1891 


+ 39 
+ 219 

- 2 


327 


+.201 
+ 51 


1672 
329 
158 
220 


* 47 . 


205 
237 
189 
327 


265 


+ 26 
+ 28 
+ 30 


143 


307 


219 
368 
374 


+ 17 
+ 46 
-120 
- 268 
+ 762 


163 


431 
2650 


+ 41 
+ 211 
7508 


3412 


3920 


purchasc agencies, personal loans, etc. showed a larger in 
crease of Rs. 712 crores during the year than that of Rs, 570 
crores in 1982- 83 . 


57 . Advances to wholesale trade ( other than food procure 
ment) showed a decline çf Rs. 15 crores in 1983 -84 as against 
a rise of Rs. 155 crores during 1982- 83 . Advances to the 
Cotton Corporation of India and advances for fertiliser dis 
tribution to the Food Corporation of India declined by Rs. 97 . 
crores and Rs. 171 crorcs , respectively , ( the increases in thc 
previous your being Rs. 35 crores and Rs. 1 crore, respectively ), 
whereas credit to other trade rose by Rs. 278 crores as 
compared with an increase of Rs. 160 crores in the previous 
year . 


Reserve Bank Accommodation 10 
Banks, 


Scheduled 


Commercial 


59 . Some basic changes were made in the refinance policy 
of the Reserve Bank during the year 1983- 84 ; these , relating 
to raising of the cut- off point in respect of food reſinance and 
significant liberalisation of export rcfinance , have already been 
indicated . Data on Rescrve Bank accommodation to scheduled 
commercial banks are presented in Table & below : 


58 . Credit tu other sectors which represcots residual 
sectors and includes advances to financial institutions, hire 


TABLE 8 -- RBI ACCOMMODATION TO SCHEDULED COMMERCIAL BANKS 

( Excluding special refinance against shipping loans and duty drawback ) 


(Rs. crores ) 


As on last Friday 


Food Refinance 


Export Refinance 


Stand by 
Refinance 


Discretionary 

Refinance 


Total 
Refinanco 


Limit 


- - - - 
Limit 


Out 
Standing 


- - - - 

Out- 
Standing 


Limit Out- Limit Oul 
Standing Standing 

- - - - - - - - - - -- 
(5 ) . ( 7 ) 


Limit Out 

Standing 


- 


- - - 


-- - 


--- 


- - - 


R 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(8 ) 


(9 ) 


( 10 ) 


- 


60 . 5 


Juno 1982 
June 1983 
June 1984 


. 
. 


347 . 1 
1086 . 5 
1932 .8 


28 . 6 
112 . 

9 
885 .0 


163 . 3 
1 61 . 2 
678 .6 


31 . 9 
33 . 4 
358 .0 


20 . 0 
5. 0 


20 . 0 
128 . 0 


510 . 4 
1287 . 7 
2744 . 4 


146 . 3 
1364 . 5 


. 


121 , 5 


Food Credit Refinance 


60 . As on the last Friday of June 1983 the total food 
refinance limits ajnounted to Rs. 1,087 crores of which only 
Rg. 113 crores or 10.4 per cent was utilised . The system s 
food refinance limits reached a peak level of Rs. 1 , 933 crores 
On June 29 , 1984 , and the peak outstanding touched during 
the year was Rs. 885 groter also reached on June 29, 1984 , 
when the utilisation ratio was nearly 46 per cent. The peak 
utiliyaltion ratio of 66 per cent was however , touched on March 
30 , 1984 . 


Export Credit Refinance 

61. The bank s export refinance limits amounted to Rs. 161 
crores an ou June 24 , 1983 , of which a little over Rs. 33 crores 
Was utilised upto that date . With thc liberalisation of the 
export refinance formula bank s export credit refinancc limits 
increased from the end of November 1983. The peak limits 
amounted to Rs. 680 crores in on June 22 . 1984 and the real 
level outstanding touched during the year was Rs. 358 crores 
rcached on June 29 , 1984. The peak utilisation , ratio way it 
ached on March 30 , 1984 when nearly 77 per cent of the 
limits were utilised , During the year 1983- 84 (July - lunc ) hanks 
export credit reſinaocc limits increased by Rs. 517 crores and 
the amount outstanding increased by R : 325 crores, 
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combined overall budgetary position of the State governments 
Stand by Refinance 

shows an overall deficit of Rs. 934 crores for 1984 -85 99 
62. The stand -by refinance limits sanctioned to banks 

compared to a deficit of Rs. 853 crores in the revised esti 
RS on the last Friday of June 1983 amounted to Rs. 20 

mates for 1983- 84 + . Adjusting for the net yield of Rs. 326 
crores which was entirely unutilised as on that date . The 

crores @ accruiog to the States from budgetary proposals 
amount of the limity declined thercafter and during the 

there would be a gap of Rs. 608 crores ip 1984 -85. 
quarter October - December , 1983 , the stand -by refinance 
Himits were nil. From January 1984 onwards, banks were 

Consolidated Position : Centre and States 
Once again sanctioned stand-by refinance limits and the pcak 
sanction amounted to Rs. 59 crores as on Morch 23 , 1984 . 

67. The combined position of the Central and State gov 
Bupks had fully utilised their stand- by refinance limits of 

el nments receipts and disbursements is shown in Table 9 . 
Rs. 39 crores as on March 15 , 1984 . During the year 1983 

to Aggregate receipts in 1984 -85 are , budgeted to reach a level 
84 ( July - - June ) stand -by refinance limits sanctioned 

of Rs. 63 , 338 crores as compared with the budget estimates 
banks decreased from Rs. 20 crores as on the last Friday of 

of Rs. 53, 736 crores in 1983 -84 - i rise of 17 ,9 per cent 
June 1983 to Rs. 5 crores as on the last Friday of June 1984 . 

which is more or less the same as in the previous year ( R . E . 
There were no outstandings on both these dates. 

over R . E .) £ , Aggregate disbursements are estimated at 
Discretionary Refinance 

Rs. 65, 708 crores in 1984 - 85 as compared with Rs. 55, 832 

crores in the budget estimates for the previous ycar - - a risc 
63 The Reserve Bank had advised banks that to the extent 

of 17 , 7 per cent as compared with 16 .5 per cent in 1983 - 84. 
that they faced temporary liquidity problems while adjusting 

The growth rate in developmental expenditure in 1984 - 85 
to increase reserve requirements discretionary refinanco 

is projected to increase substantially to 18 .3 per cent from 
would be provided , on merits , for short periods. Some banks 

13 . 4 per cent in the previous year while the rate of non 
were sanctioned discretionary refinance limits since the niddle 

developmental expenditure is expected to go down sharply 
of January 1984. The maximum amount sanctioned was 

to 14 .8 per cent froin 22 . 3 per cent in 1983-84 $ . 
Rs. 187 crores as on May 18 , 1984 . The maximum amount 
of utilisation was R $ . 137 croros as on May 11 , 1984 . During 
the year, the amount of discretionary refinance increased 

Market Borrowings 
from Rs. 20 crorcs as on the last Friday of June 1983 to 

68 . During 1983-84 , the Central Government entered tho 
R9.. 128 crores as on June 29, 1984: The amounts outstand 

market seven times - -the last tranche was entirely placed with 
ing , however, increased from mil as on the last Friday of 

the Reserve Bank — and borrowed a net amount of Rs. 4 , 001 
Junc 1983 to nearly Rs. 122 crores es on June 29 , 1984 . 

crores which was higher by Rs. 201 crores than the borrow 
Overall Position 

ings in the preceding yoar . The net markot borrowings of 

State governments, at Rs. 588 crores , showed a substantial 
64. The total of limits available under the various Reserve 

increase of Ry. 189 crores as against a modest rise of Rs. 63 
Bank refinance facilities to scheduled commercial banks (ex 

Cruies in the preceding year . Net borrowings by local autho 
cluding special refinance against shipping loans and duty 

ritics and institutions sponsored by Central and State Gov 
draw back ) increased by Rs. 1,457 crores during 1983- 84 as 
against an incrcase of Rs. 777 crores during 1982 - 83. The - - - - - - - - - - - - - - - - - . - . 

-- - - - - - - : - — — 
Outstandings against these limits increased by Rs. 1,218 crores 

" Excludes post - budget tax concossions announced on April 
ay against a smaller increase of Rs. 86 crores recorded in 

18 , 1984 . The figure also does not reflect the effect of the 
the preceding year. During the year, the total of various 

proposed abolition of excise duty on electricity from 
limits sanctioned to the banks reached a peak level of Rs . 

1st 

October 1984 . 
2 ,745 crores as on June 29 , 1984 and the peak amount of 
utilisution was Rs. 1,365 crores on the same date. 

+ The budgetary deficit of the Centre as well as States for 

1983- 84 (Revised Estünates ), excludes un amount of Rs . 400 
Credit Budgets 

crores of special Joans assistance provided by the Centro to 
65 . Discussions were held in June July 1983 with each of assist Ştates to clear their overdrafts as at end of March 1983 . 
the major public sector banks on their credit budgets for 

@ Tacludes the estimated yield of Rs. 405 crores from addi 
1983- 84 . It was emphasised that banks should plan their 

tional resource mobilisation mcasures proposed by the State 
credit operations on the basis of realistic assessments of their 

Governments and the estimated decline of Rs, 79 crores in 
resources and that the refinance facilitics available from the 

the States share in Centre taxes due to concessions and re 
Reserve Bank should not from the beginning be considered 

liefs announced in the Central budget, 1984- 85. 
A4 it resource . The banks were advised to finalise their budgets 
on the basis of detailed advice communicated separately to 
cach of the major banks. The banks were also required to 

£ If the B . E , of 1984 - 85 is compared with the R .E . of the 

preceding year , the rise in total receipts works out to 8 . 8 per 
revise their credit budgets in the carly part of the busy season 

cent and that in total expenditure to 8 .2 per cent. Similarly , 
to take into account the policy changes anngunca ! 

if the R . E . for 1983 -84 is compared to the accounts of 1982 
Government Finances 

83, the increase in receipts would be 17.4 per cent and that 

in expenditure 16 . 7 per cent. 
66 . The budget of the Governmeni of India for 1984 -85 
envisages an overall deficit of Rs. 2 ,035 crores at 1983- 84 $ If the B . E . of 1984 -85 is compared with the Re, of the 
rates of taxation . When allowance is made for th : net reve preceding year , the rise in developmental expenditure works 
nue of Rs. 273 * crores ( provisional ) that would accrue to out to 7. 9 per cent and that in non - developmental expendi 
the Centre as a result of its additional resource3 mobilisation lure tu 10 . 6 per cent. Similarly, if R . E . for 1983 -821 is com 
efforts during 1984 -85 , the budget deficit would , however, pared to the accounts of 1982- 83, the increase in develop 
stand reduced to Rs. 1762 crores as compared to a deficit of miental expenditure would be 15 . 5 cr « col und that in 1011 
R $ 1,695 cores in the revised estinates for 1983- 84 (he developmental crpenditure 23 .0 per cent. 


41 : 


[ATT II - # 


3 ( 1 )] 


Hra TT 75977 : 22FE , 1984/979 1, 1906 


4267 


-- IYSSENSI 


I 


RTYM 


TABLE 9 . COMBINED RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS 
( 1982- 83 TO 1984-85) 

(Rs. Crores ) 
1982 - 83 1982 - 83 1983-84 1983 -84 . 

1984 - 85 
(Rovisol (Accounts) (Budget (Revist d Estiintes ) (Budget Estimiot SX 
Estim tes ) 

Estimatos ) - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Iloms 

Amount Percontage Aniount Perceut 

variation 
over the 

Viriation 
corres 

ovor ths 
ponding 

сопе - 
Revised 

ponding 
Estiniates 

Budget 
of the 

Estim , tos 
previous 

of the 
ycas 

previous 

your 
2 3 4 5 

6 7 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


41950 


7883 


I. TotalRecoipts (A + B ) 

49411 49581 5 3736 

53736 58200 + 17 . 8 63338 -+ 17 . 9 
A . Revcouc Recipts 

34929 34752 39230 39947 7- 14 . 4 44718 -+- 14 .0 
Of which : 
A . Tax Receipts 

27484 27175 31662 31741 + 15 ,5 35335 + 11 . 6 
B . C . pital Receipts 

1432 14829 14506 18253 +- 26 . 0 18620 4-28 . 4 
II . Tot Disbursemonts ( A + B + C ) 

52125 52061 55832 50748 --- 16 . 5 65708 + 17 . 7 
A . Developmental Expenditure 
(a + b + c ) 

34281 33644 35416 38870 + 13 . 4 

+ 18 . 3 
(" ) Rovcnuc 19906 19490 21329 22961 + 15 , 3 24826 

+ 16 . 4 
(b ) Cpit: ) 

7748 8075 9126 + 15 , 8 9748 + 20 , 7 
(c ) Loans and Ady ..nces 

6492 6406 6042 

6783 - 4 . 5 

7376 

+ 22 , 1 
B . Non -Developmental Expendituīc 
(1- + - - c ) 

16576 16473 19532 20269 + 22 . 3 27421 + 14 . 8 
( a ) Rovenuo 

15454 15381 18356 18551 + 20 . 0 20977 + 14 . 3 
(b ) Cupital 

830 876 

+ 69 . 4 1095 + 25 . 0 
(©) Loansand Adya uces 

311 262 300 344 -- 10 . 6 349 +- 16 . 3 
C . Othor s 

1268 1944 854 1009 -1- 26 , 9 1337 + 56 . 6 
II). Over 11 Surplus ( + ) or 
Deficit (- - ) ( I - II) - 2714 - 2480 - 2096 - 2548 

- 2370 
Notes : 1. Duta do not cover Union Territories with legislaturus . 

2 . Other disbursements comprise discharge of internal and externo 1 dlebt , coupansition and assignments to local bodies and 

Pinch liticaj institutions, appropriation to contingency funds, net romittances and arc adjusted for difforence in the figures 
of repayınantof louns by State Govornionts to tho Contr l Government given in their respective budgets. 
Includes cffocts of budget proposals but excludos post-bucgat t3x concession announced on April 18 , 1984 in respect of the 
Government of India budgot . 


8 ! 1 


1374 


cramients rose by Rs. 239 crores to record a level of Rs. 1, 739 
crores, During the previous year, the incrense was Rs. 141 
crores , Table 10 sets out the details in this regard . Gross 
borrowings of State governments during 1983 - 84 Amounted 


to Rs. 763 crores of which Rs. 675 crores were on cash basis 
und Rs. 88 crores by way of conversion of maturing loans. 
Adjusted for repayment of maturing loans of Rs. 175 crores , 
States ? net market borrowings amounted to Rs. 588 crores . 


TABLE 10 - MARKET BORROWINGS OF CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS , LOCAL, AUTHORITIES AND INSTI 
TUTIONS SPONSORED BY CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS – 1982-83 AND 1983- 84 FISCAL YEARS 

Rs. Crores 


R epayments , 


Gross Mʻzrkct 

Borrowings 


Net Market 

Borrowings 


1982 -83 


1983- 84 


1982 -83 


1983-84 


1982- 83 


1983- 84 


4 ,166 

556 
4 ,722 


4 ,001 


4 , 345 

763 
5 , 108 


366 
157 
523 


344 
175 


3 , 800 

399 
4 , 199 


519 


4 , 589 


1 . Central Government 
2 . Stal Governinents 
3 . Tot Government borrowings 

lrytitutious 90009 IK by : 
4 . Contral Government 
5 , State GJYSILTH Ots ( including 1C:lyuthoriticy ) 
G . Torel Institutions 
7 . Aggregate inaikot borrowings (3 -4-6 ) 


929 


35 


US 


789 


1 , 117 

871 
1 , 988 
7 ,096 


1 
197 
218 
741 


542 


1 ,718 


244 


1 ,03 ? 

657 
1 , 739 
, 328 


6 ,440 


768 


1 , 500 
5 ,699 


6 
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Coupon Rates on Central Government Loans 


Aggregate net market borrowings ( Ceniral plus States) as a 
proportion of gross domestic product (at current market 
prices) accounted for 2.34 per cent during 1983 -84 as against 
2 , 55 per cent during 1982 -83, Receipts from market borrow 
ings financed 18 .0 per cent of the plan ouilay compared to 
19 .7 per cent of ile outlay so floanced in 1982 -83. For 
1984 -85, the Central Government has budgeted for net nar 
ket borrowings of Rs. 4 , 100 crores, 


71 . With a view to increasing the returns on investments 
in government securities , the coupon rutes for different malu 
Iitics have been increased gradually over the last few years. 
While the increasc in the interest rates for short- dated secu 
ritios were not so significani, those in respect of certain long 
dated ones were made more attractive with the raising of 
the rates by as much as 1.75 per cent during the past 3 years . 
For example, the coupon ratę on 20 - year loan was raised 
from 7 .75 per cent in 1982 tu 9 . 50 per cent in 1984. During 
the same period , the coupon rate for 28 - year maturity was 
raised froin 8 .75 per cent to 10 .25 per cent, Morcover , loans 
haviog a maturity period of 31 years were introduced for the 
first time in 1982 with a coupon rate of 9 per cant which 
was sharply raised to 10 per cent in 1983, 


69, The Central Government issued in its first tranche of 
borrowings of June 1 , 1984, thr¢c loans , vi7 ., 8 . 50 per cent 
Loan , 1994 , 9 .50 per cent Loan , 2004 and 10 .25 per cent 
Loun , 2012 on a cash -cum -conversion basis , netting an aggre 
gate amount of Rs. 881 crores . Of this , Rs. 735 crores were 
by way of cash and the balance by way of conversion . 


RBI s Suppori 10 Central loans 


70 . On July 9 , 1984, the Government of India entered the 
market for the second time with the issue of 8 . 50 per cent 
Loan 1994 ( second issuic ) , 9 . 50 per cent Loan , 2004 (second 
Issue ) and 10 .25 per cent Loan , 2012 (second issue ) on a 
cach - cum -conversion basis and raised an aggregate amount 
of Rs. 774 crores, of which cash accounted for Rs. 691 crores 
and balance by way of conversion With these two tranches , 
the Central Government raised a net amount of Rs. 1, 265 
crores , accounting for 30 . 9 per cent of the total budgeted 
market borrowings (net ) for 1984 -85 . 


72 . There has been a steady incrcuse in the market borrow 
ing programme of the Central Government. Simultançously , 
the Reserve Bank s support to the Central Government loans 
has been increasing over the years, to which a mention was 
made in the last year s Report. This support continued to 1c 
main high during 1983- 84 which was 30 ,8 per cent of the gross 
market loans as against 25. 2 per cent in the preceding ycar 
( Table 11 ). It may , however, be mentioned that this propor 
tion wag as high as 43 , 1 per cent in 1980 -81 and 38 ,6 per cent 
in 1981-82. Though RBI s gupport has come down in recent 
veurs , it is still very high compared to the support extended 
in late 1970s viz . 1.6 per cent în 1978 - 79 and 18 . 1 per cent 
in 1979 -80 , 


TABLE 11- BUDGETARY DEFICIT , MARKET LOANS AND RBI S SUPPORT TO MARKET LOANS OF THE CENTRAL 
GOVERNMENT (1981 -82 TO 1984 -85) 

( Rs. Crores) 


Itoms 


1981 - 82 1982- 83 1983 -84 1983 -84 1984 - 85 (a ) 
(Accounts) (Accounts) ( Budget (Revised ( Budgot 

Estimates ) Estimates) Estimates ) 
- -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 
1 2 

3 4 5 

6 
- - - - - - - - - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


15574 . 2 
15867 . 7 
-- 293 . 5 


18091 . 3 
19345 . 6 
– 1254 . 3 


20593 . 9 
22418 . 8 
- 1824 . 9 


20964 . 

3 
23339 . 4 
- 2375 . 1 


2 4016 . 4 

26342 . 0 
- 2325 . 6 


1 . Revonuc Account 

(a ) Revenue 
(b ) Expenditure 

(c ) Surplus ito)/Deficit - ) 
2 . Capital Account 

( 1) Receipts 
(b ) Disbursements 
(c ) Surpls ( + )/Dcficitia ) 
3. TotalReceipts (114 ) - 2 )] 
4 . Overall Surplus t )/ Deficit ( - ) 
5. (4) as per cont of (3 ) 


10155 . 7 
11254 . 1 
- 1098 . 4 

25729 , 9 
-- 1391 . 9 * 

5 , 4 


13286 , 3 13451 , 5 
13687 .5 13212 . 7 
- 401. 2 + 238 . 8 
31377 ,6 34045 .4 
– 1655 , 5 ( b ) - 1586 . 1 
5 . 3 

4 . 7 


16770 . 4 17717 , 3 
16090 . 7 17153 . 9 
- 679. 7 . - 563 . 4 
37734 . 7 41733 . 7 
- 1695, 4 (c) - 1762 2 
4 . 5 

4 . 2 


6 . Gross Markot Loans 


3198. 3 


4136 . 

2 


4 344 .0 


4344.0 


4591.0 


11 . 0 


7. (6 ) as por cent of (3) 
8 . RBI s holdings of dated securitios (increases ) 


12 . 4 
1235 . 9 


13 . 2 
1041 , 0 


12 . 8 
- 1338 . 1 


11 . 5 
1338 . 1 


- 


9 . (8 ) as per cent of 6 ) 

38 . 6 25 . 2 30 . 8 30 . 8 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Note : (a ) Includes effects of budget proposals but excludos post-budgat tax concessions announced on April 18 , 1984. 

(b ) Excludes Rs. 1,743.4 crores of loans to Ştite Governntents to clear their deficits us on 31st March , 1982. 
(c ) Excludes Rs. 400 сtoros of 102115 to State Govornnients to clear their overdrafts is on 31st March , 1983. 
* Excludes Special Securities of Rs. 3, 500 croros issued in favour of Reserve B.ink of India in lieu of adhoc treasury bills 

funded . 
† Ciclucles Special Securities. 
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National Rural Development Bondo 

Central Jyistancy , the phenoinciion rcemerged inimedially 
73 . The 7 - year National Rural Development Bonds and on July 1, 1983. Since then , resort to overdrafts has been 
3 - year National Rural Development Bonds have been on tap substantial and persistent. On July 1, 1983 three States had 
from July 9 , 1979 and from July 7 , 1983, respectivey. Both 

overdrafts of Rs. 66 . 10 crores wbich rose to a peak level 
these bonds carry an interest rate of 7 . 5 per cent per ungum . 

of Rs. 739 , 59 crores in respect of 9 States on January 21 , 
Investment in these bonds entities an assessee to avail of 
cxemption from capital gains tax arising on transfer / sale of 1984 . As the position had deteriorated considerably , tho 
capital assets . The receipts from the sale of 7 - year bonds 

Centre discussed in January 1984 the problem once again 
since inception are placed at Rs. 182 . 5 crores at the 

with the States whosc overdrafts with the Reserve Bank were 
end of March 1984, while the receipts from 3 - yeur bonds 

very high . Several States agreed to take necessary mcasures 
Hmounted to Rs. 55 . 3 crores by end June 1984 

10 improve their financial position and reduce recourse to 
Social Security Certificates 

Overdrafts . The revised estimates for 1983- 84 provided for 

a special loan assistance to Rs. 400 crores to the States 
74. Şubscriptions to the Social Security Certificates intro 

for clearing a part of their deficits of 1982-83 . The States 
duced on June 1, 1982 aggregated to Rs. 15 . 0 crores is at were also informed that closing eficits of 1983 -84 upto 
the end of March 1984 

permissible ways and means limits from the Reserve Bank 

will not be adjusted from the plan resources for 1984 - 85 . 
Capital Investment Bonds 

Despite these measures . 17 State Governments had over 

drafts totalling Rs. 531. 26 crores as on March 31, 1984 as 
75 . Subscriptions to Capital Investment Boods introduced against Rs. 384.92 crores by 14 Statcs as on March 31, 
on June 28 , 1982 amounted to Rs. 40 .6 crores during 1983- 84 1983 in both cases after closure of Government accounts . 
as against the budgeted annount of Rs. 200 crores and revised The position subsequently deteriorated in regard to the mag 
estimates of Rs. 60 crores . Receipts from these bonds are nitude of overdrafts , as well as the number of days for 
budgeted at Rs. 60 crores in 1984 -85. Total collections which overdrafty remained outsiding. " The peak level 
through the sale of these bonds since inception amounted to Overdrafts during the current financial year 1984 - 85 so far 
Rs. 124 . 7 crores at the end of June 1984. 

was reached on April 23 , 1984 with 14 Statcs running a total 

Overdraft of Rs. 949 ,86 crores. The Central Government gave 
National Savings Certificates 

mcdium term loan of Rs 499 . 12 crores to 11 State govern 

ments in 1983- 84 to clear their overdrafts . Subsequently the 
76 , With A vicw to mobilising additional resources for 

level of overdrafts declined . Data available for June 28 , 
public investment, the Government has introduced the 1984 show that 9 States had overdrafts totalling Rs. 517.60 
National Deposit Scheme closely resembling the long- term 

crores . The overdrafts worc cleared by the concerned Stato 
deposits with banks. The scheme will come into effect from 

governments with the assistance of Rs. 570 . 02 crores re 
30th July 1984. Under the scheme, certificates of deposits 

Teased by the Central Government to the State governments 
with a maturity of four years can be purchased from selected 

on June 29 , 1984 and there were no outstanding overdrafts 
branches of State Bank of India as well as 14 nationalised 

us at the end of June 1984 . The recurrence of the overdrafts 
banks . The investor will have the option to encash these malaise and the widespread nature of its affliction point to 
deposits any time after one year . The interest rate will be 

some deep -seated constraints in fiscal management and under 
10 , 5 per cent if these deposits are held for 4 years, and 

line the need for concerted Centre- Stato action to find an 
10 , 9 and 7 per cent if held for three, two and one year , enduring solution in the interest of overull fiscal discipline , 
respectively . Interest from these deposits will be eligible for 

Developments in the Capital Market 
additional exemption of Rs. 2 ,000 in addition to Rs. 10 , 000 
( inclusive of Rs. 3 , 000 for income from units of Unit Trust 79 . During more recent years , Government has taken a 
of India ) now available under Section 801: of she Income number of measures with a view to reorienting the function 
Tax Act Further, an additional exemption under the Wealth ing of the institutions of the capital market and stimulating 
tax Act in respect of such deposits upto Rs. 25,000 is pro 

tho tempo of industrial investment. Several steps have been 
vided . A target of Rs. 500 crores has been fixed for receipts ruken by the Government for stimulating stock market acti 
under this scheme over a perlod of time. The Government vity while, at the same time, restrictiny speculation on the 
proposes to discontinue the scheme after this target is reach stock exchanges . To facilitate mobilisation of savings for 
cd or carlier if warranted by monetary developments . 

ndustrial investment , four new stock exchanges have been 

Tanted recognition during the past three years , taking the 
National Savings Certificatas 

total number of stock exchanges in the country to thirteen , 

Further , with a view to creating an active market for indus 
77. The Six - Year National Savings Certificates - - VÍ Issue 

trial securities particularly debentures — convertible as well 

as non - convertible - innovative changes have been introduced 
and the Şix - Year National Savings Certificates - - VII Issue, 

in the terms and conditions on which these could be issued . 
on tap sincc May 1, 1981 were made more attractive last 
year through liberal benefits under Income Tax Act and 

80 . Largely as a result of these various policy measures , 
Wealth Tax Act. Investments in these certificates qualify for 

hese capital market has remained buoyant. Provisional data 

of capital raised ( paid up ) against consents / acknowledge 
deduction from taxable income along with other specified 

nents granted by the Controller of Capital Issues, by non 
assets upto a maximum of Rs. 40,000 under Section 800 jovernment companies at Rs. 556 .4 crores during 1983 
of the Income Tax Act. Likewise , such investnient also qualify 84 ( April-March ) show a rise of 32 . 4 per cent over Rs. 420 . 1 
for exemption under Wealth Tax Act along with other speci 

crores raised during 1982 - 83 ( Table 12 ). New capital issues 

by public limited companies (including those made under 
lied investments upto a maximum of Rs. 2 .65 lakhs from 

the Capital Issues (Excmption ) Order , 1969 ), which broadly 
the assessment year 1985 - 86 . In addition , interest earned 

indicates the quantum of capital that would be raised from 
on these certificates qualify for tax exemption under Section the market, aggregated Rs. 809 .2 crores during 1983 - 84 
80L of the Income Tax , Act upto Rs. 7 ,000 per annum 

( April-March ) or 10 . 5 per cent higher than that of Rs. 732. 4 
along with interest earned on other approved securities and 

crores during 1982-83. 
bank deposits. As a result, there was a spurt in receipts 

81. Issues of equity shares increased during 1983 - 84 by . 
from thc sale of these certificates. The lotol collections 

31 per cent to Rs. 353. 9 croles. Issues of preference shares , 

however, continued to account for nominal amounts in spite 
during 1983 - 84 ( April - March ) amounted to Rs. 1, 546 crores 

of the upward revision of ceiling on their dividend from 
As compared to Rs. 962 crorcs during 1982 - 83 . 

11 per cent to 13. 5 per cent in November 1981. The dividend 

ceiling on preference share was further raised to 15 per cent 
Overdrafts of State Governments 

in May 1984 . 


78 . The resort by some Stutes to ovordrafts from the 
Reserve Bank has been commented upon in previous Re 
ports . Although the outstanding overdrafts at the end of 
June 1983 were cleared by the States with the releasc of 


82. A significant feature of capital mobilisation by com 
panica durlog the more recent years has been their increas 
ing resort to debentures . This preference was largely due to 
the measures taken by the Government by way of raising , 
in April 1982 , the interest ceiling to 15 per cent on non 
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TABLE 12 - -CAPLIAL ISSU1: S AND CAPITAL RAISEDEL 
(PAID UP) BY THE PRIVATE CORPORATE SFCTOR 

(Rs. crores) 


Reserve Bank s all- India index number of ordinary - share 
prices ( 1970 -71 = 100 ) reached 211. 7 for the week ended 
Yannsy 7 , 1984. Equitics eased thereafter and remained suh 
dued till cnd -May 1984 . In the month of June 1984, a re 
covery in equity prices was noticed . The index at 202. 3 for 
The week ended June 30 , 1984 stood marginally higher by 
0 .8 per cent than its level a year ago . However, the average 
index for 1983 - 84 at 200 .4 was 9 . 8 per cent higher than that 
for 1982 - 83 . 


Securities 


Capital Issues 


Capitul Raised 
(paid -up ) 


1982- 83 


1983 -84 


1982 -83 


1983-84 


Equity Shares 270 . 30 
Preference shares 2 . 05 
Debontures : 460 . 00 

(i) Convertibles 288 . 95 
(ii) Non 

convertibles 171 . 05 
Total 732 : 35 


353 . 86 

2 . 39 
452 . 96 
30 . 49 


132 . 37 46 . 82 

2 . 77 1 . 29 
285 00 408 . 28 
Not available 


422 .47 
809 . 21 


Not available 
420 . 14 556 . 39 


Source : Ministry of Finance, Governnient of India , 


convertiblc debentures and also increasing their liquidity by 
the repurchase facility for small holders . The measures also 
have helped to activate the secondary market for non -con 
vertible debentures which have predomipated debcntuc 
issues, during 1983 -84 , accounting for over 93 per cent of the 
total The increasing reliance of exisțing companies on de 
bentures for their expansion / diversification is also evident 
from the results of a Reserve Bank study of 486 large public 
limited companies ( cach with paid up capital of Rs. 1 crore 
or above ). During 1982 -83 ( ACCOMMts closed during the 
period April 1, 1982 to March 31, 1983) these companies 
mobilised Rs. 372 crores through debentures (as against 
Rs. 133 crores during 1981-82), while their borrowings from 
institutional agencies (other than banks ) during the period 
came down from Rs. 418 crores to Rs . 362 crores. 


Assistance by Financial Institutions 

85 . During 1983-84 ( April-March ) , Assistancc sanctioned 
and disbursed by the all- India term lending institutions (viz.. 
IDBI, IFCI, ICICI, IRCI, LIC , UTI and GIC and its subsi 
diuries ) uggregated Rs. 3 ,825 crores and Rs. 2 , 720 crores, 
respectively . This shows a rise of 24 . 7 per cent in sanctions 
and 23. 1 per cent in disbursements as against the rise of 
22. 8 per cent in sanctions and 19 . 1 per cent in disbursements 
during 1982 - 83 . The IDBT s acheme for financing modernisation 
bas been extended to cover all industrial units and the in 
tcrest rate for loans upto Rs. 4 crores reduced to 11. 5 per 
cent from 12 . 5 per cent. In the case ſ week units , the 
259 stance carries an even lower rate of interest of 10 per 
cent. 
Balance of Payments 

86 . The improvement in the overall balance of payments 
tuation continued in the fiscal year 1983-84 and encouraged 
hy this improvement , the Government of India terminated 
the three- year Extended Fund Facility ( EFF ) arrangement 
with the International Monetary Fund ( IMF ) from May 1 , 
1984, about six months ahead of the date when it was to 
come to an end . Accordingly , under the EFF arrangement, 
India drew SDR 3 , 900 million or SDR 1, 100 million less 
than the amount of SDR 5 , 000 million initially agreed to be 
drawn over the three- year period ending November 8 , 1984. 

87 . Details of balance of payments data are not available 
beyond Ascal year 1982- 83. The developments in forcign 
exchange reserves and other information suggest a substantial 
improvement in the external economic performance during 
fiscal 1983- 84 . The foreign currency assets of the Reserve 
Bank rose by Rs. 1, 233 crores during fiycal 1983- 84 as 
against a rige of Rs. 911 crores during fiscal 1982-83; ex 
cluding the drawals in foreign currencies under the EFF 
airangement of Rs. 1 , 197 crores and Rs. 1,893 crores, reg 
poctively , the forcign currency Assets rose by Ra 36 crores 
in 1983- 84 as compared to a fall of RS 982 crores in 
1982 - 83. The SDR holdings decreased by Rs. 51 crores in 
fer ?1 1983- 84 and hu Rs. 140 crores in fiscal 1982- 83. Te 
the crawings in SDR8 equivalent of Rs. 217 crores under 
the EFF , net of repurchases in SDRs under the corrensatory 
financing facility ( CFF ) equivalent of Rs. 72 crores and 
myment in SDRS cquivalent of Rs. 133 crores for the in 
crease in India s quota with the Fund are excluded . the de 
cline in SDR holdings in fiscal 1981- 84 would be the equi 
valent of RA 64 crores as against the comparable fall thercin 
during 1982 - 83 of Rs. 140 crores. 

88 . The table below shows developments in Indla s gross 
foreim reserves , and in IMF drawings and repayments in the 
recent past. 


83. A recent development in the field of industrial financ 
ing tas been the establishment of lensing and mvestment 
companies by private sector promoters . The concept of cquip 
ment, leasing is relatively new in India. Some of the term 
lending institutions viz . ICICI and IRCI have diversified 
their activities into equipment leasing . Thc Banking Laws 
( Amendment) Act, 1983 now enables banks also to under 
tako equipment leasing. 


84. Trading on the major stock exchanges of the country 
during July 1983- June 1984 was characterised by narrow 
movements in cquity prices except during the period Novem 
ber 1983 to the first week of January 1984 whçc equities 
moved ur sharply and touched the peak for the year . The 


TABLE 13 _ MOVEMENTS IN INDIA S FOREIGN EXCHANGE RESERVES 


Foreign Exchange Reserves (Out Ginss 

Repur 
standing) 

DrFwings choses 

ninder CFF (SDR 
SDRs ( in Old Foreign & FFE millions) 
millions ) (Rs. lakhs ) Exchr ngo (SDR 

(Rs, lakhs ) millions ) 


al 


Mirch 1982 

425 , 1 225 , 58 
June 1982 

398 . 6 225, 58 
March 1983 

270 . 2 225 , 38 
June 1983 

219 , 8 225,58 
March 1984 

216 , 4 225, 58 
June 1981 

330 . 8 225, 58 
+ Grossdr . wings ind rcpurch ? ses . To from August 1980 when the CFF drawing w s nade . 
* Rcp - chases are on : ccount of CFF . 


3354 ,47 
3274 , 19 
4265 , 26 
4805, 18 
5497, 85 
5712 , 13 


nil 
nil 


866 .00 
1166 ,00 
2666 . 00 
2966 . 00 
3966 00 
4165 00 


nis 


66 . 50 
99 . 75 


- 


- 


- 


- 


. - - 


- 


- - 


- 
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Merchandisc Trade : 

89. Data recently released by the Directorate General of 
Cominercial Intelligence and Statistics (DGCI& S ) iridicate a 
widening of merchindise trade gap from Rs. 5 , 526 crores in 
fiscal 1982-83 to Rs. 5 ,781 crores in 1983- 84 . The value of 
exports increased by 9 .9 pçr cent during 1983 - 84 to Rs. 9 ,676 
crores , as corrspuled to 13 . 2 per cent in the preceding year , 
The rate of growth of the value of imports which had docel 
crated in recent years , dropping from 40 .6 per cent in 
1980 -81, to 9. 2 per cent in 1981- 82 and to 5 .0 per cent in 
1982- 83 , increased ty 8 . 9 per cent in 1983- 84 to Rs. 15 , 457 
crores. The rate of growth in total exports in 1983- 84 nas 
below that in the preccding year. But for the port strike in 
March 1984 , annual export prowih might have been higher 
at arcun1 12 per ceni. The increase in non - oil exports might 
be over 7 .0 per cent which was much higher than that of 
1 . 1 per cent registered in 1982- 83 . Allowing for the depre 
ciation of the rurce in relation to SDR of around 3. 5 per 
cent, the growth in non -oil uxports at 1982 - 83 exchange 
rates might he roughly 3 . 5 per cent in 1983- 84, Data on 
unit value of exports Are not yet available , but it appcarg 
that the volume growth in non -oil afports might have heen 
of the order of 2 . 5 per cent as against a decline of about 
one per CE11t in the preceding year . 

90 . Details regarding catcgory -wise distribution of exports 
in 1983-84 are not yet available . It is likely that significant 
contributions to growth in non -oil export volume and value 
in 1983- 84 have come from gums and jewellery and textiles 
ircluding apparel. Ten cxports increased markedly in value 
but entirely as a result of an increase in world tea priceo . 
Indications are that exports of chemicals and processed foods 
also fared well . 

91. On the import gide, while total imports have gone up 
by 8 .9 per cent during 1983- 84 , non - oil imports have increased 
considerably faster at 22 . 4 per cent as compared to 3. 3 por 
crnt in 1982 - 83. Commodities contributing to this increase 
were edible oils, pearls , precious and scmi- precious stones and 
non - ferrous metals . The revival of industrial activity in the 
comtry is also likely to have led to & sizeable increase in 
imports of industrial raw materials , components and capital 
goods. The major development in imports have been the 
continuing import substitution in crude oil and oil products . 
Oil imports (net of exports ) declined from Rs. 4 , 440 crores 
in 1982 - 83 to around Rs. 3 ,400 crores in 1983 -84 . 


would be Rs. 1, 954 crores , as against Rs. 1, 663 crores 
(revised) in 1982 - 83. Jordia s drawings from thc Fund under 
EFF amounted to Rs. 1,414 crores i 1783- 84 and Rs. 1 ,893 
crores in 1982-83. Drawings from the Fund in 1983- 84 
net of repurchase of Rs. 72 crores under the CFF , 
Totalled Rs. 1 , 342 croies as against Rs. 1 ,893 crores in 
1932 -83. There was also a sharp turnaround in bilateral 
capital transactions from a largc outflow in 1982 - 83 to an 
inilow in 1983 - 84 . 
Debt corvicing 

95 . Total debt service payments accordance to the balance 
of payments statistics for the year 1982 -83 forned less than 
14 per cent of the total export carnings during the year. 
Debt servicing as a proportion of total current receipts 
other than oflicial grants would bc 8 . 5 per cent, and less 
than 0 . 8 per ccnt in relation to the gross national product. 
Foreign Currency Assets 

96 . During 1983 - 84 (July - June ) forc gn currency assets of 
the Reserve ank of India recorded an incre 80 of Rs. 907 
crores to Rs. 5 , 712 crores. Excluding the drawals from the 
Fund wder EFF of Rs. 916 crores and Rs. 39 crores of 
repurchase of CFF drawals , these assets would show a rise 
of Rs. 30 crores as against the deciino of Rs. 377 crores 
during the corresponding period of 1982- 83 excluding the 
IMF drawals of Rs. 1 ,908 ciores. 
Special Drawing Rights 

97. Holdings of Special Drawinxs Rights (SDRs) increased 
1983- 84 (July -June ) by SDR 111 million to SDR 331 million to 
the decrease of SDR 179 Million during 1982- 83 . The rise in 
SDR toldings during 1983- 84 has been mainly tho result of 
reccipts under ( i) drawals from the IMF under the EFF of 
SDR 360 million , and (ii) purchases of SDR 247 .6 million 
against foreign currencies , and payınents ( iii) of charges 
amounting to SDR 334. 2 million for the use of Fund credit 
during 1983 - 84 compared to SDR 220 . 3 million during 
1982 -83, ( iv ) for repurchase of SDR 66 . 5 million of CFF 
drawings and ( v ) of SDR 122 .6 million towards the increase 
in quota of India in thc Fund . 
Gold 

98 . Gold holdings of the Reserve Bank remained unchang , 
cd ever since December 1980 at Re, 226 crores (valued at 
the statutory holding price of Rs. 84 . 39 per 10 grammes ). 
International Monetary Relations 

99. Just us the impact of the recession in industrial coun 
tries on the cconomic growth of the non - cil developing 
countries was felt after a year s lug, the effect of recovery 
in industrial countries is also expected tç be felt, after a lag , 
in 1984. However , the pace of development in the non - oil 
developing countries even in 1985. is expected to be well 
below that achieved during the nerind 1967 – 78 , The Asian 
countries as a group have fared relatively much better. The 
per capita income continued to decline in many of tho 
non -oil developing countries particnlarly those in Sub 
Sahara Africa and Latin America during 1983, And on 
present indications, it may fall further in many of these 
countries in 1984 also . Forecasts indicate that even if 
economic growih in these countries is resumed in 1984 and 
or 1985, it will be many yeata before there countries will 
regain the living standards of 1980 . 

100 . The international economic enviroment has romained 
discouraging for the non - oil developing countries . Tho 
external debt problem of a large number of them has defied 
solution , though the international community has so far 
succeeded in Avoiding defaults through temnorary arrange 
ments. The prospects of net external assistance Doth conces 
sional and non - concessional to the non - oil developing 
countrie , remain dim reflecting the sharp cut-back in the 
size of IDA , VII and the slow expansion of the official 
development 2sistance ( DA ) together with the marked 
deceleration in the flow of commercial lending and uncertainty 
regarding the size of the World Bank assistance. Quotas of 
the Fund memhers have gone un during the year by 46 sier 
cent — from SDR 61. 1 bn . to SDR 89 . 2 hn . However, as a 
major part of the increase was allotted to members on a 
sclective basis, the share of the non -oil developing countries 


Invisiblea 


92 . The net surplus on invisibles excluding official grants 
during 1982-83 was Rs. 3 ,210 crores . Net investment income 
pavinent in 1982-83 rose substantially on account of the 
increase in interest payments ou external borrowings and 
Fund drawings . While receipts from private transfers and 
travel also improved , nct payınents under 1.unsportation 
showcd oricing trend . It is unlikely that the size of net 
invisible receipts in 1983 - 84 would be much different from 
that in the preceding year. 
Accretions under FCNR and NR (CR Schemes 

93. On the capital account side , there were significant 
recrelions lindor the Foreign Currency Non - Resident 
( FCNR ) Accounts and Non -Resident External Rupee (NR 
(ER ) Accounts , estimated at about Rs. 330 crores and 
Rs. 360 crores , respectively , in 1983-84 as compared to 
those of Rs, 110 crores under FCNRA and Rs. 350 crores 
under the NR ( E ) RA in 1982 - 83 (ignoring the interest com 
sonent under the NR ( E ) R . During first quarler of 1984 -85 the 
net receipts under FCNRA havn heen lower than those in 
the corresponding quarter of 1983 - 84, reflecting in part the 
rising interest rates abroad . 


Fxternal Assistance, Bilateral Transactions and Fund Dra 
wings 

94 . Cross external assistance has shown an increase for 
the second year in succession , and is provisionally placed at 
Rs, 2 .576 crores during 1983 - 84 (April-March ) . At this 
level, it recorded a risc of Rs. 326 crores over that in 
1982-83, Amortization payments also increased from Rs. 587 
crores ( rovised ) in 1982-83 to Rs. 622 crores in 1983- 84 . As 
a result , the net joflow of external assistance during 1983- 84 

1211 G1/84 - 10 


- 
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in the total quolas sot reduced from 27 . 8 to 26 , 2 per cent, French franç by 0 .97 per cent and Italian lita by 2 .45 per 
Further , because of the tightening of the policies and strength cont depreciated against other currencies such as the U . S . 
ening of the conditionalities, the potential access of a large dilar ( 9 . 76 per cent). Deuische mark ( 1. 25 per cent) and 
number of the non - oil developing countries to fund resources Japanese yen ( 10 . 53 per cent ) and also against the SDR 
has, in effect, got reduccu . Prospects of any meaningful re ( 16 .62 per cent ) during this period. 
covery in the expust prices of conimodities of interest to the 
non-ul developing countries are also weak . Thus, though Price Situation : 
the IMF y index of non - oil primary conmodities improved 
scmewhat in 1983 , it remained almost 20 per cent below 104 . Although there was a sizeable growth in real output 
the level reached in 1980. Similarly , after declining for three in 1983-84, the price situation remuined disconcerting fot 
consecutive years , the ternig of riade for the non - oil develoj; the major part of the year. In fact, the rive in priccs as 
ing countries in proved by just over one per cent in 1983 and measued by the index number of wholesale prices for 
are projected to increase by another 1 . 5 per cent in 1984. ait commodities ( base : 1970 -71 - 100 ) 108c , on a point-tok 
These improvements are marginal and the index will remain point basis , by 9 . 3 per cent in the fiscal year 1983 - 84 , a rato 
so .ne 10 per cent below the level reached in 1979 , The situa of increase higher than that of 6 .4 per cent in the drought 
tion relating to the world trade is gradually looking up, but vear 1982 - 83 . The average increase in the index ulso workod 
is still insatisfactory from the point of view of the non - oil out higher at 9 . 3 per cent than thut of 2 . 6 per cent in 
developing countries . Some non oll developing countries , in 

1982- 83. The rise in 1983 - 84 , altbough higher than in the 
the wake of recovery is some industrial countries , have been 

previous two years , was modest compared to the increases 
ahle to show a satisfactory performance of exports, but a part 

in both 1979 -80 and 1980 -81. 
Wit will be neutralised by a rise in interest rates on external 
horruiwings of the group of countries . The recovery in induis 

105. In the first quarter of the culi rent financial year 
trial countries and public pronouncement to maintain onen 

1984- 85 the price risc, on a point -to - point basis, at 4 . 3 
trading systems have not yet led to the shrinkage of trade bar 

por cent is slightly less than that of 5 . 3 per cent in the 
riers ; on the contrary , protectionism has expanded . Apprehong 

correspouding period 1983 - 84 . On an average basis also, tho 
ions are thet, in the absence of any concerted international 

rise worked out lower at 8 . 0 per cent as compared with , 
action , protectionism may even intensify further. 

8 , 5 per cent for the same period a year ago 


101. The combined defcit on current accounts of the 
non -oll develoning countries which decline ! further and 
significantly during 1983 is projected to contract , though 
modestly , in 1984. The improvement in the last year however, 
was brought about by further contraction of importy result 
inz in low investment, low output, lowering of per capita 
income and increase unemployment in the non - oil developiny 
countrira . The contraction in in ports also advertely affected 
pconomic activities in the industrial countries. The current 

Count imbalances among major industrial countries. have 
hecome sharper and the U . S . deficity have multipliod drama 
tirol! v Thoye developments have contributed to the high real 
interer ; ratna in international markets, mis - alignment of ex 
channe rates of major international currencies and pressures 
for rotectionisma in several industrial countries . The resolu 
tion of the external ett problem should receive a high 
mority in view of the wide repurcussion of the failure in 
this rennid on the international financial system . Towards the 
resolution of the problems, there in inced for sustained 
proy - , roll lock of protectionism , improved climate for 
of ? : d and control over interest rates in industrial coun 
trin , 


106 . While the price rise was kept in check in the drought 
year of 1982 -83 dug to good supply management, the impact 
of the depletion of stocks of essential commodities was felt 
in tire earfy part of 1983-84 and prices moved up sharply . 
In fact, in the first five months or so , i.e . upto the third 
werk of August 1983, the price risc was 8 . 3 per cent com 
pared with that of 6 .5 per cent in the same period of 
1982- 83 , During his period , the impetug to the pdice rise 
was provided by primary articles notably cercaly, pulsce , 
milk and milk products, oilseeds, edible oils and gur . 
Between August 20 , 1983 und December 24, 1983, thoro 
was a marginal increase in price of 0 . 1 per cent In contrast 
lo a fall of 2 . 2 per cent in the previous yoar. In the sub 
nequent period (i.e . December 24, 1983 to end -March 1984 ) , 
the price rise was modest at 0 . 8 por cent as against 2 . 1 per 
cent in the corresponding period of the previous year . 

107 . In 1983-84, alr the three major groups viz . primary 
articles , fuel, power, light and lubricants and manufactured 
products contributed to the price rise . However , it was the 
manufactured products group which exerted the maximum 
presAuto on the price index as judged hy the weighted 
contribution of this group . When compared with the previous 
year , the contribution of both primary articles and fuel , 
power, light and lubricants to the price rise was less signi 
ficant whilo that of manufactured products wag more pro 
nourked as may be seen from Table 14 


· Fxchange Rate Movements : 

102 . A high degree of volatility in exchange rate movements 
uf major Currencies contiolad during the year, though some 
what on a lower scale than in the preceding year. As in the 
previous year , the U .S . doilar romained strong Aided by the 
hurdening of U .S . short-term inlerest rates , the rebound in 
the U .S . economy and the global political tensions. During 
1983 - 84 ( July - June ), the annual average rate of appreciation 
of the U . S . dollar in relation to the SDR way, however , low 
er than that in the preceding yeur . The Japancse yen , too , 
crrcrged strong, supported by its good economic performance; 
in fact, on an annual average asis, whatever depreciation har 
tuken place in relation to the U . S . dollar diting 1982-83 was 
21[IT : st neutralised by its appreciation in 1983 -84 . The pound 
gtereling and the Deutsche mark , however , weakened further 
against the U .S . dollar . The pound sterling depreciated by 
101 met cant during 1983 -84 , though the pace thereof decele 
raty . The rate of depreciation of the Deutsche mark accele 
ratast 


108. Thicre wore a series of upward revisions in adminis 
terred pricca during the fiscal year 1983- 84 29 also in the 
current fiscal year so far . These are indicated in tho gub 
sequent paragraphs. The weighted contribution of these items 
to the price rise in 1983- 84 was 14 . 2 per cent ng against 
20 ,4 per ceot in 1982-83. 


103 . The exchange rate of the jupee continued to be 
determined with refcrence to a weighted basket of currencies . 
The adjustments in the middle rate of the rupec in terms of 
Pound sterling were made on 118 occasiony during the year 
and exceeded marginally the 113 revisions during the last 
year. The middle rate of the rupee moved from Rs. 15 .45 
per pound on June 30. 1983 to Rs. 15 .15 Der round on 
June 29, 1984 ( Jnue 30 being a bank holiday in India 
2011 in London ) , recording an appreciation of 1 .98 per cent 
over the period . Tlie ruire which appreciated also against 


109. During the first quarter of the current fiscal year, 
although prices continued to ris , the percentage increase 
both on a point-to -point busia and on an average basis was 
less than in the same quarter of the previous year. With the 
exception of prises and edible oils most of the other essen 
tial commodities like cereals, fruits and vegetables , milk and 
milk products, gugar , khandsari and gus recorded smaller 
increases in prices during the first quarter of the current ycar 
as cornered with the game quarter fagt year ( Table 15) . 
Changes in Administered Prices : 

110 . As in the previous year. certain chances were effected 
in the administered prices of various commodities which 
contributed to some extent to the increase in price level 
during th : year . Among primary commoditios , the procure 
mint price of common varitp variety of paddy was raised 
by Rs. 10 to Rs. 132 per quintal for the marketing year 
1983- 84. The prico diferential of Ry, 4 was maintained 
het een common and fine varietes, also between fine and 
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suporfinc varieties. The procurement price of wheat which grade ) by Rs. 10 per quintal. The support prices of some of 
was Rs. 131 per quintal for the marketing year 1983- 84 the major oileeeds were also raised , the increases in respect 
was further raised marginally to Rs. 152 per quintal for of groundnut- in -shell and mustard being Rs. 20 per quintal 
1984- 85 marketing year (April -March ) . Following the en and Rs . 5 per quintal, respectively . 
hancement, in procurement prices, the issue prices of common 
fine und superfine varieties of rice were raised uniformoly 
by Rs. 20 per quintal with effect from January 16 , 1984. 111, Seiling prices of certain portofeu mproducts were 
The support price of coarse grains was enhanced further raised during the year. The price of petrol was increased 
by Rs. 6 to Rs. 124 per quintal and that of grains by by 10 paise litre effective September 1 , 1983 with a vicw 
Rs. 5 to Rs. 240 per quintal for the year 1983 - 84 . The to enabling the petrol pumps in the country to sell improved 
minimum support prices of medium staple basic varicty of grade petrol with 87 octane. Again , with effect from June 
cotton was raised by Rs. 20 per quintal and raw juto ( W -5 2 , 1984 , the Government raised the prices of petrol, dicsel 
TABLE 14 .- EXTENT OF PRICE RISE AND WEIGHTED CONTRIBUTION OF MAJOR COMMODITY GROUPS IN WHOLE 

SALE PRICE INDEX 1970 -71 - 100 ) 

seala Prico Indices * * - Variations in Per conta 
Weight Wholesale Prico Indicos 

Variations in Per cont Weighted contribution 

Approxim . te ) 


End - End - End - End- End - Fiscal Year 
March Much March June June 1982- 1983- Quarter 
1982 1983 1984 1983 1984 1983 84 1983 -84 


Quirter 

Qumrlor Q12rtor 
1984 - 85 * . 1982 -83 1983 - 84 1983- 84 1984 


85 * 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

+ 43 + 100 . 0 + 100 . 0 + 100 . 0 + 100 . 0 
--- 5 .0 + 49 . 2 + 42 . 0 + 45, 0 + 46 . 5 


All Commodities 1000 . 00 277 . 1 294 , 8 322, 2 310 . 5 336 . 0 + 64 + 9 . 3 1- 5 . 3 
Primary Articles 416 ,67 260 . 7 281. 6 309 . 2 298 . 6 324 , 6 48. 0 + 9 . 8 + 6 . 0 
Fuel, Power, 
Light and Lubricants 84 59 437 . 7 477 . 2 508 . 6 489. 6 509 . 2 + 9 .0 + 6 ,6 + 2 . 6 
Manufactured 
Products 

498. 74 263. 5 274 . 8 301. 4 290 . 1 316 . 1 + 4 . 3 -+- 9 .7 + 5 .6 


+ 0 . 1 + 18 .9 7. 9 . 7 


+ 66 


+ 0 .4 


- 4 . 9 + 31 . 9 


+ 48 . 3 


+ 48. 3 


+ 53 , 1 


* Provisional 


TABLE 15 - VARIATIONS IN INDEX NUMBERS OF WHOLESALE PRICES ( 1970 - 712100 ) 


Petcontage.Varlutions (Point to Point) 


Weights 


Major Groups /Groups 
Sub -Groups/Commodities 


End March End March End June Erd June 
1983 over 1984 ovor 1983 ovor 1984 ovar 
End Märch End March End Merch End March 
1982 1983 1983 

1984 
(Provi 
sionc1) 


- ALU 


2 


3 


4 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


All Commodities 
I, Primary Articlos 
· Food Articles 
12 ) Opre! Is 

i) Rice 

ii ) Whent 
b ) Pulsos 
c ) Fruits & Vouctı blos 
d ) Milk & Milk Products 
c) Other Food Articles 


1000. 00 

416 . 67 
297. 99 
107 .43 
51. 31 
34 . 17 
21. 79 
61. 32 
61 ,50 
16 .01 
11. 49 
31 . 73 
22. 46 
42 . 01 
12 . 47 
6 .02 
84 . 59 
10 . 39 
49. 12 
498 . 74 
72 41 


+ 6 . 4 
+ 8 . 0 
+ 12 . 0 
+ 16 , 4 
+ 18 . 0 
+ 17 .5 

- 3 . 2 
-1- 16 . 7 

+ 1 .0 
4-39, 9 
+ 50 . 3 
+ 5 . 2 
- - 0 . 1 
-67. 8 
- 11. 3 
-.- 13 . 3 

+ 9 . 0 
7- 18 . 7 
- 4 . 3 
-| 4 . 3 
-- 55 


+- 9 . 3 
+ 93 
+ 7 , 1 
- 5. 3 
- 0 . 7 
- 12 .4 
+ 28 . 0 

+ 2 . 5 
... 18. 1 
+ 36 .6 
+ 36 . 1 
+ 25 . 2 
+- 26 , 1 
•1 - 28 . 2 

+- 2 . 1 


- - 5 , 3 
+ 6 . 0 
+- 6 . 6 
-|- 1 ,6 
wt 8 .5 
- 11 . 5 

+ 7 , 8 
--- 14 . 5 

+ 4 . 9 
+ 20 . 2 
+ 18 . 7 

- - 8 . 5 
+ 10 . 0 
+ 14 .6 
+ 0 . 1 

- 


+ 4 . 3 
4. 5 . 0 
+- 5 . 6 
+ 0 . 8 
7- 3 . 1 
- 2 . 2 
+ 8 . 6 
+ 12 , 0 
-)- 0 . 8 
7- 1.37 
of - 3 , 9 
+ 7 .2 
+ 7 . 6 
+ 2 . 0 


Toa 


Fibres 
R : w Cotton 
Oilscods 
Minerals 

Petroleum crudeind 19tural gas 
II. Fuel, Power, Lightund Lubric :nts 

Coal 

Minoril oils 
III, Minuf :ctured Products 

Sug .ir , Khındsri & Gur 


+ 2 .6 


--- 0 . 1 


+ 6 . 6 
7- 25 . 2 
+ 0 . 5 

+ 9 . 7 
- -- 28 . 5 


+ 0 .4 
+ 5 . 6 
+ 29 . 


+ 0 . 1 
7 . 4 . 9 
+ 13 . 5 
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TARIX 


1 


? 


3 


4 


5 


La 


i) Sug . r 
ii) ( jur 
iii) Kh ils ri 
Ediblo nils 
Toxtilus 
P . per & Piper Products 
Coment 
Choinic ls & Civic | Products 
Irun , Stuul & Petru Alloys 


21 .91 
45 .58 

4 . 92 
37 . 16 
110 . 26 

8 . 51 
7 .03 
55 . 48 
34 . 73 


30: 
- 135 
+ 5 . 9 
+ 5 . 5 


+ 4 . 8 
+ 41. 1 

7- 8 4 
+ 16 , 00 

+ 8 . 6 
7- 11 . 2 
- - 9 , 
+ 4 , 1 
+ 5 . 1 


-- 5 . 1 
+ 34 . 9 
+ 19 3 
+ 7 , 6 
+ 0 . 7 
+- 6 . 7 
- - 03 


si 
+ 15 . 9 
-+- 17 . 3 

10 . 3 
to 1 . 8 
- - 6 . 0 
+ 0 . 7 

+ 1. 2 
+ 11 5 


4 . 9 . 4 
11. 0 
+ 2 . 0 


, 


+- 2 . 8 


+ 2 . 8 


- - - - 


- 


- - 


- - - 


TABLE 15 - COMPARATIVE TRENDS IN MOVEMENT 
OF WHOLESALE AND CONSUMER PRICE INDEX 
NUMBERS 

( u percentages) 


oil and cooking gas at varying rates with a view to com 
persating the ol companies for the loss incurred by them 
due to lovy of sules tax by certain Stales on inter - company 
stock trap : fez , Regarding manufactured products , mention 
may be made of the reduction in August 1993 by 10 per 
Cent in the consumer priccs of urca and di-ammonia phosphate 
lying with the Food Corporation of lodia . The price of levy 
cement was raised by Rs. 52 per tonne with effect from July 2 , 
1983 and consequently the f.or. price of ord nary portland 
slag cemezt wag Axed n Ps. 492 per tonne und portland 
pozdolana cement at Rs. 477 per toane sliowing an increase 
o [ 11. 8 per cent and 12 . 2 per cent , respectively . As a result, 
the retail market price of cement went up by Rs. 2 .60 per 
bag . 


Year 


On a point-to -point 

basis 


on an average to 
aycrage basis 


W .P.I. 


C .P.I. 


1 .7 .1. 


C .P .I. 


1979 - 80 
1980 -81 
1981-82 
1982-83 
1983- 84 


21 . 5 
16 . 7 
2 . 4 


12 . 4 
12 . 6 
8 . 8 
9 . 9 
11 . 2 


17. 1 
18 . 2 
9 . 3 


8 . 8 
11 . 4 
12 . 5 

7 . 8 
12 . 5 


6 . 4 
9 . 3 


2 ,5 


9 . 2 


112. In view of the steep rise in railway inward freight on 
various types of raw material consumed by tho stcel plants, 
upward revisions in excise rates following Cential budget and 
an ex !ra incidence of fuel costs due to the shortage of elcciri 
city supply , the Joint Plani. Committee announced in 
creases in thọ prices of a number of iron and steel items 
efl ective July 24 , 1983. The price of pig iron waz increusca 
ty Rs. 185 per tonne and that of railway items by Rs. 3 ,000 
per toone, In the case of steel items, the increases were in 
the range of 1. 1 per cent to 32 .7 per cent. Efective January 
8 , 193-4, the Union Government raised the coal prices by 25 
per cent to cover the substantial increases in input costs , 
incidence of depreciation and interest and the burden cast 
on the coal companies following the latest wage revision . 
The average pilhead prices of coul for Coal India Ltd . and 
Sirigereni Collerics were raised to Rs. 183 and Rs. 192 per 
tonne , respectively . Also the statutory prices of aluminium 
have been increased by over 16 per cent with cffect from 
May 9, 1984 . The cx - godown prices of some of the non 
ferrous metals were also revised at regular intervals taking 
into account the price trends in the internauonal market and 
heeping in view the overall requirements of the domestic 
econoniy . The Joint Plant Commitive revised the base price 
of pig iron and certain categories of steel by 15 per cent, on 
an average, for all despatches and deliveries made by plants 
and stock yards with cffect from Junc 22 , 1937 , 


Price Kise in the Sixth Plan Period upto 1983 - 84 

115 . During the four years of the Sixth Five Year Plan 
ogginging 1900 -81 the average annual increase in the index 
nuinber of wholesale prices on a point-to - point basis was 
8 .7 per cent. On an average- to -average basis, it worked out 
higher at 9 . 8 per cent. The increase in consumer price index 
on a point -to - point basis way 10 . 6 per cent and on an average 
10 - averagc basis 11 . 0 per cent. Even if the alrst year of the 
Sixth Five Year Plan , when both wholesale prices and con 
sumer price index numbeis registered sizeablo increase is 
left out, the average increase in the remaining three years 
works out to 6 . 0 per cent on a point- to - point busis and 7 .0 
per cent on an average -to -average Oss in the case of whole 
sale price index and 10 . 0 per cent and 10 . 9 per cunt , respec 
tively , in the casc of consumer price index 


ASSESSMENT AND PROSPECTS 
116 . The year 1983- 84 has been a good year when real 
national income is estimated to have recorded a r $ c of about 
8 . 5 per cent. The higher rate of growth was largely the 
result of a sharp rise in agricult : ral outpu , u industrial 
arowth , hesitant in pick - up , has been somewhat slow . The 
balance of payments position improved as indicated by the 
movemçnts in foreign exchange reserves; as a result, the 
Governinent of India decided voluntur:ly to terminate the 
EFF arrangement witil the International Monetary Fund 
without availing of the remaining balance of SDR 1 . 1 billion 
under that facility . 


Consumer Prico Index 


113 . The rise in the consumner price index during 1983 -84 
was 11.2 per cent as compared with a rise of 9 .8 per cent 
in 1982 -83. On an average basis, the increase was 12.6 per 
cent as against 7.8 per cent in 1982 -83. During 1983 - 84 
the consumer price index rosc steadily from 502 in March 
1983 to 561 in Noveubur 1983 . Thereafter , it moved within 
a narrow ratige and wag 558 in March 1984 . During the 
first quarter of the current financial year, the consumer price 
in iex moved up by 16 points front 558 in March to 574 in 
June 1984 or by 2 . 9 per cent. In the corresponding quarter 
of 1983 , there was a sharper increase of 6 .2 per cent. 


117 . True to the pattern exhibited in the last wo decades , 
foodgrains output altcr hovering around 130 - 133 million 
tonnes for 3 years took a sharp tuT upwards in 1983 -84 tu 
exceed 150 million tonnes. Prospects of a 1aiiy favourable 
monsoon lend support to the expectation of it now lecord 
u toodgrajas output in 1984 - 85 , taking it nearer to the 
target of 153. 6 million tonnes set in thc Sixto Flan . Look 
ing at the 13 years beginning 1970- 71 , 1oodgra os vutput rose 
from 108 ,4 million tunues in thc basc year to 150). 5 million 
tunnes in 1983 - 84 giving an annual compound growth rate 
uſ 2 .6 per cent. Ilowever , there are considerable differences 
in the growth rates among various crops . Whcni recone ! 
the highest increase with output rising from 23 .8 million 
topncs in 1970 -71 10 44 . 7 million tonnes in 1983 - 84 giving 
an annual compound growth rate of 5 .0 per cert. Over 
the same period , output of rice increase from 42. 2 million 
tonnes to 59 . 4 million tonnes giving an annual compound 
growth rate of 2 . 7 per cent. In th e Of coure quins, 
the annual compound propth rate bit , oly 0 . 8 per cent 
whereas in pulses it was still Tower at 0 .6 per cent. Thro 
have also been significant variations in growili rates between 
regions oven with respect in a single cror . The bulk of the 
increase in rice production in recent years has come from 


114 . For the third year in succession , the rise in the all 
India copsunr price index number for industrial workers 
( base ; 1960 = 100 ) ) was higher than the rise in the index 
number of wholesale prices, both on a point- to -point basis 
and on an average over average basis . This is clear from 
the data given in tho Table below : 
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cominercial borrowings of recent years would be another 
additional committed obligations to be met . However, in 
view of the prudent policy on commercial borrowing that 
hus been followed the rise in debt servicing from a relatively 
low level will be gradual. External aid inflow in real terms 
would deteriorate, perhaps sizeably , and the terms of aid 
niight harden. 

121. The above analysis suggests that the balance of pay 
ments may come under greater pressure and policies will 
have to be devised well in advance to take care of these 
pressures. The necd for improvement in export performance 
cannot be over - emphasised . Exports would have to grow in 
volume at a rate of around 8 per cent per ADDIT ) which 
implies that the dynamic items in the export basket would 
have to grow at around 15 per cent per annum , and mcagures 
would be required to be taken to support such a step - up 
in the growth rate . Industrial policy will have to be geared 
to improving the profitability of exports relative to produc 
ing for the home market and creating the potential for 
raising exportable supplics. Equally important is a general 
industrial environment which emphasizes improvemont in 
etficicncy Andreduction in unit costs. Greater attention 
necds to be paid to import substitution in areas other than 
oil, particularly in reepect of bulk items in the industrial 
sector and in respect of cdible oils in the agricultural sector. 
Howover, the policy towards imports must bear in mind the 
need to upgrade technology and in general to improve the 
cfficiency of our production system . 

122 . In the areas of currency and banking, some aspects 
of the recent trends may be highlighted . These are of a 
cature that requires suitable policy planning and action over 
a period of time. 


the non - traditional rice growing States like the Punjab , Uttar 
Pradesh and Haryana . It is also interesting to note that 
the yield per hectare of rice is the highest in the Punjab 
Around 3 , 144 kg. per hectare compared with 1, 859 kg . per 
hectare in Tamil Nadu , a traditionul rice growing State . 
Marked differences among States exist in the percentage of 
irriguted arca to gross gown area , per hectare consumption 
of fertilisers and percentage of area under high yielding 
varictics . Part of this is of course explained by the soil 
conditions and other climate features . However , wide varia 
tions in productivity among Statęs point to the scope that 
exists for lucreasing production cven with the currently known 
technology that is being practised in some parts of the 
country . A sustained growth in agricultural production and 
productivity is imperative against the back - ground of rising 
demographic pressures even to provide for a modest rise in 
the per capita availability of foodgrains. 

118 . Industrial growth in 1983- 84 at 5. 4 per ceat was 
1 .5 percentage points higher than the growth rate recorded 
in the previous year. With the expected improvod jerfor 
mance in the power sector and the impact of the record 
agricultual output of the previous year , industrial growth in 
1984 - 85 may turn out to be even higher than in 
1983- 84 . Neverthless , the average rate of industrial produc 
tion in recent years has fallen short of the target rate of 
8 - 10 per cent considered necessary to maintain a GDP growth 
rate of 5 per cent. Also , there have been considerable ſluc 
tuations in the year - to - year growth rates almost analogous 
to the agricultural performance. Of course , this is in part 
A reflection of the behaviour of agricultural output and 
also fluctuation in hydel power output both of which are 
affected by the vagaries of monsoon . The deceleration in 
the growth rate of industrial production has occurred against 
the background of a rise in the ratio of investment to 
national income. The ratio measured in current prices has 
risen from 18. 2 per cent in 1965 -66 to 24 . 1 per cent in 1982 
83. However , measured in constant prices , the increase in the 
ratio has not been that striking . This is so because 
the price deflator for fixed capital formation has 
risen faster than the GDP deflator. There is how 
ever unmistakable evidence that the iocremental carital 
output ratio , both in the aggregate and sectorally , 
has been rising . The consequence has been a high - cost and 
low productivity industrial system . If the demand base of 
the industrial goods has to expand , there has to be a lowering 
of the unit cost of production . This can happen only iſ 
there is a marked improvement in the efficiency of the use 
of capital. This demands not only a better utilisation of 
the existing capital assets but also greater attention to the 
selection of projects for investment with due regard to the 
Optimum size of plants and choice of appropriate technology. 

119. The balance of payments outlook in 1984 - 85 is 
reasonably satisfactory . The world environment for exports 
may be better than in the early 1980 s. Increase in domestic 
crude oil production is expected to b¢ large enough to 
prevent any increase in imports of oil . A stable position is 
expected in net invisables and not external aid inflow during 
the year , and the repayments of IMF drawings under the 
extended Arrangement will not begin uintill 1985- 86 . 

120. The second half of the decade , covering the period 
of the Sevçnth Plan , however , presents a picture of greater 
uncertainty. The world outlook over the medium , term 
still remains unsure despite encuuraging income growth in 
Rome industrialised countries during 1983 and early 1984 . 
This uncertainty overshadows the export prospects for India . 
Unlese oil exploration programme under way yields rich 
dividends in the near future, it will he unwise to expect a 
further benefit from import substitution in oil of the order 
secured during the latter half of the Sixth Plan. Import 
substilution in other known areas is slow to achieve and 
calls for sustained and vigorous efforts . Given the severe 
deht servicing burden faced by several developing countries 
and the pressures cxercised on them to meet these obligations 
on time there might be a keen competition among develop 
ing countries themselves for the available export markets 
leading to indverse inpact on terms of trade of India as also 
of this entire group of countries . In recent years , private 
remittances and non - Hesident external accounts denominated 
in riipets and foreign currencies provided a strong support to 
our balance of pavm nts . Similar support may not be cv 
rected under the changed conditions in the group of countries 
which contributed to such inflow of resources. On the other 
hand , renayments of horrowinpe from the IMF and then IMT? 
Trust Fund would nrogressively increase to reach the peak 
of about SDR 900 million in 1988 - 89 . Amortisation of 


123. A change in the composition of the total money stock 
usually occurs as an economy develops. This follows from 
increasing monetization , rise in income and the more effec 
tive role played by banks. In India , the proportion of 
currency to My which was as high as 50 per cent in the 
1960s , cano down to 40 per cent in 1970 - 71. With the mas 
sive expansion of banking in the 1970s and the aysociated 
spread of tho banking habit , the ratio recorded a sharp 
decline to 24 per cent in 1980 -81. Since then , however, 
there appears to be a slowing down of the shift from currency 
to bank deposits with the currency ralio stabilising at around 
23 per cent. In the recent period , there appears to be un 
opposite shift towards currency . The incremental ratio of 
currency to Ms in the financial year 1983-84, on an average 
basis , was 21. 5 as against 19 . 3 in 1982- 83 . This has pro 
bably been brought about by a combination of factors. The 
significantly high level of food procurement operations which 
injects cash in rural areas and the growth in priority sector 
lending of banks which places bapk credit in the hands of a 
section of the community whose banking habit is still at an 
infant stage are perhaps some of the factors underlying the 
phenonmenon . Apart from other implications, operationally , 
the trend is relevant for planning the provision of the quan 
( um of currency , with attention to a suitable denominational 
composition, 


124 . In regard to commercial broking, tilere are three 
issues to which attention may be drawn . In the first place In 
recent years a number of factors has bcen in operation which 
have had the effect of reducing the margin of profitability 
available to commercial banks . On the one hand , compe 
tition faced by banks in mobilising resources in increasing , 
with the energence of a series of rew wavings instruments 
combining the attraction of special tax benefits with a better 
return . With the continuing shift of public preference for 
long-term high cost deposits. the intercst cost of benk de 
posits has also been rising. On the other hand , the pre 
cmption of the resources of hanks for various special purposes 
has assumed sizeable proportions . While the compulsions 
of monetary rolicy have taken the average cash reserves 
maintained by banks to as high as around 12 per cent of 
banks demand and time liabilities , the growing need for 
mobilising resources for development has pughed lip the 
SI R to 36 per cent. There are further pre -omntions, arising 
out of policy prescriptions on the remaining loanable funds 
of banks. Credit for food procurement and distribution bag 
in rerent times accounted for between 8 and 10 ner cent of 
total credit . and fetches to banks in interest of only 12 . 5 
ner cent. Alihough hanka are civeo some refinance against 
fool crcdit, the quantum provided has to be regulated in 
accordance with overriding monetary considerations . The 
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allocation of a larger slice of credit to the priority sector 
has been a major thrust of banking policy since the pationali 
sation of banks. This shift accounts for 40 per cent of 
total credit , the greater part of which 19 extended at rela 
tively low rates of interest . Thus, only about 20 per cent of 
the resources raised by banks are available for lending at 
what may be termed commercial rates of interest. Apart 
from these factory , banks operating costs are also rising in 
fulfilling the various social objectives such as geographical 
dispersion and increased coverage of small accounts. Banks 
have been playing a prominent role in the development of 
the economy since nationalisation and they can continue tu 
play this role only if their viability as business units is safe 
guarded . Areas of concessional and preferred credit need 
to be monitored continuously to avoid iinposing a dispro 
portionately heavy burden on the banking system . 


price stability , attaining in 1984-85 a doceleration of the 
rate of growth of over all liquidity and reserve noney creation . 
In the light of the uncertainty associated with weather condi 
tions, llie fiscal outlook and the balance of payments out 
outcome, there can be no relaxation on credit discipline. Al 
the same time since the rate of growth of industrial produc 
tion is expected to show an improvement, credit policy has 
to ensure that working capital requirements fo supporting 
the expected industrial growth would have to be provided for 
adequately . 


129 . Credit in the system plays a dual rolc . Properly 
channeled , it can help to accelerate production . But at the 
same time, it adds to the demand pressure , through the effect 
it has on moncy supply . That is why the rate of growth 
in money and credit should bear an appropriate relationship 
to the growth rate in output when reasonable price stability 
is also an objoctive to be achieved , 


125 . The second issue in respect of commercial banking 
relates to the overseas operations of banks. Over the past 
decade, these operations have cxpanded in both volume and 
range , with the number of bapks involved also rising. The 
Ovcrscos network of Indian banks compriso 141 branches , 
5 subsidiaries and 11 representative offices . By and large , 
foreign operations have proved profitable ; in the case of 
some individual banks they account for a significant portion 
of the profits . Those operations are conducted in highly 
competitive and volatile conditions and the risk involved in 
ofton very high . It is, therefore , necessary that attention 
is paid to devising appropriate measures of control and re 
gulation of these operations and implemonting them ansi 
duously . There is also the necd for proper conntry assess 
ment and introduction of appropriate management infor 
mation systeins, to avoid or reduce , wherever necessary , un 
duly large risk concentration on countrics and / or borrower 
groups. 


PART 11 - BANKING AND OTHER DEVELOPMENTS 

130 . The major monetary and credit developments during 
the year were covered in the earlier part. This part of the 
Report deals with the other important developments in the 
various arcas of tho Reserve Bank s work . The balance 
sheet and accounts of the Bank for the year 1983-84 ( July 
Sune ) are presented at the end . 


COMMERCIAL 


DEVELOPMENTS RELATING TO 

BANKING 
Branch Expansion Policy and Progress 


126 . The third issuç relates to the quality of bank credit 
to industry and agriculture . The outstanding bank credit to 
sick units in the industrial sector stood at Rs. 2 ,585 crores 
or 7 .4 percentage of totul bank credit at the end of Decem 
ber 1982 . In regard to lending to agriculture , a matter of 
concern has been the poor recovery position . The ratio of 
recovery to demand in respect of direct agricultural advances 
granted by public sector banks as at the end of June 1983 
was only 53.3 per cent. Such locking up of funds, be it in 
industrial units or in agriculture , affects the capacity of banks 
to recycle funds in a profitable manner . An improvement 
in the quality of the loan portfolio of banks is imperative. 
A more careful appraisal of loan requests and a continuous 
monitoring of the use of loans is called for, 


131 . In pursuanco of the Bank s policy of inzproving bank 
ing faciliticy in rural and semi urban areas and reducing 
intor -regional disparities in the spread of such facilities State 
governments had been asked to identify unbanked centies in 
rural areas where new bank offices could be located . Based on 
their recommendations , the branch expansion programme 
in respect of all the States and 6 Union territories was fina 
lised . From April 1982 , when the htanch licensing policy 
for the three - year period ending March 1985 came into 
operation , until mid -July 1984 , 9 , 610 centres were allotted 
to hanks for opening new bank oihces in rural and semi 
urban areas . Besides , banks were holding authorisalions for 
Opening offices at 6 , 160 centres in these areas . 


127. Monetary developments in the past year were marked 
by a substantial build -up of liquidity in the systcm . Reserve 
money rose by 24 .7 per cent as against 12 , 9 per cent in the 
previous year. In absolute amount the increase in 1983-84 
in reserve money was Rs. 5,712 crores as against Rs. 2 ,647 
crores in the previous year . Reflecting the effectiveness of 
the various policy measures that were adopted , growth rate 
in M . at 17 . 4 per cent was only a shade higher than the growth 
rate of 16 .7 per cent in the previous year. The pace of 
monetary growth during 1983- 84 would have been significantly 
larger but for the several anticipatory measures that were 
undertaken . It is however true that monetary growth and 
deposit growth turned out to be much higher than what was 
originally expected . Forecasts of deposit growth are made on 
the basis of certain variables such as likely growth in real 
income, the budgetary position and the balance of payments 
expectations. Real income growih in 1983 - 84 at 8 . 5 per cent 
way almost 2 per cent higher than what was expected at the 
beginning of the year . Also the external payment position 
proved to be significantly different from what was originally 
envisaged . The decline in net foreign exchange 2sects was 
far less than what was initially anticipated . Frcquent chan 
ges in credit policy measures during the year became neces 
sary because of the sharp changes in the basic economy 
factors . In fact, the strength of monetary and credit policy 
lies in its ability to react expeditiously to short- term cove 
lopments , 


132 . During the period July 1983 to March 1984 , commer 
cial banks opened 2 , 504 offices taking the total numler of 
bank offices to 44, 583 at the end of March 1984 . Of these , 
317 were opened by the State Bank of India and its associate 
banka , 699 by the 20 nationalised banks, 122 by privato 
sector banks and 1 , 366 by regional rural bonks ( RRBs ) . 
Also , 2 , 129 of 85. 0 per cent of these 2 , 504 offices were opened 
in unbanked centres. The average population per bank office 
which was as high as 65 ,000 in June 1969 and was 16 ,250 
at the end of Juinc 1983 come down to 15 , 300 by the end of 
March 1984 . The proportion of bank offices in rural areas 
to the total, which was 53 . 9 per cent at the end of June 
1983 , increased to 55 .6 per cent by the end of March 1984; 
in June 1969 , the percentage was 22. 1 . 


133. During the year, there was further pylonress in the 
expansion of Indian banks abroad . State Bank of India 
opened a branch in Antwerp ( Bulgium ) in July ! 983 . Punjab 
National Bank opened a branch at Birmingham ( U .K . ) in 
October 1983 and Canara Bank opened its first foreign branch 
in London ( U . K . ) in December 1983. State Bank at India 
opened a representative ollicc in Milan ( Italy ) and closed 
its office in Beirut ( Lebanon ) . The total number of branches 
ond representative offices of 13 Indian commercial banks in 
25 countries stood at 141 and 11 . respectively , at the end 
of June 1984 as against 138 and 11 at the end of June 
1983. One of the nationalised tanks viz ., Canara Bank , 
was permitted to set in a deposit taking company jointly 
with two other nationalised banks, Syndicate Bank and 
Central Bank of India , Some of the India hanks have also 
entered into management services contracts with private 
exclinge houses in the Gull repic . As at the end of June 


128 . In view of the record incrçasc in production achieved 
in 1983 -84 , the overall growth rate of the cconomy in 
1984 -85 would be lower than in the previous year. It is , 
therefore , essential that monetary policy must aim , 117 the 
interest of orderly economic minngenicnt and reasonable 
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1984 . Indian banks had entered into such contracts with 
eleven exchange companies in the Middle East as against 
five exchange companics existing at the end of June 1983. 


134 . During the year , a foreign bunk viz . Grindlays Bank , 
plc . opened a branch in Amritsar. Also two foreign banks 
opened representative oflices in October 1983— Lloyd s Bank 
International Ltd . ( U . K . ) in New Delhi and Irving Trust 
Co . ( U . S . A . ) in Boinbay. Bank Nova Scotia upgraded its 
representative oflice in Bombily into a branch in May 1984. 
Wells Fargo Bank ( U . S . A . ) closed its representative office in 
Bombay in September 1983 , Thus, at the end of Juno 1984, 
the nuunler of branches and representative offices of foreign 
banks in India stood at 133 and 14 respectively . 


135 . The system of reporting of Overseas operations of 
Indien banks was rcvamped during the yons with the objec 
tive of inore eilective monitoring and supervision . According 
to the revised system , ench foreign branch will he a report 
ing unit . The emphasis of the new system is on obtaining 
more fecd -back on risk assets , problem loans and country / 
currency and borrower -wisc exposure of banks . 


Regional Rural Banks 


136 . During the year ending June 1984 , 20 new RRBs 
were established taking the total nun ber of RRH : 10 162 
covering 286 districts . The sixth Five - Year Plan target of 
covering 270 districts by March 1985 has thus been more 
then furtled and the target of 170 RRBs set for Murch 1985 
stems well within reach . The deposits and advances of 152 
reporting RRBs at the end of June 1984 stood at Rs. 722 
crores anıl Rs. 838 crores , respectively . 


Banks Assistant under Special Schemes 

137 . Trends in the sectoral distribution of credit have 
already been discussed in Part I. The progress achieved by 
banks in rendering financial assistance to the priority sectors 
08 well as under some special schemes such as the new 
20 -Point Programme, the scheme for providing self- employ 
ment to the educated unemployed youth , the Integrated Rural 
Development Programme and the Duterential Rates of Interest 
scheme is discussed below . 


to comercial banks rogarding their role in the implementa 
tion of the scheme for providing self- employment to the 
educaļed unemployed youth formulated by the Union Govern 
incnt in consultation with the Reserve Bank . The objective 
of the schene is to encourage the educatel unemployed 
youth , who are at least matriculates and are within the 
age group of 18 to 35 years , to undertake self- employment 
ventures in industry services and business . A composite 
loan not exceeding Rs. 25 ,000 iy admissible to an eligible 
entrepreneur. The rejiod of repayment of the loan is 
3 to 7 years, with a muratorium of 6 to 18 months. Interest 
would be 10 per cent on loan in backward areas and 12 per 
cent on louns in other areas . The beneficiaries are cligible 
for capital subsidy from the Government, calculated at 25 
per cent of the total amount of the loan . The Acheme 
which aims at providing self-employment to 2 . 50 lakh edu 
cated unemployed youth by August 15 , 1984 covers all 
areas of the country except cities with a population of moro 
than one million as per the 1981 CEAU Tbe overall quan 
tory of funds to be provided by the banking system has been 
placed at around Rs. 325 crores. Figures available upto 
the end of March 1984 show that banka had covered 2 ,40 
lakh beneficiaries and sanctioned crodit to the extent of 
Rs. 397 crores, of which Rs , 149 crores was afrendy disbursed 
Banks and IRDP 

141. Under the Integrated Rurul Development Programmo 
( IRDP ) in operation in all blocks in the country , which 
air at improving the lot of the poorest of the poor with 
the help of Government subsidy and institutional finance , 
36 .9 lakh beneficiaries were assisted during the fiscal year 
1983- 84 and term credit of Rs. 773 . 5 crores was extended 
by banks ( including RRBS and co - operative banke ) as 
against 34.6 lakh beneficiarics assisted and term credit of 
Rs. 714 . 0 crores provided during 1982 -83. The Bank issued 
cortaio guidelines to the financing instiutions with a view to 
smoothening the implementation of the programme. Thenc 
included the stipulation that banks should ( a ) issue loan 
pass books to the IRDP beneficiaries to make them aware 
of the exact amount of loan taken , amount outstanding, 
period of repayment ctc ., (b ) strictly comply with the guide 
Lines relating to additional security for small loans, anpoint 
nent of staff with the necessary aptitude , skill and expertise , 
finalisation of repayment schedulo in a renlistic manner etc ., 
and ( c ) Aix repayment period taking into account factors 
Auch as the repayment capacity , life of anset etc . 
DRI Scheme 

142 . Public sector badkg made further progress in credit 
disbursal under the Differential Rate of Interest (DRI ) 
scheme. The latest data available which are for the year 
ended December 1982 , show that the number of loan accounts 
vinder the scheme rose by 4 . 19 lakhs to 33. 44 Jakhs and that 
the amount of loans outstanding rose by Rs. 54 crores to 
Rs. 311. 50 crorea . The average amount of loan net account 
increased from Rs. 880 to Rs. 932 . Public sector bank s 
advances under the scheme at the end of December 1982 
formed about 1-2 per cent of their total advances as at tho 
end of December 1981 . The coverage of scheduled castes / 
trihes under the DRI schetne also improved with the number 
of borrowul accounts rising from 1376 lakhs at the end 
or December 1981 to 16 . 36 lakhs by the end of December 
1982. The amount of loans outstanding increased from 
Rs. 123 crores to Rs. 154 crores during the same period , 
constituting 49 . 6 per cent of total DRI advances against the 
target of 40 per cent. 

143. An evaluation study of DRI scheme on a qualitative 
basis was conducted by the National Institute of Bank 
Management (NIBM ), and a report was submitted in Decem 
her 1982 . Following this a task force was set up in April 
1983 tn cxamine and make recommendations , among others , 
on the various provisions of the DRI scbeme and the 
modifications, if any , considered necessary , the recovery er 
perience of banks in respect of loans under the scheme and 
incaslired to improve the recycling of funds . The report 
was finalised by the task force in May 1984 . 


Priority Sector Lending 


138 . Reference was made in just year s Report to the 
various sub targets sel for banks in respect of direct lend 
ing to agriculture and other weaker sections of society under 
their priority sector lending programme. Duta availablo 
in respect of 28 public sector banks for the fiscal year 
1983-84 show that the progress in fulfilling these targets was 
quite gatisfactory . As against the overall target of 40 per 
cent of net bank credit ect for priority vector advances to 
be reached by March 1985 , public sector banks had achieved 
i ratio of 39. 4 per cent by the end of March 1984 with out 
standing credit to priority sectors amounting to Rs. 14 ,482 
crores . Direct advances to agriculture outstanding at the 
end of March 1984 at Rs. 4 , 847 crores constituted 13.2 per 
cent of total bank credit as against the target of 15 per 
cont set for March 1985 and advances to weaker sections 
of socicty at Rs. 3 . 080 crorce worked out to 8. 4 per cent 
us against the target of 10 per cent to be achicvod by March 
1985. 


The New 20 -Point Programme 

139. According to provisional data in respect of 28 public 
sector banks, financial assistance to the beneficiaries under " 
the new 20 - Point Programme as at the end of Deceobar 

1983 has covered 85.9 lakh accounts and amounted to 
Rs. 3, 908 crorcs. Also an indicated in Part I , the interest 
sites on loans to certain categories of horrowers were lowered 
in October 1983 to provide a purposeful thrust to the ob 
jectives set out in the new 20 -Point Programme and to 
strengthen the redistributive effect of credit policy . 
Scheme for providing Self-employment to the Educated 
Uncoployed Youth 

140 . In September 1983, the Bank issued detailed guidelines 


Lend Bank Scheme 

144. The recommendotions of the Working Group to Re 
view the Working of the Lead Baok Scheme which had 
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of the existing working capital ( wther than packing credit ) 
limits or 25 per cent of the existing packing credit limits , 
subject to an overall ceiling of Rs. 75 lakhg as against the 
earlier ceiling of Rs. 50 lakbs. Letters of credit facilitics 
covering capital as well as non - capital goods have been 
excmpted from the requirement of Reserve Bank s pricr 
authorisation . 


148 . This tiberalisation in thc CAS procedure , it was 
claimed , was subject to the banks adopting certain changes 
in their organisational set- up such as concentrating the CAS 
accounts at selected specialised branch offices in metropolian 

centres, rationalising the number of levels at each decision 
· making tier , submission of comprehensive note on the pro 
posals to the bank s management, paying special attention 
to staffing and job training and devolving proper information 
system from borrowers to banks A8 also from banks to Re 
SCTVC Bank , 


submitted its report in December 1982 were accepted by 
the Bank with a few modificationg and nccessary instructions 
were issued to State governments and comesercial banks. 
District Credit Plans for 1983 -85 and Annual Action Plans 
for 1983 were prepared and launched in all the districts 
except a few in the norh - eastein region , Annual Action 
Plans for 1983- 84 were also finalised for most of the districts . 
Credit Facilities to SC :/STS 

145. In the context of the discussions held in the meeting 
of the Parliamentary Committee on the welfare of scheduled 
castes /scheduled tribcs ( SC / ST ) early in 1983, it was 
considered necessary that all commercial banks should assesa , 
at periodical intervals, the implementation by their branches , 
of the guidelines in this regard issued by the Reserve Bank 
from time to time. Bunks were therefore advised in August 
1983 that ; 

(i ) a special celf should be set up at the head office 

for monitoring the fiow of credit to SC /ST bene 
ficjaries . The cell should collect the relevant in 
formation / data from the branches, consolidate them 
and submit the requisite returns to the Reserve 

Bank and the Government ; 
(ii ) the board of directors of banks should review , on a 

quarterly basis , the measures taken to enhance the 

flow of credit to SC /ST borrowers; and 
( iii) the board should also consider the progress made 

in lending to these communities directly or through 
the Statc level SC /ST corporation , for various pur 
poses based , among others, on field visits of senior 
officers from head office /controlling offices , In 
January 1984, all commercial banke were advised 
that if the applications in respect of SC /ST were 
to be rejected (under IRDP as also other pro 
grammes) , it should not be done at the branch 
level but at the next higher level. A cell has 
been set up in the Rural Planning and Credit 
Department of the Rescrve Bank for monitoring the 

credit flow exclusively to SC /STO. 
Credit Authorisation Scheme 

146 . Mention was made in Part I about the Bank s deci 
sion to raise the out- off point for working capital limits for 
excmption from Bank s prior authorisation from Rs. 3 crores 
to Rs. 4 crores and that for individual term loans (exceeding 
3 years ) for private sector parties not covered by CAS from 
Rs. 50 lakhs to Rs. 1 crore . Following the raising of the 
cut- off point, the number of parties covered under the CAS 
declined to 764 ( inclusive of 180 public sector undertakings ) 
by the end of June 1984, from 897 Ag at the end of Joine 
1983 (inclusive of 188 public sector undertakings ). The 
total limits in force in respect of partics covered under the 
scheme increased from Rs, 17, 051 crorcs at the end of June 
1983 to Rs. 17, 986 CTOTES by the end of June 1984 . The 
share of public sector undertakings as at the end of Juno 
1984 was Rs. 11 , 186 crores as against Rs. 10 ,380 crores 
at the end of Juno 1983. 


IDBI Billo Rediscounting Scheme 

149 . IDBI has raised the annual purchaser-wise limit 
under its Billo Rediscounting Scheme from Rs. 150 lakhs to 
Rs. 300 lakhs. Consequently banks were advised in June 
1984 that they can issuc defeited payment guarantees 
(DPGS) / acceptances on behalf of buyers under the schemo 
upto the enhanced limit and sanction of such DPGs/ accep 
tance limits under the scheme and also those outside the 
scheme but inconformity with the terms and conditions of 
IDBI s scheme, will not requirc RBI s prior authorisation 
under CAS. It was also clarified that if IDBI fixes higher 
purchaser -wise limits, as in the case of some public sector 
undertakings under its scheme, sanction of such facilities 
upto that limit will not require piior authorination of RBI. 
Sick Industrial Undertakings 


150 . Data on sick industrial undertakings are available 
upto the end of June 1983 . As on that date , there wero 
463 large sick industrial units cach enjoying credit limit of 
Rs. 1 crore and above from the banking system and tho 
Aggregate bank credit outstanding against these units was 
Rs. 1, 913 crores as compared to 435 units with an outstanding 
amount of Rs. 1 ,729 crores at the end of June 1982. Viability 
studies in respect of 409 of the 463 identified units wero 
completed and of these , 345 units were considered as poten 
tially viable and 248 units among them were placed under 
nursing programme. 


Assistance to Financial Institutions 

151. The Reserve Bank provides long term loans a9 also 
medium and short term credit facilities to the leading finan 
cial institutions . Long term loans sanctioned to the Industrial 
Development Bank of India ( IDBI) during 1983-84 from 
the National Industrial Credit ( Long -Term Operations) (NIC 
(LTO ) ) Fund amounted to Rs, 260 crorcs , as compared with 
Rs. 245 crores during 1982 - 83 , The IDBI utilised the entire 
limit . The amount borrowed by IDBI from the NIC (LTO ) 
Fund and remaining outstanding 93 on June 30 , 1984 aggre 
gated Rs. 2 , 085 crores . 


ink acceommitee 
the freedures 

workireamlinedide 
under the 


132 . Long term loans sanctioned to the Export- Import 
Bank of India ( Exim Bank ) during 1983 -84 from the 
NIC (LTO ) Fund amounted to Rs. 55 crores as compared 
to Rs. 45 crores in 1982 -83. The Exim Bank utilised the 
entire limit. The amount borrowed by the Exim Bank 
and remaining outstanding as on June 30 , 1984 was R . , 125 
crores . 


147 . During the year , the Bank accepted with some modi 
fications the recommendations of the committee appointed by 
the Reserve Bank to review the working of the CAS and 
conveyed to banks a set of new streamlined procedures 
ained at ensuring more speedy release of funds under the 
CAS . These came into force on April 1 , 1984 . Subject 
to fulflment to certain requirements relating to maintenance 
of adequate discipline in the use of bank credit , banks can 
put on the past track proposals for sanction of working 
capital limits falling within the purview of the CAS and 
release funds at their discretion , upto 75 per cent of the 
proposed additional limits in the case of predominantly er 
port oriented manufacturing units and upto 50 per cent of 
the proposed additiona ] limits in all other cascs without 
waiting for the prior authorisation of the Reserve Rank . 
If, after the normal process of scrutiny in the Reserve Bank , 
it is found that the credit limits sanctioned hy a bank are 
not need based or are excessive, the bank would be advised 
to take corrective action . Banks my grant ad hoc limits 
for periods of upto thrte months to the extent of 10 per cent 


153 . Short term limits of Rs . 125 croreg sanctioned to 
tho IDBI during 1982 -83 were extended up to September 
30 , 1983 . Out of these limits, the IDBI availed of loang 
amounting to Rs. 6 .8 crores during 1983-84. The JDBI 
was also sanctioned short terni credit limits of Rs. 200 
crores for 1983 -84 ( July - June ) against the security of bills 
rediscounted by it. These limits were sanctioned to enable 
the IDBI to tide over temporary resource constrains (Rs. 50 
crores ) as also for meoting tho mismatch ( Rs. 150 CROTCA ) 
between the funds placed at its disposal by jovestment 
institutions like the Life Insurance Comoration, the General 
Insurance Corporation and its subsidiaries for enhancing 
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buffer stock should first be used by the banks to rectity 
the irregularities in the cash credit account of the sugar milo 
and thereafter for meeting cane dlies . 


Assistenco to the State Electricity Boards and tho State 
Road Transport Corporations through the IDBI s Blilg Redis 
counting Scheme and its actual disbursements to the two 
organisations . The IDBI did not avail of the limit of 
Rs. 50 crores ; however , the entire limit of Rs. 150 crores 
availed of by the IDBI for meeting the mismatch was 
outstanding as on June 30 , 1984. The short- term borrow 
ing limit of Rs. 3 crores sanctioned to the Industrial Finance 
Corporation of India was renewed by the Bank for Á 
further period of one year ending December 1984; this 
limit has since been enhanced to Rs. 10 crores . There 
were no outstanding against this limit at the end of June 
1984. Credit limit of Rs, 10 crores, sanctioned to the 
Industrial Credit and Investment Corporation of India 
Ltd . in August 1983 is due to expire in October 1984. 
The Corporation avajled of the limit on several occasions 
for very short periods . At the end of June 1984 , an 
amount of Rs. 9 crores was outstanding against this limit . 

154 . The Bank sanctioned fresh borrowing limits argre 
gating Rs. 36 crorc8 to 10 Ştate Financial Corporations 
( SFCs ) during the period Julý ! , 1983 to June 30 , 1984 
against their ad hoc bonds and also extended the period 
of borrowing limits amounting to Rs. 16 . 8 crores in res 
pect of 6 $ FCs. The outstanding in respect of All SFO 
amounted to Rs, 4 . 5 crores at the end of June 1984 . 


159 . The Government of India discontinued in March 
1983 the practice of declaring a monthly tariff value for 
free sale sugar . Consequently , the Reserve Bank advised 
scheduled commercial banks on August 5 , 1983 to valuc 
sugar stocka charged to them as security at cost or market 
price whichever was lower. For this purpose , levy stock 
were to be valued at levy price and free sale stocks, includ 
ing buffer component wore to be valued at market price , 
and also the total of levy and free sale stocks including 
buffer component were to be valued uniformly at cost price . 
The lower of the two valuations, less anpropriate margins 
wag to be taken for determining the drawing power, 


161 . Effective from January 30 , 1984, there was a further 
modification in the method of valuation of levy and freo 
sale sugar charged to the banks as security for advances 
against sugar stocks. Under the new method , stocks of 
levy sugar are to be valued at the levy price fixed by the 
Government of India and stockg of free sale gugar (including 
buffer stocks ) at the average price realised in the rrece ing 
three months (moving average ) or the current market price , 
whichever is lower. The prices on this purpoq would he 
exclusive of excise duty . The banks have also been advind 
to observe due care in arriving at the drawing power on the 
non - released free sale eugar stocks, since the market price 
of free salo sugar would fluctuate from time to time. 


155 . The National Bank for Agriculture and Rural Devo 
lopment was sanctioned a credit limit of Rs, 1, 300 crores 
for 1983- 84 to enable it to provide short-term loans and 
advances by way of refinance to State cooperative banka 
dod RRBs. The interest charged for this accommodatiou is 
4 . 75 per cent below the Bunk rate . The maximum level 
of outstanding reached against this crcdit linuit was Rs. 1 ,218 
crorce on March 31, 1984. The Reserve Bank contributed 
from out of its profits for the year 1982 -83, Rs. 225 crores 
to the National Rural Credit ( Long Term Operations ) Fund 
and Rs. 75 crores to the National Rural Credit (Stabilisation ) 
Fund . 


Selective Credit Control 

161. The selective credit control measures in respect of 
advances against xenstitive commoditios continued to ope 
sate during the year ; a few additions were made to the 
exempted categories of advaning, 


Advances to Sugar Industry 

156 . Schedulcd commercial banks were not required to 
obtain prior authorisation from the Reserve Bank whilc 
releasıng clean loans for off -season expenses not exceeaing 
Rs. 25 lakhs per unit to sugar mills facing cash deficits. On 
July 14 , 1983 , however , the Reserve Bank advişcd the banks 
that such clean loans for off- season expenses for the cosu 
ing 1983 -84 season should not necessarily be permitted as 
A general policy . Individual cases were , howcver, to be 
dealt with on merits and banks ought to obtain the Reservo 
Bank s prior authorisation before the release of any clcan 
loan . 

: 57 . Scheduled commercial banks were advised In Novem 
ber , 1983 that subject to the estimates of sugar production 
of individual sugar mills , banks could sanction for the 
1983-84 season nced -based credit limits up to 110 per cent 
of the maximum amount availed of during the 1982- 83 season 

( excluding temporary excess Irawings ) without nbtaining 
the Reserve Bank s prior authorisation . The actual draw 
Ings in the borrowal accounts were to be regulated on the 
basis of the deficit discloscd in the monthly cash budgets 
of mills . While suitable sub - limits could be fixed with in 
the uverall drawing limit and allowed as cash credit against 
stocks of sugar pledged hypothecáted , bills purchased and 
discounted , etc ., the banks should not allow any other 
credit facilities outside the overall limit whether on clean 
basis or secured by assets such as spares , other raw materials, 
plant and machinery , etc . The sanction for additional credit 
limits beyond that indicated above to inclividual sugar mills 
covered by the Credit Authorisation Scheme would require 
the prior authorisation of the Reserve Bank . 

158 . Reference wag made in last year s Report to the 
creation of a buffer stock of 5 lakhs tonnes of sugar. Follow 
ing the Government s decision to add a further 5 lakhs tonnes 
of free salo sugar to the cxistiny tuffer socks to make a 
total of 10 lakhs tonnes , the Reserve Bank advised all sche 
duled commercial banks on November 15, 1983 that the 
amount released as a result of providing 100 per cent draw 
ings against stocks of free sale sugar added to the existing 
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162. The banke were advised on July 4 , 1983 to treat 
warehouse receipts issued by warehouses constructed by 
Agricultural Produce Market Committees set up by tho 
State Governments under the Regulated Market Yards Act 
on par with those issued by the watehouses of Central Stato 
Warehousing Corporations provided that be warehouses were 
con fructed scientifically and were manned by trained staff . 
Further the concession in margin and interest rate that 
were allnwed in resnect of small advances upto Rs. 5, 000 
against warehouse receipts of rural godowns covering com 
moditics for which support prices had been announced and 
in respect of which procurement arrangements by Central 
State Government agencies existed , were also extended to 
similar advances up to Rs. 5 ,000 against warohouse receipts 
issued by rural warehounce of Central State Warehousing 
Corporations as well as Agricuitural Prodrice Market Com 
mittees . These concessions were to be confined only to ono 
advance per borrower in respect of stocks held in one rural 
godown and the bạnks were so required to ensure that 
the quantity of produce brought by the small farmer for 
storage was consistent with the size of his land holdings (viz. 
five acres or fess ) . 

163. Direct advances by banks up to Rs. 2 ,500 per far 
mer or the amount of crop loan outstanding whichever was 
lower , and advance to primary co -operative socletics for 
extending credit to their cultivator- members against security 
of foodgrains which represent 3n extension of advances 
granted earlier against the standing cron for a period of 
three months from the date of harvesting , were completely 
cicmpt from the purview of selective credit control. The 
credit limit for such exemption was raised with effect from 
July 4 , 1983 to Rs. 5 ,000 per furmer or the amount of the 
crop loan outstanding whichever was lower. 
Exeniption of Advances to Beneficiaries under Special Sch :mo 

164, With a view to enabling the IRDP beneficiaries to 
avail of the concessionat facilities providd under the TRDP 
scheme. the Reserve Bank advised scheduled commercial 
banks in February 1984 that advances against conmrdities 
covered bv th - eclective credit control sanctioned to JRDP 
beneficiaries would be completely exempt from the purview 
of selective credit control, In May 1984 , banks were 
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advised about somo more categories of advances which would 
also be completely exempt from the purvicw of selecilve 
credit control. These are : ( 1 ) advances to beneficiaries 
under the schers of providing self -employment to educat: d 
unemployed youth in their endeavour to take up process 
ing /manufacturing and / or trading activities in comodities 
covered by selective credit control; ( 2 ) advances ūgainst {uch 
commodities to borrowers satisfying all the conditions injer 
the DRI scheme; and ( 3 ) small advances upt oan aggregate 
limit of Rs. 5 , 000 per borrower , subject to the condition 
that a borrower should deal with only one bunk . 


January 12 , 1984 . The more important of the amcndulcsis 
to the two Acls are summarised below : 

171. The amendment to the Reserve Bank of India Act 
feeks to cpable Central Government to approve the form of 
sevurities that may be held by the Rescive Hank as sects 
of its lyslie Department without having to jornally fotify 
the securities that may be o ted . It also seeks to it sure 
that loups from National Co -operatie Development Corroſa 
tion to Stare co - operative banks and loans from sponsored 
banks to RRBs are not vealed as l abilities for the purpose 
of calculation of cash reserve ratio . 


165. With a view to exercising control over the canction 
of cerdit limits by SCBs and CCBs in respect of sensitive 
commodities subject to scicctive credit control, NABARD 
(which now administers the CAS to these institutions) was 
advised to obtain prior approval from the Rescrve Bank 
in respect of proposals covering such commodities involving 
amounts exceeding Rs. 5 crores . 


Inspection of Banks 

, 166 . During the year , the gocond round of annual appraisal 
Inspection of public sector banks was completed and the 
third and fourth rounds were in progress. Annual appraisa) 
on 16 public scctor banks was taken up /completed and nine 
public sector banks were inspected for both annual ap 
praisal and financial assessment. Financial ipspection of 
e gbt foreign banks, nineteen private sector scheduled banks 
and three non - scheduled banks were taken up / completed . 
Inspections of ten overseas offices of Indian banks in Bahrain , 
Oman and U . A . E . were also completed during the period. 


167. Tho Report of the Working Group to review the 
existing systems of Inspection of commercial banks , RRB 
and urban co -operative banks wyg submitted to the Bank on 
October 22 , 1983. The recommendations are intended for 
the internal guidance of the Reserve Bank and NABARD 
in the matter of inspections oi these banks. 


Frauds in Banks 

168. A reference was made in the last year s Roport about 
the Bank s concern with the growing number of complints 
and increasing incidence of frauds banks and about 
the derailed guidelincs issued to banks in this regard . 
The Special Investigation Cell set up in the Bank in May 
1983 , for conducting investigation into serious cases of 
frauds, major complaints and scrutinies of identified fraud 
propc areas completed investigations in respect of 12 mu, or 
frauds and four complaints . The findings were conmunicated 
to the banks for corrective action and examination of the 
caşcy from the staff angle . The outcome of the scrutinjez has 
been brought to the notice of the Government also wherever 
necessary . Based on the findings , circulars have been issued 
to banks suggesting safeguards that may be ohserved by them 
so as to prevent recurrence of such irregularities. 
Clearance of Choques 

169 . Following the acceptance of the recommendations of 
the Working Group sat up by Reserve Bank to consider the 
modalities of introducing national clearing of outstation 
cheques and the feasibility of introducing Magnetic Ink 
Charicter Recognition (MICR ) /Optical Character Recognition 
(OCR ) technology for mechanised cheque processing by tanks 
in the country , a National Clearing Cell was set up in the 
Bank in November 1983 to look after the implementution of 
the Group s recommendations. The Group has recommended 
the introduction of MICR technology for mechanised cheque 
processing, initially in the four metropolitan cities of Bombay, 
Delhi, Calcutta and Madras to be extended to cther State 
capitals and important centres in phases, The National CIEAT 
ing Cell is drawing up standard specifications for cheque paper 
chequc layout and MICR ( ride line structure with the assis 
tance of a Technical Committec formed for the purpose . 


172. The concept of average daily balance , as adicnded , 
will be linked to balances held at the close of busines ! on 
each day of a fortnight instead of a week and scheduled 
banks will be required to file fortnightly returns on cach 
ulternate Friday in a month instcad of on each Friday of the 
month as hitherto , This would give longer time 10 hanks 
to visualise their liabilities and arrange for proper main 
tenance of cash regerves. The Bunk would notify the date 
from which this amendment would come into effect. , 

173 . The definition of the term " deposit " is widened to us 
to include any re - eipt of money by way of derosit or loan 
or in any other form , but specifically excluding certain tyres 
of deposits mentioned therein SC as to enable individuals 
and unincorporated associations and firma to ohtain funda 
or advances for their legitimate business . Earlier , there were 
no restrictions on acceptance of derovits hy individualz, firms 
or i ncornoratel ocgociations of individuals . In the larger 
Interost of the public , and more parti ularly the vast multi 
tude of small and uniformed denositore , it vag felt noecary 
to put a curb on the vapacity of such unin ornurateci lodics, 
etc . to accept deposits from thn rublis . Accordingly , the new 
provisions stipulate that no individual of firm or a uninn 
corporated asociation of individuals shall . at any time have 
deposits from more than the spe iRedd number of derositors, 

174 , The amendment to the Banking Regulation Act applics 
to a wide range of provis ons . It enables banking comanies 
to take up business activities as may be specized by Central 
Government in addition to those already undertaken as per 
the Banking Rogulation Act 1949. It puts a limit to the 
tenure of direciors of a banking company , empoyers ibe 
Reserve Bank to decide if a change is permissible in the num 
ber of directors as also to appoint A chairman , when a ve 
cuncy Arises , if such appointment is doenied necessary . It en 
soles calculation of cash l eserved rano i nun -schelled 
banks and statutory l quility ratio of all banks on 
ile basis of demand and time liabilities as on the 
last Friday of second proceding forming . The amend 
ment procludes granting of loans to company when 
the banking company s director in . dicctor or 
any other office holder of such comrany or its subsidiary 
or holding company in which he holds substantial interest. 
It enables the Reserve Bank to raise Ilıc maximum tutory 
liquidity ratio that a bank may be required by it to mainta n 
to 40 per cent and to call for a daily return from any bunk 
ing company opart from other statutory returns. The Reserve 
Bank is further empowered to impose renal interest on bank 
ing companies which default in the maintenance of the ta 
tutory liquidity ratio und to carry out a scrutiny of affairs 
of a banking company in addition to regular inspections. The 
amendment also provides for nomination facilities to hank s 
Customers in respect of deposit rccounts and articles kent in 
Safc custody / safe lockers. Some of thrse amen ments to the 
two Acts have alrcady come into force with effect from 
February 15 , 1984 . 
Standing Committces on Tea , Jute etc. 


Banking Laws (Amendment) Act 

170 . The Banking Laws (Amendment) Bill, to which a re 
forence was made in the last years Report, was passed by the 
Parliament on December 21. 1983 and became the Banking 
Laws (Amendment) Act, 1983 after the President s assent on 


175 . A reference was made in the last years Remort about 
the appointment of Standing Coinmitlees by the Bank , with 
The aim of taking a co - ordinated view on credit requirements 
and related problems, for jute , tca , sugar and fertilizer indus 
tries. The Standing Committce for sugar industry had consti 
tuted a sub - committce to examine the p oblems of valuation 
of sugar stocks and , based on its findings . revised guidelines 
have been framed. In pursuance of the decision of the Scand 
ing Committee , another sub committee has been appointed 
to suggest broad measures for rebabilitation of sugar industry. 

176 . The Standing Committee for tea Industry held dis 
cussions on important issues such as stepg to be taken to in 
crease tea production / exports, measures to be taken to avoid 
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double financing of tça gardens by tea broking firms as well 
as by banks etc . 


177 , In pursuance of tízo decision taken by the Standing 
Committee for jute , two sub -commitices were appointed . Une 
of them , entrusied with idemiilat105 of potentially viable 
sick units in the juic industry submitted its resort in Octojer 
1983, wilcrc: n it has suggested broad paramelcrs for categori 
sation of jute milly and measures for rehabilitation of cach 
category . The package of nicasines to be considered would 
include thc assistanc required from the Central Goycrimient, 
State Governmenis, bunks und terin lending institutions., Export 
Inipurt Bank of India ind ihc industry itself , Banks and 
finansial institutions have already initiated necessary follow 
up action regarding calcyoriyalion of mills and establishing 
their viability . The report of the other slid- committee set up 
to assess the medium tern outlook for export of jute goods 
And, in the light of the asg2531ent, to consider the various 
suggestions that may be inade sustaining the level of exports , 
.is Awaited . 


178 . The Standing Committee for fertiliver industry decided 
to appoint two sub- conmiiteus, One of them would review the 
inventory / reccivables norms for the fertiliser industry and 
the other would review and suggest remedicy for improving 
the distribution system based on sound Anancial hacking on 
the tagis of a wudy to be underken in Uttar Pradesh And 
Bihar . The reports of he sub -committees are awaited , 


Comin ttce on Agricultural Productivity in Eastern India 

179 . The Committee on Articultural Productivity in 1-astern 
india , set up in March 1983 , has completed thc vits to the 
four States and the rollertion of material from the concerned 
State governments. The special studies / tcports entrusted to 
research intlutions and other agencies ve also been re 
ceived by the Committee, Thc drafting of the Report is in 
progress and is expectod to be completed by the cod of Sep 
teniber 1984 . 


behalf of urban co - operative banks for leading to SSI units 
which are in existence / under production for not more than 
seven years to meet their genuine credit needs . 
Aiter the expiry of the seven year period , by which 
timo SSI units would have gained sufficient econoinic 
viability and would be able to pay the normal 
rates of interest, the concessional refinance is to 
be utilised by the UCB , for lending only to small and tiny 
units enjoy 118 credit limits upto Rs. 2 lakhs from all sources 
irrespetin . of the period of their existence / production . 

184 , During the financial year 1983 - 84 short term credit 
limits aggrcgating Rs, 56 . 4 crores were sanctioned on behalf 
of 101 UCBy for financing cottage and small- scale industrial 
units at concessional rate of interest. The outstanding boirow 
ings under the above limits amounted to Ry, 48 crores as on 
March 31, 1984 . 

185. The IDBI extended from August 12 , 1983 rediscount 
ing facilities under its refinance scheme to Siate co -operative 
banks on behalf of central and primary co -operative banks 
in ten States viz ., Andhra Pradesh , Gujarat, Karnataka, 
Kerala , Madhya Pradesh , Maharashtra, Puniab Tamil Nadu . 
Uttar Pradesh , and Wc4t Bengal to enable them to give icrin 
loons to meet the block capital requirements of SSI units , 
This facility is restricted to the urban banks falling within 
the ancit classification A or B and wli ch are also approved 
institutions for the nurpose of availing of the guarantee cover 
from the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corpora 
tion . 

186 . During the financial year 1983 -84 , applications for 
sanction of loans aggregating R9. 11.4 lakhs for contribution 
tr the share capital of 17 UCBs were received from State 
Governments of Andhra Pradesh , Kerala , Orissa and Tamil 
Nadı. However , no applications could he recommended to 
the NABARD either because of the latc receipt of such ap 
plications or ineligibility of the applicant bank for Stato 
participation in its share capital . 

187 . Taking into account the suggestions made by the 
sanction of loans aggregating Rs. 11.4 lakhg for contributions 
for provision of housing finance by UCB ) to individuals and 
schemes · re communicated in September 1983 to the Regis 
trars of Co -operative Societies. The eligibility criteria for 
individual borrowers as well as schemes were outlined and 
the total quantum of loans for an individual borrower was 
fixed at a maximum of Rs. 50 . 000 . The UCBA could extend 
finance upto 80 per cent of the value of the property in 
respect of borrowers belonging to SC /ST and lower income 
groups and tipto 70 per cent for mid lle income groups . 
The eligible schemes may include social welfare . projects liko 
slum clearance schemes, hostels for SC / ST, schemes under 
public hcalth programine , shopping centres /markets forming 
part of housing projects etc . The finance to be extended 10 
the institutions like housing boards, local bodies etc ., however 
should not exceed 40 per cent of the cost of the project . 
The interest to be charged on tousing louny was fixed at not 
more than 15 per cent per annum and the period of repay 
meat at not more than 30 years normally and in certain 
circumstances upto 15 years . A UCB can , however , invest 
only upto 10 per cent of its total deposit resources or 25 
per cent of its net disposable long -term resources , whichever 
is mors , for providing housing loans as well as block capital 
loans to S $ I units . 


Committee to Revicw ihe Working of the Monetary System 

180 . A l cferen e was jud : in illc lost ycar s Report about 
the oppoiniment of a Como tee to Review the Working of 
the Monetary System . The Cornmittee issued a set of ſour 
O estiinnaires in August / Senterher 1983 to several institu 
tions / organisations and academicians eliciting their views on 
various issues . Several sticies by cxperts havc 2190 heen com 
missioned by tbe Committee, Sone of the studies have been 
complctmat and are being examinsd by the Committee . The 
renlics received to the questionnaires are being processed . 
The term of the Committee which was to expire by the end 
of Junc 1984 has been extended by six months, 
DEVELOPMENT RELATING TO CO -OPERATIVE 

BANKING 


Setting up of Urban Bank , Department 

181. A separate Urban Brinks Department was set up with 
cficct from February 1, 1984, to look after the growing 
vclune of statutory and developmental work relating to the 
urban co -operative haaks. Till then this work was being atten 
ded to by the Urban Banks Division of the Department of 
Banking Opºrations and Development. 


Progrew of PCBs 


182 . During the year ending June 1984 , 29 more primary 
Co - o crative banks (PCBs) were set up raising their number 
to 1 ,310 com rising 1 209 uban co -operative banks ( UCRS ) 
and 101 salary carners societies . The total number of pri 
mary co - oncrative banks li -enred to commence /carry on 
honking business rose to 393 at the end of June 1934 from 
341 in June 1983. 


Policy Changes Relating to Refinance Facilities 

183. In accordance with the suicgestions made by the 
Standing Advisory Committee for UCBs certain modifications 
were made in the scheme of refinance in respect of advanc.. 9 
to small scale industries ( SSN , In terms of the modified rolicy , 
1lie concessional refinance at 2 1 / 2 per cent below the Bank 
Tato would be made available to Stato co -operative banks on 


Interest Rates on Advances 

188 . The rates of interest to be charged by primary co 
operative banks on their loans, advances etc . were revised 
effective from April 1, 1983 on the same lines as in the case 
of commercial banks . However, in the light of representations 
reccived from certain urban banks as well as their associations / 
federations on the possible adverse impact of the revised lower 
rates of interest on advances on their viability , certain revisions 
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were effected in the rates of interest. These revisions which 
took effect from January 2 , 1984 are ag under : - - 


Category of advances 


Rate of interest 
(per cent per annum ) 


Licensing of new Banks /Branches 

193. The policy in regard to licensing of new tanks was 
revicwed and the norms relating to area of operations were 
relaxed to faciities inclusion of peripheral areas in ihę ime. 
diate vicinity of an urban town / city within the area of ope 
rations. Similarly , other urban /semi- urban centres inclose 
proximity to the headquarters of the proposed bank cou . d bo 
included in its jurisdiction in the interest of viability . 


Prior to 
2 - 1 - 1984 


From 
2 - 1 - 1984 


Small Scale Industry 
Composite loans upto Rs. 25 , 000 in 

backward areas 


10 . 0 Not 

exceed 
ing 
11 . 0 


Retail Trade Advances 
Limits upto and inclusive of Rs . 5,000 


12 . 5 Not 

exceed 
ing 
14 . 0 


Term Loans 
Small Scale Industry (Units as in the new 

detinition of SSI ) in buckward areas 


Standing Advisory Committee for UCB ; 

194. The Standing Advisory Committee for UCB , viewed 
with concern the deteriorating level of operational ciiciunuy 
in the UCBs as refected by the increasing number of banks 
Identified as requiring rehabilitation and suggested that posl 
tive steps should be taken including the drawing up of tune . 
bound rehabilitation programmes to bring about a rapid 
improvement in the banks financial position und 
operational efficiency . The Committe also reviewed the policy 
regarding financial accommodation for meeting the working 
capital requirements of industrial units coming under 22 
broad groups of cottage and small scale industries and sugges 
ted certain basic changes regarding cligibility of the SSI units 
and norms for fixing the definance limits . Looking to the poor 
avajlment of loans by the State governments for contribution 
to the share capital of PCBs from RBI /NABARD ever since 
the scheme was introduced in 1969 - 70 and also gince the share 
capital contribution had not activated in any signifcant manner 
the S $ I advances portfolio of the PCBs, the Committee 
suggested that the arrangements with TABARD may be con 
tinued only for a further period o . two yours 1.e . upto tho 
financial year 1985- 86 . Jo order to ensure nroper co - ordina 
tion between the commercial banks and UCB , in regard to 
their branch opening nrogramme in metropolitan / port- town / 
urban centrcs , the Committee Agreed with th¢ prososal for 
permitting the UCBs" to open during the two year period 
1983 -85 , not more than 200 branches in addition to the spill 
over upto 1983 , 


12 . 5 Not 

exceçd 
ing 
13 . 5 


N 


. 


189. The londing rate on advances by the State and central 
co -operative BADK8 to co -operative insututions cntrusted by ibe 
Government with the provurement of oilvecds and purses was 
ixed at 13, 5 per cent and in respect of institutions other than 
co- operative , at 15 per cent with effect from Noveinber 7 , 
1983. 


Working Group to Study 29erntlonal Problems of State 
Handloom Development Corporations in Relaiion to Bank 
Credit 


Advances against Sensitive Commodities 

190 . In response to representations received from the banks 
and trade / industry representutives , cortain modifica .ions / 
relaxations were made in September and December 1983 , in 
the Bank s directive relating to co - operative band advances 
against commoditieg subject to selective credit control, The 
Aggregate level of credit sanctioned to a single borrower against 
the security of cotton textiles etc, was raised from Rs, 1 lakh 
to Rs. 4 lakhs . Within thig aggregate level, banks were per 
mitted to grant, at their discretion to a horrower , advanccs 
against book debts aris. ng out of the sale of these commodities 
( i. c . cotton textiles , etc . ) and outstanding for a period pot 
more than 60 days upto Rs. 2 lakhs subject to certain con 
ditions. In regard to advances against other sens. tive com 
moditics, the aggregate level of credit sanctioned to a single 
borrower was raised from Rs. 1 lakh to Rs. 2 lakhs . Advan : cs 
granted by way of purchase of / or againg the security of 
demand documentary bills covering sensitive commodities are 
totally exempt from the purvicw of the directive, 

191 . In the context of overall credit control measures and 
considering the supply situation of cotton and kapas , the 
restraints imposed earlier were continued in respect of acvan 
cog against these cominodities made by the PCBs ( including 
industrial co - operative banks ) in the States of Karnataka and 
Gujarat. Accordingly , the tanks were directed in April 1984 
to maintain the aggregate level of credit helow a maximum 
of Rs. 50 lakhs and charge interest at 18 per cent per ann ım 
and maintain the minimum margin of 50 per cent on advances 
to parties against the security of cotton and lanas, irrespec 
tive of whether the security was by way of pledge or hypo 
thecation . 


195 . Thc Reserve Bank appointed a Working Group on 
June 19 , 1984 ! o study the working of the Siatic Handloom 
Development Corporations and to ascertain their loan and 
working capital needs from banks for assisting handlcon 
weavers outside the co -operativr fold . The terms of icerince 
of the Working Grour are to evamine the transues ne ess 
ary to strengthen State Handloom Development Corpora 
tions so that they may play an effective role in financing 
handloom weavers to study how best thc Corporation could 
finance the cavers n clisten vit necessary linhices for 
supply of yarn and other requirements and efficient marketing 
of the cloth obtained from handloom wcavery ; and to mako 
recommendations which are related to and inc.dental to the 
above terms of retrin . : . Thic Group IS cxpected to submit 
its report by the end of January 1985 . 


DEVELOPMENTS RELATING TO EXCHANGE 

CONTROL AND OTHER MATTERS 


Rationalisation of Export Procedure 

196 . During the year the export procedure ( commonly 
known as GR form procedure ; wat ihoſoughly revised and 
rationalised with a view to making it simpler and trore effcc 
tive, Under the revised procedure wh ch came into effect 
from October 1993 , exporters are required to su:hmit tho 
export declaration forms in scts of two . As acainst threo 
carlier. The revised system is expected to facililate ex edi 
tious compilation of the balance of payments data as also a 
mosc effective follow up by the Reserve Bank of cases of 
Don realisation or delayed realisation of export prococds. 


Guidelines relating to Credit to Priority Sectors 

192 Urban co -operative hanks were advised in Septemher 
1983 to arhieve by Tune 30 . 1985 , the tarnet of priority 
xoctor lending of 60 per cent of their total advanreg of which 
at least 25 per cent ( or 15 ner cent of the total loon and 
Advances ) was to be to weaker sectinni, The UCRę with prio 
Itu kartor ſending at lege than 40 por cent of thrir total 
advances as on June 30. 1983 were advised to raise the ovel 
of such advanced by 10 percentage points oach year during 
the next two years 


Payment for Internationul Transactions through ACU 

197. With a view to encouraging further development of 
intra -regoional trade between member countries of the Asian 
Clearing Union (ACU ) , it was decided thut all eligible ray 
ments on acc7 int of current international transactions ( other 
than payments relating to travel) between lndia and other 
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control proces ircs relating to import and export of foods 
and services and improving the overall quality of customer 
service, Imple .119t. raun of the Cummittee y recu nimemuurons 
IS under way in consulation with the Government of India , 
wherever necessary . 


Export Advisory Comunittee 

203. The Reserve Bank set up in October 1983 an All 
Indt Export odvisory Committee consisting of Reserve 
Bullk Oncius K . prescila Veg and representaties 110 .11 
au - india expurt plomdion Coutils /ORAL S :LLTONs, with a 10W 
to gcuing eed Lack irum lhe exporters diccily arout their 
difficulties in wattery vi redit availability and exchange 
control regulations relating to expoits . 


204. A consultative comunitice has becr. set up with Resctve 
Bank officials , omiercial banks, toracce exporters and repre 
sentativey of ihe Tobacco hour avd Indian Tobu . O Associa 
tion ay members , to look into the export credit requirements 
of tobacco cxporter s . 


Workshop on Select 
Control 


as in Foreign Exchango and Exchange 


member countries ir. the ACU , except Nepal, shuuld be stitied 
Cum puisorily through the ACu menun .8 .1), Th , new ur . an _ t 
ment was brougot 100 turc from Junuary 1984., Export and 
upuri urulaLL0 .19 intuivaly butent on du CLICU yn cul 
ter1118 have been kept outside he puiVicy or wie oinpu . sory 
seulen 11 . procouure but in such cases diso , there is no var 
on the advan - e / cown-paymeni uyunst shipping documenis 
be .ng seluled through the ACU , As importers in Bangalucsh 
are perinated lo purchuse US doilary at a premium under he 
Wage Earney S . cnc tomance iinports such import tun 
sactions are also exempted trun the requiredient of cunipul 
sory secticurient through the ACU , 
Abolition of Sterling Rates Schedulo 

198 . The rates of exchange for foreign currencies other 
than the Pound Siciling and hxco by IC ! Istu desery un 
the basis of prevailing market conditions. The rates 1or 
mer bant transactions in Pound Steulu werc equier inglated 
through 4 Sterling Rules Schedule pictured and published oy 
the Foreign Exchange Dealçıv Association of Indiu ( FEV1 ). 
Tho system of prescribing a Sicrling Rates Scheduld was abo 
Jished with effect from January 7 , 1984 and authorised dçalers 
are now permitea tu qite cx .baux rates for merchant 
transactions in Pound Sterling on the basis of merker con 
ditions as in the case of her currencies subject to the guide 
lines regarding margins, etc . prcscribed by the FEDAI. The 
maximum spread between meichant 1T (iclegraphic tranſer ) 
purchase and : ale rates foi Pound Sterling as well As Cer an 
other foreign currencies are prescribed by the Reserve Bank . 
Sale / Transfer of Shares of Indian Companies by Non - resident 
Indians. 

199 . With a view to facilitating the sale and transfer of 
shares of lodian companies held by non -res . cents 
of Indian nationality or origin to citizens of India 
or persons of Indian orig . n , the Central Govern 
ment issucd a noutication on May 4 , 1983 cxccuting 
such transfers from the operation of the Foregios 
Exchange Regulation Act. The exemption covers cases where 
( a ) the shares are purchased by the langcrce trom the stock 
market through a member of a recognisel stock exchange in 
India , and (b ) be pioceeds of ihe starcs sold by the t: on :fe. or 
are credited to his ordinary 0011 Tesident rupse a count with 
an authorised car iti India , with no right or reparation 
outside India . Consequen ly , ihe sole ! (ransfer of shares of 
Indian companion hy non -residel of Indian 11tonglili na 
origin in favour of citizens of India or persons of Indian origin 
through a stock exchiinge in India without the uçbi of ic 
patriation of the sale proceeds, does not require Reserve 
Bank s specific clearance of these requirements are fulfilled , 


205. As # 1wther stop in the airesiion of supplementing 
the technical inowledge and skills of 11e first line and middle 
level ofi ers of be authorised Jealers,particularly those work 
ing in upcountry branches , the Reserve Bank sponsored in 
association with the FEDAI, a popruirme to conduct a series 
of more than ICO workshops at about sc different contres 
throughout thļ country . The workshops cover five jinportant 
areas of forcign exchang : business viz . ( 1) import- export 
trade and lottery of credit mechaninm will expust finance , 
(iii) management of exchange risko, ( iv ) operations or non 
resident accounts, and it ) compilati(: 11 and submission of R 
returns. 


ECD Ofice at Panaji, Goa 


206 . A regional Office of the Exchange Control Desartment 
of the Bank 495 opened at Panaji , Goa on November 24 , 
1983 . The Panji Uf? ve has juridictior, over llic Gon region 
of the Union Territory of God, Danian and Diu . For the sako 
of convenience of the public , the territorics of Daman and 
Diu continue to be serviced by the Department s Bonibay 
office . 


Authorised D - alers? Licences 


Ordinary Non -resident Accounts for Corporate Bodies 

200 . A further measure of liberalisation of investinent, 
facilities available to overseas corrorntc luc dics / trusts in which 
at least 60 per cent ownershipyleneficini in erest is hoid 
directly or indirecily . but ultimatcly ty non venicent of Indian 
nationality or ongin was introduced in April 1984 . Authorised 
dealers in forcign exchange have trecn pernitted to oten nd 
maintain ordinary non -icsiden , account, in furces in the naints 
of such overscas corporate Indics / trusts , gubject to the crn 
dition that ine initial deposits for upening such arco nts 
should be made by remittance fruny abroad ir an apo ; ovad 
männcs or out of sunce Fund : oricinnting in Talia which are 
otherwise oligible for credit to such n Ti -resident accounis . 


207. In teriris siin : provisions of Se tirons of the Foreign 
Exchange Reg 117 . ion Act 1973 . lirences have been granted 
to the Bank of Thanjavur Lid . Thonjuvir and lo the Bontay 
branch of the Bank of Nova S37119 , Toronto , Canada to real 
in foreign exch1010 These two lanka have heen permitied to 
undortake all types of furnign w :hine transactions in ni ! 
promesjhie currencies, subject to the usual conditions and 
obligations. 
Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation 


Indianisation of Foreign Companies 

201. As on June 30 , 1984 the number of pages in whi:h 
final orders der Sctior 29/ 2 ) a ) of the Foreign Exchanre 
Regulaticn Act , 1973 were passed requiring ditution / Indiani 
sation of forsign conrunies t:) specified levels came to 379 . 
During the year, 17 more companies complied with the direc 
tive bringing the total number of such conanie : 10 349 . The 
remaining 30 coinpinies are at varicus stales of complionce . 


208 , The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corpora 
tion registered further progress in fulfilling its twin nbjectives 
of giving insurance protection to amall denngitors in banks and 
guarantee supnort to credit facilities oxtended to certain cato 
gories of small borrowers, nor cularly three belonging to the 
weaker sections of society . Beside, the deposit insurance schemo 
and the five credit guarantee schemes already in oneration , 
the Corporation formulated two credit guaran ce schemes re 
lating to the co - operative sector. Reference was made in to 
Jast vear s Report to the Small Loans ( co - operative credit 
soccties ) Guarantece Scheme, 1982 to which eligible credit 
institutions were invited to foin from January 1. 1983 . The 
second scheme viz ., the Smal] Loans ( co -operative bankg ) 
Guarantee Scheme, 1984 became operative from July 1 , 1984 . 


Expert Committee on Exports and morts 

202 . The Expert Committee on Exports , and Imrorts 
appointed by the Rege, ve Bank in Novemler 1962 to which a 
reference was made in the last year s Renort submitted its 
final report in December 1983 . The Cormittee has mide A 
pumber of important ferominendoto rt on a wide range of 
topics aimed at simplifying and rationalising the exchange 


209 . The number of insured banks increased from 1.718 at 
the end of June 1983 to 1, 773 by the end of June 1984 and 
ccmnrised 84 commercial banks , 159 RRBs and 1. 530 co 
onerative banks. The scheme now covere denosits of co - orera 
tive banks in 14 States and 3 Union territories . The number 
of insured accounts increased from 1 , 598 lakhs witb total As 
sessable deposits at Rs. 42 , 360 crores as on June 30 , 1982 to 
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1 ,816 lakh accounts with total assessablo deposits at Rs, 50 , 797 crorcs ( 92 .0 per cent ) as against 3 , 401 private limited com 
crores as on June 30 , 1983 . 

panies (63. 5 per cent) which held only Rs. 739 crores ( 8 ,0 

For cent). As on March 31, 1983 , Government companies held 
210 . Th number of credit institutions participating in the 

aggregate deposits of RA, 4 ,018 crores ( 43 . 7 per cent ) , as ag 
Small Loans Guarantec Scheme, 1971 incrçsed from 188 ut 

ainst Rs. 2 , 337 crores held by 52 such companics a year ago. 
the end of June 1983 to 217 by the end of June 1984 comprig 

During 1982 -83 , deposits subject to rcgulatury ma ures roso 
ing 75 commercial banks and 142 RRBs; those participating 

from Rs. 1 . 519 crores to Rs, 1, 977 crores whereas deposits 
in the Service Co -operat: ve Societies Guarantco Scheme, 1971 

which are excinpt ron giallitury restrict Ons such as DULOW 
increased from 149 to 164 comprising 61 commercial banks , 

ings from Central and State Governments , rose from Rs. 3 ,972 
66 RRBs and 37 co -operative banks. The number of credit 

clores to Rs. 7 ,217 crores . While aggregate deposits with non 
institutions participating in the Small Loans ( financial cor 

banking companies rose by 67.4 per cent during 1932 - 83 . ibo 
porations ) Guarantee Scheme, 1971 remained unchanged at 

rise in deposits which are subject to regulatory measures was 
18 . The total guaranteed advances under these three credit 

of the order of 30 . 1 per cent as compared to that of 20 . 1 per 
guarantee schemes relating to non - industrial sector increased 
from Rs. 5, 774 crores at the cnd of June 1983 to Rs. 6 , 115 

cent in bank deposits. 
crores at the end of June 1984 showing a rise of 5 .9 per cent. 

15900 Offices 
211. The number of instiutions participating in the Cor 

217 . During the year , a sub -office of Issue Department at 
poration s Small Loans ( SSI ) Guarantco Scheme, 1981 rose 

Trivandrum was converted into a full- fledged Issue Office 
to 387 at the end of June 1984 comprising 72 commercial 

and a sub -office was opened at Chandigarh , With this, there 
banks, 110 RRBs, 16 State Financial Corporations , 7 Stato 

are now 15 full-fledged Issue Offices and 2 sub -offices in the 
developnient agencies and 182 co -operative banks. The guaran 

countery . 
tced advances to small scale industrial - - ctor increased from 
Rs. 3 ,822 crores at tho end of June to Rs. 4 ,154 crores 

Currency Chests 
by end - June 1983 or by 8.7 per cent. 

218 . The total number of currency chests in the country 
212 During 1983- 84 (July - Jung) the Corporation received 

at the end of June 1984 was 3 878 ( excluding 606 roposi 
· 147,696 claims for Rs. 34 . 23 crores in respect of its non -in 

tories ) . Of these, 17 currency chests were maintained with 
dustrial schemes and 15 ,731 claims for Rs. 43 . 56 croreg in 

the Reserve Bank , 3, 197 with State Bank of India grcup, 
espect of the scheme for anall - scale industriesc . In all 195 ,419 

389 with nationalised banks and 271 with Government trea 
claimg for Rs. 27 .31 crores in respect of non- industrial achemes 

suries /sub -treasuries and 4 with the Jammu and Kashmir 
and 10 , 001 claims for Rs. 17 . 94 crores in respect of SŞI 

Bank Ltd . 
schemc were disposed of during the period . 

213 In view of the substantial increase in the volume of Surveys 
business, steps have been taken to augment the authorised 
capital of the Corporation from Rs. 15 crores to Rs, 50 crores 

219 . A country -wide survey of small-scalç industries units — 
to be contributed entirely by the Reserve Bank . Necessary 

private corporate units and artisans and croftsmen - ass sted 
amending legislation was passed by the Parliament and it 

by the commercial banks was launched in March 1984. The 
received assent of the President on February 12 , 1984 , 

field support for the survey is being provided by the financ 

ing banks. The survey of unclassified reccipts which was 
Acceptance of Deposits by Non -banking Companies 

hetherto organised for one quarter overy year has been taken 

up for all the quarters of tho financial year 1984 -85. The in 
214 . During the year a fow amendments were made to the 

formation sought from the authorised dealeta relates to nur 
two sets of directions issued by the Bank to non -banking 

pose -wise and country -wise break -up of such inclass fied 
financial and miscellaneous non - banking companies . Accor 

receipts (remittances received from abrond individually in 
ding to the amendment which come into force from March 

amounts equivalent to less than Rs. 10 ,000 ) . 
30 , 1984, the cash component has been deleted from the list 
of eligible Iquid assets . Hire purchase finance and housing 

220. The processing of data and generation of statistical 
finance companies are now allowed to maintain liquid assets 

tables relatinng to the All- India Debt and Investment Sur 
either in the form of deposit accounts with schedul: d banks 

vey 1981 -82 organised in collaboration with the National 
frec from any charge lien or in unencumbered approved se 

Sample Survey Organisation (NSSO ) at the instance of the 
curities or both . Besides , the rate of penal interest charged 

Bank is ncaring competition . 
by financial and miscellaneous non -banking companies for 
premature withdrawal of depos ts was reduced from 2 per 

221 . The processing of the schedules received from the 
cent to 1 per cent to bring it on par with that levied by com 

companies for the Census of India s Foreign Liabilities and 
mercial banks. 

Assets, 1981-82 is in progress, 
215 . In terms of a new Chapter IIIC incorporated in the 

ORGANISATIONAL MATTERS AND ACCOUNTS OF 
Reservo Bank of India Act as nor the Banking 
Laws, (Amendment ) Act, 1983, unincorporated bodies 

THE BANK 
as aro prohibited from accepting deposits from the 

Work Norms 
public except to a specified cxtent. Thus, an indivi 
dual cannot accept derosits from more than twenty five 222 , During the ycar, efforts were made to determine work 
depositors excluding specified relatives . Similarly , a partnership 

norms for clerical work in respect of major activities in 
firm or an unincorporated association of individuals is pro 

public debt offices and establishment sections which cngago 
hibited from accepting denosits from more than twenty five 

comparatively larger number of employees. Steps are being 
depositors por partner individual and from more than two 

taken to inmplement these in pbases. 
hundred and fifty depositors in all, excluding relatives. The 
· ceiling , thus, ig on thọ number of depositors and not on the 

Mechanisation Computerisation 
amount of deposits . 

223. For improving productivity and customer service, 
Deposits of Non - banking Companies 

some more areas of work were computerised mechanised . 
216 . A study on the growth of deposits with non - banking 

Operations in connection with settlement of non -industrial 
comranies as on March 31 , 1983 has revealed that over the 

claims and accounting of premia fees in DICGC were com 
year there was an increase in the number of deposit accounts puterised ; work connected with maintenance of Government 
from 59. 14 lakhs to 75.11 laktes and that aggregate deposits 

Accounts and Remittance Clearance Account at Nagpur office 
he d by 5 ,356 rerorting comnanies stood it Ro. 9 . 194 crores as has been computerised and parallel run will start in August . 
against Rs. 5 .492 crores , held by 5 420 renorting companing A mini-computer system is being installed at Bombay for 
a veur oro . Of the aggregate derosita of Rs. 9194 crores. 2557 computerising the work of the Foreign Accounts Division 
non -financial companies accounted for Rs. 6 764 crores ( 73 .6 

Management Information System for Top Mangement and 
per cent) , 2 2. 96 financial comnanies for Rs. 2 201 crores (23. 9 

Reserve Bank Services Board . The resource operations work 
rer cent ) and 503 mirrellaneous non -banking comnanies ( chit 

in thc Issue Department, Byculla Office is also being coor 
fund companies ) for RA, 229 crores ( 2 . 5 per cent ) . Publ: 

rutorised . As already medtioner , for siecding up clearance 
limited communie numbering 1 , 935 or 36 . 5 ner cent of the 

of inter-city cheques , computer processing based on MICR 
5 ,356 reporting companies held aggregate doposits of Rs. 8, 455 

technology is being introduced. Ledger posting machines have 
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1969 . The Centre for International Co - oporation for Traia , 
ing in Agricultural Banking conducted two programmes at 
the College campus - one on project finance for rural poor 
and ine other on production finance for rural poor in which 
there were participants iium Bangladesh , Nepal and Sri 
Lanka apart from India , 


CAL 


230 . The Collego conducled two seminars , one of " loan 
assistance to weaker section " in which senior officers Govern 
mcat, banks and other financial insiitutins like IRCI, IDBI, 
etc . participated and the other on productivity and priority 
sector lending and financing of 20 - Point Economic Programm : 
with particular reference to rural sector, for the General 
ManagersJoint General Managers of commercial co -operativo 
banks, The College also organised a national level workshop 
on village level credit projects for rural poor sponsored by 
the Asian and Pacific Regional Agricultural Credit Associa 
tion ( APRACA ) where the participants identified and 
prepared bankable project reports . A seminar on scheme for 
pelf employment of educated unemployed youth and non 
Tarm scctor finance under IRDP was also organised for the 
first time by the College . 


Zonal Training Centres 

231. The Zonal Training Centres (ZTCs) at Byculla 
( Bombay ) , Calcutta , Madras and New Delhi continued to 
conduct special courses for clerical staff, induction courses 
for clerks Gr. II at the cntry point and special programmes 
for Tellers Coin Note Examiners Gr. I. During the year 
ZTC , Buculla imparted training also for Class IV Staff . In 
all, 2 , 486 members of clerical staff rece ved training at the 
four ZTC : is raising the total number to 25 ,537 since their 
inception . The ZTCs have also trained 137 members of class 
IV stair . 


Deputation of Staff for Training in India and Abroad 


been introduced in two more offices, viz ., Bangalore and 
Hyderabad , The Bank is also developing a dedicated network 
of tclecommunications system in consultation with the Tele 
communications Consultants of India Lid . 
Bankers Training College , Bombay 

224 . Tho Bankers Training College (BTC ) continued to 
conduct general broad spectrum programmes in the fields 
of central, commercial and development banking specialised 
technical functional programmes in credit forcign exchange 
and inspection arcas , and specialised managerial programmes 
relating to personnel management, industrial relations and 
organisation and methods . Other subject covered were per 
formince bridgeting statistics for bankers legal aspects of 
banking, merchant banling, faculty development, portfolio 
management ctc . 

225. The College introduced 15 new programmes during 
the year in important areas like human resources development, 
rehabilitation of sick units ( for technical officers of banks ), 
management information systein , programmc on inspection 
(organ scad for principal inspecting officers of the Reserve 
bonk ) workshop on leasing finance, seminar on industrial 
finance ( for senior officers of the Reserve Bank ) and bank 
economists seminer. The College conducted a per -recruitment 
training programme for Scheduled . Trihe candidates applying 
for the posts of officerg Gr. B in the Reserve Bank . Seni 
nars /workshops were also organiscd in aree such as euro 
currency market operations, Icconciliation of inter -branch 
nuorinta cfr . It also provider faculty assistance to the train 
ing institutions of other banks in response to their requests. 

226. Of the 90 programmes covering afferent types of 
courses conducted during the period , 17 were ouistation pro 
grammes. Of these 13 programmes , designed to meet the 
frcoific requirement of the sponsoring institutions, were 
held at thuir own training centres . Three outstation pro 
granimes with common training inputs for branch managers 
of Indian private sector bank were conducted to meet tho 
training needs of srialier banks. During the period , 2 , 472 offi 
cers from the Reserve Bank , commercial banks development 
finan institutions Government, as well as from foreign 
banks, were froined at the Collece raising the total number 
of narticiran a trained to 26 , 621 since the inception of the 
College in 1954 . 

227 . The Collere brought out resides the regular BTC 
bulletins, two publications viz , ( i) Plan and Procedure for 
Auditing the Dealing Room and (ii ) Manugeinent Audit, 
Reserve Bank Staff College, Madras 

228 The Staff Collego at Madras (RBSC ) continued to 
caler to the truining needs of Staff Officers Gr. A to C in 
ducerent departments of the Bank . During the year 1 . 720 
Omurs Wtic tia ned through 76 prog , ainmcs rajsing the 
total number of ofiicers trained to 14 ,509 since the inception 
of the Colicec in 1963. Apart froin the lisual broad spectiuin 
and junctional programmes some of which were restructured 
diter a l eview , a few new programmes were con 
ducted . These covered (i) Trading in foreign exchange to 
familiarisc the officers in Gr. A / B / C with the working of the 
dealing rooms the risk involved in trading in foreign ex 
change etc . ( ii ) Export fllow -up for providing detailed 
knowledge about rules and regulations and procedures re 
lating to exports from India and realisation of export pro 
ceeds etc ., (iii ) Communication workshop for making tho 
participants aware of their latcnt potentialities in the area 

comunicauon ; ( iv ) Banking plans for development for 
explaining the dynamic role ol banking system in India as an 
instrument of cconomic development and for providing kno 
wlow to participants for monitoring the preparation and 
implementation of District Credit Plan and Annual Action 
Plans; and ( V ) Managing your time to develop an awaren 
ess and consciousness of time, a valuable executive resource . 
College of Agricultural Banking, Pune , 

229 . Under its regular and specialised programmemg on 
Dorian Binance and all ed subjects , the Collage train d 
during the period 2, 0177 officers from various lanking instit :1 
tions in India and abroad and government oltivia s through 
85 regular programmes, including two special programmes 
and two outstation programmes , raising the total number of 
participants trained to 21, 247 since its inscption in September 


232 . The Bank continued to depute its officers to parti 
cipate in training programmes, seminars and conference or 
ganised by management and other institutes of tenute in 
India as also foreign Institutions. During the period , the 
Bank nominated 201 officers to various programmes con 
ducted by these institutes on topics ranging from manare 
ment and other allied areas to functional programmos for 
trainers , commercial banking administration , exchance crnt 
10l etc. In all , 19 officers of the Bank were denuted for 
1rpining and sturto visits to banking and financial institutions 
in USA , U . K ., Frince , Switzerland , Korea West Germany , 
Malariva . Jadan . Singapore , Philippines, China , Jaden -sia , 
Thailand , etc . 

233 . As part of Bank s faculty support to other institu 
tions , a member of faculty from RBSC and the Vice Princi 
pa. bic bunuled a few sessions on rinuncil management in 
the international programme conducted by the South -East 
Asian Central Banks Research and Training Centre at Kath 
mandu in November 1983 . 


234 . Two members of faculty from BTC were deputed for 
delivering talks in a development banking programme for the 
officers of People s Bank , Colombo, Sri Lanka and three 
members of faculty were dcputed to Mauritius . Two senior 
officers were depuied to deliver talks to the participants of 
the East African Central Banking Course in Tanzania . 


Training Facilities Extended to Officers Foreign Banks 


235 . The Bank continued to extend training and study 
facilities to the participants from foreign central and commor 
cial banks in rçapxonso to specific requests received from them , 
including those sponsored undor schemes of international 
co -operation such as APRACA Staff Exchange Programine, 
Commonwealth Fund Technical Co -operation , London , T . C . S . 
of Colombo Plan , United Nations Development Programme 
etc . Of the 82 dolegates, who were afforded training facil .tics, 
36 were from Sri Lanka , 17 from Nepal, 9 from Afghan 
istan , 4 each from Uganda and Bhutan , 3 from Tanzania , 
2 cuch from Nigeria and Kenya and one each from Maldive 
Islands, Ethiopia, Zambia , Bangladesh and Philippines , the 
last two under APRACA staff exchange programme, 
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Employce- Employer Relations 


238 . A Conference of Managers and the Heads of Depart 
ments was held on February 16 / 17 , 1984 at which issues 
guch as currency management , use of mechạnisation and 
computerisation , salient features of inspection were discussed 
and the industrial relations situation in the Bank was 
reviewed . 


236 . The industrial relations situation was, by and large, 
peaceful. The wage settlement between the All India Re 
eçrve Bank Employces Association and the Bank in respect 
of Class III employees which became a consent award of 
the Dighe Tribunal, as also the settleinent betwecn tho All 
India Reserve Bank Workers Foderation in respect of Class 
IV employees and the Bank , expired on August 31 , 1982 . 
Fresh charters of demands were submitted by the Association 
Fedration to the Bank in July 1983 and September 1983, 
rospectively . Negotiations on the charters of demand are 
in progress . 


Representation of SCSSTs in the Bank s Service 

239 . The total strength of scheduled castes and scheduled 
tribes (SCS STs) in each of the 3 classes in the Bank as on 
January 1, 1984 was 2 . 209 ( SC : constituting 1 ,765 and STO 
444 ) in Class IV , 3190 ( 2 , 164 and 1 .026 ) in Class III and 
346 ( 299 and 47 ) in Class ( as compared to 1,915 ( 1, 547 
and 368 ) in Class IV , 3 , 128 ( 2 147 and 981 ) in Class JII 
and 305 ( 268 and 37 ) in Class I in January 1983 . 

240 . Particulars of direct recruitment made in varicus 
classes of services to the Bank during the calendar year 
1983 and the representation of SCS / STs in the total recruit 
ment are given below : 


237. Besides the joint consultation committee meeting and 
the annual meeting with the Reserve Bank of India Officers 
Association , discussions were also held with the All Ind a 
Reserve Bank Staff Officers Asruciation to sort out specific 
issules, as and when they arose. 


Category 


ST 


- 


- .. 


- - 


Tyta 1 No. Of which 
of c ndid tcs - - - - 
rocruited SC 

26 
1 , 060 

137 . 


- 


Percont ge of 
SC 

19 2 
12 , 9 


ST 
11 , 5 

7 . 3 


77 


C1: 8s I 
C1: 58 III clyric I staff etc .) 
CI ss IV (subordin to st ff) 

( i) Other th a Sw , opci s 
( ii) Sweepers 


296 
39 


55 


32 


18 


18 6 
46 . 2 


10 . 8 
10 . 3 


241. The report submitted by the Indian Institute of Edu 
cation , Pwne on the poor performance of ST candidates at 
the written test for the pçst of Staff Officer Grade B ref 
erred to in the last year s Report was examined and some of 
its suggestions were accepted . As suggested therein , pre 
examination training was given to the candidates who had 
applied for the post of Officers in Gradc B which was 
advertised exclusively for STs this year . 
Employment of Ex- Service -men in the Bank s Service 

242 In pursuance of the decision taken to provide rocerv 
ation at the rate of 14 - 112 per cent for ex -servicemen for 
the post of Clerk Grade Il Coin Note Examiner Grade II 
in 1983. offices were advised to specify such excrvation in the 
advertisenent /notification for recruitment and to make e 
cruitment of ex- servicemen against their quola gub ect to av: il 
ubility of eligible candidates, With this , reservation at the ra o 
of ex -servicemen against their quota subject to availability 
of eligible candidates. With this , rcservation at the rate of 
of 14 - 1 / 2 per cent has been provided by the Bank to all ( 1 89 
III posts along with 24 - 1/ 2 per cent to Class IV posts al 
rcady provided . However , even before the reservation was 
specified for recruitment to the cadre of Clerk Gr. II Ccin || 
Note Examiner Grade II, out of 965 posts filled in the 
cadre, 82 or 8 . 5 per cent were cX - servicemen . Out of 54 
posts filled in Class IT ( other than clerks in the common 
cadre ) and 302 posts filled in Class IV cadre during 1983, 
4 and 39 posts , respectively , were filled by ex - servicemen 
as against 7 and 74 posts requied to be filled in at the 
prescribed rates of reservation . The share of ex - servicema in 
total recrui m - nt to Class ITI ( other than Clerk Gr, In Coin 
Note Examiner Gr. II ) and Class IV cadres in 1933 was 
7 . 4 per cent and 12 . 9 per cent , respectively , as against 4 . 4 
per cent in Class III and 11. 8 per cent in Class IV in 1982 . 
The Bank could not achieve the prescribed reservation target 
in recruitment to Cla s JII and Class IV cadres due to non 
Availablity of cliritle ex -servicemen under the relaxed ston 
dards of performance and other concessions extended in their 
favour. 
Press Relations 

243 . The Press Relations Division continued to co - ordinato 
the publicity and press relations work of the differert Depart 
ments of the Bank and the Deposit Insurance and Credit 
Guarantee Corporation . It also served as a focal for disse 
mination of information to the public about credit control 
roasures , exchange rate changes , exchange control regula 
tions , clc . On the occasion of banks nationalisation anniver 
sary , the Division issued a special handout highlighting the 
progress made by commercial banks in expanding branch 


network , mobilising deposits and providing credit facilities 
to priority sectors. 

244 . As in the previous year , the Division organised a 
conference of Economic Editors from all over India with 
a view to promoting a better understanding of the Bank 
policies through an informal exchange of views between them 
and the Governor and other senior executivce of the Bank . 
It continued to bring out in both English and Hipdi iho 
fortnightly RBI Newsletter for information of members of 
the staff and the monthly Credit Information Review for uso 
of commercial banks and other credit institutions . 
Promotion of Hindi 

245 , Several new measures were taken during the year to 
wards the promotion of use of Hindi in the Bank s offices ! 
depaitments . An annual time- beurd programme regarding 
Use of Hindi was circulated to the various d - purti 18 otticce 
for implementation. Under the programme, empha is was 
laid on increasing the originating correspondence in Hindi 
and considerable progress, was achieved in this regard . Cir 
culars , office orders etc . continued to be issued both in Hindi 
and English . Cards for check list and check points were 
printed and circulated among the stuff to ensure full com 
pliance with requirements . 

246 . Hindi workshops were conducted and nearly 1,200 
employees were imparted training in Hindi noting, drafting , 
and correspondence . " The Reserve Bank Rajbhasha Shield " 
competition for public sector banks and " Rajt bagba Shield " 
competition for the offices of the Bank were held during tho 
year n order to encourage progressive use of Hindi in their 
working. A number of elocution competitions, poets 
gatherings, essay competitions and various other Hindi 
Samarohs were organised during thic year in various depart 
men sloffices of the Bank , 

247 . The various reports of the Bank Ag well as Bank s 
asociate institutions continued to be brought out in Hindi 
also . The stututory Report on Trend and Progress of Bank 
ing in India for 1982- 83 was brought out for the first time 
in diglot form in Hindi and English . 
Office Premises and Residential Quarters 

248 . A Five- Year Plan for construction of office buildings 
and residential quarters covering the period 1983 -84 to 
1987-88 was drawn up and the same was approved by tho 
Como nister of the Central Board in Septemher 1983. The 
main thrust of the plan is on providing adequate number of 
residential quarters for thc Bank s staff at all centrcs. Tho 
total number of flats expected to be coniplated at the end of 
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the plan is 2 ,279 for Officers, 2, 319 for Class IJI staff and 
1 . 553 for Class IV staff . In view of tbe large juvestment 
outlay amounting to Rs. 161. 13 crores envisaged over the 
five year pcriod , three zonal cells of the Premises Department 
havo already been set up at Bombay , Calcutta and Madras 
and the fourth at New Delhi will be opened shortly . 

249. On completion of the construction of the office 
building at Jaipur, it was occupied it March 1984 . The 
work of the office building at Chandigarh ( Phase II ) and the 
additional office buildings at Nagpur and Kanpur is in pro 
gress . The piling work of tho office building at Bandra -Kurla 
complex . Boubay is neuring completion. 

250 . During the year , construction of 1 , 327 residential 
lats at 8 centres has been completed . Of these , 345 are for 
officers , 400 for Class IU and 582 for Class IV . In addition , 
20 self - contained single rooms were constructed for officers , 
10 cach in Calcutta and New Delhi. 
at diffcrcot stages of planning . A residential plot of land 

251 . The total nursber of flats presently under construction 
832 for Class ILI and 810 for class IV staff. Further , a large 
number of residential quarters projects at various centres are 
at different stages of planning a residential plot of land 
mcasuring 1 ,400 sq , metrce in Bandra , wag purchased from 
the Bombay Metropolitan Region Development Authority 
in May 1984. 
Housing Loans 

252. During tho year housing loads were sanctioned as 
under : 
Co -operative Housing No . of No . of Amount 
Society 

Societies Employee Rs. 000 

Members 
New co - operativo societies 

417 2 , 15 ,20 
Additional loans to co -opera 
tivo societies already 

17 103 22 , 20 


257. Dr. H . B .Shivamaggi relinquished charge 1 Executivo 
Director on August 31 , 1983, Shri C . V . Nair was appointed 
as Executive Director with effect from March 28, 1984 . 
Accounts 

238 . During the accounting year endod June 30 , 1984 , 
the Bank s income, after making adjustmcat for various 
provisions amounted to Rs. 1129,68 crores as against 
Rs, 1040 . 42 crores for the previous year. The details of the 
iocome from various sources aro given below , 

(Rs. Crores) 

1983-84 1982-83 
1 . Interest on Ways & Mcaps Advances 
to State Governments 

71. 44 26.07 
2 . Interest on loans and advances to 

State Governments (other than on 
Ways & Means Advances referred to 

at item 1 above ) and commercial and 
· Co -operative banks and financial 
institutions 

217 . 72 128 , 83 
3 . Interest and Discount ( including 
foreirgn securitios & Teasury Bills) 

1300 . 39 1146 . 64 
4 . Commission and Exchange 

41 04 40 . 73 
5. Other Income 

1 .47 1.34 
1632 . 96 1343 .63 


Less : Interest paid to scheduled 

contmercial banks on thcir addi 
tional average balances main 
tained by their with the Reserye 
Bank 


503 . 28 


303. 19 


1129.68 


1040 .42 


22 


Less : Transfer of funds as stated in 

paragraph 259 


670 . 00 


615 . 00 


459 . 68 


425 .42 


torne Pletics a Co - 


39 


Total 
Individual Members of Staff 


520 2 , 37 ,40 
No. of Amount 
Employecs Rs. 000 
820 

3 ,59 , 89 
13 ,33 


New 10419 
Additional loans to employees who had 

already availed of loans , 


883 


3,73,22 


Total 


253 . The aggregato of society and individual loans sanc 
tioned since the introduction of the scheme in 1961 amoun 
ted to Rs. 15 , 79 crores and Rs. 20 . 87 crores, respectively . 
In all , 8 , 845 employecs have availed themselves of the loan 
facility . 
Central Board 

254. Shri R . K . Kaul was appointed as Deputy Governor 
for a term of three years in the vacancy caused by the 
retirement of Shri Ramakrishnayya . Ho assumed charge on 
October 1, 1983. Dr. K . N . Raj retired as Director of the 
Central Board on the expiry of his term of appointment on 
November 29 , 1983 and Dr. K . A . Naqvi was appointed as 
Director in his placc . Shri Nosásimham ceased to be Govern 
ment ceased to be Government nominc on the Central 
Board from July 1 , 1983 on his relinquishing the post de 
Financo Secretary and Shri P . K .Kaul who took over a 
Finance Secrotary was nominated in his place from that 
date, The Board wisbes to place on record its appreciation 
of the services rendered by the retired Directors. 

235 . The Board regrets to report the sad demise on April 
23 , 1984 of Dr. K . A .Naqvi and places on record its contri 
butions to the deliberations of the meetings . 
Local Board 

256 . Shri K . C .Maitra , a member of the Local Board 
of the Westeri Area expired on November 24, 1983. The 
Board regrets to report the sad denrise and places on reçoard 
its appreciation of the valuable services rendered by him . 
GI /8412 


259. The contributions to the National Rural Credit (Long 
Term Operations ) Fund , National Rural Credit ( Stabul 
Ration ) Fund and National Industrial Credit (Lone Term 
Operations) Fund were Rs. 273 crores, Rs. 80 crores and 
Rs. 315 crores durlog 1983 - 84 as against Ro. 225 crores , 
Rs. 75 crores and Rs. 315 crores , respectively , in 1982 -83. 

260 . Out of the balance of income amounting to 
Rs. 459.68 crores , after allowing for the total expenditure 
of Rs. 249 .68 crores during the year ( a $ against the balance 
of income of Rs. 425. 42 crores and expenditure of Rs. 215 .42 
crores la 1982 - 83 ) , the surplus profit set aside for payment 
to the Central Government was Rs. 210 .00 crores (same as 
in the previous year ). 

261. The rise of Rs. 89.26 wrores in the income of the 
Bank to Rs. 1 , 129.68 crore , W48 due to higher interest 
earned on Wayg & Means Advances to State governments 
and on investments in Rupee And Foreign Securities, partly 
off - set hy increase in interest paid to scheduled commercial 
banks on their additional cash reserves kept with the Bank , 
The rise of Rs. 34 . 26 crores in uxponditure wae mainly duo 
to increase in establishment cost, cost of security printing 
and turnover commission paid to agency bank , for handling 
Government transactions . 
Auditors 

262. Tho accounts of the Bank have been auditad by 
Ms. Batlihoi & Purohit , Bombay, Me, Lovelock & Lowes, 
Calcutta. Ms. D . Rangaswamy Co., Madras , Mo. K . C . 
Khanna & Co ., New Delhi. Ms. Dass Gunta & Co ., Now 
Delhi and Ms. Ved & Co., Gaziabad . While the first four 
auditor s were reappointed , the last two auditors were 
annointed for the first time by the Government of Tortia . 
This reas all the offices of the Bank were audited hv the 
external auditors Anpointed by the Government of India 08 
against pight offices durine 1982- 83 . Por the purpose of 
audit , all the nffices of the Bank were divided into six zon : 
and the audit fees paid per zono per auditor WHO 
Rs. 60 , 000 . 
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RESERVE BANK OF INDIA 
BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE , 1984 

ISSUE DEPARTMENT 


LIABILITIES 


ASSETS 


Rş. 


P . 


Rs. 


P . 


Rs. 


P . 


Rs. 


P . 


Notes held in the 
Banking Department 


5 ,63,23 , 572 . 00 


225,58,28,485.81 


Gold Coin and 

Bullion : 
(a ) Hold in India 
(b ) Held outside 

Indla 
Foreign Securitios 


Notes in circulation 


21776 ,91,60 ,554 .50 


1564 ,05, 75,253, 50 


Total Notes issued 


21782 ,54 ,84 ,126 .50 


1789, 64 ,03,739.31 

16 ,10 ,91,167.06 


Total 
Rupec Coin 
Government of India 

Rupee Securities 
Internal Bills of 

Exchange and 
other commercial 
påpor 


19976 , 79,89,220 .13 


TotalLiabilities 


LIABILITIES 


Capital Paid up 
Reserve Fund 
National Indusirial Credit (Long Term 

Oporations) Fund 


Deposits 
(a ) Government 

(1) Central Government 
(6 ) Ştate Governments 


(b ) Banks 

(i) Scheduled Commercial Banks 
( ii) Scheduled State Co-operativo 

Banks 
(ill) Non - Scheduled State Co-operativo 

Banks 
(iv ) Other Banka 


21782, 54 ,84 ,126 .50 Total Assets 

21782,54 ,84, 126 .50 
BANKING DEPARTMENT 

ASSETS 
Rs. P . 

Rs. P . 
5 ,00 , 00 ,000 . 00 Notes 

5,63,23,572 .00 
150,00 ,00 ,000 .00 Rupee Coin 

3 ,30 , 353 . 00 
Small Coin 

1,63,897.40 
2545 ,00,00 ,000. 00 Bills Purchased and Discountod : 

(a ) Internal 

(b ) External 
29,19,08,02,336 .88 (c ) Govornment Treasury Bills 

9374,62, 39,191. 70 
Balances held Abroad 

3277,95, 38 ,519.45 
13,07, 33 ,456 . 28 Investments 

4369, 15 ,45 ,657.57 
Loans and Advances to : 

(1) Central Government 
8104 ,86 ,78 ,299 .28 ( li) State Governments 

460 ,47,00 ,000 .00 
Loans and Advances to 
141,34 , 14,266 . 36 (1) Scheduled Commercial Banks 

1768 ,66,06 , 105.87 
( ii ) Stato Co -oporatiro Banks 

44 , 88 ,60,000.00 
4, 71,21, 135.00 (iii ) NABARD 

1039,05,276,000.00 
16,25 ,80 ,279 ,50 (iv) Othors 

166 ,00,00,000 .00 
Loans, Advancos & Lavestments from 

NationalIndustrial Credit (Long Torni 
249, 58,65,242 .03 Operations) Fund : 
281, 28 ,55,673, 58 (a ) Loans & Advances to : 

(1) Industrial Development Bank 
6423,01,90 ,647.87 of India 

2084,78 ,11,075,00 
(ii ) Export Import Bank of India 

125,00,00 ,000 .00 
86,30 ,48, 132.88 (6 ) lovestment in bonds/debentures 

lsgued by : 
4498 , 73 ,43, 967, 16 (1) Industrial Development Bank of 

India 
(11) Export Import Bank of India 
Other Assets £ 

2721, 99 ,61 ,065,03 
25438 ,26 ,55,437.02 Total Assets 

25438 ,26, 55,437. 02 
* Includes Rs. 870 ,16 ,88, 177.87 held abroad in foreign currencies . 
@ Ways & Means Advances . 
£ Includes amounts advanced to or deposited with scheduled com 
mercial banks under special arrangements . 

MANMOHAN SINGH Governor 
A . GHOSH 

Deputy Governor 
C . RANGARAJAN 

Deputy Governor 
M . V . HATE 

Deputy Governor 
R . K . KAULI 

Deputy Governor 


(c) NABARD Deposit 

(1) NRC (LTO ) Fund 
( II) NRC (Stabillsation ) Fund 


( ) Others 


Bills Payable 


Other Llabillties 


Total. Liabilities 


Contingent liability : 

On partly paid Shares 
Rs. 7 ,57,495.42 equivalent of £50 ,000 


B . RAY 
Chief Accountant 


Dates the 18th August, 1984 
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE , 1984 


Rs. 


: 


P 


INCOME 
Interest, Discount, Exchange, Commission, etc . - 


459,68,2 % 23.03 


459,68, 22 , 728 :03 


- 


EXPENDITURE 


Establishment 
Directors & Local Br Members Fcos & Expenses 
Auditors Fees 
Rent Taxes, Insurance , Lighting otc. 
Postage and Telegraph Charges 
Law Charges 
Remittance of Treasure 
Stationary , etc . 
Secuity Printing (Choque , Noto Forms, etc .) 
Depreciation and Repairs Bank Property 
Agency Charges 
Contributions to Staff Gratuity and Superannuation Funds 
Miscellaneous Expenses 

Not available balance 


93, 33 , 56 , 846. 98 

2 , 22 , 702.85 

8, 43 ,227. 00 
4 ,83 ,44 ,920 .97 
1 ,29 ,43 , 134 .35 

6 ,05, 114 . 98 
1, 97 ,86 ,226 ,57 

1, 40 , 17 ,921. 72 
-43,41, 68 205. 58 

4 ,23,54,739. 96 
93 ,92, 73, 197.30 
1 ,60 ,00 ,000 .00 

3 ,49 ,06 , 250 . 00 
210 ,00,00 ,239. 77 


Total 


· 459,68 ,22, 728 .03 


Surplus payable to the Central Government 


210 ,00 ,00 ,239.77 


RESERYE FUND ACCOUNT 
By Balarce on 30th June , 1984 
By transfer from Profit and Loss Account 


150 ,00 ,00 ,000 .00 

Nil 


Total 


150 ,00 ;00, 0000 


@ After making statutory contributions, and the usual or necessary provisions in terms of Section 47 of the Reserve Bank of India Act , 
1934 
B , RAY 

MANMOHAN SINGH Governor 
Chief Accountant 

A GHOSH 

Deputy Governer 
C . RANGARAJAN 

Deputy Governor 
August 18 , 1984 

M . Y . HATE 

Deputy Governor 
R . K . KAUL 

Deputy Governer 


REPORT OF THE AUDITORS 
TO THE PRESIDENT OF INDIA 

We, the undesignod Auditors of the Roservo Bank of India , do horeby report to the Central Government upon the Balance Sheet 
And Accounts of the Bank as at 30 Jume, 1984 . 


We have examinod the abovo Balanco Sheet with the Accounts , Cortificatos and Vouchors relating thereto of all Offices of the Bank 
and report that, whero we have called for explanations and information from the Central Board , such information and explanations 
have been given and have been satisfactory. In our opinion , the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing the particulars 
prescribed by and in the Assets har been valued in accordance with " the Reserve Bank of India Act, 1934 and Regulations framed 

the rounder and is properly drawn up so as to exhibit o true and correct view of the state of the Bank s affairs according to the best 
of our information and the explanations given to us and as shown by the Books of the Bank . 


M /s. BATL IBOI & PUROT 
M /s. D . RANGAS & CO . 
M /s . LOVELOCK & LEWES 
M /8. K . C . KHANNA & CO . 
M /s. VED & CO . 
M /S. DASS GUPTA AND CO . 


Dated the 18th August 1984 


Auditor 
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STATEMENT ON RESERVE BANK OF INDIA BALANCE SHEET 


Particulars 


For the year ended 
Junç 30 , 1982 
P . Rs. P. 


Rs. 


June 30 , 1983 
P . 

Rs. 


Rs. 


P . 


ISSUE DEPATMENT 


LIABILITIES 


Notes held in the Banking Department 
in circulation 


29 , 80 ,93,643 . 00 
16034, 70 ,25 ,652 .50 


23 , 78 ,09 , 256 . 90 
18383,22,09,928.50 


Total notes isnued 


16064 , 31, 19 ,295.50 


18407,00 ,19, 184. 50 


Total Liabilities 


16064,51, 19,295.50 


18407,00, 19 ,184 .50 


ASSETS 


225,58,28,023.95 


225,58 , 28 ,275.87 


Gold Cooin ond Bullion 

(a ) Held in Indla 

(b ) Held outside India 
Foroign Securities 
Rupec Coup 
overnment of India Rupee Securities 
Interpal Bills of Exchange and other con 

mercial Paper 


1564 ,05, 75 ,253.50 

29, 96 , 70 ,632 . 13 
14244, 90,45,385.92 


1564 , 05 ,75, 253 . 50 

17 , 32, 34 , 596. 57 
16599 ,83 ,81 ,058 .56 


Total Assets 


16064 ,51, 19 ,295 .50 


18407,00 , 19 ,184 .50 


BANKING DEPARTMENT 


LIABILITIES 


5, 00 ,00 , 000.00 
150, 00 ,00 , 000 .00 
1205, 00 ,00 ,000 ,00 


5 ,00 , 00 ,000 .00 
150 ,00 ,00,000.00 


Capital Pald -up 
Reserve Fund 
National Agricultural Credit (LTO ) Fund 
National Agricultural Credit (Stabilisation ) 

Fund 
National Industrial Credit (LTO ) Fund 


440,00,00 ,000 . 00 
1915 ,00 ,00 ,000 , 00 


2230 , 00 ,00 ,000 .00 


152 ,69 ,64 ,302. 53 
247,45,88, 183.23 


553,40, 89,627.05 
199 ,64, 91 ,588. 21 


Doposits 

(a ) Goverament 
. (1) Central 

( ul) States 
(b ) Banks 

(i) Scheduled Commercial Banks 
(il ) Scheduled State Co -op . Banks 
(111) Non -Scheduled Stato Co -op . 

Banks 
(iv) Other Banks 
(C ) NABARD Deposit 

(1) NRC (LTO ) Fund 
( 11) NRC (Stabilisation ) Fund 


3932 ,14 ,52, 798. 39 

99, 79 ,88 ,837. 59 


6623,69, 58 ,507.04 
140 ,85, 24,067. 51 


3 ,66 , 14,617.53 
8 ,44 ,49,052.84 


4 ,77, 83, 457,62 
15 ,06 ,54 ,857 .42 


349, 58,65 ,242 .03 
281, 28, 55,673. 58 


( d ) Othors 

Bills Payablo 
Other Liabilities (a ) 


2542,94 ,67,026 . 11 

82 , 94 , 97, 597 . 15 
2802,41, 88 , 950 .07 


4857,21 ,51, 997.2 

96 ,09 , 58 ,888 . 52 
3483, 55 ,45 ,032 ,61 


1 


Total Liabilities 


15587,52, 11 ,365,64 


18990 ,18 , 78 ,938 . 86 


(a ) Includos Contingency Accounts. 
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STATEMENT ON RESERVE BANK OF INDIA BALANCE SHEET (Concluded ) 


Particulars 


For tho year ended 
June 30 , 1982 


June 30 , 1983 
Rs. P . 


Rs. 


· 


P . 


Rs. 


P . 


Rs. 


P . 


ASSETS 
Notes 

29 , 80 , 93, 643 .00 

23, 78 ,09, 256 , 00 
Rupee Coin 

3 , 36 , 507.00 

3 ,65,669. 00 
Small Coin 

6 , 39 ,904.87 

5, 91, 155. 10 
Bills Purchased and Discounted 

(a ) Internal 
(6 ) External 
(c) Government Treasury Bills 6701, 75, 54 ,790 .65 . 

7041,89, 22 ,878. 10 
Balancos hold abroad 

1364, 39 ,68,647.46 (1 ) 

2760 ,67,12 ,211.97 
Investments 

2335,47, 60 ,580.05 ( cd ) 

2989,23,76 ,625.17 (e ) 
Loans and Advances to 

(i ) CentralGovernment 
(ii) Stato Governments 

213 , 19 ,00 ,000 , 00 (1) 
(iii) Scheduled Commercial Banks 567, 96 ,94 , 312 . 37 (8) 

544 ,83,52 ,047.14 
( iv ) Stato Co -operative Banks 

630,52,90,500. 00 (h ) 

51, 05,64 , 500 . 00 
(v ) NABARD 

904, 10 ,40 , 000 . 00 
( vi ) Others 

6 , 22, 19, 000 . 00 

11, 75 ,59 , 586 ,00 
Loans, Advances and Investmonts from 
National Agricultural Credit (Long Term 
Operations) Fund 
(a ) Loans and Advances to : 
(1) State Governments 

125, 23, 37 ,960 .00 
(il) State Co - operative Banks 

32 ,94,82 ,316 .00 
( iii) Central Land Mortgage Banks 
(iv ) Agricultural Refinance and 
Development Corporation 

513,93,30,000.00 
(b ) Investment in Central Land 
Mortgago Bank Debentures 

3 ,50 ,17 ,695 .00 
Loans and Advances from National 

Agricultural Credit (Stabilization ) 
Fund to State Co - operative Banks 

84,46 ,19,803. 00 
Loang, Advances and Investment from 

NIC (LTO ) Fund : 
( a ) Loans and Advances to the 
. (1) Jodustrial Development 
Bank of India 1610,59,88 ,575.00 (i) 

• 1827,73, 98 , 575 .00 
(ii) Export Import Bank of India 
(b ) lavestment in Bonds /Debentures 

70 , 00 , 00 , 000 .00 
issued by: IDBI/EXIM Bank 
Other Assets 

1580,58,76 ,931. 24 (1) 

2551,82, 86 ,435.38 (k ) 
Total Assets 

15587 ,52 , 11, 365 .64 

18990, 18 ,78,938.86 
Note : June 30 , 1982 – Coptingent liability on partly paid shares Rs. 8,25,000 .83 equivalent of £ 50, 000 . 

June 30 , 1983 — Contingent liability on partly paid shares Rs. 7,72 ,499 .03 equivalent of £ 50 ,000 . 

(b ) Includes cash , fixed deposit and short - term securities. 
(c) Excluding investment from National Agricultural Credit (LTO ) Fund and the National Industrial Credit (LTO ) Fund . 
(d ) Includes Rs. 345, 73 ,03 ,767.85 held abroad in forcign currencies. 
(e) Includes Rs. 480 ,45,11,934 .37 held abroad in foreign currencies . 
(f) Includes ways and means advances. 
(8 ) Includes Rs. Nil advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Sec . 17 (4) (c ) of Reserves Bank of 

India Act. 
(h ) Excluding Loans and Advances, from tho National Agricultural Credit (LTO ) Fund and the National Agricultural Credit 

(Stabilisation ) Fund . 
(i) Includes Rs . 25,00,00 ,000 .00 Loans and Advances to Exim Bapk . 
6 ) Includes an amoupt of Rs . 1056 ,41,50 ,000 .00 advanced to or depositod with Schedulcd Commercial Banks under special 

arrangements. 
Includes an amount of Rs. 1885, 19,90 ,000 .00 advanced to or deposited with Scheduled Commercial Banks under special 
artapgements . 
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEARS ENDED 30TH JUNE 1982 AND 1983 


1982 


1983 


INCOME 


Rs. 


P . 


Rs. 


P . 


Interest, Discount, Exchange , Commission , etc.$ 


4176, 16,023.68 


425,41,84 ,605.11 


411,76, 16 ,023.68 


425,41,84, 605.11 


EXPENDITURE 


* 79, 53 ,86 ,973.96 

2,16 ,293.85 

1,20 ,000 .00 
4 , 32 ,03,931. 97 

10 ,51 ,089. 15 


Establishment 
Directors and Local Board Members Fees and Expenses 
Auditors Focs 
Rent, Taxes, Insurance , Lighting etc. 
Law Charges 
Postage and Telegraph Charges 
Remittance of Treasuro 
Stationery , etc 
Security Printing (Cheque, Noto Forms, etc .) 
Doprociation and Repairs to Bank Property 


41, 54, 009. 81 


76 ,21, 37,205 .92 

2 ,04,826 . 12 
- 1.20,000 .00 
3, 30 ,23,722 .47 

8,35,249.32 
36, 16,506. 63 
1,68 ,67, 824. 29 

1,15,08,627.55 
41,57 ,76,745 .35 

2,42,64,795.13 
70, 16, 50 ,118 .42 

1, 35 ,00,000 .00 

3, 41,09 ,689, 39 
210 ,00,00, 712 .89 


1,76,66 ,753.46 
1,23 ,41,143 .02 
35,93,68,425 .58 

3,51, 78,963.81 
82,27,61,920 .37 
1,35, 00,000.00 

4,92,34 ,166.55 
210 ,00,00,933 . 58 


Agency Charges 


Contributions to Staff Gratuity and Superannuation Funds 


Miscellaneous Expenses 
Not Availablo Balance 


TOTAL 


411, 76, 16,023 .68 


425 ,41,84,605.11 


Surplus Payable to Central Government 


210 ,00,00 ,712.89 


210,00,00 ,933.58 


RESERVE FUND ACCOUNT 


By Balance on 30th Juno 
By Traosfor from Profit and Loss Account 


150 ,00,00, 000 . 00 

NIL 


150,00, 00 ,000.00 


NIL 


TOTAL 


. 


150, 00,00,000.00 


150,00,00,000 .00 


$ Aftor making the usual or necessary, provnions in terms of Section 47 of tho Reworve Bank of India Act. 


..[No. F . 12 /88 /84- 8 .0 . Il 
C . W ., MIRCHANDANI.. Director , 
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मई दिल्ली , 10 दिसम्बर, 1984 . 


का०मा० 4482 :--- राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध ) स्कीम , 
1970 के बड 3 के उपखण्ड ( छ ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा भीचे की सारणी के कालम ( 2 ) में उल्लिखित व्यक्तियों 
को उनमें से प्रत्येक के सामने उसी सारणी के कालम ( ३) में उल्लिखित 
व्यक्तियों के स्थान पर सारणी के फालम ( 1 ) में विये गमे राष्ट्रीयकृत 
बैंकों के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है . - - 


सारणी 


4 


भी पी . एम . सुबर 
राण 


1. मूनाइटेड बैंक माफ श्री के पी पार नायर, 
इंडिया 

संयुक्त मुख्य अधिकारी , 
पैकिंग परिचालन पौर 
विकास विभाग , 
भारतीय रिजर्व बैंक , 
मद्रास - 600001. 


वाणिज्य मंत्रालय 
( मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात का कार्यालय ) 
मई दिल्ली , 10 दिसम्बर, 1984 

प्रादेश 
मा० भा० 4483. --41 . मारवा जैन विल्ली- 54 को आवेवफ की विदेश 
में विदेशी मुद्रा की बचत के मने अमरीका से 83, 400 ६० ( 8556 यू एस 
डालर ) मूल्य की पूंजीगत माल मशीनरी पायात करने के लिए प्रायात 
लाइसेंस नं पी / सीजी / 2086 102 दिनांक 24- 12- 82 दिया गया था । 

2. पार्टी में पायात लाइसेंस की अनुलिपि प्रति के लिए इस प्राधार 
पर मापन किया है कि मूल पायात भाइसेंस सीमा शुल्क प्राधिकारियों 
के पास पंजीकृत करवाए बिना खो गया है । उसका बिल्कुल भी 
उपयोग नहीं किया गया है । इस राशि जिसके लिए प्रमुलिपि प्रति 
अपेक्षित है वह 83,400 १० की फुल धनराशि है पार्टी यह स्वीकार 
करती है और वपन देती है कि मूल लाइसेंस यदि बाद में मिल जाता 
है तो इस कार्यालय को रिकार्ड के लिए वापिस कर दिया जाएगा । 

3. अपने सर्म के समर्थन में पार्टी ने भप्रैल-मार्च 85 को भायात 
निर्यात क्रियाविधि पुस्तक के प्रम्याष 15 के पैरा 353 द्वारा पाछित 
शपथ-पट दाखिल किया है । प्रधो-हस्तामरी संतुष्ट है कि मूल पायात 
लाइसेंस से पी /सीजी/ 2086102 दिनांक 24- 12- 82 खो गया है पीर 
निदेश देता है कि पार्टी को पायात लाइसेंस ( सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति ) 
की अनुलिपि प्रति जारी की जाए । मूल पायात लाइसेंस रद किया , 
गया है । 

4. पायात लाइसेंस ( सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति ) की अनुलिपि प्रति 
अलग से जारी की जा रही है । 

[ फाइल सं0 1436/ 82/ 48/प्राई.एन.एम.ए./सीजी 4] 
पाल बेक , उप -मुख्य नियंत्रक , प्रायात-निर्यात 
रुते मुख्य नियंत्रक, भायात- 

निर्यात 


2. इंडियन प्रोवरसीज श्री एस पी गोटास्कर , श्री के एम. हनीफ 

सलाहकार, 
भारतीय रिजर्व बैंक , 
सांख्यिकीय विश्लेषण और 
कम्प्यूटर सेवाएं विभाग , 
बी , बम्बई - 400018. 

[ संख्या एफ०9/ 23/ 84-बी० पी०] 

क०मा० मीरचन्दानी, निदेशक 


New Delhi , the 10th December , 1984 


S . O . 4482: -- In pursuance of sub -clause (g ) of clause 3 of the 
Nationalised Banks (Managementand Miscellaneous Provisions) 
Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints the 
persons specificd in column (2 ) of the Table below as Directors 
of the nationalisod banks specified in column ( 1 ) thereok in place 
of the persons specifled in the corresponding optry in column (3 ) 
of the said Table : 


MINISTRY OF COMMERCE 
(Office of the Chief Controller of Imports and exports ) 
New Delhi, the 10th December, 1984 

ORDER 


TABLE 


(1 ) 


( 2 ) 


(4 ) 


1. United Bank of Shri K . P. R. Nayar, Shri V. M . 
India 

Joint Chief Officer, Sunder Raj 
Department of Banking 
Operations & Develop 
ment, 
Resorve Bank of India . 

Madras-600001. 
2. Indian Overseas Shri S . P . Gothoskar, Shri K . M . Hanifa 
Bank 

Adviser, . 17 
Roserve Bank of India , 
Department of Statistical 
Analysis & Computer Ser 
vices, 

Worli, 
Bombay -400018 . 


so. 4483... . Dr . Sharda Jain Delhi -54 was granted in 
Import Licence No. P / CG / 2086102 dt. 24 - 12- 82 for import 
of capital goods machinery for Rs . 83, 400 ( US $ 8556 ) from 
U. S. A . against applicants foreign exchange savings abroad. 

2 . Tho party has uow requested for the issue of duplicate 
copy of import licence on the ground that the original import 
licence has been lost before having been registered with cus 
toms authorities and pot utilized at all. The total amouat 
for which the duplicato copy of import licence is pow re 
quired is to cover the entire value of Rs . 83 , 400. The party . 
Agrees and undertakes to return the original Licence if traced 
to this office for record . 

3 . In support of their contention the party has filed an 
affidavit as required in Para 353 OF Chapter XV of Hand 
Book of Import Export Procedures AM 85. The undofsigned 
is satisfied that the original import licence No. P / CG/ 2086102 
dt . 24 - 12- 82 has been lcst and directs that duplicato copy of 
import licence ( custom perpose copy ) may be issued to the 
party. The original import licence has been cancelled . 

4. The duplicate Copy of Import licence (customs purpone 
copy ) is being issued separately. 


INo. F. 9 /23 / 84 - BO . I] 
C . W . MIRCHANDANI, Director 


[ F. No. 1436 / 82 / 48 /INSA/ CGIV) 
PAUL BECK , Dy. Chief Controller of Imports and 

Exporta 
for Chief Controller of Imports & Exports 
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अदेिश 


मई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1984 


3. Duplicate (both coples) of the said licence are being 
issued to the party separately . 

P. NO. CO. III / 1503 / 82 / 21] 
M . L . BHARGAVA, Dy. Chief Controller of Impong & 

___ . Exports 


( केनीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क समाहर्तालय ) 


इन्दौर, 11 दिसम्बर, 1984 

अधिसूचना संख्या 11/ 84 
का०पा ० 4585. - सर्वत्री एन० डी० दिवानी तपा बी० पी०रिजवामी , 
अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह " ब " वार्धक्य मायु होने पर, 31 
पक्तूबर, 1984 के अपरान्ह से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो 
पए । 

[प०सं० II ( 3) 5- गोप / 84/ 5568] 
शिवन के . घर, समाहर्ता 


फा० प्रा० 4484 :- - श्री बी० के० पोद्दार, हांगकांग हाऊस , 31 
अलहोजी स्वयर ( एस ) कलकत्ता - 700001 को मुक्त विवेणी मुत्रा 
फे अधीन कोई स्ट्रेपिंग एवं प्लास्टिक स्ट्रेपिंग के विनिर्माण के लिए 
पूंजीगत माल के प्रायात के लिए 18, 73, 300, (अट्ठारह लाख 
तिहसर हजार मीर तीन सौ रुपए मात्र ) ( यू एस डालर - 1, 77,020 ) 
को एक पायात लाइसेंस सं पी /सीजी/ 2095145/ सी / एक्स एक्स/ 90/ एच / 
सीजी - 3 एम एस दिनांक 2- 3- 84 दिया गया था । फर्भ ने उक्त लाइसेंस 
की अनुलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति मौर मुद्रा विनिमय नियंत्रण 
प्रति के लिए इस भाधार पर प्रावेदन किया है कि लाइसेंस की मूल 
प्रति (दोनों प्रतियां ) बो गई / प्रस्थानस्थ हो गई है । मागे यह भी 
बताया गया है कि लाइसेंस किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास 
पंजीकृत नहीं करवाया गया था और उसका बिल्कुल उपयोग नहीं किया 
गया पा । कुल धनराशि जिसके लिए प्रम अमुलिपि प्रति की भाव 
श्यकता है यह सम्पूर्ण धनराशि अर्थात् 18, 73, 300 रूपए ( यू एस डालर 
177, 020 ) को पूरा करने के लिए है । 

2. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने नोटरी पम्लिक , कलकत्ता 
के सम्मुख विधिषत् स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है । 
मैं , तदनुसार , संतुष्ट हूं कि मूल लाइसेंस (दोनों प्रतिया ) सं पी / सीजी / 
2095 145 दिनाक 2- 3- 84 फर्म द्वारा खो गया है /मस्थानस्य हो गया है । 
यथा संशोधित भायात (नियंत्रण ) प्रादेश, 1955 विर्ताक 7-12-1955 
की उप धारा 9 ( सी सी ) के अधीन प्रपत्त अधिकारों का प्रयोग करते 
हुए श्री बी० के० पारेदार , कलकत्ता के नाम में जारी किए गए उपत 
मूल लाइसेंस ( दोनों प्रतियां ) सं पी /सीजी / 209 5 145 दिनांक 2- 3-84 
को एतद्वारा रद्द किया जाता है । 
___ 3. पार्टी को उमत लाइसेंस की अनुलिपि प्रति (दोनों प्रतियां ) 
मलग से जारी की जा रही है । 

मि० सं० सीजी - 3 / 1503/ 82/ 21 ] 
( एम० एल० भार्गव, उप मुख्य निमंत्रक , मायास एवं निर्यात 


( Central Exciso Collectorate ) 
Indore , the 11th December, 1984 

NOTIFICATION NO . 11/ 84 
S. O . 4485.--- S / Shri N . D . Chandwani and B. P. Rijwani 
Superintendent of Central Excise, Group B baving attained 
the age of superannuation retired from Government servico 
on the afternoon of Thirtyfist October , 1984 . 

[ C. No . II(3 ) 5- Con /84 /5568 ] 

S . K . DHAR , Collector . 


New Delbi, the 11th December, 1984 


ORDER 


S. O . 4484. - Shri B. K . Poddar , Hongkong House , 31, DAI 
housie Square ( S) , Caleanta- 700001 was granted an import 
licence No. PICG / 2095145 /CXX1903H/ 82/ CG. III M . S . 
dated 2 - 3 -84 for Rs. 18, 73, 300 ( Rupees eighteen lakh, seventy 
three thousand and three hundred only ) (Us $ 177 , 020 ) for 
the import of capital goods for the manufacture of Cord 
Strapping and Plastic Strapping under free foreign exchange , 
The firm has applied for insuc of duplicate copics Customs 
Purpose copy and Exchange Control copy of the above men 
tioned licence on the ground that the original copy (both 
copies ) of the licence have been lost / misplaced. It has further 
becn stated tho licence has not been registered with any cus 
toms authorities and not utilised at all. The total amount for 
which the duplicate copy now required is to cover the entire 
amount of Rs 18, 73, 300 ( US $ 177, 020) . 


ऊर्जा मंत्रालय 

( कोयला विभाग ) 

नई दिल्ली , 15 नवम्बर, 1984 
का . मा . 4486. - - केन्द्रीय सरकार ने , कोयला धारक क्षेत्र ( अजेन 
और गिफास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के कर्मा मंत्रालय ( कोयला 
विभाग ) की अधिसूचना संख्या 1362 तारीख 3 अप्रैल , 1982 द्वारा, 
उससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 355 . 00 एका ( लगभग ) 
या 143 . 66 हेक्टर ( लगभग ) माप की भूमि की बाबत कोयले का 
पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ; 

और उक्त भूमि की बायत उक्त अधिनियम की धारा 7 को उर -धारा 
( 1 ) के अधीन कोई सूचना नहीं दी गई है ; 
_____ अत:, केन्द्रीय सरकार, धारा 7 की उक्त अधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करसे हुए 3 अप्रैल , 1984 से प्रारम्भ होने वाली 
एक वर्ष की और अवधि को उस अवधि के रूप में विनिविष्ट करती है 
जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उस भूमि था उसमें अथवा उस पर किन्हों 
अधिकारों को अर्जित करने की सूचना दे सकेगी । 

अनुसूपी 
माकोली ग्लाक 1 भौर 2 

पूर्वी बोकारो कोयला मेव 
मिला गिरीडीह (बिहार ) 

ड्राइंग से , राजस्व / 97/ 81 तारीख 

26-11-1981 
( जिसमें पूर्वेक्षण करने के लिए 
अभिसूचित की जाने बानी भूमि 
वणित की गई है ) । 


2. In support of their contention, the licensee has filed an 
affidavit on stamped paper duly Sworn in beforç a Notary 
Public, Calcutta . I am accordingly satisfied that the original 
licence ( Both copies ) No. P / CG / 2095145 dated 2 - 3 - 84 has 
been lost /misplaced by the firm . In exercise of the powers 
conferred under sub- clause १ ( CC ) of the Import ( Control ) 
order , 1955 dated 7- 12 - 55 amended, the said original licence 
( both copies ) No. P / CG / 2095145 dated 2 - 3 - 84 issued in far 
vour of Shri B. K . Poddar, Calcutta is hereby cancelled . 


[ भाग II - 473( ii ) ]. 


भारत का राजपक्ष : दिसम्बर 22, 1984/ पौष 1 , 1006 
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ब्लाक - 1 


क्रम सं . ग्राम पाना 


थामा जिला 


टिप्प 
णियां 


69 


गिरिडीह 


270 . 00 भाग 


1. माफोली नवोह 

( बेरेमो ) 


Central Government may give notice of its intenti n to 
acquire the said lands or any rights in or over such lands. 

SCHEDULE 
Makoli Block I & II Drg. No. Rev/97 /81 
East Bokaro Coalfield Dated 26- 11 - 81 
Distt . Giridih (Bihar) (showinglands to be 

notified for pros 
Block -I 

pecting ) 
SI. Village Thana Thapa District Arca Recreiks 
No. 
1 . Makoli Nawadih 69 Giridih 270 . 00 Part 

( Bermo ) 
Total Area : 270 . 00 acreas ( approximately ) 
___ or 109 . 26 hectares ( approximately ) 


कुल क्षेत्र : 270 . 00 एकड़ ( लगभग ) 
या 109 .00 हेक्टर ( लगभग ) 


No . 


Boundary description : - 


. 


A - B 


सोमा वर्णन : 

रेखा माकोली ग्राम से होकर जाती है ( ओ नई धुनी गई 
घोरी कोयला खान को भागतः सम्मिलित सीमा बनाती है ) 
और बिन्दु " ख " पर मिलती है । 
रेखा दामोदर नदी के भागत: माएं किनारे के साथ -साथ 
जाती है ( जो नई बुनी गई घोरी कोयला खान की भागत : 

सम्मिलित सीमा बनाती है ) और विन्टु " ग " पर मिलती है । 
ग - प - . - क रेखाएं माकोली ग्राम से होकर जाती है ( जो मई चुनी गई 
धोरी कोयला खान की भागतः सम्मिलित सीमा बनाती है ) 

और आरम्भिक बिन्धु "क " पर मिलती है । 

लाक - 2 
कम सं . ग्राम थाना थामा सं . जिला 

टिप्प 

णिया 
1 . माफोली नबडीह 69 गिरिडीह 85 . 00 भाग 

( बेरमो ) 


B - C 


line passes through village Makoli (which 
forms part common boundary of New Selected 
Dhori Colliory ) and . meets at ploint B . 
linc passes along the part left bank of River 
Damodar (which forms part common boundary 
of New Selected Dhori Colliery) and meets at 
point C . 
linçs pass tlırough village Makoli (which forms 
part common boundary of New Selected Dhori 
Colliory ) and meets at starting point A . 


क्षेत्र 


C -D -E - A 


Block-II 


फुल क्षेत्र : 85 . 00 एकड़ ( लगभग ) 

या 34. 40 हेक्टर ( लगभग ) 


SI Villago 
No. 
1. Makoli 


Total 

area or 
F - G 


Thana Thana District Arca Re 
number 

marks. 
Nawadih 69 Giridih 85 . 00 part 
( Bormo) 

85 . 00 acres ( approximately ) 
34 . 40 hectares ( approximately ) 
line passes through village Makoli (which 
forms part common boundary of New Selected 
Dhori Colliery ) and meets at point G . 
line passes through yillage Makoli (which 
forms part common boundary of Select 
Dhori Colliery ) and meets at point H . 
lines pass through villago Makoli (which formg 
part common boundary of Gunjardih Block 
acquired u/s9 (1 ) of the Coal Act ) and 
mects at starting point F . 


रेखा माकोली ग्राम से होकर जाती है ( जो नई धुनी गई 
धोरी कोयला खान को भागतः सम्मिलित सीमा बनाती है ) 

और बिन्दु " " पर मिलती है । 
रेखा माकोली ग्राम से होकर जाती है ( जो नई चुनी गई 
धोरी कोयला खान को मागत: सीमा बनाती है ) और 

बिन्दु " ज " पर मिलती है । 
ज - का - - - रेखाएं माकोसी प्राम से होकर जाती है ( जो कोयला 

अधिनियम की धारा 2 ( 1 ) के अधीन अजित गुंजारडीह 
म्लाक की भागतः सोमा बनाती है ) और बिन्दु " " पर 
मिलती है । 

[ सं . 19/ 02/ 83- सी एल/ सी ए ] 

समय सिंह, अवर सचिव 


G - H 


H - I- J- F 


. 


[ No . 19/62/ 83- CL/ CA ] 
SAMAY SINGH, Under Secy . 


( पेट्रोलियम विभाग ) 
नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1984 


MINISTRY OF ENERGY 

(Department of Coal ) 

New Delhi, the 15th November , 1984 
S .O . 4486 . — Whereas by the Notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Energy (Department of 
Coal) No . S . O . 1362 dated the 3rd April , 1982, under sub 
section ( 1 ) uf section 4 of the Coal Bearing Arcan ( Acquisi 
tion and Development ) Act , 1957 ( 20 of 1957 ) , the Central 
Government gave notice of its intension to prospect for coal 
in lands ineasuring 355 . 00 acres ( approximately ) or 143.66 
hectares ( approximately ) in the locality specified in the 
Schedule appended hereto ; 

And whereas in respect of the said lande, no notice under 
sub -section ( 1 ) of section 7 , of the said Act has been given . 


का . भा . 4487 -: सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की 
येवखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) को धारा 3 द्वारा 
प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व पेट्रो 
लियम विभाग की अधिसूचना से , का . आ . 613 दिनांक 29 जनवरी, 
1977 के अनुक्रम में केन्द्रीय सरकार नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में 
वर्णित इंडियन आयल कारपोरेशाम लि . के अधिकारियों को , जो कि 
सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के रैक के समतुल्य अधिकारी हैं , उन 
अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the 
said cup - section ( 1 ) of section 7 , the Central Government 
hereby speciflcs a further period of one year commencing 
from tho 3rd April , 1984, as the period within which the 
1211 GI /84 - 13 
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उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी 
स्थानों के प्रवर्गों के संबंध में , जो कि उनकी अपनी अधिकारिता की 
स्थान य म माओं के भीतर हो , उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन 
सम्पदा अधिकारियों को प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा अधिरोपित 
कर्तव्यों का पालन करेंगे । 
क्रम सं . इंडियन आयल कारपोरेशन सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधि 

लि . के अधिकारी का पवनाम कारिता की स्थानीय सीमाएं 


(1 ) ( 2 ) 

____ (3 ) 
2 . Manager (Law ), Deputy Premises under the administra 

Manager ( Law), Assistant tive control of the respective 
Manager (Law ), Senior Rcgional Offices of the Indian 
Law Officers ,Law Offices Oil Corporation at Bombay, 
and Assittant Law Officers Delhi, Calctta and Madras 
in the Regional Offices of 
the Indian Oil Corporation 
Limited at Bombay, Delhi. 

Calcutta and Madras. 
3. Manager ( Estate and Law ) Premiss under the administra 

Indian Oil Corporation tive controlof the Assam Oil 
( Assam Oil Division) Dig - Division of the Indian Oil 

Corporation Limited , Dig 
boll . 


bol. 


INo . P-29022 / 33 / 83 -IC] 
N .K . SAHA , Undor Sccy . 


नई दिल्ली , 7 दिसम्बर, 1984 


1 . इंडियन आयल कारपोरेशन लि . इंडियन आयल कारपोरेशन लि . के 

के बम्बई स्थित मुख्यालय में बम्बई स्थित मुख्यालय के प्रशा 
प्रबन्धक (विधि ) , उप प्रबन्धक मनिक नियंत्रणाधीन भारत में 
(विधि ), सहायक प्रबन्धक सभी स्थान 
( विधि ) , वरिष्ठ विधि अधि 
कारी, विधि अधिकारी तथा 

सहायक विधि अधिकारी 
2 इंडियन आयल कारपोरेशन इंडियन आयल कारपोरेशन लि . के 
लिमिटेड के बम्बई , दिल्ली , बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास 
कलकत्ता तथा मद्रास स्थित स्थित संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों 
क्षेत्रीय कार्यालय में प्रबन्धक के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 
(विधि ), उप-प्रबन्धक (विधि ) स्थान 
सहायक प्रबन्धक (विधि ) , 
परिष्ठ विधि अधिकारी, विधि 
अधिकारी तथा सहायक विधि 

अधिकारी 
3 प्रबन्धक ( सम्पदा तथा विधि ) इंडियन आयल कारपोरेशन लि . के 

इंडियन आयल कारपोरेशन लिमि - असम सेल प्रभाग , दिग्खोई के 
टेड ( असम तेल प्रभाग ) विग्बोई प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थान 
[ सं . पी . - 29022/ 33/ 83- आई . ओ . सी . ] 

एन . के . साहा, अवर सचिव 


का . आ . सं . 4488. -- यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा बरेली 
से अगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी पाहिए । 
___ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों के बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पाबड अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 
____ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एसद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबर कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाईप लाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा- 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
____ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कपम 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


अनुसूची 


हमीरा बरेली से अगदीपापुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य: --- गुजरात जिला:- - पंचमहल तालुका:- - लीमखा 


(Department of Petroleum ) 

New Delhi , the 3rd December , 1984 
S. O. 4487 -- In exercise of the powers conferrd by section 
3 of the Public Premiss ( Eviction of Unauthorised Occupants ) 
Act , 1971 (40 of 1971 ) and in continuation of the notification of 
the Guvernment of India in tho lato Ministry of Petroleum No 
S .0 . 613 , dated the 29th January , 1977, the CentralGovernment 
hereby appoints the Officers of the Indian Oil Corporation 
Limited mentioned in Column ( 2 ) of the Table below, being ofn 
cers acquivalent to the rank of Gazetted Officers of the Govern 
mont of India , to be Estate Officers for the purposes of the said 
Act , who shall exercise the powers conferred and perform the 
duties imposesd , on Estat Officert by or under thesaid Act within 
thợ local limit of their respective jurisdictions in respect of th 
categoriesof Public Premises specified in the corresponding entry 
in column ( 3 ) of the said Table . 
Sr. Dosignation of the officer Categories of publi premises 
No. of Indian Oil Corporation and the local limits of juris 
Limited . 

diction 
(1) 

( 3) 
1 . Manager ( Law), Deputy Premises in the whole of India 

Manager (Law) , Assistant under the admitistrative cont 
Manager (Law ) Senior Law rol of the Indian Oil Corpora 

Officers, Law Officers and tion Limited Head Officc at 
A s stant Law Officers, in Bombay. 
the Head Office at Bombay 
. of the India Oil Corp . 
poration Limited . 


गणि 


सर्वे नं . 


हेक्टयर 


आर . 


सेन्टीयर 


षुटीया 


13 


290 
300 


48 


00 
०० 
०० 


38/ पी 


92 


( 2 ) 


[सं . 0 - 14016/ 376/ 84 - जी . पी . ] 


New Delhi, the 10th December , 1984 
s . o . 4488. -- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Hajira -Bareilly to Jagdishpur 
in Gujarat State pipelino should be laid by the Oil & Natu 
ral Gas Commission ; 


भाग II - 


३( ii )] 


. भारत का राजपत्र : दिसंबर 22 . 1984/पौष 1, 1906 
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Now , therefore , in cxercise of tho powerg conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines (Acquisition of Right of Veer in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein : 


And whereas it appears that for the rurse of laying ICE 
pipeline, it is recessary to acanc the ruhr of user in the 
land described in the Schedule annexed hereto ; 


Provided that any person interested in the said land nay , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara ( 390009) . 


Now , therefore , it exercise of the power s confeird by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the l etroleum and 
Minerals Pipelios (Acanition of Richi ofliser in the 
Land ) Act, 1962 50 of 1962.), the Central Glvororent 
hereby declares its intestin toucquire the right of user 
therein : 


And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether bo wigilog to be heard in person or 
by legal practitioner . 


Villago 


SCHEDULE 
Pipelinefrom Hajira-Bareilly - Jagdishpur 
State : Gujarat Distt. : Panchamahal Taluka : Liinkheda 

Survey Hectarc Are Centi 
No . 

arc 
29 

1300 

4800 
38 / P 

9200 
INo . 14016/376 /84- GP ) 


Ghuliya 


Provided hat any person interesicd in the said lind tray , 
within 21 daya fr. in we dae ) , this natiti : ation . Olvject to 
the laying of the pipeline under toc land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
& Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara 
( 390009 ). 

And every rerin paling such an objcctinn slim ]1 3160 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner, 

SCHEDULE 
Pipeline from Hajira - Bareilly -Jaf cistpur 
Stctc : Gujarat District: Pancmahal Taluka : Devechituriy 
Village Survey Hectare 

Are Cent 
No . 

are 
Devgadh 443 

2640 
442 /1 

3900 
0 

3900 

_ _ No. 0- 14016/377 /84] 
का . प्रा . सं . 4490. ---यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा - बरेली से 
जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


30 


445 


का . प्रा . सं . 4489. -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह मावस्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा बरेली से 
अगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी साइमों के बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एसद्पाबय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना मावश्यक है ; 

अत: मय पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रयास शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एतद्द्वारा घोषित किया है : 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए, आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग , निर्माण भौर घेखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ; 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपायर भमुसूची में वणिप्त भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
भधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एतद्द्वारा घोषित किया है ; 

अशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, सेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोष, बडोवरा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर मकेगा ; 


अनुसूची 


और ऐसा प्राक्षेप करने घाला हर व्यक्ति विनिविष्टत: यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


हपीरा से बरेली से जगपशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : पचमहाल तालुका : देवगढ़ बारीया 
गांध सर्वे में . हेक्टर 

सेंटीयर 


प्रार 


- 


देवगढ़ 


443 
442/ 1 


445 


38 

00 

39 
[ M . 0 - 14016/ 377/ 84 - जी . पी . ] 


अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला-एवं -तालुका : भरुच 
गांव मर्वे न , हेक्टर 

पार सेन्टीयर 
जावेश्वर 234/ 2 

237/ 3 
237 / 5 
237/ 

20 
237/10 

2000 


72 


00 


96 


0 


00 


S . O . 4489,--- Whercas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that ſoi the tiang 
port of petroleum from Hazira -Bareilly to Jagdishpur in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission . 
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20 


Provided that any person interested in the said land may , 
witblo 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenaince Division, Makarpura Road , Vadodara 
( 390009 ) , 


tl & 


48 


01 


92 


20 


And every person making such an objoçtion shall also 
state specifically whether ho wishes to be heard in person or 
by legal practitioner . 


60 


12 


0 


00 


SCHEDULE 


25 


60 


50 


Pipoline from Hajira -Bareilly -Jagdishpur 
State : Gujarat District : Taluka : Bharuch 


5 


60 


40 


60 


Village 


Are 


Centi 
are 


08 


32 


Zadeshwar 


25 


44 


07 


52 


80 


238 / 6 0 
238 / 4 
कार्ट ट्रेक 
173/ 4 
173/ 5 
173 /2 
173/ 1 
174 / 4 
17413 
174 / 

5 0 
1704 0 
170 / 2 + 1 0 
189/ 59 0 
169 / 5 /at 0 
169 /6 / 87 0 
16917 0 

175 / 1 0 
168 / 3 + 4 + 5 0 

168/ 1 
167/ 

10 
Fre 5 0 
261/ 1 
261/ 2 
260 
259 
166 / 4 
166 / 7 
186 / 6 
291 
263 / 5 
263/ 6 
262/ 1 
262/ 4 
262 / 2 
282 / 3 
265 / 1 
265/ 2 
265/ 3 
265/ 4 
283/ 4 
282 


00 


03 


40 


10 


60 


08 


00 


15 


20 


60 


16 


13 


60 


12 


00 


01 


76 


90 


U 


20 


Survey Hectare 
No. 
234 /2 
23712 
23715 
23712 
237 /1 
238 /6 
238 /4 
Cart 
track 
173/4 
17345 
173 / 2 
173 /1 
174 / 4 
17473 
174 /5 
170 /4 
170 /2 + 1 
169 / 5 / A 
169 /5 / B 
169 /6 / B 
169 /7 
175 /1 
168 /3 + 4 + 5 0 
168 / 1 
167 / 1 
Cart 
Track 
261 / 
261/2 
260 
259 
166 / 4 
166 / 7 
166/6 
291 
263 /5 
263 /6 
262 /1 
26234 
26212 
26273 
265 / 1 
265/2 
265 /3 
265 /4 
283/4 
282 


38 


00 


2 . 0 


00 


20 


08 


00 


14 


40 


1 


. 


20 


} 


32 


00 


55 


[# . 


0 - 14016 /378 )84-efto 410 ] 


S .O . 4490 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is neccesary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Hajira -Bareilly to Jagdishpur la 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural 
Gas Commission ; 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
auch pipeline, it is secondary to acquire the right of usor in 
the land described in the Schedulo annexed hereto ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
gection ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein : 


[No . 0 - 14016 /378 /84 -GP) 


[ भाग 1 - 43 3( 11 ) 


भारत का राजपत :विसंबर 22, 1984/पौष 1, 1900 . 


. 4299 


Now , therefore, in exercise of the powers confered by 
şub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleurn und 
Minerals Piperincs Acquisition of Righị of User in the 
Land) Act , 1962 (1 ) of 1952 ), the Central Government 
hereby doclares its intention to acquire the right of user 
therejn ; 


का . मा . सं . 449 1. - - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है फि लोकहित में यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली 
से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल सया 
प्राकृतिक गैस भायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

- और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पाबद मनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना भावश्यक है । 

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1) द्वारा प्रवत्त माक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपमा भाशय एतदद्वारा 
पोषित किया है । 

बर्से कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, सेल तथा प्राकृतिक 
गैस भायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, भकरपुरा रोड, बडोदरा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टतः यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


Provided that any per un interesteit in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under tõe land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, construction & 
maintenance Division , Makarpura Road, Vadodara ( 390 009 ) . 

And every rernon making such an clicction shall also 
state specifically whether he wishes to be beard in poison 
or by legal practitioner . 

SCHEDULE 
Pipeline from Hazira to Barcilly to Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Hallol 
Village Survey Hectare 

Are Centi 
No . 


are 


Halol 


मनु सुची 


661 
662 
603 
413 
412 
411 
410/ 

20 
Kotar 0 
443 
444 
445 
518 
519 
Kotar 0 
532 
510 
531 


01 


00 


38 


00 


37 


00 


हजीरा बरेली से जदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य -- गुजरात जिला -- पंचमहाल तालुका -- हालोल 
सबै न , हेक्टर 

आर सेन्टीयर 
हालोल 661 

10 
662 
6030 
413 
412 
411 
410/ 2 
फार्द ट्रेक 
443 
444 
445 

10 
518 
519 
कार्ट ट्रेक 


565 


04 


712 
714 + 7150 


36 


30 


16 


50 


76 
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27 


00 


20 


00 


26 


00 


46 


00 


12 


532 


00 


09 


00 


510 
531 
565 


03 


00 


00 


712 


12 


00 


714 - 7160 


80 


का . मा . 4492 - न्यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा - बरेली 
से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन सेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोगम 
के लिए एतद्पायर अनुसूची में गणित भूमि में उपयोग का मधिकार 
गणित करमा आवश्यक है । 

मत: पब पट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 60 ) फी धारा ३ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ए फेदीय 
सरकार मे उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपना माशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितमस कोई व्यक्ति, उस भूमि के भी 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, सेल तमा प्राकृतिक 
गैस भायोग को एप . बी . जे . पाइप लाइन 83 सुभाष मगर सावरे रोड, 
उज्जन ( म . प्र . ) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 
दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐसा भाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टत : यह भी कथन 
करेगा कि पया वह यह पाहता है कि उसकी सुनवाई पक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मात । 


[सं . 0 - 14016/ 379/ 84- जी 


पी ] 


S. O . 4491. - - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Hajira Bareilly to Jagdishpur 
in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natu 
ral Gas Commission ; 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it 19 noccusa: y to acquire the right of user lo the 
land described in the schedule annexed bereto . 


4300 . 
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अनुसूची 

एच . बी . जे . गॅस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
माम : खुरचन्या पद्रभान तहसील : महिदपुर जिला: उज्जैन , राज्य : ( मध्य-प्रदेश ) 
अनु क्र . 1 खसरा नं . 1 

उपयोग अधिकार पर्जन 
का भन ( हेक्टर्स में ) 


T 


प्रत: प्रम पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग को अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाईप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैम आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टतः यह भी कपन 
फरेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रुप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


265/ 1 
265/ 2 
267 
268/ 1 


0 . 271 
0 . 312 
0 . 016 
0 . 739 


Vre - - 


- 


कुल योग क्षेत्रफल 


1 . 338 
[ सं . 0 - 14016/ 380/ 84- जी 


पी ] 


S. O . 4492... - Whereas it appears to the Central Govern . 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Hajira - Barilly to Jagclishpur in 
Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil 
and Natural Gas Commission . 


अनुसूची 
हजीरा - बरेली - जगवीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए । 
राज्य --- गुजरात जिला - पंचमहल सालुफा - - लीमवेग 

सर्वे नं . हेक्टेयर पार सेस्टीयर 
खेरीया 

92/ पी 

15249 
154 / पी 03600 

04351 
150 . 

49 57 
[ सं . 0 - 14010/ 381/ 84- जी पी 


And whercas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


151 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act 1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby de 
clares its intention to acquiro the right of user tliercin ; 


• Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from tho dato of this notification, object 10 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority Oil & Natural Gas Commission, HBI gas pipeline , 
83, Subash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M . P . ); 


s. o . 4493..-- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for tho 
transport of petroleum fron Hajira - Barilly to Jagdishpur in 
Gujarat State pipeline should be laid by Oil and Natural 
Gas Commission . 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner. 


SCHEDULE 
HBJGAS PIPE LINE PROJECT 
Villago:Khurchanya Chandra Bhan Tehsil :Mahidpur Distt.: Ujja 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
Bub-section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of U3er in the Land ) 
Act 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby de 
clares its intention to acquire the right of user therein ; 


SI, Survey No. 


Aerea to be acquired 
For R. O . U . in hectar 


No . 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oli & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Rond , Vadodara 
( 390009) ; 


1. 265 /1 
2 . 265 / 2 
3 . 267 
4. 268/1 


0 . 271 
0 . 312 
0 . 016 
0 . 739 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner. 


Total Area 


1 . 338 


SCHEDULE 
lipelne from Hajira - Bareilly - Jagdishpur 
State : Gajarat District Panchamahal Taluka Limkhoda 


[ No. 0 -140/ 6/380/84- 9] 


Village 


Şurvey 

No . 


Hectare 


Aro 


Centi 
are 


Khodla 


5249 


का . प्रा . सं . 4493. - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होत 
है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा बरेली से 
जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन सेल तथा 
प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

मोर यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईमों के बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पाबब मनुसुची में पणिव भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करमा मावश्यक है । 


92 / P 1 
154 / 

P0 
1510 
1500 


51 


INo . 6 -14016/ 381 / 84- GP ] 


.. 


. 


[ भाग II 


(ii ) 


. 


भारत का राषा : लिबर 22 , TESTIN 1, 1966 


.. 


का . आ . 4494 . - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हनीरा मरेली 
से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


21. 

341 / 2 
323 
347/ 1 
343 

346 
फुल योग क्षेत्रफल 


0 . 219 
0 . 235 
0 . 437 
0 . 016 
0 . 028 


पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पामत अनुसूची में वणित भूमि में उपयोने फा अधिकार 
पजित करमा पावश्यक है । 


4 . 574 


[ सं . 0 - 14016/ 383/ 84- जी पी ] 


प्रत; अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
मधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय 
एतद्द्वारा घोषित किया है । 


बात कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक गैस 
प्रायोग, एच . पी . जे . पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सावेर रोड, 
उज्जैन ( म . प्र . ) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 
दिनों के भीतर कर सकेगा । 


S .O . 4494 . — Whereas it appears to the Coptral Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for tho 
transport of petroleums from Hajira -Barilly to Jagdishpur in 
Madhya Pradesh Stato pipeline should be laid by Oil and 
Natural Gas Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of usor in 
the land described in the schedule annexed . hercto ; 

Now , therefore , in exercise of the powory conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Governncnt hereby de 
clares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the waid land may , 
within 21 days from the date of this notificat on , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority . Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pipe 
line, 83 . Subhash Nagar , Sanveer Road , Ujjain ( M . P. ) . 

And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishes to be hcard in person or 
by legal practitioner. 


और ऐसा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


अनुसूची 


एच , बी . जे . गैस पाईप लाईम प्रोजेक्ट 


ग्राम : मालीबेड़ी तहसील : महिदपुर जिला-उज्जन राज्य : ( मध्य प्रदेश ) 


No . 


मनु क . 


खसरा मं . 


उपयोग अधिकार अर्जन 
का क्षेत्र ( हेमटर्स में ) 


296 


28a 
296 


297 


0 . 447 
0 . 125 
0 . 316 
0 . 089 
0 . 008 
0 . 129 


SCHEDULE 
HBJ GAS PIPELINE PROJECT 
Village: Malikhedi Tchsil : Mahidpur Dist.: Ujjain 
Sl. Survey No. 

Area to be 
acquired for R . O . U . 

in Hectare 
1 . 298 

0 . 447 

0 .125 
297 

0 . 316 
298 / 2 

0 . 089 
303/ 1 

0 . 008 
302 / 1 

0 . 129 
302/ 2 
301 

0 . 210 
305/ 1 / 2 

0 . 049 
305/ 3 

0 . 227 
318/ 1 

0 . 040 
11 . 330 / 1 

0 .008 
12. 331 / 1 

0 . 129 
13. 331 / 2 

0 . 121 
327/ 3 

0 . 004 
331 / 3 

0 . 113 
16. 326/ 4 

0 . 405 
327/ 4 

0 . 324 
331 / 4 

0 . 065 
19. 324 / 2 

0 . 405 
341 / 1 

0 . 425 
341 / 2 

0 . 219 
323 

0 . 235 
347/ 1 

0 . 437 
24 . 343 

0 . 016 
25 . 346 

0 . 028 
Total Arca 

4 . 574 
INo . 0 -14016/383/ 84- GP] 


298/ 2 
303/ 1 
302/ 1 
302/ 2 
301 
305/ 1 / 2 
305/ 3 
328/ 1 
330/ 1 
331/ 1 
331 / 2 
327/ 3 
331/ 3 
326/ 4 
327 / 4 
331/ 4 
324/ 2 
341/ 1 


11. 


18. 


0 . 210 
0 , 049 
0 . 227 
0 . 040 
0 . 008 
0 . 129 
0 . 121 
0 . 004 
0 . 113 
0 . 406 
0 . 324 
0 . 065 
0 . 405 
0 . 425 


21 . 


18. 


17. 


18. 


19 . 


20 . 
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का . प्रा . 4498 . - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा बरेली 
से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पायव मनुसूची में यणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
पजित करना प्रावश्यक है । 

पत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
प्रधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
or उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
में उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना भाशय एतद् द्वारा 
६.पित किया है । 

भशत कि सक्त भूमि में हितबय कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन विनाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस पायोग के एप . बी . जे . पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सापेर रोड, 
उज्जैन ( म . प्र . ) 456001 को इस अधिसूचना की सारीख से 21 
दिनों के भीतर कर सकेगा । 

मौर ऐसा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टतः यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी भुनधाई व्यक्तिगत रूप से हो 
मा किसी पिषि व्यवसायी की मार्फत । 


Madhya Pradesh Stato pipeline should be laid by Oil and 
Natural Gas Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of usor in 
tho land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Governirent hereby de 
clares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competont 
Authority . Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pipeline 
HBJ _ gas pipeline , 83 Subhash Nagar , Saver Road, Ujjain 
( M . P . ), 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether ho wishes to be heard in person or 
by legal practitioner. 

M. 

RAN 
SCHEDULE 


Village : Tajpur 


Tehsil: Mahldpur 


Distt.: Ujjain 


Survey No . 


S. 
No. 


Arca to be ac 
quired for R . O . U . 

in Hectare 


अनुसूची 


एच . पी . जे . गैस पाइप लाइम प्रोजेक्ट 


- 


ग्राम ताजपुर तहसील महिदपुर जिला - उज्जम राज्य ( मध्य प्रदेश ) 


For 


0 . 162 
0 . 656 
0 . 008 
0 . 057 
0 . 170 


मनु क . 


खसरा न . 


211 
212 
221 
222 / 1 
223 /11 
223/31 
223 /27 
223/ 4 ) 
22.5/21 
225 / 3 ) 
250 
251 


उपयोग प्रधिकार पर्जम 
का क्षेत्र ( हन्टर्स में ) 
____ 3 


0 . 380 


0 . 437 


211 


212 


10. 


252 


0 . 162 
0 . 656 
0 . 008 
0 . 057 
0 . 170 


11 . 
12. 


221 
222/ 1 
223 / 1 
223/ 3 
223/ 2 
223/ 4 
225/ 2 
225 / 3 
250 


254 
209 
246/ 2 
255/ 2 
248 
258 


0 . 243 
0 . 154 
0 . 089 
0 . 384 
0 . 004 
0 . 287 
0 . 036 
0 . 061 
0 . 020 


14. 
15. 


• 0 . 380 


0 . 437 


Total Area 


3 . 148 


. 


No . 0 -14016/ 384 /84 - GP ] 


251 


252 
254 
209 
240/ 2 . 
235/ 2 
248 


0 . 243 
0 . 154 
0 . 089 
0 . 384 
0 . 004 
0 . 287 
0 . 036 
0 . 061 
0 . 020 


258 


का . मा . 4490 - पत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह मावश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा बरेली से जगदीश 
पुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तपा प्राकृतिक 
गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

मौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोषन 
के लिये एतदपावस मनुसूची म पणित भूमि में उपयोग का अधिकार जित 
करना आवश्यक है । 

मतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1982 ( 1962 का 30 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार मणिप्त करने का अपना भाशय एतद् 
द्वारा घोषित किया है । 


कुल योग क्षेत्रफल 


3 . 148 


[स , 0 - 14016/ 384/ 84-जी पी ] 


s. o . 4495. --- Whereas it appears to the Central Govern 
mont that it is necossary in the public interest that for the 
transport of potroleum from Hajira -Barilly to Jagdishpur In 


[ भाग II - Gड 3( ii )] 


. भारत का राजपत्र :दिसंबर 22, 1984/पौष 1, 1906 
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___ 1 


2 


39. 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबर कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सभम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग के एच . बी . जे . पाइप लाइन 83 सुभाष नगर साबेर रोड , 
उज्जैन ( म . प्र . ) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों 
के भीतर कर सकेगा । 


40. 


41, 


42. 


184 
189 
191 
192 
197 
102/ 2 
166 


0 . 020 
0 . 251 
0 . 024 
0 . 458 
0 . 016 
0 . 004 
0 . 030 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कपन करेगा 
कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या 
किसी निधि व्यवसायी की मार्फत । 


43. 
44. 


- 


- 


- 


योग फुल क्षेत्रफल 


7 . 164 
• [ सं० 0 -140 16/ 385/ 84-जी०पा ] 


अनूसूची 
एच० बी० ज० गैम पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
ग्राम : – बेला खेडा तहसील : -~- महिवपुर जिला :-- उज्जैन राज्य - मध्यप्रदेश 
अनु क , खसरा नं . 

उपयोग अधिकार 
अर्जम का क्षेत 
( हेक्टस में ) 


1 


79 


84 


S. O . 4496 ... - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Hajira - Bareily to Jagdishpur in 
Madhya Pradesh State pipeline should be laid by Oil and 
Natural Gas Commission , 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of uber in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelinoy (Acquisition of Right of Uber in the Land ) 
Act 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby de 
clares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pipe 
line , 83 , Subash Nagar , Sanver Road , Ujjain (M .P . ) . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether lie wishes to be heard in person or 
hy legal practitioner. 


83 


82 


85 


86 


10. 


11 . 


71 


12. 


90 


13. 


91 


SCHEDULE 

HBJ GAS PIPELINE PROJECT 
Village : Belakheda Tehsil: Mahidpur Distt.: Ujjain 


14. 


15. 


16. 


96 


S. Survey No . 
No . 


17. 


95 


Atea to be ac 
quired for R . O . U . 

in Hectare 


18. 


103 


19. 


(0 . 020 
0 . 020 
0 . 344 
0 . 040 
0 . 202 
७ . 162 
0 . 283 
0 . 020 
0 , 283 
0 . 202 
0 . 275 
0 . 028 
0 . 214 
10 . 020 
0 . 016 
0 . 318 
0 . 085 
0 . 283 
0 . 032 
0 . 214 
0 . 194 
10 . 202 
0 . 352 
0 . 024 
0 . 138 
0 , 263 
0 . 243 
0 . 202 
0 . 243 
0 . 081 
0 . 332 
0 . 365 
0 . 059 
0 . 020 
0 . 028 
0 . 170 
0 . 020 
0 . 344 


20. 


1 . 
2 . 
3 . 
4 . 


79 
84 
83 
82 


107/ 2 
108/ 5 
108/ 6 
108/ 4 
108/ 3 
107/ 3 
115/ 1 


21. 


. 23. 


25. 


26. 


116 


168/ 1 
167/ 4 
167/ 5 


7. 
8 . 
9. 
10 . 
11, 
12. 
13. 
14. 
15 . 
16. 
17 . 


29. 


0 . 020 
0 . 020 
0 . 344 
0 . 040 
0 . 202 
0 . 162 
0 . 283 
0 . 020 
0 . 283 
0 . 202 
0 . 275 
0 . 028 
0 . 214 
0 . 020 
0 . 016 
0 . 348 
0 . 085 
0 . 283 
0 . 032 
0 . 214 
0 . 194 
0 . 202 
0 . 352 
. 0 . 024 


165 


30 . 
31. 
32. 


72 
87/ 1 
74 
73 
71 
90 
91 
92 
70 
96 
95 
103 
107/ 2 
108 / 5 
108 / 6 
108 / 4 
108/ 3 
107/ 3 


190 
167/ 1/ 1 

167/ 1/ 1/ 2 
34. 175 

176 
36 . 177 
37. 178 
38. 179 
1211 GI/ 84 - 14 


24 . 


- 


- 


[ PART Il -- SEC . 3 (ii)] 
- - - " - - . -. -. - . - - - - - - - - - - 

3. 


- 


- - 


- 


- - 


116 


0 . 031 
(0 . 753 
0 . 010 


28 . 


58 


31 . 


10. 


34. 


12. 
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- - 

- - .- . 
2 

2 
115/ 1 

6 . 138 
26. 

0 . 263 

181 
168 /1 

0 . 243 

26/ 1 
167/ 4 

0 . 202 

57/ 1 
167/ 5 

0 . 243 
165 

0 . 081 

59 
190 

0 . 332 
167/ 1 / 1 

0 . 365 

150 
167/ 1/ 1/ 2 

0 . 059 

11. 

151 
175 

0 . 020 

60) 
176 

0 . 028 

GI 
177 

0 . 170 
178 

0 . 020 

15. 

0 . 344 
179 
164 

0 . 020 

16. 67 
0 . 251 

17. 62 
191 

0 . 024 

18. 63/ 1 मी . 
192 

0 . 458 

19. 168 
43 . 197 

0 . 016 

20 
102 / 2 
44 . 

70/ 1 

0 . 004 
45 . 166 

0 . 020 

21 . 

79 

81 
Total Area 

7 . 164 

23. 84 
[ No 0 -14016/ 385 / 84 - GP) 

83 


14. 


64 


1) . 543 
(0 . 042 
0 . 261 
0 . 177 
(0 . 063 
0 . 553 
0 . 020 
() . 052 
0 . 052 
0 . 042 
0 . 157 
1 . 167 


66 


189 


41 . 


42. 


0 . 115 


- 


- 


- 


- 


- 


22. 


26. 


पा . आ . 4497. - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हणीरा से नरेली से जगदीश 
पुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक 
गम आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एसदपावन अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 


91 
93/ 1 
98/ 2 
99 


27. 


29. 


143/ 1 
70/ 2 


0 . 418 
0 . 063 
0 . 679 
0 . 334 
0 . 063 
0 . 219 
0 . 376 
0 . 105 
() . ) 10 
0 . 181 
() . 376 
( ) . 491 
0 . 315 
0 . 240 
0 . 073 
0 . 072 


30. 


148 


32. 


182 

180/ 1 मी . 
34 180/ 1 मी . 

180/ 2 मी . 

180/ 2 मी 
37. 271 

कुल योग क्षेत्रफल : 


35. 


36 . 


7 . 728 
म . 0 - 14016/ 386/ 84-जी . पी . ] 


__ अत : अम पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
में उसमें उपयोग का अधिकार अजित करमे का अपना आशय एतद् द्वारा 
घोषित किया है । 
__ बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, सेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग एष, भी . जे . पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सापेर रोड , 
उज्जैन ( म . प्र ) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों 
के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यमित विनिर्विष्टत : यह भी 
कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगन 
रुप मे हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 

एच . बी . जे . गम पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
ग्रामः कमानपुर तहमीना बड़मगर जिलाः उनम राज्यः ( मध्य प्रदेश ) 
अनु . क्रम . खसरा नं , 

उपयोग अधिकार 
अर्जन का क्षेत्र 
( हैक्टर्म में ) 


S . O . 4497. - Whereas it appears to the Central Govern 
· ment, that it is necessary in the public interest that for the 

transport of petrolcum from Hajira Bareily to Jagdishpur in 
Madhya Pradesh State pipeline should be laid by Oil and 
Natural Gas Commission , 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule antiexed hereto ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conforred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 

Act 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government hereby de . 
clares its intention to acquire the right of user therein ; 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object 10 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority . Oil & Natural Gay Commission , HBJ gas pipe 
line, 83, Subash Nagar, Sanver Road , Ujjain (M . P . ) . 


65 


92 


(0 . 010 
0 . 167 
10 . 105 
0 . 094 


3. 
__ 4. 

- -- - 


152 
179 

. . 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
hy legal practitioner. 


. . 


. .- -- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- - - - - - 


- - - 


अनुसूची 


58 


59 


150 


17. 


62 


1380 


18 . 


ci 


& 


20. 


+ 


6 
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- --- -- - - - - - - 
SCHEDULE 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यमित, उस भूमि के नीचे पाइप 
HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 

लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , नेल तथा प्राकृतिक गैस 

आयोग एच . बी . जे . पाइप लाइन 83 सुभाष नगर मायेर रोड , 
Village Kamanpur Tchsil Badnagar Dist. Ujjain 

उज्जैन ( म . प्र . ) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनो 

के भीतर कर सकेगा । 
SI. Survey No. 

Area to bc Ac 
No . 

quired for 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टन : यह भी फयन 

T . O . U . in Hectare फरेगा कि क्या वह यह चाहना है कि उसको मुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
1 . 65 

0 . 010 

हो या किमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
2 . 92 

0 . 167 
152 

6 . 105 
179 

0 . 094 
181 

0 . 031 

एष . बी . जे . गैम पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
26/ 1 

0 . 752 
57 / 1 

0 . 010 

ग्राम जगोटी तहसील महिदपुर जिला उज्जैन राज्य ( मध्य प्रदेश ) 
0 . 543 
0 . 042 मनु क्र . 1 खसरा नं . 1 

उपयोग अधिकार 
11 . 151 0 . 261 

अर्जन का क्षेत्र 
12. 60 

0 . 177 
13. 61 

( हेक्टर्म मे ) 
0 . 063 
14. 64 

0 . 553 
15 , 66 

0 . 020 
16. , 67 0 . 052 

. - - - - - - 
0 . 052 

0 . 042 
63 / 1 M . 

0 . 042 

1368 
19. 

७ . 042 
68 

0 . 175 
70 / 1 

0 . 167 1381 

0 . 162 
79 

0 . 115 1382 

0 . 174 
81 

0 . 418 1383 

0 . 049 
0 . 063 1386/ 1 

0 . 065 
0 . 679 
1386/ 1405/ 2 

0 . 040 
0 . 334 
93/ 1 

0 . 063 1386/ 1405/ 1 

(0 . 105 
98/ 2 

0 . 219 1389 

0 . 016 
99 

0 . 376 1390 

0 . 210 
143 / 1 

0 . 105 
1391 

0 . 050 
70/ 2 

0 . 010 
1394 

0 . 486 
31 . 148 

0 . 481 
182 

0 . 376 1367 

(0 . 160 
180 /IM. 

0 . 491 1370 / 2 

0 . 226 
180 / 1 M . 

0 . 315 1371 

10 . 176 
180/2M. 

0 . 240 1370/ 1 

0 . 250 
180/2M 

0 . 073 
1369 

७ . 050 
37 . 27] 

0 . 072 
1324 

(0 . 135 
Total Area 

7 . 728 
19. 1344/ 1/ 2 

) 461 

1346 
[ No. O -14016/ 386/ 84- GP ] 

0 . 060 
1347 

0 . 466 
1339 / 2 

(0 . 024 
का . मा . 4498:----यत . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 

1340 

10 , 316 
हिस में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से 24. 1348 

(0 . 162 
जगदीशपुर नफ पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन मेल मथा 
25. 1339 / 1 

10 . 283 
प्राकृतिक गैम पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

26. 1378/ 3 

(0. 020 
1341 

0 . 020 
__ और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 

1338 

0 . 020 
के लिये एसद्पामज्ञ अनुसूची मे वणित भूमि में उपयोग का प्रतिकार अजित 

योग कुल क्षेत्रफल . - - 

4 . 275 
करना मावश्यक है । 

[ मं०0- 14016/ 387/ 84- जी . पी . ] 
__ अन : भय पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) को धाग 3 

S . O . 4498 . -- Whereas it appears to the Central Govern 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

ment that it is necessary in the public interest that for the 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजिन करने का अपना आशय एतद् द्वारा transport of petroleum from Hnjira -Barilly to Jagdishpur in 
घोषित किया है । 

Madhya Pradesh State pipeline should be bid by Oil and 
Natural Gas Commission . 


10. 


11. 


32. 
33 . 


14. 


34 . 


15. 


16 . 


22. 


28. 
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And whereas it appears that for tho purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
tho land described in the scheduled annexed hereto ; 


Now , therefore , in cxercise of the powers cooferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minçrals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act 1962 (50 of 1962 ) , the Central Governinent hereby de 
clares its intention to acquire the right of user therein ; 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pipe 
line, 83, Subash Nagar , Sanver Road , Ujjain ( M . P.). 


और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोग न 
के लिये एतद् पानव अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना भावश्यक है । 

मत : अव पेट्रोलियम और निज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय 
एतद् द्वारा घोषित किया है । 

बसत कि उक्त भूमि में हिसबब कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइपलाइन 
बिछाने के लिए मारोप समक्ष प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक गैस बायोग 

एक वो जे पाप , लाइन 83 मुभाष भगर , साबर रोए, उज्जैन 
. ( म . प्र . ) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख में 21 दिनों के भीतर कर 

सकेगा । 
___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : यह भी कयन 
करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
एच , मी . जे . गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 


And every person making sueh an obicction shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner . 


. 


SCHEDULE 

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 
Village Jagoti Tehsil Mahidpur Distt. Ujjain 


$ I. , Survey No. 
No . 


Area to be ac 
quired for R . O . 
U . in Hectare 


ग्राम पलवा तहसील 
अनु . क्र . 1 खसरा नं , 1 


- 


- 


- 


+ 


महिदपुर जिला उज्जैन राज्य ( मध्य प्रदेश ) 

उपयोग अधिकार 
मर्जन का क्षेत्र 
( हस्टर्स में ) 


- 


- - 


2 


लं 


1380 
1368 
1381 
1382 
1383 
1386 / 1 
1386 /1405 / 2 
1386/1405/ 1 
1389 
1390 
1391 


625 
628 
627/ 1 
628 / 1 
540/ 2 
703 
710 


1394 


620 


0 . 042 
0 . 042 
0 . 162 
0 . 174 
0 . 049 
0 . 065 
0 . 040 
0 . 051 
0 . 016 
0 . 210 
0 . 050 
0 . 486 
0 . 160 
0 . 226 
0 . 176 
0 . 250 
0 . 050 
0 . 135 
0 . 466 
0 . 060 
0 . 466 
0 . 024 
0 . 316 
0 . 162 
0 . 283 
0 . 020 
0 . 020 
0 . 020 


10. 


11. 


12. 


1367 
1370/ 2 
1371 
1370 / 1 
1369 
1324 
1344/ 1 / 2 
1346 
1347 
1339/ 2 
1340 
1348 
1339 / 1 
1378/ 3 
1341 
1338 


14. 


15. 


638/ 2/ 1 
838/ 2/ 2 
723/ 2 
722/ 2 
723 / 1 
721 / 2 
717 
713/ 2 
775/ 1/ 2 
721 / 1 
713/ 1 
714/ 3 
714/ 4 
718 
718 
726/ 1 
779 


0 . 040 
0 . 320 
0 . 105 
0 . 995 
0 . 040 
0 . 615 
() . 162 
0 . 583 
0 . 020 
0 . 061 
0 . 291 
0 . 012 
0 . 004 
9 . 251 
0 . 129 
0 . 324 
0 . 263 
0 . 194 
0 . 246 
0 . 073 
0 . 162 
0 . 081 
0 . 018 
0 . 024 
0 . 018 
0 . 081 
0 . 016 
0 . 121 
0 , 073 
0 . 032 


19 . 


28 . 


21 . 


ta 


Total Area 


4 . 275 
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780 


781 


712 


मा० प्रा० 4499 - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सोक 
हित में यह प्रावश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा बरेली से जगदीश 
पुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन सेल तथा प्राकृतिक 
गैस भायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 


29. 


665 
711 


30. 


- 


- - 
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-- - - 


- 


- - - 


D . 


. 


12 


__ 1 


2 


31. 


16. 


____ 713/ 2 


17 . 


18 . 


33. 


19 


20 . 


21 . 


702 
699/ 2 
701 । 

700 
35 . 699/ 1 
36. 697/ 1 
37. 310 

309 
39. 695 

698 

696/ 1 
कुल योग क्षेत्रफल : - - 


0 . 081 
0 . 061 
0 . 348 
0 . 113 
10 . 700 
0 . 113 
0 . 049 
0 . 061 
0 . 061 
0 . 001 
0 . 142 


38. 


26 . 


40. 


41. 


775 / 1/ 2 
721/ 1 
713/ 1 
714 / 3 
714/ 4 
718 
719 
726/ 1 
779 
780 
781 
712 
665 
71 ] 
702 
699 / 2 
701 
700 
699 / 1 
697/ 1 
310 
309 
695 
698 
696 / 11 


0 . 324 
0 . 263 
0 . 194 
0 . 246 
0 . 073 
0 . 162 
0 . 081 
0 . 016 
0 . 024 
0 . 016 
0 . 081 
0 . 016 
0 .121 
0 . 073 
0 . 032 
0 . 081 
0 . 061 
0 . 348 
0 . 113 
0 . 700 
0 . 113 
0 . 049 
0 . 061 
0 . 061 
0 . 061 
0 . 142 


7 . 140 
[सं . 0 - 140 16/ 388/ 84- जी . पी . ] 


32 . 


५ 


S. O . 4499 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Hajira - Barilly to Jagdishpur jn 
Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil and 
Natural Gas Commission . 


37. 


39 . 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipelinc, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the scheduled annexed hereto ; 


Total Area 


7 . 140 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government bereby de 
clares its intention to acquire the right of user thercin ; 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, HBI Gas pipe 
line , 83 , Subash Nagar , Sanver Road , Ujjain ( M . P . ) . 


[ No. O .14016 / 388/ 84- GP) 
का . आ . 4500 .- - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीग मरेली से जगदीशपुर तक 
पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन नेल तथा प्राकृतिक गैस मायोग 
द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को मिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hcard in person or 
by legal practitioner . 


SCHEDULE 
HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 
Village Palva Tehsil Mahidpur Distt. Ujjain 


Sl. 
No . 


Survey No. 


Area to be Ac 
quired for R. O 
U . in Hectare 


1 


2 


अन : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रजन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपना माशय 
एतद्द्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेग सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग बी 50/ बी , अलीगंज , लखनऊ -226020 यु . पी . को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टस : यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनयाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या फिसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
हाजिरा -बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


Tirinviosissies 


625 
626 
627/1 
628/ 1 
540/ 2 
703 
710 
629 
638/ 2 / 1 . 
638 / 2/ 2 
723 / 2 
722 / 2 
723 / 1 
721 / 2 
717 


0 . 040 
0 . 320 
0 . 105 
0 . 395 
0 . 040 
0 . 615 
0 . 162 
0 . 583 
0 . 020 
0 . 061 
0 . 291 
0 . 012 
0 . 004 
(0 . 251 
0 . 129 


- 


- 


- - 


- 


10 - . - 


-r 


rr 


- 


. 


रकवा 


विवरण 


- 


- 


- 


- - 


- - 


जिला परगना तहमील ग्राम गाटा म० 
1 2 3 4 5 
इटावा विधुना विधूना नवादा . 

पादु 


52 


0 - 21 
0- 00 


53 
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- 


- 


- 


- 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


- 


- 


- 


- 


51 


0 -03 


0 -01 
0 - 01 
0 - 30 
(1- 15 


0 - 24 


50 / 1 
50 / 2 
50 / 3 
48 / 2 
44/ 1 
44/ 2 
44 / 3 
41/ 1 
41/ 2 


568 / 4 
569 ( -40 
571 

006 
584 0 - 01 
570 / 1 0 - 30 
402/ 3 020 
186 

0 - 04 
432 / 1 
018 

426 / 3 0- 09 
[* . 0 - 14010/ 389 / 94-01. 4 . ] 


0 - 12 
0 - 30 
0 -04 
0 - 02 
0 - 01 
0 - 03 
0 - 30 
0 - 30 
0 - 06 
0 - 01 
0 - 36 


42/ 1 
42/ 2 


S . O . 4500 .. - Whereas it appeary to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajira - Barcily to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 


81/ 1 
39 
38/ 2 
85/ 1 


0 - 13 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


0 - 01 


83 


0 - 16 


0 - 09 


0 - 12 


Now therefore, it exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 3 of the Petrolusm and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of Uses in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declates 
its intention to acquire the right of user therein ; 


0 - 05 


392 
421/ 1 
422/ 1 
422/ 2 
426 / 2 
425/ 2 
430 


0 - 25 


0 - 93 


0 - 18 
0 - 25 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification object to 
Jaying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, H , B ; J. Pipeline 
Project B - 58 / B , Aliganj, Lucknow -226020 U . P . 


512 


0 -02 


And every person making such an objection shall also stata 
spocifically whether he wishes to be heard in person or by 
fogal practitioner, 


5044 
511 / 2 
511/ 3 
508/ 2 
504 / 1 
504/ 2 
505 


0 - 04 
0 - 45 
0 -03 
0-03 
0- 28 
0 - 23 


Hajira Barily Jagdishpur Pipe Line Project . 


Distt 


Par - 


Tehscel Village Plot No . Area 


: Re 
marks 


0 - 02 


gana 


533 


0 - 24 


497 


2 


3 


4 


5 


6 


0 - 20 


or 


5 45 


0 - 12 


0 


546 


() - 16 


Ettawh Bid 

huna 


Bid 
buna 


Nayada 52 
Dadu 53 


5 .17 


51 


496 


0 - 10 
0- 03 
0 - 06 
0 - 22 


546 


549 


470 


0 - 01 


468 


467 


0 - 09 
0 - 09 
0 - 02 
0 - 02 


563 


-21 
0 - 06 
0 - 01 
0 - 01 
0 - 30 
0 -15 
0 - 24 
0 - 12 
0 - 30 
0 -01 
0 -02 
0 -01 
0 - 03 
0 _ 30) 
0 - 30 
0 - 06 
0 - 01 
0 - 36 
0 - 13 
0 - 01 
016 
0 . 09 
0 - 12 


564 


464 


49 /4 
50 / 1 
50 /2 
50 / 3 
48 /2 
44 / 1 
44 /2 
44 / 3 
41 /1 
41 /2 
40 
43/1 
43 / 2 
81 / 1 
39 
38/2 
85/ 1 
83 
303 
421/ 1 


( -01 


466 


0 - 10 


465 


( 09 


. 565 


0 - 19 


566 
464 
568/ 1 
568 / ? 
568 / 3 


0 - 21 
0 -01 
(+ 22 
0 - 02 
0 - 03 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 
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गंस आयोग बी - 50/ वी , अलीगंज , लखनऊ- 226020 यू . पो . को इस 
अधिसूचना की तारीम्न से 21 दिन के भीतर कर मकेगा । 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किमी विधि व्यवसायी को मार्फत । 

अनुसूची 
हाजीरा - बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


रकवा विवरण 


जिला परगना तहसील ग्राम का गाटा सं . 

नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


- - 


- 


- 


- 


505 
533 


497 


इटावा बिधुना विधुना उमहरा 615 

616 
621 


624 


5.47 


548 


549 


422 / 

1 0 - 05 
422/ 

2 0 - 25 
426 / 

2 0 - 93 
425 / 2 0 - 18 
4300 - 25 
5120 - 02 
509 (0 - 04 
511 / 2 (0- 45 
511 / 

3 0 - 03 
506/ 

2 0 - 03 
504 / 

1 0 - 28 
504/2 0 - 23 

0 - 02 
0 - 24 

0 - 20 
545 0 - 12 
546 0 -16 

0 -16 
496 0 - 03 

0 - 08 

0 - 22 
470 0 - 01 
468 0 - 09 
467 0 - 09 

0 - 02 
546 (0 -02 
469 0 - 01 
466 

0 - 08 
565 0 - 19 
566 0 - 21 
4640 - 01 
568 / 

1 0 - 22 
568/ 

2 0 - 02 
568 / 

3 0 -03 
568 / 

4 0 - 05 
5690 - 40 
5710 - 06 
5840 - 01 
570/ 

1 0 - 30 
462 / 

3 0 - 20 
1860404 
432 / 

1 0 -18 
426/ 

30- 09 


626 
622 
623 
625 


715 


563 


718 


719 


10 - 31 
0 - 52 
0 - 06 
0 - 03 
0 - 95 
0 - 10 
0 - 30 
0 - 54 
0 - 03 
0 - 27 

0 - 17 
" 0 - 36 
0 - 68 
0 - 21 
0 -- 22 
0 - 06 
0 - 01 
0 - 05 
0 - 05 
1 - 39 
0 - 87 
1 - 20 
1 - 07 


0 - 10 


720 
722 
723 
724 


465 


773 


782 
787 
786 


788 


801 
875 


876 


877 


0 - 47 


878 


0 - 02 


883 


0 - 03 


885 


0 - 03 


886 
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0 - 08 
0 - 27 


892 


893 


0 - 14 


894 


का . आ . 450 1: -- - यन . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में होग - बरेली से जग 
वीणपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक 
गम आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


907 
911 


912 


913 


0 - 06 
0 - 08 
0 - 03 
0 - 20 
0 - 24 
0 - 12 
0 - 01 
(0 - 41 
0 - 02 


914 


915 


916 


923 


और यत : प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूनि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । . 

अत. अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) ( अधिनियम , 1912 ) ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उस मे उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
पतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उका भूमि में हितकर कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए जाक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तया प्राकृतिक 


[ सं , 0 - 14016/ 390/ 84 - जी . पी . ] 


S . 0 . 4501. - Whereas it appears to the Central Goverriment 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajira -Bareily to Jagdisbpur in Uttar 
Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission; 
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And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipelinc, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


का . मा . 4302 : - --यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हगीरा - बरेली में 
जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


___ Now. therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 3 of the Petroluem and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 


और यसः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतन्पामस अनुसूची में वर्णित भमि में उपयोग का अधिकार अमित 
करना आवश्यक है । 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
laying of the pipelinc under the laid to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Corr nission , H . B . J. Pipeline 
Project B - 58 / B , Aliganj, Lucknow 226020 U . P . 


And every person making such an ohjection shall also state 
specifically whether hc wishes to be heard in person or by 
Tegal practitioner . 


SCHEDULE 
Hajira Barily Jagdishpur Pipeline Project 


अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) ( अधिनियम, 1962 ) ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
मरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गम आयोग बी -50/ बी , अलीगंज , लखनऊ - 226020 यू . पी . को इम 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 
___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फन । । 

अनुसूची 
हाजीरा -बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


Distt. 


Tehsil 


Village Plot No. Area 


Par- 
gana 


Re 
marks 


- 


- 


- 


- 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Ettawh Bidhana Bidhana Ushara 615 

616 
621 
624 


रकवा विवरण 


626 


622 
623 


जिला परगना तहसील ग्राम गाटा सं . 

2 3 4 5 
इटावा यिधुना विधुना भगवत - 171 


0 - 57 


625 


715 
718 
719 


170 


179 


720 


106 


111 


181 
92 


95 


722 
723 
724 
773 
782 
787 
786 
788 
801 
875 
876 
877 


049 
0 - 73 
01- 17 
0 - 03 
0 - 43 
0 - 55 
10 - 04 
0 - 07 
0 - 02 
0 - 09 
0 - 01 
0 - 27 
0 - 39 
0 - 27 
0 -- 03 


96 


0 - 31 
0 - 52 
0406 
0 -03 
0 - 95 
0 -10 
0 - 30 
0 - 54 
0 - 03 
0 -27 
0 - 17 
0 - 36 
0 - 68 
0 - 21 
0 -22 
0 - 06 
001 
0 - 05 
0405 
1 - 39 
0 - 87 
1 - 20 
1 - 07 
0 - 47 
0 - 02 
0403 
0403 
0408 
0 - 27 
0 -14 
0 - 06 
0 -08 
0 - 03 
0 - 20 
0 - 24 
0 - 12 
0 - 01 
0 - 41 
0 - 02 


13 


98 


167 


107 


105 


878 


30 .1 


145 


[ सं . 0 - 140 1 6/ 392/ 84 - जी . पी . ] 


883 
885 
886 
892 
893 
894 
907 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
923 


S . 0 . 4502 .--- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Peroleum from Hajira -Bareily to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
slich pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


[ No . 0 . 14016/ 390/ 84 -- GP] 


___ Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 


[ भाग II - खंड 3( ii ) ]] 


भारत का राजपत्र : विसंबर 22, 1984/पौष 1, 1908 
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- - 


Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 


अनुसूची 
हाजीरा- बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला परगना तहसील ग्राम गाटा सं . रकवा विवरण 


- 


- 


- 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , H . B .J. Pipeline 
Project, B - 58 | B , Aliganj, Lucknow- 226020 , U . P. 


67 


इटावा विधुना विधुना चांदो 


56 


13 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner. 


20 


0 - 12 
0 - 06 
0 - 05 
(0 - 27 
0 - 02 


24 


48/ 2 
50 


SCHEDULE 
Hajira - Barəlly -Jagdeeshpur Pipe Line Project 


(0 - 37 


18 


(0 - 20 


62/ 1 


(0 - 17 


- 


- 


Distt. 


Par- 


Telisocl Village Plot No. Asea 


15 


0 - 26 


Re 
marks 


gana 


14 


0 - 01 


0 - 11 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


(3 - 13 


0 - 57 


0 - 12 


Ettawh Bidhana Bidhana Bhay - 171 

wantpur 170 

179 
106 


0 - 49 


0 - 06 


0 - 73 


0 - 16 


0 - 44 


111 


55 


0 - 15 


181 


52 


0 - 12 


53 


54 


0 - 17 
0403 
0 - 43 
0 - 55 
0 - 04 
0407 
(0 - 02 
0 - 09 
0 - 01 
0 -27 
(0 - 39 
0 - 27 
0 - 03 


0 - 13 
0 - 39 
0 - 03 
0 - 02 
0 - 03 


167 


6212 


107 


105 
104 
145 


[ सं . 0 - 14016/ 393/ 84 - जी . पी . ] 


S. O . 4503. - - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in tbs public interest that for the luns 
port of Petroleum from Hajira - Bareily to Jagdisbpur in Uttar 
Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Comission; 


[ No . 0 - 14016/ 392/ 84 - GP] 


का , आ . 450 3. -- --यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा- बरेली - जगदीशपुर 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन नेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ; 


और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 


And whereas it uppears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in tho land 
described in the Schedule annexed hereto ; 

Now, threfore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user theroin : 
____ Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this nojification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , H . B . J . Pipeline 
Project, B - 58 / B , Aliganj, Lucknow - 226020 , U . P .; 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whcther he wishes to be heard in person or 
hy legal practitioner. 

SCHEDULE 
Hajira-Bareily -Jagdeeshpur Pipeline Project 


अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आ राय 
एतदद्वारा घोषित किया है : 


Distt . 


Per- 


Tehseel Village Plot No. Area 


Re 
marks 


gana 


1 


2 


3 


56 


बमाते कि जुमत भूमि में हिसब कोई व्यक्ति उस भमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मक्षम प्राधिकारी , सेल नथा प्राकृतिक 
गैस आयोग , मी - 58/ बी , अलीगंज , लखनऊ - 226020, यू . पी . को इम 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टन: यह भी कयन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उमकी सुनवाई व्यक्तिगत मप से हो 

या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
1211 GI / 84-- 15 


Ettawh Bidhuna Bidhuna Chardo 56 0 - 12 

130 - 06 
200 - 05 
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- - - -- - - - 


- - - 


- - - - - 


- -- 


.-.- - - - - . .- - -- - -- - - - - - 


- - - - -- 


- - - - 


- - - - 


-- - - - 


- 


- - - 


- - - - - 


- 


- -- - - 


- 


- - - - -- - . 


- - 


- - - 


- - - 


- - - 


1 


2 


3 


4 


5 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


24 
48/ 2 


400 
401 


10 - 140, 
(1 - 15 


50 


18 


402 


1 - 06 


62/ 1 


1 - 22 


15 


103 
4101 


T]IT 


105 


0 - 27 
(1 -102 
0 - 37 
(0 -29 
(0 - 17 
0 - 26 
0401 
(0 - 11 
0408 
0 - 13 
10 - 12 
(0 - 06 
0 - 16 
0 - 44 
(0 - 15 
0 -12 
(0 -J3 
0 - 39 
(0 - 03 
0 - 02 
003 


(1 - 22 
(1 - 15 
10 - 107 
( ) - 09 
।। - 67 
10 - 18 


399 
406 
318 


91 


(1 - 15 


91 


(1 - 20 


0 - 16 


0 - 03 


70 


- 60 


49 


62 /2 


69 


(1 - 15 


68 


(1 - 12 


63 


0 12 


64/ 1 


0 -- 02 
10 - 12 


52 


53 


() - 03 


51 


50 


48 


10 - 01 
(0 - 67 
(1) -- 10 
(0 - 08 
() - 42 
( - 1) 2 


43 


35 


1 - 75 


[ No. 0 - 14016/393/ 84- GP ] 
का . आ . 4504 : ----यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हाजीरा- बरेली - जगदीशपुर 
मक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन मेल तथा प्राकृतिक गैम 
आयोग द्वारा बिछा जानी चाहिए ; 

और यतः प्रतीत होता है कि रोमी माइनों को मिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार ने उम में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
पतद्वारा घोषित किया है : 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उस भूमि के नीच 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मक्षम प्राधिकारी, नेल तथा प्राकृतिक 
गम आयोग , भी- 58/ शी , अनीगंज , लखनऊ - 2260 20, यू . पी . को इस 
अधिमूचना की तारीख में 21 दिन के भीतर कर मकेगा । 
___ और गमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत सप में हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फन । 

अनुसूची 
हाजीग - परेली - जगदं शपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


10 - 37 


म. 


(0 - 57 


+ 


1 - 01 


0 


36 


() - 103 


393 


(0 - 03 


391 


(0 - 01 


(0 - 06 


319 
9 :2 


0 - 11 ) 
0 - 02 


317 


[ सं . 014010/ 394/ 84 - जीपी ] 


- - - 


- 


- 


- - 


मिला परगना महसील ग्राम 


गाटा सं . 


ग्या विवरण 


S . O . 4504. - -- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in sht public interest that for lhe tias 
port of Petroleum from Hajra- Hareily to Jagdishpur in Ular 
Pradesh Stale pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 


- - - 


- 


- - - 


॥ - - 


- - - - - - 


. । 


॥ - - 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- - . - 


- - - 


- - 


- - - -- 


- - - - 


- . 


इटावा विधना विधना हरवंश- 451 


1 - 18 


पुर 


452 


448 


4 :15 
434 
437 
431 
139/ 5 
4 :40/ 1 


(0 - 48 
0 - 02 
0 - 27 
(0 - 57 
() - 63 
1 - 20 
(0 - 113 
10 - 01 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipelinc, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the Schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powery conferied by suh 
section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of Use ! in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may . 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Coinmission , H . B . J. Pipeline 
Project, B -58 / B , Aliganj, Lucknow -226120, U .P ; 


- 


- 


- 


. 


- 


- - 


- 1 - 


- 


- - 


- - - 


- . - . - 


- 


- 


- . . 


- 


- 


- 


gana 


- 


- 


- - - - 


- - - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


। 


pur 


435 


नाम 


- 


- 


- 


- 


406 


210 


81 


209 


11 - 02 


[ भाग II - खंड 3 ( ii )] भारत का राजपत : विसंबर 22, 1984/ पौष 1, 1906 
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- 

- -. .. - - -- - . - .. - -- . 
And every person making such an objection shall also 

अम : अब पेट्रोलिगम और खनिज पाइपमान ( भूमि में उपयोग के 
state specifically whetlicr he wishes to be heard in person ( T 
by legal practitioner . 

अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 { 1962 का 50) की 

धाग 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करम हप , 
SCHEDULE 

झेन्द्रीय सरकार में उम में उपयोग का अधिकार अजिम करने का अपना 
Hajira - Barily - Jagdeeshpur Pipeline Project 

आणय तद्भाग घोषित किया है, 
Distt. Per - Tehseel Village Plot No . Area Re 

marks 

बगीं कि उक्त भूमि में हितमन कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने को लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , नेल तया प्राकृतिक 

गम आयोग, वी -58/ यी , अलीगंज , लखनऊ - 2260 20 , यू . पी . को इस 
Eilawal Bidhuna Bidhuna Her - 451 1436 

अधिसूचना की तारीख मे 21 दिन के भीतर कर सकेगा ; 
bansh- 452 0 - 48 
448 (0 - 02 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टल, यह भी कयन 
0 - 27 
434 (0 -57 

करेगा कि क्या वह बाहना है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
437 0 -63 

या किमी विधि व्यवमायी की मार्फन । 
43] 1 - 20 
439 /5 0 .03 

| গল্প 
440/ 1 (0 - 01 

हाजीरा -घरेली- जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
400 () - 10 
401 0 - 15 

जिसा परगना तहसीस ग्राम का गाटा मं० रकवा विवरण 
402 (0 - 06 
1103 0 - 22 

___ - - - - - - - - --. . . . .. . -- - 
404 0 - 22 

1 2 3 4 5 6 7 
405 (0 -15 
399 (0 - 07 इटावा विधुना बिधुना पुरस्खा - 211 

() - 33 
0 - 08 

वली 
318 0 - 67 

0 - 17 
0 -18 
0 - 15 

208 
(0 - 30 

() - 38 
0 - 20 

206 

10 - 02 
0 - 16 

205 

(0 - 47 
(0403 

2014 

11 -- 09 
(0 - 60 

() - 18 
( ..15 

218 
0 - 12 

1 - 34 
63 0 -12 

219 
0402 

198 

(0 - 08 
0 - 12 

197 

10 - 11 
0 - 03 

196 

(0 - 11 
(0401 

2210 
0 - 67 
(0 - 10 

0 - 25 
0 - 08 

221 

(0 - 7 . 7 
0 - 42 

) 22 

।) - 51 
(1402 

166/ 412 10 - 12 
(0 - 75 

374 
0 - 37 

1 - 13 
0 - 57 

375 

11 - 79 
(0 - 20 

383/ 1 

1 - 10 
0 - 01 

3832 

() -- 16 
0 - 03 

385 

() - 20 . 
393 0 - 03 
394 

384 

() -83 
0 - 01 
0 - 06 

391 

1 - 77 
920 - 10 

10 - 12 
3170 - 02 

217 

(0 - 15 
- . . - - - - - - - - । .. . - - - . -. 
__ [ No. 0 -14016/394/ 84- OP ] 

[ म . 0 - 140 16/ 39 5/ 84 - जा . पा . ] 
का . आ . 4505.-~- यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेण में हजीरा - बरेली - जगदीशपुर 

S . O . 4505 .--- Whereas it appears to the Central Goverrument 
मक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन सेल तथा प्राकृतिक 

that it is necessary in the public interest that for the trans 

port of Petroleum from Hajira- Bareily to Jagdishpur in Uttar 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural 

Gas Commission ; 
और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को मिटाने के प्रयोजन में 
लिए पलादपायन अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अमित And whereas it appears that for the purpose of laying such 

pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
करना आवश्यक है । 

land described in the Schedule annexed hereto ; 


2103 


189 


. 


h 


319 


393 
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Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 1 ) of Scction 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein : 


Provided that any pergon interested in the sald land nay , 
wihin 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gay Commission , H . B . J. Pipeline 
Project B - 58 / B , Aliganj, Lucknow -226020 , U . P .; 

And every person making such an objection shall aluo 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner, 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितपत कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप ममम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गम आयोग, बी -58/ बी , अलीगंज लखनऊ - 226020, यू.पी . को इस अधिसूचना 
की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ; 

और मा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टा. यह भी कयन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यतिगत रूप से हो 
या किमी विधि व्यवमायी की मार्फत । 

___ अनुसूची 
हाजीरा - बरेली -जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला परगना तहसील ग्राम गाटा सं . रकवा विवरण 

2 3 4 5 
इटावा विधुमा विधुना मडोख - 709 

10 - 15 
मीत 
720/1 

() - 18 
() -- 01 
0 - 09 


- 


- 


SCHEDULE 


Re 
marks 

7 


708 


710 


1719 


0 - 12 


718 


0 - 32 


721 


0 - 20 
0 - 64 


728 


728 


204 


727 


0 - 38 
0 - 03 
0 - 44 


711 


729 


Hajira- Barily-Jagdishpur Pipelino Project 
Distt. Por- Tehsil Village Plot No. Area 

gana 
12 3 

4 5 

6 
Ettawah Bidhuna Bidhuna Pur - 2110 -33 

wavaly 2100 -17 

209 . 0 - 02 
208 0 - 38 
206 0 -02 
205 0 - 47 

0 - 09 
203 0 . 48 
218 0 - 34 
219 0 - 33 
198 0 - 08 
197 0 - 11 
196 0 - 11 
220 0 - 04 
182 0 - 25 
221 0 - 77 
222 

0 - 51 
166/ 412 0 - 42 
374 1 - 13 
3750 - 79 
383/ 

1 0 - 10 
383/ 

2016 
3850 - 20 
3840 - 83 
391 0 - 77 

0 - 42 
2170 - 15 


0 - 48 
10 - 22 


777 


778 


0 - 18 


779 


0 -- 01 
0 - 61 


776 


780 


781 


0 -- 01 
1) - 18 
0 - 18 
0 - 18 


U - 01 


774/ 
774/ 7 
7748 
756/ 1 
773 
767/ 5 
767/ 6 
768 


0 - 92 
10 - 08 
(10 - 08 
0 - 06 
0 - 10 
U - 19 


393 


769 


[ No . 0 -14016/ 395 / 84- GP] 


764 


U - 12 


735 


- 01 


का . आ . 4506 : - ~-यतः केनीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा - बरेलो - जग 
वीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल सथा प्राकृतिक 
गस आयोग द्वारा विछाई जामी चाहिए ; 


766 

0- - 10 
[ स . 0 - 14016/ 396/ 8 4- जीपी ] 


और यत. प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपाबर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 

मजित करना भावश्यक है ; 


S . O . 4506 . - - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajra -Bareily to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh State pipeline should be laid by thc Oil & Natural 
Gas Commiysion ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the Schedule annexed hercto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Centrar Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
, सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजिस करने का अपना आशय 
एतद्वारा घोषित किया है : 
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अनुसूची 


525 


0 - 00 


568 


861 


0 - 64 


727 
711 


- 


- 


0 - 18 


779 
776 


[ भाग II - खंड ( ii ) ] 

भारत का राजपन्न : दिसंबर 22, 1984/पौष 1, 1906 
__ -- - - - - - - - - - ---- - -- - - - - - - - -- - --- - - - - - - - - 
Provided that any person interested in the said land may, 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यमित थिनिर्दिष्टन: यह भी मथन 
within 21 days from tho dute of this notification , object 10 
the laying of the pipeline under the land to the Competent करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में हो 
Authority Oil & Natural Gas Commission, H . B .J . Pipcline या किमी विधि व्यधमायी की मार्फन । 
Project B -58 / B, Aliganj Lucknov- 226020 Li . P . 

And cvery person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 

हाजीरा -बरेली -जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
by legal practitioner . 
SCHEDULE 

मिला परगना नहमील ग्राम का गाटा मं . लिया विवरण 
Hajira -Barily - Jagdishpur Pipeline Project 

नाम 

गया 

रकबा 
Distt . Per - Tehseel Village Plot No. Arca Re 

- - - - -- - - - - - - - - 
gan ? 

Acquired marks 
1 2 3 4 5 

0 - 19 
6 इटावा विधुना बिधुना मुडियाई 524 

(0 - 60 
Ettawah Bidhuna Bidhuna Marobh - 709 (0 -15 

531 

10 - 06 
nieet 720 / 1 () - 18 

563 

0 - 11 
708 0 - 01 
710 

0 - 38 
719 0 - 12 

857 

0 - 16 
718 (0 - 32 

858 

(0 - 78 
721 0 - 20 

(0 - 29 
722 

36 

0 - 70 
728 0 - 38 
0 - 03 

863 

0 - 27 
(0 - 44 

564 

0 - 78 
729 0 - 48 

[ सं . 0 -11016/ 397/ 84 - जीपी ] 
777 0 -22 
778 

S . O . 4507. --. Whereas it appears to the Central Government 
0 - 01 

that it is necessary in the publio interest that for the trans 
0 - 61 

port of Petroleum from Hajra - Bareily to Jayclishpur in Uttar 
780 001 

Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural 
781 (0--18 

Gas Commission ; 
774 / 9 0 -18 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
774/70- 18 

pipeline, it is necessary 13 acquire the right of uver in the 
774/8 0401 

land described in tho schedule annexed hereto ; 
756 /1 0 - 92 

Now, therefore, in exercise of the powels conterred by sub. 
7730 - 08 

section ( 1 ) of the Section 3 of th : Petroleum and Minerals 
767/50 - 08 

Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land) Act. 
767/60- 06 

1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 

its intention to acquire the right of user thercir ; 
7680 - 10 
769 (0 - 19 

Provided that any person interested in the said land may . 
764 0 - 12 

within 21 days from the date vf this notification , object to 
765001 

the laying of the pipeline under the land to the Compete01 

Authority Oil & Natural Gas Commission, 
766 0 - 10 

H . B .J . Pincline 
Project B - 58 / B , Aliganj Lucknow - 22602: U . P . 
[ No. 0 - 14016/ 39684- GP ] And every person naking such an objection shall also 

state specifically whether he wishes to be heard in person oi 

by legal practitioner , 
का . आ . 4507 : -. यसः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा - बरेली 

SCHEDULE 
अगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा 

Hajira- Barily-Jagdishpur Pipeline Project 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

Distt . Per- Tchscel Village Plot No. Area Re 
और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 

guna , 

Acquired marks 
लिए एतद्नायब अमुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 

2 3 4 5 6 7 
करना आवश्यक है । 

Ettawah Bidhuna Bidhuna Muri- 524 (0 - 49 
___ अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 

yaiy 525 0 - 60 
अधिकार का अर्जन ) ( अधिनियम , 1962 ) ( 1962 का 50 ) की धारा 

531 0 - 06 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 

563 0 - 11 

568 ( 0 - 38 
सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 

(0 - 06 
एनद्वारा घोषित किया है । 

858 0 - 78 

861 
बास कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीच 

0 - 29 

862 0 - 79 
पाइप लाइन बिछाने के लिए, आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , नेल नथा प्राकृतिक 

863 () - 27 
गम आयोग बी - 50/वी , अलीगंज , लखनऊ - 226020 यू . पी . फो इम 

564 () -- 78 
अधिसूचना को तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

[ No . 0 - 14016/ 397/ 84 - GP] 


857 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - 


404 


. . . . 
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- - - - - - - - - - --- . . .- - - - - - - - - - - - . .. - -- - 
का . आ . 4508 : ---यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होला है 

S . O . 4508 . — Whercas it appears to the Central Governmen 

that it is necessary in the public inierest that for the trans 
कि लोकहिन में यह आवश्यक है कि उनर प्रदेश में हमीरा - बरेली - जग 

port of Petroleum from Hajra - Bareily to Jagdishpur in Uttaj 
दीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन नेन नथा प्राकृतिक Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Naturil 

Gas Commission; 
गैम आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
और यम: प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 

ripeline, it is necessary to acquire the righi of user in the 
लिए एसपागद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अनिल land described in the schedule annexed hereto , 
करना आवश्यक है । 

Now , therefore , in exercis of the rowery conferred by sub 

section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mineral: 
अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( पृमि में उपयोग के 

Pipelines ( Acquisition of kight vi User 111 ihe Land ) Act 
अधिकार का अर्मन ) ( अधिनियम , 1962 ) ( 1962 का 60 ) की धाग 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby decline 

its intention to acquire the right of user thercin ; 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्सियों को प्रयोग करने हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उम में उपयोग का अधिकार अजिा करने का अपना माया 

Provided that any person interested in the said land may 

within 21 days from the Jate of this notification , object 1c 
एतद्वारा घोषित किया है । 

the laying oť the pipeline under the land to the Compcten 

Authority Oil & Natural Gas Commission , H . B . J. Pipelin 
बर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई पनि उम भूमि के नीचे Project B -58 / B , Aliganj Lucknow - 226020 U . P . 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आभप सक्षम प्राधिकारी , नन तथा प्राकृतिक 

And every peraon muking such an objection shall ulsc 
गम आयोग वी -50/ वी , अलीगंज , लखनऊ- 226020 यू . पी . को इस 

state specifically whether he wishes to be heard in person oi 

by legal - practitioner. 
अधिसूचना की तारीख में 2 दिन के भीतर कर सकेगा । 
और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्सि विनिर्दिष्ट नः यह भी 

SCHEDULE 
कथन करेगा कि क्या वह चाहना है कि उपकी सुनवाई व्यक्तिगत मप से 

Hajira - Bareily - Jagdishpur Pipeline Project 
हो या फिमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

Distt. Per Tehsecl Village Plot No. Area RC 
अनुसूची 

gana 

Acquired marks 
हाजीश - बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 

1 2 3 
जिला परगना नहसील ग्राम का गाटा मं . लिपा विवरण 

Ettawah Bidhuna Bidhuan Alipur 97 ()- 36 
नाम गया 

338 0 - 69 
रकबा 

() -16 
1 

0 - 04 
2 3 4 5 

344 

345 (0 - 65 . 
घटाधा विधुना विधुना अलीपुर 97 

0 - 36 
338 (0 - 69 

352 0 - 04 
404 0 - 16 

3530 - 73 

354 0 - 03 
31.1 (0 - 01 

364/ 7 () 38 
345 0 - 85 

4170 - 32 
351 0 - 47 

99 ()- 05 
353 10 - 101 

418 ( 445 
353 १ ) - 73 

364/ 9 () - 10 

100 (0 -15 
354 () - 103 

0 - 06 
364/ 7 0 - 38 

340 (10 - 03 
117 10 - 32 

349 (0 - 02 
99 10 - 05 

01- 03 
418 40 - 15 

339 0 - 03 
361/ 4) 

348 (0 -02 
1) -- [ I) 

362 ( 1403 
100 0 - 15 

422 0 - 03 
98 10 - 1) 

370 ( 0- 67 
310 10 - 03 

406 / 

2 0 - 36 
349 1) -- 1) 

1040 - 09 
361 11 - 101 

407/ 

4 0 - 39 
339 (0 - 03 

[ No. 0 -14016/ 398 /84- GP] 
348 

।) - 02 
365 11 - 03 

___ मा . आ . 4509 : -- -यन . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
0 - (13 

कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में भीग - बरेली - जग 
370 11 - 67 

दीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन नेल तथा प्राकृतिक 
406/ 10 - 36 

गैग आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
104 10 - 09 

और यत: प्रतीत होता है कि एसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
407/ 4 

11 - 39 
। - - -- - -- - 

लिए एतद्गाबड अनमूनी में वर्णिन भूमि में उपयोग का अधिकार अजिन 
[ म . 0 - 1 401 66395/ 84 - जीपी ] करना आवश्यक है । 


- -- - . 


- - 


- - - 


- - - - 


351 


98 


361 


- 


- 


.12. 2 


- - - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


-- -- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


gana 


. नाम 


351 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - -- - 


- 


- 


-- 


- - 


- - 


- 


5 
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अतः अब पट्रोलियम और ग्वनिज पाइपलाइन ( मि में उपयोग के 

SCHEDULE 
अधिकार का अर्जन ) ( अधिनियम , 19602 ) ( 1962 का 50 ) की धारा 

llajira Barily Jagdishpur Pine line Project. 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदान शक्तियों को प्रयोग करने हार केन्द्रीय 
मरकार ने उप में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 

Dist . Per - Tehsccl Village Plot No . Area Re 

Acquired marks 
एनलारा घोषित किया है । 
यशर्ते कि उपम भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उन भूमि के नीचे 

23 4 5 6 7 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैम आयोग यी - 50/ बी , अग्नीगंज , लखनऊ - 2260210 यू० नी० को इस 

Ettawh Bidhuna Bidhuna Baha- 52 0 - 08 

tlurpur 54 0 - 02 
अधिसूचना की तारीख में 21 दिन के भीतर कर सफेगा । 

Sahati 58 0 - 34 
___ और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत यह भी कथन 

0 - 35 

1 -16 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत म्प से हो 

0 - 12 
या किसी विधि व्यवमायी की मार्फन । 

0 - 24 

()- 15 
अनमूत्री 

0 - 07 
हाजीरा- बरेली - जगदीणपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 

1 - 25 

0 - 71 
जिला परगना महसील ग्राम का गाटा मं . लिया विवरण 

(0204 
गया 

0 - 02 
रकवा 

0 - 02 
0 - 40 

() - 23 

352 003 
घटाया विधुना विधुना बहादुर- 52 10 - 08 

553 0 - 12 
पुर 54 

10 - 102 
मिहार 0 - 34 

[ No. 0 - 14016/ 399 / 84 - GP] 
।) - 35 
J - [ 6 

का० प्रा० .15 1 (3. -~- अत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

लोकहित में यह आवश्यक है कि उतर प्रदेश में हनीरा- - बरेली --- 
10 - 12 
11 - 24 

जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन सेन नथा 
(1 - 15 

प्राकृतिक गम आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
89) 10 -- 07 

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
1 - 25 

के लिए एतदपायच अनुसूची में वर्णिन भूमि में उपयोग का अधिकार 
11 - 71 

अजित करना आवण्यक है । 
(0 - 04 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग 
10 - 10 

के अधिकार का अर्जन ) ( अधिनियम , 1962 ) ( 1962 का 50 ) की 
99 10 -- 02 

धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदान गनियों को प्रयोग करमे हुए 
11 - 40 

केन्द्रीय सरकार ने उममें उपयोग का अधिकार अजिन करने का अपना 
351 10 - 23 

आशय एनद्वारा घोषित किया है । 
353 0 - 12 

___ बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबच कोई व्यक्ति उस भूमि के नीच 

पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप गक्षम प्राधिकारी , तेल तथा 
[ मं०0-- 1 401 6/ 399/ 81 - जीपी ] प्राकृतिक गैस आयोग मो - 50 बी , अलीगंज , प्लननऊ - 2260 20 यु० पी० 

को इस अधिसूचना की तारीख में 21 दिन के भीतर कर मोगा । 
S. O , 4509. .. Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्मि विनिर्दिष्टता यह भी कपन 
port of Petroleum from Hajra - Burely lo Jagdishpur in Uttar 

करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में 
Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 

हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फन । 
And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary tu Acquire the right of user in the 

अनुसूची 
Jand described in the schedule annexed hereto , 

हाजिरा-बरेली- जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट 
Now , therefore , in excrcise of the powery conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pinclines ( Acquisition of Right of User in ihe Land ) Act, 

जिला परगना सहगील ग्राम का गाटा म० लिया गया विवरण 
1962 150 of 1962), the Central Government hereby declares 

नाम 

रकबा 
its intention to acquire the right of user therein ; 


OU 


491 


192 


५) 


350 


352 


10 - - 03 


- -- - - 


- - 


- - 


- 


- 


। 


. 


- - 


- - - 


- 


- - - - - 


. - - - . - - 


.. 


- - - 


। 


6 


- 


- - - 


- - - - - - - - - - 


Provided that any poison interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Conpetent 
Authority Oil & Natural Gas Commission . H . B . J. Pipeline 
Project B - 58 / B , Aliganj Lucknow - 226020 U . P . 


इटावा विधुना विधुना तिलक 112 

फुमहार 111 


10 -- 02 
10 - 52 


413 


373 


And cvery person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
hy legal practitioner . 


U - 103 
1 - 40 


- 


| - - 
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त 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


- 


- 


- 


- 


- - . - 


- - 


- - -- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


376 


1 - 36 


377 
381 


0 - 18 
0 - 07 


171 


( 0 - 03 


391 


0 -11 


370 


0 - 01 


377 


390 
389 


1 - 18 


381 


1 - 07 


387 


391 


388 
406 


390 
389 


385 


387 


386 
409 


0403 
0 - 02 
0 - 13 
0 -05 
0 - 48 
0 - 05 
0 - 04 
(0 - 28 
1 - 04 
0 - 02 
0 - 20 
0 - 66 
1 - 10 
001 
1 - 00 
0 - 04 


388 


406 


0 - 11 
0 - 03 
0 - 02 
0 - 13 
0 - 05 
(0 - 48 
0 - 05 
10 - 01 
(0 - 28 
1 - 04 
0 - 02 
10 -- 20 
10 - 66 


385 


410 
420 
415 
419 
418 
384 


386 


109 


410 


369 


420 


398 


415 


419 


[ No. 0 - 14016/ 400/84 - GP] 


418 


381 


1 - 10 
0 - 01 
1 -- 00 


369 


398 


[ सं० 0 - 1 401 6/ 400/ 8 + जी पो ] 


S . O . 4510 . --- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajira -Bareily to Jagdishput in Uttar 
Pradesh State Pipeline should be laid by ile Oil & Natural 
Gay Commission ; 

And whereas it appears thuc for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedulo annexed hereto ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the layng of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , H . B .J . Pipeline 
Project B -58 / B, Aliganj Lucknow- 226020 U . P . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner. 


का० प्रा० 45 1 1.- - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हमीरा बरेली - जगवीश 
पुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक 
गैम आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को मिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना आवश्यक है । 
___ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का अर्जन ) ( अधिनियम , 1962 ) ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्मियों को प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना 
आशय एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबल कोई व्यमित उम भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप मक्षम प्राधिकारी , नेल सथा 
प्राकृतिक गैस आयोग बी - 50 बी , अलीगंज , लखनऊ - 2260 20 यू० पी० 
को इम अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टमः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यभितगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवमायी की मार्फत । 

मनुसूची 
हाजिरा -बरेली- जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट 
जिला परगना तहसील ग्राम का गाटा सं लिया गया विवरण 

रकबा 
1 2 3 4 5 
घटावा विधना विधूना अग्रहरा 1 

9 - 25 
0 - 18 
0 - 24 


नाम 


SCHEDULE 
Hajira-Barellly -Jagdishpur Pipeline Project 


Distt . 


Per ___ Tehscel Village 
gana 


Plot No . Area Re 

Acquired marks 


20 


21 


0 - 17 


23 


82 


110 


Ettawh Biduhan Biduhan Tilkpur 112 

0 - 02 
Shar 1110 -52 

413 0 - 05 
373 

0 - 03 
374 1 - 40 
376 1 - 36 
3710 - 03 
3700 - 01 


1 - 16 
0 - 73 
(0 - 05 
1 - 30 
0 - 10 
1 - 23 


116 


112 


115 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- . - 


- 
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1 


2 


3 


4 


5 


144 


port of Petroleum from Hajra -Bareily to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


143 
I 41 
142 


130 


0 - 16 
0 - 12 
0 - 07 
0 - 25 
0 - 39 
0 - 06 
075 
0 - 05 
0 - 27 
0 - 50 


1 40 


258 


260 


267 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
ection ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelincs (Acquisition of Right of User in the Land) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
ts intention to acquire the right of user therein , 

Provided that any person interested in the said land may, 
vithin 21 days from the date of this notification , object to 
ne laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority Oil & Natural Gas Commission , H . A . J . Pipelino 
roject B - 58 / B , Aliganj Lucknow -226020 U . P . 

And every person making such an objection shall also 
tate specifically whether he wishes to be heard in person or 
y legal practitioner . 


264 


018 


213 
266 


265 
283 


284 


281 


SCHEDULE 
Hajira-Barily to Jagdishpur Pipe lino Project 


328 


329 


0 - 33 
0 - 28 
0 - 07 
0 - 89 
133 
0 - 49 
0 - 22 
0 - 03 
0 - 09 
0 - 20 
0 - 12 
Q - 12 
0 - 07 
0 - 04 
0 - 05 
0 - 52 
0 - 20 
0 - 47 


Distt . Per 

gana 


Tehscel Village Plot No. Area Ro 

Acquired marks 


1 


2 


3 


4 


5 


331 
330 
336 
466 
701 
$ 40 
$ 02 
541 
5 .14 


6 


Elalwal Bidhuna Bidhuna Aghra 


1 


545 


546 


0 - 52 


112 


0 - 25 
0 - 18 
0 - 24 
0 - 17 
1 - 16 
0 - 73 
0 - 05 
1 - 30 
0 - 10 
1 - 23 
0 - 16 
0 – 12 
0 - 07 
0 - 25 
0 - 39 
0 - 06 
0 _ 75 


115 


676 
670 
680 
883 
684 
667 
833 


144 


143 


141 


139 


831 


140 
258 


260 


617 
618 
622 
619 
620 


0 - 3,4 
0 - 66 
1 - 07 
0 - 10 
0- 12 
1 - 16 
0 - 22 
1 - 20 
0 - 09 
0 - 05 
0 - 02 
0 - 04 
0 - 07 
0 - 04 
0 - 07 
0 - 03 
0 - 04 
0 - 13 
0 - 73 


263 


266 


265 


623 


624 
22 . 
261 


284 
281 


328 


286 


267 

0 - 27 
264 0 -50 

0 _ 18 
0 - 33 

0 - 28 
283 0 - 07 

0 -69 
0 - 33 

0 - 49 
329 0 - 22 

0 - 03 
330 

0 - 09 
336 0 - 20 
466 0 - 12 

0 - 12 
540 0 - 07 
502 0 -04 
541 
544 0 - 52 
5450 - 20 
346 0 - 47 


331 


500 
501 
285 
847 
621 


0 - 01 


701 


0 - 01 
0 - 53 


[F 


0 - 1401/ 6401 /84 - 


4 ] 


S . O . 4511 .- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the tra116 
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- 
1 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


" * - 


- 


2 


- - 
3 


4 


5 


7 


- 


- 


- 


676 


... . . 


- - - .- - . .. 


. - - 


- - . - - - 


670 


6 
0 - 52 
0 - 34 
0 - 66 
1 - 07 


1198 
1199 
1188 


0 - 0 - 7 
(0 - 1 - 8 


1 - 9 - 16 


0 - 10 


1186 


1 - 2 - 15 


• 680 
683 
684 
667 
633 
631 
617 
618 
622 


1189 


1232 
1393 


1 - 3 - 8 
0 - 3 - 19 
()-- 8 - 1) 


1384 


(0 - 0 - 10 


619 


0 - 12 
. 1 - 16 

0- 22 
1 - 20 
0 - 09 
0 - 05 . 
0402 
0 -04 
0 - 07 
0 - 04 
0 - 07 
0403 
0 - 04 
(0 - 13 
0 - 73 


1392 
1385 


620 
623 
624 
22 


1386 


261 


10 - 11 - 10 
10 - 0 - 10 

-- - 
0 -- 2 - 16 
(0 - 2-- 8 
(1 - 2 - 0 
(0 - 2 - 0 
(0 - 6 - 7 
0 - 1 - 0 


1391 
1387 
1388 
1389 
1390 


286 


500 


501 


285 


0 - 01 


1388 


1450 


1383 


1243 
1376 
1380 
1379 


(1 - 1 - 6 
1 - 18 - 14 
0 -- 2- -12 
() -- 5 -- 18 

- 15 - 12 
10 - 1 - 6 


1378 


1377 


1 - 10 - 0 


5470 - 01 
621 0 - 53 

[ No. 0 -14016/ 401/ 84 --- GP ] 
का प्रा 1512.- - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मोकहित में यह भरवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा - बरेली - - 
जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेस तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः प्रतीत होता है कि ऐमी लाईमों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपावस अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना प्रावश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) ( अधिनियम , 1962 ) ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपना 
भाशय एतद्द्वारा घोषित किया है । 

मशर्ते - उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाप 
लाइन बिछाने के लिए प्रारंप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक गैस 
भायोग धी - 50 / बी , अलीगंज, लखनऊ - 226020 यू०पी० को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा आक्षेप करने याला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उनकी मुनवाई व्यक्तिगत एप मे 
हो या फिमी विधि व्यवसायी की माफैन । 

अनुसूची 
हाजिरा -बरेली - जगदीशपुर ---पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला सहसील परगना ग्राम गाटा संख्या क्षेत्रफल विवरण 
123456 
कानपुर देगपुर देगपुर नोग - 1145 ( 

12- 0 
देहात 

मुजुर्ग . 1146 0 - 10-- 0 

1144 0 - 11 - 4 
1147 () - 2 - 12 
1150 1 - 4 - 14 
1156 0 - 6 - 15 
1129 1 - [ 9 - 10 

1 - 7 -- 0 
1160 () - 2 - 16 

( - 11 -- 11 


1374 0 -- 2 - 12 
1374/ 1448 1 - 0 - 0 
1369 0 - 13 - () 
1370 0 - 9 - 2 
1296 6 - 3 - 18 
1295 1 -- 2 - 0 
1292 0 - 3 - 16 
1298 0 - 8 - 15 
1299 0 - 7 - 10 
1300 0 -- 18 - 4 
1279 0 - 2 - 8 
1281 0 - 1 - 4 
1288 0 - 1 - 10 
1282 0 - 15 - 0 
1281 

0 - 8 - 9 
1280 1 - 9 - 18 
1272 (0 - 7 - 1 
1266 0 - 4 - 19 
1270 0 - 1 - 10 
1267 

2 - 18 - 19 
630 () "14- 8 
1109 0 - 11 - 10 
1381 १) - 10 - 15 
1100 () ( - 18 


- . - 


- 


- - 


- 


[म . 0- 14016/ 402 / 84- जी . पी . ] 


1128 


S . O . 4512 . - -Whereas it appenrs to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajira - Barcily lọ Jagdishpur in Uttar 
Piadesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 


1197 


1196 


04- 15 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


630 
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And whereas it appears that for the pluposo of layiog such 

235 
pipeline , it is necessary to acquirc the right of user in the land 
described in the schedule annexcui hereto 

12980 - 8 -15 

12990 - 7 - 10 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 

1300 0 -18 - 4 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 

1279 
Pipelines (Acquisition of Right of Usei in the Land ) Act, 

02- 0 
1962 ( 50 of 1962 ), the Cenical Government hereby declares 

1281 (0- 4 - 4 
ite intention to acquire the right of user therein ; 

1288 0 - 1 - 1 

12820 - 15 - 0 
Provided that any person inicrested in the said land way, 
within 21 days from the date of this notification , object to 

1284 0 - 8 - 9 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 

1280 1 - 9 - 18 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , H . B . J. Pipeline 

0 - 7 - 4 
Project B -58 / B , Aliyanj Lucknow -226020 U .P . 

1266 0 - 4 - 19 

1270 0 - 1 - 10 
And every person making such an objection shall also state 

1267 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 

2 - 18--19 
legal practitioner , 

0 - 14- 8 

1109 0 - 11 -10 
SCHEDULE 

1381 040- 15 
Hajira- Baricly - Jagdishpur Pipe line Project . 

1400 0 - 0 - 18 

[ No. 0 - 14016/ 402/ 84 - GP) 
Distt. Tascel Para - Village Plot No. Area Rc 
gana Acquired marks 

का . पा 45 1 3:----यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित 

- - में यह प्रायश्यक है वि. उत्तर प्रदेश में हमीरा-बरेली - जगदीशपुर तक 
1 2 

3 4 5 

6 7 

पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन नेत तथा प्राकृतिक गैन आयोग 
Kanpur Dera- Dera - Nonari 11450 - 260 

द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
Dehat pur p ur Bujurs 1146 0 - 10 _ 0 
1144 (0 - 11 - 4 

और यतः प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को विछाने के प्रयोजन 
11470 2 - 12 

के लिए एतद्धारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
1150 1 - 4 - 14 

अजित करना प्रावश्यक है । 
1156 0 - 6 -15 
1129 1 - 19 - 0 

___ अत: अब पेट्रोलियम पीर खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
11281 - 7 - 0 

अधिकार का मर्जन ) ( प्रधिनियम , 1962 ) ( 1962 का 50) की 
11600 -- 2 --16 

। । 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
11970 -- 11 - 11 

ोय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का प्रपमा 
1196 0 - 4 -15 
11980 - 0 - 7 

प्राशय एसद्वारा घोषित किया है । 
1199 . 0 - 1 - 8 
1188 0 - 9 -16 

अशी कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
1186 1 - 2 -15 

पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , राल तथा 
1189 1 - 3 - 8 

प्राकृतिक गैस प्रायोग बी - 50/ भी , अलीगंज, लखनऊ - 2260 20 यू . पी . 
1232 0 - 3 -18 

को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 
1393 (048 - 0 
1384 00- 10 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
1392 0 - J10 
1385 040- 10 

करेगा कि क्या वह चाहता है की उसकी सुनवाई व्यक्तिगत अप में हो 
1386 0 -8 - 4 

या किसी विधि व्यवसायो की मार्फत । 
1391 0 - 2 - 16 
1387 0 - 2 - 8 

अनुसूची 
1388 ( - 2 - 0 

हाजिरा -बरेली -- अगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
1389 (0 - 2 - 0 
1390 0 - 6 - 7 

जिला तहसील परगना ग्राम गाटा संख्या क्षेत्रफल विवरण 
1388 / (0 - 1 - 0 
1450 234 5 

6 7 
1383 0 - 1 - 6 
1243 1 -18 -14 

कानपुर देपुर देगपुर जिगा - 198 (0 - 10 - 5 
1376 0 - 2 - 12 

देहात 

197 

10 - 1 - 12 
1380 (0 - 5 -18 

196 

2 - 5 - 0 
1379 0 - 15 - 12 

194 1 - 1 - 12 
1378 0 - 1 - 6 

193 
1377 (0 - 100 

1 - 7 -12 
1374 0 - 2 -12 

10- 11 
1374/ 1 - 0 - 0 

213 0 - 0 - 2 
1448 

214. 0 ; 15 - 9 
1369 0 . 13 - 0 

0 - 5 - 0 
1370 (9- 9 - 2 
1296 () - 8 - 18 

0 - 2 - 10 
1295 1 - 2 - ) 

216 

0 - 4 - 2 
12920 - 3 - 16 

211 0 - 6 - 12 
- --- . . . . .. . 


-- - 


- - 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


निस 


215 
212 


- - 


- 


- 


- 


- 


. - . 


- - - 


. . 


- 


। 


- 


- 


- - . - . - - . . - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 
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देहात 


निस 


And every person making such an objection shall also 
state spocifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner. 


217 


0 - 3 - 0 


210 


SCHEDULE 
Hajira -Bareily-Jagdishpur Pipeline Project 


218 


182 


183 
184 
185 
186 


Distt. Taseel Para - Village Plot No. Area Ro 
gana 

Acquired marks 
23 4 5 6 7 


Jiganis 


180 


Kanpur Dera . Dera - 
Dehat purpur 


179 


137 


69 
176 
118 


214 


117 


119 


0 - 0 - 2 
0 - 0 - 3 
0 - 7 - 2 
0 ; 7 - 4 
2 - 5 - 10 
0 - 
0 - 0 - 12 
2 - 12 - 0 
0 - 1 - 6 
0 - 5 - 10 
0 - 1 - 2 
3 - 2 - 1 
0 - 2 – 2 
0 - 0 - 14 
0 - 14 - 0 
0 - 0 - 14 
1 - 5 
o- o - 14 
0 - 3- 3 
0 - 18 - 0 
0 - 2 - 8 
01- 5 
04- 11 
0 -- 0 -- 12 
1 - 11 - 12 
0 - 0 - 2 
0 - 0 - 2 
0 -- 8 -- 0 
0 - 0 - 12 


130 
1 22 


216 


211 
217 


123 


124 
135 


134 


127 
128 


129 


130 


179 


99 


126 
102 
100 
98 


198 0 - 10 - 0 
197 0 - 1 - 12 
196 2 - 5 - 0 
194 0 – 1 - 12 
193 1 - 7 - 12 
204 0 - 0 - 14 
213 040 - 2 

0 -15 - 8 
215 0 - 5 - 0 
212 0 – 2 - 10 

0 - 4 - 2 
0 - 6 - 12 

0 - 3 - 0 
210 0 _ 7 - 4 
218 00 _ 2 
182 

0 0 - 3 
183 0 - 7 --2 
184 0 - 744 
185 2 - 5 - 10 
186 

0 _ 9 - 0 
180 0 - 0 - 12 

2 - 12 - 0 
137 0 – 1 - 6 

0 - 5 - 10 

0- 1 - 2 
118 3 - 2 - 1 
117 0 - 2 - 2 

00- 14 
130 

0 - 14- 0 
122 0 - 0 - 14 

1 - 5 - 4 
0 - 0 - 14 

0 - 3 _ 3 
134 0 - 18 - 0 
127 0 - 2 - 8 

Q - 1 - 5 
129 0 - 4 - 11 
130 00- 12 

1 - 11 - 12 
12S 0 - 0 - 2 

002 

0 -80 

00- 12 
97 1 - 7 - 0 
301 0 - 8 - 8 

0 - 1 - 5 
305 0 - 17 - 15 
304 0 - 3 - 8 
195 0 - 0 - 10 
138 0 - 0 - 5 
306 0 - 0 - 18 
(No. 0 -14016 /403/84 -- GP ] 


119 


97 


1 – 7 – 0 


301 
307 
305 


123 
124 


135 


304 


0 - 8 -- 8 
0 - 1 - 5 
017- 15 
03- 8 
0 - 0 - 10 
o on 5 
0 - 0 - 18 


195 
138 
306 


128 


99 


[ et. 0 - 14016/ 403/84- 1°. 41. ) 


102 
100 


98 


S . O . 4513 . — Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajra -Bareily to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh Stato Pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 


307 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in tho schedule hereto ; 


Now , thorefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1) of the Section 3 of tho Petroleum and Mine 
rals Piplines (Acquiğition o : Right of User in the Land ) Act , 
1962 (50 of 1962), the Contra Government hereby declares 
tts intention to acquire the right of user ihrein ; 


Provided that any person 1 sted in the said land may , 
within 21 days from the data wi this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , all & Natural Gas Commission, H . B . J . Pipeline 
Project B - 58 /B , Aliganj Lucknow - 226020 U .P . 


1 .31. 4514: - - 47 : IFTTT TT TESTAT PER 
में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हीरा-बरेली - जगवीशपुर तक 
पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
भायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
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2 


3 


4 


5 


469 


470 


और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना आवश्यक है । 
___ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) ( अधिनियम , 1962 ) ( 1962 का 50 ) की धारा 
३ को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्राय 
सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजिस करने का अपना आशय 
एसद्वारा घोषित किया है । 


495 
497 


498 


499 


500 
501 


0 - 0 - 13 
0 -- 0 - 15 
0 - 0 -- 10 
0 - 165 
0 - 16 - 5 
0 - 1 - 7 
0 - 13 - 5 
0 - 11 - 11 
0 - 1 - 0 
0 - 3 - 3 
6 -- 1 - 0 
0 -- 1 - 0 


452 


मशत कि उपस भूमि में हितमय कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन मिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग बी -50/ बी , अलगंज , लखनऊ - 228020 यू . पी . को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भ. नर कर सकेगा । 


504 


440 
496 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी 
कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप 
से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


[ सं . 0 - 14016/ 404/ 84-जी . पी . ] 


अनुसूची 


S. O . 4514 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajira -Bareily to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh State Pipeline should be laid by ine Ou & Natural 
Gas Commission; 


हाजिरा - अगर्द शपुर -बरेल पाइपलाइन प्रोजेक्ट 


जिला तहसील परगना पाम 


गाटा संध्या 


क्षेत्रफल 


विवरण 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land 
described in the schedule annexed hereto ; 


___ 1 


2 


3 


4 


5 


214 


कानपुर देरापुर 
देहात 


देरापुर उमरी 214 

बजुर्ग 215 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declaroe 
its intention to acquire the right of user threin ; 


216 


217 


219 


220 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notifiaction , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , H . B . J. Pipelino 
Project B - 58 / B , Aliganj Lucknow- 226020 U . P . 


397 


388 


402 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 


403 


404 


SCHEDULE 
Hajira -Jagdishpur- Barcily Pipeline Project 


406 
410 
411 
416 


Distt . 


Village Plot No. Arca Re. 

Acquired marks 


417 


Tuhsil Para - 

gana 
2 3 


0-- 0-- 14 
0 - 19 - 5 
1 - 0 - 8 
0 - 19 - 11 
0 - 0 - 8 
0 - 11 - 5 
0 - 4 - 10 
0 - 0 - 10 
0 - 7 - 14 
0 - 14- 17 
0 - 1 - 5 
0 - 12 - 2 
0 - 16 - 18 
0 - 0 - 13 
1 - 2 - 1 
1 - 12- 0 
0 - 0 -- 8 
J - 14 - 12 
10 - 14-- 0 
0 -- 0 - 14 
0 - 3 - 4 
0 - 10 - 10 
0 - 12-- 10 
0 - 6 - 8 
0 - 6 - 8 
(0 - 6 - 16 
0 - 0 - 5 
6 - 1 - 7 
0 - 3 - 17 
0 - 1 - 10 
0 - 0 - 6 
1 - 17 - 10 
0 - 19 - 1 


418 


1 


4 


5 


6 


7 


420 
441 


Kanpur Dera - Dera - 
Dehat purpur 


442 


462 


453 


454 


397 


Umari 2140 - 0 - 14 
Bujurg 215 0 - 19 - 5 

216 1 - 0 - 8 
217 0 -19 - 11 
219 0 - 0 - 8 
220 0 - 11 - 5 

0 - 4 - 10 
398 0 - 0 - 10 
402 0 - 7 - 14 

0 - 14- 17 
404 

(0 - 1 - 5 
406 0 -12- 2 
410 ( - 16 - 18 
411 040 -13 
416 1 - 2 - 1 
417 1 - 12 - 0 
418 0 - 0 - 8 
420 1 - 14- 12 


455 
456 
457 
458 
458 
460 
462 
464 
465 


403 


4G8 


- 
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1 .1 .24 
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7 : - - - 


- 


- - 


- - - - 


- : - 


- 


- - 


%3D 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


442 


29 


455 


458 


40 


459 
460 


11 
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= = = .. . - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - . 
5 6 7 

1 2 3 4 
- - - - - 

441 0 - 14- 9 

0 - 0 -14 
452 0- 3 - 4 
453 0 - 0 - 10 
454 0 -12 - 10 

0 - 6 - 8 
456 0 - 6 - 8 
457 

046 - 16 
040 - 5 
10 - J - 7 

0 - 3 -17 
462 0 - 1 - 10 
464 040- 6 
465 1 - 17 - 100 
468 0 - 19 - J 
469 (040 - 13 

0 - 0 - 15 
495 040 - 10 
497 0 - 16 - 5 
498 0 - 16 - 5 

0 - 1 - 7 

0 - 13 - 5 
501 0 - 11 - 11 

0 - 1 - 0 
504 0 - 3 - 3 
4400 - 1 - 0 
4960 - 1- 0 


48 


49 


- 
(0 - 0 - 13 
1 - 3 - 5 
0 - 4 - 1 
0 - 7 - 9 
0 - 1 - 19 

0-- 0 - 6 
36 

0 -- 14 - 19 
0 - 15 - 5 

1 - 7 - 19 
37/ 17240-- 1 - 9 

0 - 0 - 6 
0 --13 - 0 

0 - 14 - 5 
88 

0 - 9- 9 

0 - 0 - 14 
90 

0 - 5 - 5 
95 

-- 11-- 14 
96 

1 - 1 - 9 

0 - 1 - 6 
139 

0 - 7 - 3 
140 0 - 15- 6 
141 0 - 13- 0 
142 

- 14 - 9 
144 1 - 6 - 0 
27 

0 - 0 - 10 
[सं , 0 -14018/ 40 5/ 8 4- जी , पी .] 


470 


88 


499 


500 


98 


452 


[ No. 0 - 14016/ 404 /84 - GP] 


का . प्रा . 4515. - - यस: बन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोफहित मे यह प्रावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा -बरेली-जगदीश 
पुर तक पाइप लाइन पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल 
तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर यसः प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतत्पाबस, अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करमा प्रावण्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बगत कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीले 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप गक्षम प्राधिकारी, लेन तथा प्राकृतिक 
गैम आयोग बी - 50 बी , अलीगज , लखनऊ - 2260 20 यु . पी . को इस 
अधिसूचना की तारीख में 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किमी विधि व्यवसायी की मार्फन । 

अन मूर्ची 
हाजिरा जगदीशपुर बरेली पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


S. O. 4515.-.- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petrolcum fron Hajira -Bareily to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh State Pipeline should be laid by the oil & Natural 
Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying Bucb 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedulo annexed hereto ; 
___ Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
ity intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person Interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Compctent 
Authority , Oil & Natural Gay Commission , H . B .J . Pipeline 
Project B - 58 / B , Aliganj Lucknow -226020 U .P . 

And every person making glich an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 

SCHEDULE 
Hajira Jugdishpur Bareily Popeline Project 


Distt . 


Taseel 


Pardo 


Village Plot No. Area Ro 

Acquired marks 


gana 


जिला 


तहसील परगना ग्राम 


गाटा संख्या 


क्षेतफरन 


विवरण 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


- . 


567 
.-- -... - - - 

0 - 16 - 18 


- - . 


- 


- - 


कानपुर देगपुर देरापुर परीख 


Paraukh l 


Kanpur Deru - Dcra - 
Dehat purpur 


1 - 5 - 10 


0 - 16--18 
0 - 5 - 10 
U - 4 - 5 
2- 7 - 18 
0 - 0 - 13 


1 - 1 - 5 


15 


2 - 7 - 18 


[ भाग II - खोड 3( ii) ] 
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- - - - 


- - - - - - - -- 


- - - 


९.04516 - Whereas it appears to the Central Government 
112111 it is neceviry in the public intcrc : t that for the trans 
port of Petroleum froni Hijiri -Burcily to Julguishpur in Ullar 
Pradesh State Pipeline should be laict hy the Oil & Natural 
Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of usei in the 
land described in the ychedule annexed hcleto ; 


4. 7 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
its intention to acquiro the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipelinc under the lund to the competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission . H . B . J . Pipclinc 
Project B- 58 / B, Aliganj lucknow- 226020 L. P . 

And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to he hcard in person or hy 
legal practitioner. 


140 


SCHEDULE 


Gas Pipe line From Hajira - Bareilly -Jagdispur Project . 


Distt. 


Tehsil 


Par- 


Village Plot No . Arca 

nacrc 


- . - - -- 

Re 
marks 


gana 


(0 - 3 - 5 
(0. 4 - 1 
0 - 7 - 9 
() - 1 - 19 
0 - 0 - 6 
0 - 14 - 19 
0 - 15 - 5 

1 - 7 --19 
371 (0 - 1 - 9 
1724 

0 - 0 - 6 
48 0 - 13 - 0 

0 - 14- 5 
0 - 9 - 9 
0 -00 - 14 
0 - 5 - 5 
(0 - 11 - 14 
1 - 1 - 9 

(0 - 1 - 6 
139 (0 - 7 - 3 

(0 -15- 6 
141 0 -13 - 0 
1421 - 14 - 9 
144 1 - 6 - 0 
27040 - 10 

[ No. 0 -14016/405/ 84 - - GP ] 
का . प्रा . 4516 -- - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहिस में यह प्रावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली- अगदीशपुर 
तक .. पाइप लाइन पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस प्रायोग माग बिछाई जानी चाहिए । 

और यत: प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एसपाबर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना प्रावश्यक है । 

मतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार ने उम में उपयोग का अधिकार प्रजित करने का प्रपना 
प्राशय एतद्द्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबर कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए माक्षेप राक्षप प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गस प्रायोग बी - 58 मी , पालीगंज , लखनऊ- 226020 यू . पी . को इस 
अधिसूचना की सारीख से 21 दिन के भीतर कर मकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन 
करेगा भी कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत मप से 
हो या किमी षिधि व्यवसायी की मार्फत । । 

अनुसूची 
जिरा -बरेली- जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिल . तहमील परगना ग्राम गाटा मं . अजित रकबा विवरण 

एकप में 
- . - - - - - - - - - .. . 


1 


2 


3 


Jalaun 


Jalaun 


Jalaun 


Bagh - 
havali 
Diwara 


3 


1 0 - 54 

0 . 72 
4 /3 0 - 16 
22 / 1 3 - 60 
5 1 - 02 


No. 0 -14016/ 410/ 84 - GP ] 


का . आ. 4517. -- यत: केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावण्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा- बरेली- अगदीशपुर तक 
पाइप लाइन पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन मेग्न तथा प्राकृतिक 
गम पायोग द्वाग बिछाई जानी चाहिए । 


और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना प्रायश्यक है । 


प्रतः अय पेट्रोलियम और खनिम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
प्रधिकार का प्रन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धाग 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदान शक्तियों को प्रयोग करते हए केन्द्रीय 
सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राणय 
एतद्द्याग घोपित किया है । 


- 


- 


- 


- - 


- . 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैम आयोग बी - 58 यी , अलीगंज , लखनऊ - 2260 20 प . पी . को इस 
अधिसूचना की तारीख में 21 दिन के भीतर कर मकेगा । 


. - - -- 
जालौन जालौन जालौन पघावली 

विधारा 1 

10 - 51 

0 - 72 
4/ 3 (0 - 16 

22/ 1 3 - 60 
. _ -- _ _ . . . . . __ _ _ _ _ _ 

[ सं . 0 - 14016/ .1 10 / 8 4- जी . पी . ] 


और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


- 


- 
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And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 


जिला 


अमची 
हाजिग -मरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
तहसील परगना ग्राम गाटा सं . अजित रकबा विवरण 

एकड़ में 
- - - .. .. -. 


- - 


. - . . 


. . 


- - - . . . 


- 


. - - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - - - 


SCHEDULE 
Gas Pipe Line Froin Hajira - Bareilly - Jagdispur Project 
Distt. Tahsil Par- Village Plot No. Arca of Re 
gana 

land in marks 

acres 
। 2 3 4 5 


जालौन कोंत्र 


0 - 04 


31 


35 


67 


कोच चमड़ा 25 0 - 05 
ठामुरपुर 27 

0 - 18 

0 - 28 
30 

0 - 21 
0 - 08 

0 - 02 
43 

1 - 47 
11 

0 - 15 

0 - 03 
49 

0 - 10 
50 

(0 - 02 
51 

1 - 75 
55 

(0 -- 10 
59 

0 -- 03 
66 

0 - 87 

0 - 47 
202 

0 - 20 
203 

1 - 40 
204 0 - 02 
205 1 -- 75 
206 
207 

0 - 37 
208 

0 - 27 
213 

0 - 05 
217 

0 - 11 

0 - 03 
272 

0 - 36 
274 0-- 60 
276 0 - 42 
275 

0 - 60 

0 - 02 
209 0 -- 02 

277 0 - 01 
[ सं . 0 -14016/ 412/ 8 4- जी . पी . ] 


Jalaun Konch Konch Cham - 25 (0 - 05 

mara 27 0404 
Thakur- 28 0 -18 
pur 

0 -28 
0 - 28 
0 - 01 
0 - 02 
1 - 47 
0 - 15 
0 - 03 
0 - 10 
0 - 02 
1 - 75 
0 - 10 
0 - 03 
0 - 87 
0 -47 

0 - 20 
203 1 - 40 
204 0 - 02 
205 1 - 75 
206 0 - 60 

10- 37 
208 

0 - 27 
213 0 . 05 

0 -11 
218 0 - 03 

0 - 36 
274 0 - 60 
276 042 

0 - 60 
0 - 02 

0- 02 
2770 - 01 


0 - 60 


- 207 


218 


272 


273 
279 


209 


279 


[ No. 0 -14016/ 412/ 84 - GP] 


S . O . 4517. . . Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajira - Bareily to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh State Pipeline should he laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipoline, it is necessary to acquir > the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


का . आ . 4618.- यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हीरा-परेलींजगदीशपुर 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन सेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग द्वारा बिछाई आनी चाहिए । 
___ और यतः प्रत त होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद पाबर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करमा आवश्यक है । 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land) Act, 
1962 ( 50 of 1962), the Ceutral Government hereby declares 
its intention to acquirc the right of user therein ; 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइम ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) ( अधिनियम , 1962 ) ( 1962 का 50 ) के धारा 
3 की उपधारा ( 1.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 


Provided that any sorson interested in the said land inay, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , H . B . J. Pipeline 
Project B - 58 / B , Aliganj Lucknow - 226020 U . P. 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचेपाइप 
लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल सपा प्राकृतिक गैस 


[ भाग II खंड 3 ( ii) ] 
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- 


- 


. . . - - - 


- : : 


आयोग :-58/ ., अल.गंज, लखनऊ- 226020 यू . पा . को इस अधि . 
सूचना का तारख से 21 दिन के भ. तर कर सकेगा । 


. 


उन्नाव 


पुरला भौरावी संदाना 535 


और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टया यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसका सुनवाई व्यक्गित रूप से हो या 
किसी विधि व्यवसाय ) की मार्फत । 


533 


584 


531 


अन सूची 


हाजिरा-अरेली- जगदीश पुर पाइप लाइन 


जिला तहस ल परगना ग्राम गाटा संख्या 


अजित 
रकबा 


अन्य 
विवरण 


530 
686 
685 
687 
683 
684 
689 
690 
682 


1 


2 


3 


4 


5 


67 


उन्नाव पूरबा मौराबी संवाना 

पुरवा 


210 


691 


211 


214 


853 
854 


213 
228 


855 


657 


226 


856 


227 


861 


230 


1010 


232 


239 


240 


241 


242 


1009 
1002 
1003 
1001 
1000 
864 
995 


233 


4. . पि . पि . 
1 - 16 - 0 
0 - 2 -- 10 
0 - 1 - 0 
0 - 18 - 10 
0 - 0 - 15 
0 - 3 - 0 
0 - 9 - 0 
0 - 6 - 12 
0 - 11 - 8 
0 - 1 - 10 
0 - 0 - 5 
1 - 18 - 0 
0 - 1 - 10 
0 - 1 -- 0 
0 - 17 - 0 
0 - 10 - 16 
0 -- 7 - 15 
0 - 7 - 10 
0 -- 2 - 10 
0 - 9 - 10 
0-- 5 -- 0 . 
0 - 0 - 2 
1 - 0 - 10 
10 - 3 - 15 
0 - 0 - 5 
1 - 0 - 5 
0 - 0 - 5 
0 - 0 - 2 
0 - 85 
0 - 1 - 0 
0 - 6 - 0 
0 - 15 - 0 
0 - 2 - 0 
0 - 5-- 0 
2 - 8 - 0 
0 - 1- 5 
0 - 6 - 5 
0 - 4 - 10 
0 - 2 - 0 
2- 1 - 8 
0 - 7 - 15 
0 - 3 - 5 
0 - 1 - 0 
0 - 9 - 5 
0 - 0 - 15 
0 - 9 - 0 
0-- 1 - 0 
1 - 5 - 5 
0 - 3 - 5 
0 - 4 - 15 
0 - 1 - 5 


234 


236 


997 


237 
238 
267 


बी . वि . वि . 

0 - 1 - 5 
() -- 0 - 13 
10 - 5 - 0 
0 - 5 - 0 
0 - 0 - 14 
0 - 3 -- 0 
(0 - 5 - 0 
0 - 0 - 3 
0 - 2-- 10 
0 - 1 - 15 
0 -- 0 - 15 
0 - 0 - 5 
0 -- 0 - 1 
0 - 8 - 0 
0 - 0 - 2 
0 - 1 - 5 
0 - 5 - 0 
0 - 1 - 10 
0 - 10 - 0 
0 - 10 - 17 
0 - 1 - 10 
0 - 0 - 10 
0 - 10 - 10 
0 - 0 - 2 
0 - 5 - 0 
.0 - 0 - 3 
0 - 4 - 10 
0 - 0 - 10 
0 - 6 - 0 
0 - 1 - 0 
0 - 7 - 5 
0 - 6 - 0 
0 - 1 - 0 
0 - 0 - 10 
0 - 0 - 2 
2 - 14 - 0 
1 - 2 - 0 


998 


999 


268 


989 


988 


269 
271 


987 


273 


985 


274 


982 


275 


971 


277 


278 
279 


280 


972 
975 
1163 
1172 
1171 
1174 
1176 


281 


1177 


478 
479 
480 
491 
493 
498 
489 
536 
537 
538 


1178 
1309 
1312 


1307 


0 - 0 - 3 
0 - 2 - 0 


1310 
1306 


2870 


00 


1211 GI / 84 - - 17 
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UUS ! 


1 


2 


3 


4 


55 


6 


7 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


HTT 


Truthrat HETTT 1350 

1353 
136 4 


236 
237 
238 
267 


1355 


268 


269 


1356 
1357 
1293 
1287 


271 
273 


0 - 1 - 5 
0 - 3 - 12 

0 - 2 - 10 
0 - 8 - 5 
012 - 5 
01- 0 
0 – 3 – 0 
0 - 7 - 15 
1 - 4 - 5 
0 - 4 - 0 
0 - 3 - 10 
08- 0 
0 - 14- 0 
0 - 2 - 5 


274 


275 


1288 


277 


1289 


0 – 1 - 5 
0 - 5 - 0 
0 - 1 - 10 
01040 
0 - 10 - 17 
0 – 1 - 10 
0 - 0 - 10 
0 - 10 - 10 
0 - 0 - 2 
0 -50 
0 - 0 - 3 
0 - 4 - 10 
0 - 0 - 10 
0 - 6 - 0 
0 - 1 - 0 
0 - 7 - 5 
0 -60 
0 - 1 - 0 
0 - 0 - 10 
0 - 0 - 2 
2 - 14 0 
1- 2 - 0 
0 - 0 - 3 
0 - 0 - 3 


1257 
1239 


1264 


278 
279 
280 
281 
478 
479 
480 
491 
493 
498 
499 
536 
537 
538 


1265 
1266 
1267 
1263 


0 - 14 - 5 
0 - 8 - 10 


T . 0 - 14016/ 413/ 84- 311. Til 


S . O . 4518 . - -Wbreas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajira Bareily to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


584 


685 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Potroelum and Minerals 
· Pipelineg (Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby declarcs 
its intention to acquire tho right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Comretent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , H . B . J. Pipelino 
Project, B - 58 /B , Aliganj-226020 (U . P.) . 


691 


And every person muking such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 


856 


SCHEDULE 
H .B .J. Project 


2870 0 - 2 - 0 
335 1 - 16 - 0 
533 0 - 2 - 10 

0 - 1 - 0 

0 – 18 - 0 
530 0 - 0 - 15 
686 

0 - 3 - 0 

0 - 9 - 0 
687 0 - 6 - 12 
683 0 - 11 - 8 
684 0 - 1 - 10 
689 00- 5 
690 0 _ 18 - 0 
682 0 - 1 - 10 

0 - 1 - 0 
853 0 - 17 - 5 
854 0 - 10 - 16 
855 02- 7 - 15 
857 0 – 7 - 10 

0 - 2 - 10 
861 0 - 9 - 10 
1010 0 - 5 - 0 
1009 0 - 0 - 2 
1002 1 - 0 - 10 
1003 0 – 3 --15 
1001 0 - 0 - 5 
1000 1 - 0 - 5 
864 0 - 0 - 5 
995 0 - 0 - 2 
997 0 - 8 - 5 
998 0 - 1 - 0 
999 0 - 6 - 0 
989 0 -15- 0 

0 - 2 - 0 

0 - 5 - 0 
985 2 - 8 - 0 
982 0 - 1 - 5 
971 0 - 6 - 5 
972 04 - 10 
975 0 - 2 - 0 
11632 - 148 


Distt . 


Tehsil 


Re 
marks 

7 


1 2 
Unnou Purva 


00: 13 


213 


Per- Village Plot No. Arca 
gana 

3 4 5 6 
Purva Sandana 210 0 - 1 - 5 

211 
214 05- 0 

045 - 0 
228 0 - 0 - 14 
226 0 - 30 
227 

0 - 50 
230 

0 - 0 - 3 

0 - 2 - 10 
239 

0 - 1 - 15 
240 0 - 0 - 15 

005 
242 0 - 0 - 1 
233 0 - 8 - 0 
234 0 - 0 - 2 


988 


232 


987 


241 


[ भाग II - R 


(ii ) ] 
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___ 1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


. 


1178 


60 


61 


62 


64 


11720 - 7 - 15 
11710 - 3 - 5 
1174 0 - 1 - 0 
1176 0 - 9 - 5 
1177 0 - 0 - 15 

0 - 9 - 0 
13090 - 1 - 0 
1312 1 - 5 - 5 
13070 - 3 - 5 
13100 - 4 - 15 
1306 0 - 1 - 5 
1350 0 - 1 - 5 
1353 0 - 3 - 12 
1354 02- 10 
1355 

0 - 8 - 5 
1356 0 - 12 - 5 
1357 0 - 1 - 0 
1293 0 - 3 - 0 
1287 0 - 7 - 15 
1288 1 - 9 - 5 
1289 0 - 440 
1257 0 - 3 - 10 
1259 0 - 8 - 0 
1264 ) - 14 - 0 
1265 1 - 0 - 5 
1266 1404 
1267 0 -14- 5 
12630 - 8 - 10 


1 - 4 - 3 
0 - 3 - 17 
1 - 5 - 0 
0-- 17 - 15 
0 - 0 - 3 
0 - 7 - 16 
0 - 7 - 15 
1-- 2 - 6 
2 - 7 - 10 
1 - 14-- 2 
0 - 5 - 4 
0 - 1 - 5 
1 - 1 - 10 
1 - 10- 4 
1 - 7 - 12 
1 - 0 - 0 
1 - 2 - 13 
0 - 1 - 10 


1106 


107 
102/ 1 
104/ 1 
104/ 3 
113/ 1 
114 
116 / 1 
124 


[ सं . 0 - 140 / 0/ 414/ 84-ज . . पं. . ] 


S . O . 4519 . — Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajra - Barcily to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh State Pipeline should be laid by the oil & Natural 
Gas Commission ; 

And wheeras it appears that for the purposo of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto , 


[ No. 0 - 14016/ 413/ 84- GP ] 


का . आ . 4519. -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतंत होता है 
कि लोकहिस में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजारा-बरल : 
जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतवपाय अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferrod by 
sub-section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, obiect to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, H . B .J . Pipeline 
Project, B -58/ B , Aliganj- 226020 ( U. P.) . 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner. 


अत: अम पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उस उपयोग का अधिकार अजित करने का मापना आशय 
एतद्द्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबल कोई व्यक्ति उस भूमि के मीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग मो -58/ बी , अलीगंज, लखनऊ- 226020 यू . पो , को इस अधि 
सूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगी । 


SCHEDULE 
Hajira -Jagadeeshpur- Bareily Pipe line Project 


Distt . 


Village 


Tehsecl Par- 

gana 
2 3 


Plot 
No . 


Area 
Acquired 
6 


Re 
marks 


1 


4 5 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कयम 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यमितगत रूप से हो 
या किसो व्यवसायी को मार्फत । 


Kanpur Dera - Dere - Jasa - 
Debat purpurpur 2 


1 


0 


3/ 1 


अनुसूची 


हाजिरा - जगदीशपुर - यरेली पाइपलाइन प्रोजेक्ट 
जिला सहसोल परगना ग्राम गाटा संख्या क्षेत्रफल 

1 2 3 4 5 6 
फानपुर देरापुर देरापुर जसापुर 1 

0 - 4 - 0 
देहात 

0 - 4 - 0 


040 

- 4 -0 
1 - 4- 3 
0 - 3 -17 
1 - 5 - 0 
0 - 17 -15 
0 - 0 - 3 
0 - 7 - 16 
0 - 7 -15 
12- 6 
2 - 7 -10 
1 - 14- 2 


विवरण 

7 


62 
64 
106 
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2 


3 


4 


5 


1070 - 5 - 4 
102/ 

1 0 - 1 - 5 
104 / 1 1 - 1 -10 
104 / 3 1 -10- 4 
113/1 1 - 7-12 
114 10- 0 
116/1 1- 2 -13 

1240 -1 - 10 
INo. 0 -14016/ 414/ 84- GP] 


981 
982/ 2 
983 
890 
820 
985/ 1 
378/ 

1 


0 - 18 - 17 
0 - 18 - 17 

-- 17 - 15 
0 - 7 - 0 
0 - 0 - 19 
0 - 14 - 10 
- 0 - 5 


0 


[ सं . 0 - 14016/ 415/ 84- जी . पी . ] 


का , आ . 4520. -- यतः केन्द्र य सरकार को यह प्रत. त होता ; कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हज रा -बरेल . जगदं शपुर 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग द्वारा बिछाई जाना चाहिए । 
__ और यत: प्रतत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतद्पावध अनुसूची में गणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खमणि पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जम ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के मधे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकार , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग में -58/ब:, अलीगंज , लखनऊ -226020 यू . पा . को इस अधि 
सूचना क , तार ख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 
__ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कपन 
करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसं। विधि व्यवसाय का मार्फत । 


हाजिरा- जगर्द शपुर-बरेल. पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जिला तहसःल परगना ग्राम गाटा 


लिया गया विवरण 

पोत्रफल 


___ S. O . 4520. - - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajra Barelly to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hcreto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days _ the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission . H . B . J. Pipeline 
Project , B -58 / B , Aliganj Lucknow- 226020 ( U . P. ). 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether ho wishes to be heard in person or by 
legal practitioner, 

SCHEDULE 
Hajira -Jagadecshpur- Bareily Pipe Jine Project 
Distt . Telisecl Par- Village Plot Area Rc 
gane. 

No . Acquired marks 
1 2 3 4 5 6 
Kanpur Dera - Dera- Kudauli 838 0 - 1 - 0 
Dehat purpur Maraoli 8390 - 8 -10 

840 1 - 0 - 10 
841 0- 6 - 0 
842 0- 0 - 7 
843 06 - 0 
845 0 - 3 - 12 
844 0 - 7 - 0 
846 0 -10 
882 0- 6 -10 
883 

0 -60 
884 0 - 9 - 0 
885 0 - 6 - 10 
887 0 - 0 - 12 
888 1 - 6 -16 
889 0 -24 
891 

0 - 2 - 5 . 
893/ 

1 0 - 1 - 5 
895 / 

10-74 
980 1 -3 - 8 
9810 - 18- 17 
982 / 

2 0 - 18- 17 
9830 - 17 - 15 
8900 - 7 - 0 
8200 - 0 -19 
985/ 

1 0 - 14- 10 . 
378/ 

1 0 - 0 - 5 


1 2 3 4 
कानपुर देरापुर देरापुर मुखोली 838 
वेहात 

महौली 


839 


840 


841 
842 
843 


845 


844 
846 
882 


0 -10 
0 - 8 - 10 
1 - 0 - 10 
0 - 6 - 0 
0 - 0 - 7 
0 - 60 
0 - 3 - 12 
0 - 7 - 0 
0 - 1 - 0 
0 - 6 - 10 
0 - 6 - 0 
0 - 9 - 0 
0 - 6 - 10 
0 - 0 - 12 
1 - 6 - 16 


833 


884 


885 
887 


888 


889 
891 
893/ 1 
895/ 1 
980 


0 - 2 - 5 
0 - 1- 5 
0 - 7 - 1 
1 - 3 - 8 


[ No. 0 -14016/ 415/84- GP] 
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का . मा , 4521. -- पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोक हित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगवीशपुर 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस । 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और , यतः, प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एसद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 

अतः अब , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , सेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग बी -58/ बी , अलीगज , लखनऊ-226020 यू . पी . को इस अधिसूचना 
की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टत: यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


S . O . 4521. – Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trons 
port of Petroleum from Hajra - Bareily to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh Stato Pipelinç should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 

And , whereas, it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in thc 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferied by sub . 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act , 
1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gaz Commission , H . B . J. Pipeline 
Project, B- 58| B, Aliganj, Lucknow- 226020 , U. P. 

And every person,making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 


SCHEDULE 


Hajira Jagdistopur - Bareily Pipe Line Project 


Distt. 


Tehsil 


Par - 
gana 


Village 


Plot 
No. 


Area Re 
Acquired marks 


अनुसूची 
हाजीरा -जगदीशपुर - बरेली पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


___ 1 


2 


3 


4 


5 


Jaura 


Kanpur Dera - Dera - 
Dehat purpur 


99 
100 
104 
105 


110 


100 


113/ 

1 
118 
119 
210 
216 
217 
220 
36 / 2 


0 - 1 -10 
1 - 2 . 0 
02 - 0 
0 -17 - 14 

0 -20 
0 - 5 -12 

0 - 2 -10 
0 - 5 -10 
2 - 13 - 0 
0 -18 - 0 
0 -14- 0 
0 -80 
1 - 040 
0 - 2 -12 
0 -100 
0 - 13 - 10 
0 - 8 .14 
0 - 17- 0 
0 -5 -10 
0 - 0 - 5 
0 - 0 -19 
0 -1 -10 
1 - 0 -0 
0 - 0 -12 
0 - 0 - 5 
0 - 0 - 08 
0 - 1 - 13 


38 


जिला तहसील परगना ग्राम गाटा संख्मा क्षेत्रफल . . विवरण 

जो लिया गया 
1 2 3 4 5 
कानपुर डेरापुर डेरापुर जौरा 99 0- 1 - 10 
देहात 

1 - 2 -- 0 
104 0 - 20 
105 0 - 17 - 14 
110 0 - 2 - 0 
113/ 1 0 - 5 - 12 
118 

0 - 2 - 10 
119 0 - 5 - 10 
210 2 - 13 - 0 

(0 - 18 - 0 
217 0 - 14-- 0 

0 - 8 - 0 
38/ 2 1 - 0 - 0 

0 - 3 - 12 
38 

0 - 100 
42 

0 - 13 - 10 
0 - 8 - 14 
0 - 17 -- 0 
0 - 5 - 10 
0 - 04- 5 
0 - 0 - 18 
0 - 1 - 10 
1 - 0 - 0 

10 - 0 - 12 
215 (0 - 0 - 5 

0 - 0 - 08 
0 - 1 - 13 


216 


220 


43 


215 
97 
56 


4 


- 


- 
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का . आ . 4522 -- यसः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा -बरेली- जगदीशपुर 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन सेल सथा प्राकृतिक गैस 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


87 


58 


- - - 


और, यतः, प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पायन अनुसूची में वर्णित भूमि में उगगोग का अधिकार अजित 
फरना मावश्यक है । 


[ सं . 0 - 14016/ 416/ 84- जी . पी . ] 
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S . O . 4522 : - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajira Bareily to Jagdigbpur in Ultar 
Pradesh Statc Pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 


____ मतः, अब, पेट्रोलियम और स्थानिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

मशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग ब.- 58/ बी, अलीगंज , लखनऊ 226020 यू . पी . को इस 
अधिसूचना की सारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 


And , whereas , it appoars that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire thọ right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act , 
1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therejn ; 


___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या विधि 
व्यवसाई की मार्फत । 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , H . B . J . Pipeline 
Project B-58 / B , Aliganj, Lucknow-226020 U. P . 


And every person making such an objection shall algo state 
spocifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 


विवरण 


SCHEDULE 


7 


Hajira Jagdeeshpur- Bareily Pipe Line Project 


- 


- 


- 


- 


Distt. 


Tehsil 


Par - 


Village 


Plot 
No. 


Area Re 
Acquired mark 


gana 


____ 1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


- 


Visoha 


Kanpur Dera - Dera- 
Dchat purpur 


267 


884 


655 


अनुसूची 
हाजीरा -जगदीशपुर- बरेली पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
-. - ... - - 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा संख्या क्षेत्रफल जो 

लिया गया 
1 2 3 4 5 6 
कानपुर डेरापुर . डेरापुर विसोहा 961 -15- 0 
देहात 

960 1 - 15 - 0 
9630 - 4 - 19 
267 0 - 11 - 0 
886 0 - 3 - 3 
884 

3 - 6 - 0 
873 0 - 4 - 0 
543 

0 - 13- 16 
657 0 - 16 - 0 
883 0 - 2 - 0 

0 - 2 - 5 
656 0 - 8 - 15 
654 0 - 14 -- 10 
659 0 - 3- 5 
1104 

0 - 3 - 0 
( पुराना मं . ) 
661 0 - 7 - 4 
663 1 - 2 - 0 
669 0 - 6 - 0 
670 0 - 17 - 0 

0 - 0 - 13 

(0 - 8 - 10 
686 

2 - 17 - 0 
687 0 - 2 - 10 
171 ) 
. 2.10 . . 
330 [ 0 - 3 - 18 
1113 
1159 
11961 
962 0 -- 1 - 0 

0 - 3 - 0 

0 - 0 - 10 
884 0 - 0 - 10 


659 


961 0 - 15- 0 
960 1 - 150 
963 0- 4-19 

0 - 11 - 0 
886 0 - 3 - 3 

3 -60 
873 0 -40 
543 0 -13-16 
657 0 -16 - 0 
883 0 - 2 - 0 
655 0 - 2 - 5 
656 0 - 8 - 15 
654 0 - 14 - 10 

(0 - 3 - 5 
11040 -30 
( old No . ) 
661 0 - 7- 4 
663 1 - 2 - 0 
669 

0 -60 
670 0 - 17- 0 
185 0 - 0 -13 
668Ka 0 - 8 -10 
6862 -17- 0 
6870 - 2 -10 
171 ) ) 
210 ) 
330 ) 10- 3 - 18 
1113) 
1159) 
1196) 


185 


6682 


962 


0 - 1 - 0 


887 


630 


887 0-30 
6300 - 0 -10 
884 4 - 0 -10 


[ सं० 0 . 1 4016/ 417/ 84-जीपी ] 
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Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
its intention to acquiro the right of user thercin ; 


Provided that any person interested in the said land mny , 
withio 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , H . B . J . Pipelinc 
Project B - 58 / B, Aliganj , Lucknow-226020 U . P . 

And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 

SCHEDULE 
Hajira Jagdishpur - Barcily Pipe Line Project 


Distt. 


Tehsil 


Par - 
gana 


Village Plot 

___ No . 


Area - 
Acquired 


Rr . 
marks 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Dar 


Kanpur Dcra - Dera 
Dehat purpur 


Bara - 4 
gawn 18 
Bhikhi 19 


नाम 


का . आ , 4523. -- यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा - बरेली-जगदीश 
पुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और , यत., प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतदुपाबर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 

अतः , अब , पेट्रोलियम और खनिज पपि लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतद्द्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबस कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सभम प्राधिकारी , सेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग बी -58/ बी , अलीगंज , लखनऊ - 226020 यु . पी . को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 
__ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्षिष्टत: यह भी कथम 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या 
फिसी विधि व्यवसाई की मार्फत । 

अनुसूची 
हाजिरा-बरेली-जगवीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगना ग्राम का गाटा संख्या लिया गया विवरण 

रकबा 
1 2 3 4 5 6 7 
कानपुर डेरापुर डेरापुर कड़ा गांव 4 0 - 1 - 10 
देहात 

मिक्खी 18 0 - 2 - 0 

2 - 13 - 5 
2 - 12 - 3 
0 - 15 - 8 
0 - 0 --15 
0 - 1 - 10 
0 - 1 -- 1 
0 - 11 - 5 
0 --17 - 10 
0 - 1 - 2 

0 - 10 - 0 
56 

0 - 10 - 13 

1 - 0 - 15 
0 - 14 - 1 
0 - 14 - 10 

0 - 14 - 1 
369 0 - 3 - 8 
374 

0 - 14 - 13 
376 

0 - 0 - 12 
377 0 - 1 - 8 

0 - 2 - 0 
379 0 - 0 - 1 
[सं . 0 -14016/ 418/ 84- जी . पी . ] 


0 ! 10 
() -2 - 0 
2 -13- 5 
7 - 12 - 3 
0 - 15 - 8 
0 - 0 - 15 
0 - 1 - 10 
0 - 1 - 1 
0 - 11 - 5 
0 - 17 - 10 
0 - 1 - 2 
0 - 10 - 0 
0 -10 - 13 
0 - 0 - 15 
0 -14- 1 
0 -14 - 10 
0 -14- 1 
0 - 3 - 6 
0 -14 -13 
0 - 0 - 12 
0 - 1 - 8 
0 -20 
0 - 0 - 1 


19 


24 


10 


369 
374 
376 


38 


50 


377 


51 


378 
379 


HA 


No . 0 .14016/418 /84- GP] 


57 


58 


60 


61 


फा . आ . 45 24.- - ग्रतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हमीरा-बरेली- जगदीशपुर तक 
पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग 
द्वाराबिछाई जानी चाहिए । 

और, यत , प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजिस 
फरना आवश्यक है । 

अतः, अब , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रक्स शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय . 
सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना साशय 
एसद्वारा घोषित किया है । 


378 


S . O . 4523 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajira Bareily to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission%3 

And , whereas , it appears that for the purpose of laying such 
pipeline; it is . necessary to acquire the right . of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


. बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबस कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तथा तेल प्राकृतिक गैस 
आयोग बी - 58/ बी , अलीगंज , लखनऊ - 226020 य ० पी० को इस अभियानमा 
की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेमा- . 
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___ और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसको मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या 
फिसी विधि व्यवसाई की मार्फत । 

अनुसूची 
हाजिरा-जगदीशपुर -बरेली पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


664 0 - 6 -10 
671 1 - 10 -11 
672 0 - 15 - 13 
673 0 - 4 - 10 
674 

04- 11 
676 1 - 6 - 5 
723 0 - 5 - 4 
724 02-10 
725 

1 - 7 - 6 
726 0 -14- 8 

1 - 7 - 19 
04 -17 

0 - 7 - 17 
6580 -40 
758043 - 0 


742 


देहात 


743 


744 


INo. 0-14016/419/ 84- GP] 


जिला तहसील परगना ग्राम गाटा संख्या लिया गया विवरण 

क्षेत्रफल 
- - - - - - - - -- - 

3 4 5 
कानपुर डेरापुर डेरापुर सबलपुर 

662 0 - 17 - 11 
663 0 - 12 - 0 
664 0 - 6 - 10 
671 1 - 10 - 11 

0 - 15 -- 13 

0 - 4 - 10 
674 (0 - 4 - 11 
676 1 - 6 - 5 
723 
724 0 -- 2 - 10 

[ -- 7 - 6 
726 

0 - 14 - 8 
742 1 - 7 - 19 
743 

0 - 1 - 17 
744 

0 - 8 -17 
658 

0 - 4 - 0 
758 0 - 3 - 0 
[ सं . 0 -14016/ 419/ 84-जी० पी०] 
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S . O . 4524 .- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajira -Barcily to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission : 


And , therefore , it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the Schedule annexed hereto ; 


Now , therofore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein , 


का . आ . 4526. - - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में जीरा-अरेली- अगदीशपुर 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग द्वाराबिछाई जानी चाहिए । 

और, यतः , प्रतीत होता है कि ऐमो लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 

अतः, मब , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के 
अधिकार का अर्भन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवास शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना भाशय एतदद्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गस आयोग बी - 58 बी , अलीगंज , लखनऊ - 226020 यू . पी . को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन 
करेगा कि मया वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या 
किसी निधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
हाजिरा-परेली- जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला सहसील परगना ग्राम का गाटा सं . लिया गया विवरण 

रकबा 
1 2 3 4 5 
फामपुर डेरापुर डेरापुर गंगादास 

पुर 3/ 1 1 - 19 - 0 

10/ 3 1 - 4 - 1 
10/ 4 0 - 19 - 10 
10/ 8 0 - 17 - 11 
13/ 2 1 - 8 - 13 
12/ 2 1 - 18 - 0 
12/ 3 0 - 5 - 1 
13/ 1 (0 - 9 - 15 
23/ 4 0 - 15 - 0 

0 - 5 - 0 
23/ 4 0 - 5 - 0 
23/ 4 0 - 15- 0 


नाम 


Provided that any person intercsted in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gay Commission , H . B . J. Pipeline 
Project B - 58 / B , Aliganj, Lucknow- 226020 U . P . 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 


SCHEDULE 
Hajira Jagdishpur – Barcily Pipe Line Project 


Distt. 


Tehsil 


Par 
gana 


Village Plot 

No. 


Area 
Acquired 


Re 
marks 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


23/ 4 


Kanpur Dera , Dera - 
Dehat purpur 


Sabal- 6620 -17- 11 
pur 6630 - 12 - 0 


[ भाग II- 3(i)]. . 
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7 

1 2 3 


23/ 1 


23/ 3 
24 
25/ 1 
25/ 5 


0 - 13 - 13 
0 - 9 - 15 
0 - 5 - 0 
0 - 3 - 1 
0 - 7 - 15 
0 - 4 - 17 
0 - 7 - 3 
0 -- 15 -12 
0 - 4 - 0 
0 - 10 - 17 
2 - 4 - 9 


25 / 

5 0 - 4 -17 
25/ 

3 0 - 7 - 3 
25/ 

2 0 - 5 - 12 
411 0 - 40 
140/ 

4 0 - 10 - 17 
140 / 7 2 - 4 - 9 
141 / 

1 0 - 13- 0 
141 / 2320- 6 - 10 


25/ 3 


25/ 2 


411 


140/ 4 
140/ 7 


0 - 13 - 0 


141/ 232 


0 - 6 - 10 


[सं . 0 -14016/ 420/ 84-जी . पी .] 


S . O . 4525. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajra -Bareily to Jagdisbpur in Uttar 
Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission%3B 


[ No . O - 14016/ 420/ 84- GP] 
का . प्रा . 4528. - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि उत्तर प्ररेश में हजीरा-बरेली -जगदीशपुर 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के किए पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतदपावर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित 
करना आवश्यक है । 

अतः अम पेट्रोलियम पार खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपग्रोम के 
प्रधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों को प्रयोग करते हए केवीय 
सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपना प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबस कोई व्यक्ति उस भूमि के मीने 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, सेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग बी -50/ बी , अलीगंग, लखनऊ- 226020 यू . पी . को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । . . 

और.. ऐसा माशेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कषन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या 
किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule angexed hereto ; 


Now , therefore , it exercise of the powers conferred by sub 
soction ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Rigbt of User in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user thercin ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority Oil & Natural Gas Commission, H . B .J . Pipeline 
Project B -58 / B , Aliganj Lucknow- 226020 U. P. 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether be vishes to te heard in person or by 
legal Practitioner . 


अनुसूची 
हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा संस्था लिया गया विवरण 

क्षेत्रफल 
1 2 3 4 

5 


SCHEDULE 


Hajira Jagadeeshpur Baraply Pipe line Project 


TT 


Distt. 


Tehsil 


Par- 


Village 


Plot 
No . 


Area 
Acquired 


Re 
marks 


gana 


देहात 


कानपुर वेरापुर देरापुर पाराजी 17/ 

3 1 - 18- 10 
. उपरापुर 

[ सं . 0 - 14016/ 421/ 84- जी . पा . ] 


2 


3 


4 


5 


1 


Kanpur Dera - 
Dehat pur 


Dera - 
pur 


S . 0 . 4526 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is nocessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleurn from Hajra - Bareily to . Jagdishpur in Uttar 
Pradesh State Pipeline should be laid by tho Oil & Natural 
Gas Commission; 


Ganga- 3/ 

1 
d aspur 10/ 3 

10 / 4 
10/ 8 
13/ 2 
12 / 2 
12 / 3 
13 /1 
23 / 4 
23/ 4 
23/ 4 
23/ 4 
23 /1 
23/ 4 
23 /3 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is nocessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule hereto , 


- 19 - 0 
1 - 4 - 1 
0 - 19 -10 
0 - 17 - 11 
1 - 8 -13 
1 - 18 - 0 
0 - 5 - 1 
0 - 9 - 15 
0 -15 - 0 
0 -50 
0 - 5 - 0 
0 - 150 
0 - 13 - 13 
0 - 9 -15 
0 -50 
0 - 3 - 1 
-7 - 15 


Now , therefore , io exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the land) Act , 
1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein : 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this, notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority Oil & Natural Gas Commission, H . B. J . Pipeline 
Project B - 58 / B , Aliganj Lucknow- 226020 . U . P , 


25/1 


0 


1211 GI / 84 -- 18. 
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And every person making such an objection suall also state 
specifically whether he wishes to be beard in person or by 
legal practitioner . 

SCHEDULE 
Hajira Barally Jagdishpur Pipe line Project 


Distt . 


Tehsil 


Par- 
gana 


Village Plot 

No. 
4 5 


Area Re 
Acquired marks 


1 


2 


3 


6 


7 


Kanpur Dera - Dera- 
Dehat purpur 


17/ 3 


1- 18 - 10 


Araji 
Dabra 
pur 


259 


[ No. 0 -14016/ 421 /84- GP] 


247 
218 


का . मा . 45 27. - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि उत्तर प्ररेश में हजीरा-बरेली -जगवीमपुर 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर यत: प्रतीत होता है कि ऐसी साइमों को मिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतदुपायर अनुसूची में वणिप भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना पावश्यक है । 

प्रतः, अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
मधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार भर्जित करने का अपना भाशय 
एतद्वारा पोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस 
पायोग बी -50/ बी , प्रसीगंज , लखनऊ- 226020 यू . पी . को इस अधिसूचना 
की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या 
किसी विधि व्यवसाई की मार्फत । 


334 


0 - 7 - 3 
338 0 - 14-- 2 
337 0 - 6 - 10 
336 

0 - 9 - 8 
335 0 - 1 - 19 
159 0 - 3 - 18 
268 0 - 5 - 0 
258 0 - 9 - 18 
267 0 - 6-- 10 
287 

0 - 6 - 10 

0 - 8 - 10 
249 0 - 16 - 8 

1 - 2 - 13 

1 - 2 - 15 
238 0 - 17 - 2 
237 0 - 7 - 10 
236 0 - 6 - 10 
644 

0 - 0 - 16 
647 

0 - 15 - 14 
646 1 - 6 - 0 
692 

0 - 8 - 0 
32 

0 - 1 - 6 
84 

0 - 1 - 6 

0 - 1 - 0 
286 0 - 0 - 10 
248 0 - 0 - 5 
216 0 -- 2-- 5 
323 
162 0 - 2 - 15 
256 0 - 1 - 1 
645 0 - 1 - 4 
649 0 - 2 
758 0 - 7-- 16 
673 1 - 4 - 14 
681 0 - 4 - 10 

0 - 4 - 11 . 
653 

0 - 4 - 11 
0 - 12- 2 

1 - 2 - 15 
687 . 2 - 2- 13 . . 

1 - 5 - 0 
691 

0 - 19 - 10 
241 

0 - 0 - 10 
643 0 - 0 - 5 
242 0 - 0 - 10 
340 

0 - 0 - 10 
682 0 - 10 - 0 
648 

0-- 1 - 8 

[सं . 0 - 14010/ 422/ 84- जी . पी .] 
S. O . 4527 . - - Whereas it appears to the Central Government 
that it is nocessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajra - Bareily to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 

And whorcag it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in tho 
land described in the schedulo annexed hereto ; 


650 


अनुसूची 
हाजिरा - जगदीशपुर-बरेली पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला सहसील परगमा ग्राम गाटा संख्या क्षेत्रफल जो 

लिया गया 


पिय. 
रण 


655 


683 


688 


कानपुर 


देरापुर पेरापुर सन्दैना 


83 


देहात 


82 


80 


78 
350 
349 


0 - 10 - 10 
0 - 8 - 8 
0 - 0 - 12 
0 - 15 - 8 
0 - 1 - 4 
0 - 12 - 16 
0 - 3 - 12 
1 - 12- 9 
0 - 15 - 2 
0 - 17 - 7 
0 - 10 - 8 
0 - 2 - 1 


346 
347 


322 


321 


327 


328 


320 


0 -62 


[ भाग 11 - 13(ii ) ] 
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- 1 


. . . 2 


3 


- 


4 


.. 5 


6 


section (1) of lition of Right of Jesament hereby 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub .. 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelincs ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority Oil & Natural Gas Commission, H . B.J . Pipeline 
Project B - 58 / B , Aliganj Lucknow - 226020 U .P . 

And every person inaking such an objection shall 8350 stato 
specifically whether he wishes to he heard in person or by 
legal practitioner. 


673 1 - 4 - 14 

. 0 - 4 -10 
650 0 - 4 - 11 . 
653 0 - 4 - 11 
655 0 -12- 2 
683 1 - 2 - 15 
687 0 - 0 -12 
688 1 - 5 - 0 
691 0 - 19 -10 
241 0 - 0 - 10 

0 - 05 
242 0 - 0 -10 
340 0 - 0 -10 
682 0 -100 
6480 - 1 - 5 
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SCHEDULE 
Hajira Jagadeeshpur Baraily Pipe line Project 


Distt . 


Tehsil 


Pargana Village Plot 

___ No. 


Area 
Acquired 


Re 
marks 


[ No. 0-14016/ 422/84- GP ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Kanpur Dera - 
Dehat pur 


Dera- 
pur 


Sana . 
dana 


83 
82 


का , प्रा . 4528 . ---यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रसत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्ररेश में हजीरा-परेली - जगदीशपुर 
सक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
मायोग द्वारा पिछाई पानी पाहिए । 


78 
350 
349 
346 
347 
322 


और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतष्पाबद प्रमुसूची में पणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना प्रावश्यक है । 


321 


327 
328 


प्रतः प्रम पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रम) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केनीय 
सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपना प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 


329 


339 


338 


337 
336 
335 
159 
268 


258 


267 


257 


0 -10 -10 
0 - 8 - 8 
049 - 12 
0 - 15 - 8 
0 -14 
0 - 12 - 16 
0 - 3 - 12 
1 - 12- 9 
0 - 15- 2 
0 -17- 7 
0 - 10- 8 
0 - 2 - 1 
0 - 5 - 1 
0 - 6 - 2 
0 - 7 - 3 
0 -14- 2 
0 - 6 - 10 
0 - 9 - 8 
0 - 1 - 19 
0 - 3 -18 
05- 0 
0 - 9 - 16 
0 - 6 - 10 
0 - 6 - 10 
0 - 6 - 10 
0 - 16 - 18 
1 - 9 -18 
1 - 2 - 15 
0 -17 - 2 
0 - 7 - 10 
0 - 6 - 10 
0 - 0 - 16 
0 - 15 - 14 
1 - 6 - 0 
0 - 8 - 0 
0 - 1 - 6 
0 - 1 - 6 
0 -10 
0 - 0 - 10 
00- 5 
0 -25 
0 - 2 - 5 
0 - 2 - 15 
0 -1 - 1 
0 - 1 - 4 
0 - 2 - 4 
0 - 7 -16 


259 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाप 
लाइन बिछाने के लिए माशेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस 
पायोग बी - 50/ बी , अलीगंज, सबमऊ - 2260 20 यू . पी . को इस मधि 
सूपना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टत: यह भी कपन 
फरेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या 
किसी विधि व्यवसाई की मार्फत । 

अनुसूची 
हाजिरा-जगवीशपुरवरेलो पाइप लाइन प्रोजेक्ट . 
जिला तहसील परगना गांव का गाटा संख्या लिया गया विव 

माम 

क्षेत्रफल 


249 


247 
215 


238 


237 


236 
644 


647 


646 , 


692 


32 


कानपुर रेरापुर डेरापुर लौबा 


405 


84 


देहात 


408 


334 
266 
248 
216 
323 


407 
429 


130 


1 - 3 -- 10 
1 - 1 - 10 
0 - 2 - 14 
0 - 0 - 3 
0 - 2 - 10 
0 - 13- 0 
0 - 10 - 0 
0 - 18- 0 
0 - 4 - 0 
1 - 6 - 0 


431 


162 


432 


256 


433 


645 


649 


440 
441 


758 
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4 


1 


1 


. 2 


442 


453 


482 


479/ 

3 0 - 6 - 0 
480 1 - 11 - 0 
481 1 - 10 - 0 

0 - 8 - 4 
484/ 

1 0 - 15 - 0 
482 / 2 0 -150 
485 1 16 - 8 
434 0 -18 - 0 
5000 -20 


1 - 0 - 0 

0 -- 2 - 10 
458 

0 - 10 - 4 
459 

1 - 5 - 0 
460 0 - 18 - 0 

0 - 0 - 12 
479/ 3 0 - 6 - 0 
480 1 - 11 - 0 
481 1 - 10 - 0 
482 0 - 8 - 4 
484 / 

1 0 - 15 - 0 
482/ 2 0 - 15-- 0 
485 1 - 16 - 8 
4340 - 18 - 0 

0 - 2 - 0 


461 


[ No . 0 -14016/423/84 - GP] 


500 


[ सं . 0 - 14016/423/ 8 4- जी . पी . ] 


S . O . 4528 . Whereas it appears to the Control Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajira - Bareily to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire whe right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the I. and) Act, 
1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of 1180 : therein ; 

Provided that any person interested in tho said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority Oil & Natural Gas Commission , H . B .J . Pipeline 
Project B - 58 / B , Aliganj Lucknow - 226020 U . P . 

And every person making such an objection shall also state 
spocifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner. 


फा , मा . 4529 . - वसः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक कि उत्तर प्रदेश में हजीरा धरेली -अगवीशपुर तक 
पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन सेल तपा प्राकृतिक गैस पायोग 
बारा बिछाई जानी चाहिए । . . . . . . 

पौर यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतप्पायन अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना पावश्यक है । 

अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईम ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 
३ को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एसद्वारा घोषित किया है । 
. बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबस कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस 
भायोग बी - 50/ बी , अलीगंज-लखनऊ- 226020 यू०पी० को इस अधिसूचना की 
सारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या 
फिसी विधि व्यवसायी फी मार्फत । 


अनुसूची 


· हषीरा- जगदीशपुर -बरेली पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जिला 


तहसील परगना ग्राम 


गाटा सं , 


विवरण 


SCHEDULE 
Hajira -Jagdishpur- Bareily Pipe line Projoct 


5 


Distt. 


Tehsil 


Par - 


Village 


Plot 
No. 


Area Ro 
Acquired marks 


1 2 3 4 
कानपुर डेरापुर डेरापुर भवेमऊ 398 
देहात 


0 


लिया गया 
क्षेत्रफल 

6 
- 1 - 8 
2 - 3- 1 
0 - 7 - 10 
1 - 11 - 10 
0 - 9 - 15 


gana 


____ 1 


2 


3 


4 


5 


Kanpur Dera - Dera - 
Dehat pur . pur 


[ सं . 0 - 140 16 / 424/ 84- जी . पी . ] 


Lauva. 405 1 - 3 - 10 
406 

1 - 1 - 10 
4070 - 2 - 14 
- 429 . 0 - 0 - 3 
430 0 - 2 - 10 
431 0 - 13 - 0 
432 0 - 16 -10 

0 -18 - 0 
440 0 -40 

1 - 6 - 0 
442 1 - 0 - 0 
453 0 - 2 10 
458 

0 - 10 - 4 
1 - 5 - 0 

0 -180 
461 0-0 - 12. 


S . o . 4529. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajra -Barcily to Jagdisbpur in Uttar 
Pradesh Stato Pipelino should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commision ; 


441 


And wharcas it appears that for tho purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedulo annexed horeto ; 


459 
460 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelinch ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby . declares 
ito intention to acquiro the right of user thereia ; 


[ माग 


र 


( il ) ]] 


भारत का राजपत्र : पिसपर 22, 1984/पौष 1, 1006 


14339 


معهعيمقطعلتقليعتلعببيعها 


5 


419 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority Oil & Natural Gas Commission, H . B.J . Pipeline . 
Projoct B - 58 / B , Aliganj Lucknow -226020 U . P . 

And every person making such an objection shall also state 
sjecifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 


420 


421 


423 


0 - 0 - 08 

0 - 15 - 12 
. 0 - 17 - 0 

0 - 0 - 13 
0 - 17 - 0 
0 - 0 - 07 
1 - 07 - 0 
0 - 01 - 06 


SCHEDULE 
Hajira Jagdishpur Baraily Pipe Line Project 


428 
427 
429 
430 


Distt . 


Tehsil 


Par 
gana 


Village Plot 

No . 


Area 
Acquired 


Re 
marks 


[ सं . 0 - 14016/ 425/ 84 - जी . पी . ] 


____ 1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


- 


- 


- 


Kanpur Dora - 
Dehat pur 


Der4 . 
p ur 


Bhand - 398 
| mau 1 


0 -1 - 6 
2 - 3 - 1 
0 - 7 - 19 
1 - 11 - 10 
0 - 9 - 15 


S . O . 4530 . . .Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajra - Bareily to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural : 
Gas Commission; 


[ No . 0 -14016/424/ 84- GP ] 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed bereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land) Act , 
1962 (50 of 1962), the Contral Government hereby declares 
its intention to acquiro the righr of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , objoct to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority Oil & Natural Gas Commission, H . R .J . Pipeline 
Project B - 58 / B , Aliganj Lucknow - 226020 U . P . 

And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitionor , 


SCHEDULE 
Hajira -Jagdishpur- Bareilly Pipe Line Project. 


का . मा . 4530--- यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हीरा बरेली जगवीशपुर 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तमा प्राकृतिक 
मायोग द्वारा बिछाई आनी चाहिए । 
___ और यस : प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतपाबव अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित फरमा आवश्यक है । 
___ अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार मे उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उस भूमि के नीच 
पाइप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गंस भायोग बी -50/ बी / भलोगण लखनऊ 226020 यू . पी . को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह मी 
कायम करेगा कि क्या वह वहाता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अमुसूची 
हीरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


Distt . Tehsil 


Pargana Village Plot No Area Remarks 

Acquired 


381 


416 


418 


Kanpur Derapur Derapur Dadaull 378 0 -02 - 06 
Debat 

380 0 - 11 - 0 

1 - 04 - 01 
382 1 - 05 -15 
408 0 - 02 - 02 
415 0 - 05 - 04 

040 - 16 

0 -12 - 10 
419 0 - 0 - 08 
420 0 - 15 - 12 
421 0 - 17 - 0 

. 00- 13 

0 - 17- 0 
427 0: 007 

429 1 - 07 - 0 
. 4300 - 01 - 06 


423 


जिला 


तहसीस परगना नामघाम गाव संख्या - लिया गया विवरण 


425 


2 3 4 
कानपुर डेरापुर डेरापुर सुशेली 

हात 


[ No . 0 -14016/ 425/ 84- GP] 


5 
378 
380 
381 
382 
408 
415 


67 
0 - 02- 08 
0 - 11 - 0 
1 - 04 - 01 
1 - 06 - 15 
0 - 02 - 02 
0 - 05 - 04 
0 - 0 - 16 
0 - 12 - 10 


नई विस्मी, 10 विसभ्यर, 1984 


416 


का . आ . 4531 -- यस : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह मावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा बरेली 
- अगदीशपुर तक पाईप लाईन पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइम 
तेल तमा प्राधिक गैस आपोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


418 
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[ PART II - SEC . 3(ii ) 


और यत : प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के 


- 


करमा आवश्यक है । 

अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) ( अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उप उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उम में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एप्तद्वारा घोषित किया है । 
___ बशर्ते कि उक्ल भमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, सेल नय 
प्राकृतिक गैस आयोग बी -58 / बी, अलीगंज , लखनऊ - 226020 यू . पी . 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : यह भी 
कथम करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
रूप से हो या किसी विधि व्यवसाई की मार्फत । 

अनुसूची 
हाजिरा -- बरेली -- अगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट - 
जिला तहसील परगमा ग्राम गाटा सं . अणित विवरण 

रकवा 

एकड़ में 
___ 1 2 3 4 5 6 
जालीन कोष कोष घमेड 190 0 - 01 

0 - 02 
200 1 - 05 
201 0 - 92 
202 0 - 04 

0 - 02 
345 1 - 69 
346 0 - 08 
347 

0 - 01 
348 

0 - 50 
349 1 - 55 
360 0 - 93 

1 - 16 


SCHEDULE 
Gas pipe line from Hajira Garcilly -Jagdishpur Project. 
Distt. Tehsil Pargana Village Plot Arca in Remarks 

No. acres 
1 2 3 4 5 6 
Jalalun konch konch chamed 1900 -02 

199 0 - 02 
200 

1 -05 
201 0 -92 
202 

0 - 04 
344 0 -02 
345 1 - 69 
346 0 - 08 
347 . 0 - 01 
348 . 0 - 50 
3491 - 35 
3500 - 93 
351 1 -15 

[ No. 0 - 14016/ 411/ 84 - GP] 
का . आ . 4532.-- यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली 
से जगवी शपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिय पाइपलाइन तेल 
तथा प्राकृति गस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


___ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एसवुपाबर अनुसूचि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना आवश्यक है । 


199 


344 


अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्बन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रषस शक्तियों का प्रयोग , करते हुए केन्द्रीय 
सरकार मे उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबस कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपूरा रोट , बडोदरा - 9 
को इस अधिसूचना की तारीख के. 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
____ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


351 


[सं00 - 14016/ 411 / 84 जा पा ] 
Now Delhi, the 10th December, 1984 
S. O . 4531 .. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Hajra - Bareily to Jagdisbpur iil Ultar 
Pradesh State Pipoline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 


अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य - गुजरात जिला --पंचमहल तालुक : यहोव : 
गाव सर्वे नं . 

हे . आर. सेंन्टोयर 


And whorcas it appears that for the purpose of laying such 
pipolino, it is necessary to acquire th , right of usor in the 
land described in the schedule Annexed hereto ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub . 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land) Act , 
1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of usor therein ; 


09 


00 


00 


25 


3715 

0 3400 
371 / 4 

0 1100 
371 / 3 

0 1700 
371 / 2 
373 / 2 

___ 0 1100 
373 / 3 
373 / 4 

03 
358 

0 2000 
380 / 2 

0 3400 
371 / 1 

0 1200 
[ सं0 - - 0 - 140 16/ 434/ 84 - जी पी ] 


00 


Providod that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Compotent 
Authority Oil & Natural Gas Commission, H. B.J . Pipeline 
Project B-58/ B , Aliganj Lucknow- 226020 U . P. 

And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 


00 


[ भाग II - 3 ( ii ) . 


- 


भारत का राजपत्र : विसंबर 225 1984/पौष 1, 1906 
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S. O . 4532. - Whereas, it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest wat for the trans 
port of Petroleun from Hajira -Bareilly to Jagdishpur in 
Gujarat Statc pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission%3; 


__ अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाईप लाईन बिछाने के लिए 
राज्य---- गुजरात मिला--- पंजमहल तालुक ---- समरोडा 
गांव सर्वे नं . 

हे . आर . से . . 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


करोली 


330 
कीटार 


11180 
000980 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 


[ सं . 0 - 140 16/ 435/ 64 जी . पी .] 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara ( 390309 ). 


S .O . 4533 . — Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Hajira - Bareilly to Jagdishpur in Gujarat 
Ştate pipeline should be laid by the Oil And Natuial Gas 
Commission ; 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipelinc , it is necessary to acquire the right of user iD 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner. 


SCHEDULE 


Now, therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section of the Petroleum and 
Mineralg Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Governsent hereby de 
clares its intention to acquire the right of user therein ; 


Pipeline From Hajira -Bareilly -Jagdislıpur 
State : Gujarat District Panchamahal Taluka : Dahod 
Vlllage 

Survey No . Hectare Are Contiare 
Chandvana 371 / 5 

03400 
371 / 4 

1100 
371 / 3 

1700 
371 / 2 

00900 
373 / 2 

0 1100 
373 / 3 

0 2500 
373 / 4 

00300 
358 

0 2000 
359/ 2 

034 
371 / 1 

0 1200 


Provided that any person interested in the said land may . 
Within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oir & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara 
( 390 009 ) ; 


And every . person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishos to be heard in person or 
by legal practitioner, 


[ No . 0 -14016/ 434/ 84- GP) 


SCHEDULE 
Pipeline from Hajira - Bareilly -Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Limkheda 
Village 

Survey No : Hectarc Are Centiare 
Karoli 

14180 
Kotar 

000980 
No . 0-14016/435 / 84 - GP ] 


330 


का . आ . 4533. -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से 
जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा मिछाई जानी चाहिए । 


और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतपाबर अनुसूची में वर्णिस भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) की घाग 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार में उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना 
भाशय एसद्वारा घोषित किया है । 


का . आ . 4534 -- यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से 
जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन तेल तपा 
प्राकृतिक गैम आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतद्पाबद अनुसूची में पणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित फरमा आवश्यक है + 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 फा 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार - अजिप्त करने का अपना 
थाशय एतवद्वारा घोषित किया है । 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबर कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाईपलाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
पंस आयोग,निर्माण और देखभाल प्रभाग, मफरपुरा रोड, बदोपर-- को 
इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टप्स: यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तपा प्राकृतिक 
गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बोपरा - को 
इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
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Maintenance Division, 
(390009 ) 


Makarpura 


Road, 


____ और ऐसा माझे कसे वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः यह भी कयन करेगा 
कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या 
किसी विधि व्यवसामी को मार्फत । 


Vadodara 


And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner . 


अनुसूची 


हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाईप लाईन बिछाने के लिए । 


राज्य-- गुजरात जिसा-- - पंचमहल सालुका - हालोल 


____ गांव 


सर्वेन . 


हे . 


आर , से . 


SCHEDULE 
Pipeline from Hajira - Bareilly -Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchanabal Taluka : Kalol 
Village Survey No . 

Hectare Aro Centare 
Gopipura 203 

204 
Kotar 
208 


16 


0 


. 


00 


गोपी पुरा 


07 
___ 16 


203 


209 


03500 
0 1800 

0700 
10 . 00 


225 


224 


01 


00 


222 


0050 


221 


18 


00 


204 
कार्टट्रेक 
208 
209 
225 
224 
223 
222 
221 
220 
216 
कोटार 
54 


220 
216 
Kotax 


29 


00 


। 54 


2400 
2000 
2400 
2200 


88888888888888888888 


20 


0 


Cart Track 
27 
28 
294 
Kotar 


09 


00 


53 


21 


11 


035 


12 


11 


कर्टदेक 
27 . 
28 
294 
कोटार 


Cart Track 
10 
70 


4700 
0 2500 
0 0200 
0 1700 
0 2900 
0 1700 
00400 
0 73 00 
___03500 
03300 

0 1100 
000 60 
0 3400 


0050 

34 00 
No. 0 -14016/436/84- GP] 


21 


11 
12 


काट्रेक 


का . था , 4535 - - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली 
जगशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन , तेल तथा 
प्राकृतिक गैस मआयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


10 


70 


[ सं०0- 14016/ 436/ 84 -- जी . पी . ] 


और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को पिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतव्पामख अनसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
भजित करना आवश्यक है । 


S . 0 . 4534.---- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for transport 
of petroleum from Hajira- Bareilly to Jagdishpur in Gujarat 
Stato pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas 
Commleslon ; 


मतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1982 ( 1982 का 30 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीम 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपमा आशय 
एतदद्वारा घोषित किया है । 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of usor la 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipolincs ( Acquisition of Right of Ugor in the Land ) 
Act 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Governttient hereby de 
clares its intention to acquire the right of user therelo ; 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबब कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , सेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोग, बोदरा- 9 
को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , 01 . & Natural Gas Commission , Construction & 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति पिमिनिष्टतः यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी सुनवाई म्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
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अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर. सक पाइपलाइन बिछाने के लिए 


अतः अब पट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भुमि में उपयोग के 
अधिकार फा अर्जन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
भरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपमा माशय 
एतदद्वारा घोषित किया है । 


राम : गुजरात जिला : पचमहल तालुका : कामोस 
गांव सईन . 

है . आर . 
टीम्बी 16 

0 2600 
0 3300 
0 3000 
0 2400 
0 2100 
0 2100 

0 1200 
[ सं . 0 14016/ 437 / 84 जी . पी . ] 


- 


- 


- 


ममतें कि उक्त भूमि में हितपर कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल सपा प्राकृतिक 
गैस आपोग, निर्माण और देवमाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बोदरा - 9 को 
इन अधिसूचना की तारीख मे 21 दिनों के भीतर फर सकेगा । 

और ऐसा भाशेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्ता: यह मी कपन 
करेगा कि क्या वह यह पाइता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

| মুমূখী 
हमीरा से बरेसी से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 

राज्य : गुजरात जिला : पंपमहस तालुका : देवगद पारीया 
गाव म नं० है . आर . से . 

0 26 00 

0 180 
कीटार 

00400 
[ में 0 -14016/ 436/ 84-5 . पी ] 


s . o . 4535. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is nocongary in the public intercet that for the transport 
of petroleum from Hajira -Bareilly to Jagdlohpur in Gujarat 
Stato pipeline should be laid by the Oil and Natural Gw 
Commission; 


बनेनपुर 


28 


29 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of usor in 
the land described in the schedule ann : xed hereto ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
nub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pirulines (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government horoby de 
clares its intention to acquire the right of user therein ; 


Provided that any person intercated in the maid land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 

Authority, Oir & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara 
( 390009) ; 


And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wisho. to be heard in penon or 
by legal practitioner, 


S . O . 4536. -- Wheroas it appears to the Central Government 
that it is goccesary in the public intcrest that for the trans 
port of petroleum from Hajira- Bareilly to Jagdishpur in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Counission; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to ecquire the righl of user in the 
land , described in the schedule annexed hereto ; 

Now , thorefore , in cxcrcise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962), the Contral Government hereby declaree 
its intention to acquire the right of user therein ; 

Providod that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division, Markarpura Road, Vadodara (390009 ) . 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 

SCHEDULE 


SCHEDULE 
Pipeline from Hajira - Bareilly - Jagdishpur 
State : Gujarat District : Parcharahal Taluka : Kalol 
Village Survey No . 

Hectare Are Contiaro 


Timbi 


030 


0 2100 
0 2100 

0 1200 
[ No . 0 - 14016/ 437184- GP] 


Pipelloc from Hajira - Bareilly -Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Devgadh Bariya 
Village 

Survey No . Hoctare Are Contiare 
Cheppur 

0260 
29 

0 1800 
Kotar 

00400 
[ No. 0 - 14016/438 / 84- GP ) 


28 


का . आ . 4538 - मतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह मानायक है कि मुजरात राज्य में हनीरा से बरेली 
से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तवा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


का . बा . 4537: - पत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
गोकहित में यह जाषायक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से 
जंगीयपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पापलाम तेल तपा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विछाई पानी पाहिए । 

और मतः मह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतमान अनुसूची में गणित भूमि में उपयोग का अधिकार अषित 


और यतः यह प्रतीत होता है फि ऐमी लाउों की विगने के प्रमोशन 
के लिये एतद्पायर अनुसूची मे मणित भूमि में उपमोम का अधिकार 
मजित करना आवश्यक है । 
1211 GI/ 84 -- 19 


अत : 


42 


41 


83 


00 


50 


14 


19 


53/ पी 
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मत : अब पेट्रोलियम मौर खनिज पाइपलाइन ( भमि में उपयोग के 

का . भा . 4538.- -पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता कि 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धाग 3 लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हनीरा से बरेली से 
को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अगदीमपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन सेम तथा 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना शाणय प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
एतद्वारा घोषित किया है । 

और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
मशत कि उमप्त भूमि में हितबद्ध होई ठाकित , उग भूमि के मी के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वणिम भूमि में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक मणित करना आवश्यक है । 
गंस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुग रोड , बडोदरा - 9 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

अत : अब पट्रोलियम और निम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 

अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
____ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर गपित विनिर्दिष्टसः यह भी कयन 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुममाई व्यमितगत रूप से 

सरकार ने उसमें , उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

एसद्वारा घोषित किया है । 
अनुसूची 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितपर कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
हजीरा- बरेली- गगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 

पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
राज्य - गुजरात जिला - पंचमहाल सालुका - देवगढ़ बारीया 

गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा राज, बोदरा - 9 को 
गांव सर्वे नं . हेक्टर आर , सेन्ट, यर. 

इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर पार सकेगा । 
रातडीमा 

04260 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कपन 
0 23 

करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से 

27 
40 

हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
00508 

अनुसूची 

हजीरा -बरेली-अगदीशपुर तक पाईप लाईन बिछाने के लिए 
50/ 1 

0 21 24 
50/ 2 0 2100 

राज्य : गुणरात जिला : पंचमहल तालुका : देव ड बारोया 
0 5900 गांव 

सर्वे न . 

हे . आर . से . 
[ सं . 0 --14016/ 439/ 84 जी . पी . ] कोयग 

U3440 

___ 12 00 
S. O . 4537. -.- Wherens it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for transport 

03 00 
of potroleurd from Hajira - Barcilly to Jagdishpur in Gujarat 

10 
State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas 
Commission ; 

2800 
And whereas it appcars that for the purpose of laying 

15/ 1 

00 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 

15 / 2 

0 02. 70 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

0 2100 
Now, . therefore , in exercise of the powers conferred by 

28 / 1 

0 0880 
sub- Raction ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Mineralg Pipelincy ( Acquisition of Right of User in the Land ) 

28 / 2 

03330 
Act 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby de 

27 

_00100 
clares its intention to acquire the rigbt of user thercin ; 

फोटार 

0 2000 
Provided that any person interested in the said land may , 

28 / 3 

0 00 50 
within 21 days from the date of the notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to thic Competent 

[ सं . 0 - 14016/ 440/ 84 जो . पो . ] 
Authority , Oir & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara 
( 390009 ) ; 

S . O . 4538. - Whereas it appears to the Contral Government 
And every person making such an objection shall also 

that it is necessary in the public interest that for the trans 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 

port of petroleum from Hajira -Bareilly to Jagdishpur in 
by legal practitioner. 

Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
SCHEDULE 

Gas Commission ; 
Pipelie from Hajira Bareilly Jagdishpur 

And whorcas it appears that for the purpose of laying such 
State: Gujarat District: Panchamahal Taluka : Devgadh Bariya pipeline , it is nocessary to acquire the right of user in the 

land described in the schedule annexed hereto ; 
Villacc 

Survey No. Hectare Are Centiarc 
Ratadiya 42 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
23 

section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerala 
00506 Pipelines ( Acquisition of Right of User in thọ Land ) Act, 

1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares 
0 00 50 

its intention to acquire the right of user therein ; 
0 14 . 16 
50/1 

0 21 24 Provided that any person interested in the said land may , 
50/ 2 

0 2100 within 21 days from the date of this notification , object to 
53 / P 0 5900 the laying of the pipeline under the land to the Competent 

Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
[ No . 0 -14016/ 439 / 84- GP] 

Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara ( 390009 ). 


32 


40 


JHAV 


10. 


60 


27 


83 


[ भाग II - 


3(ii )] 


. . 
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. 


4345 . 


And every person niaking such an objection shall also state 
spocifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 

SCHEDULE 
Pipeline from Hajira Bareilly Jagdishpur 
State : Gujarat EDistrict: Panchamahal Taluka : Devgath Bariya 
Village 

Survey No, Hellare Ary Centiare 
Koyadal 

34 40 
4/ 2 

__ 12 0 0 


. 


S . O . 4539, - - Wbereas it appears to the Central Governdant 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Hajira - Barcilly to Jagdishpur in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
(Gas Commission; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mincrala 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
The laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpur Rond . Vadodara ( 390009) . 

And overy person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 


10 


32 


14 


17 


SCHEDULE 
Pipeline from Hajira Bareilly Jagitishpur 
State : Gujarat District Panchamahal Taluka : Halol 


Village 


Hectare 


Survey No. 
60 


Sultanpura 


Are Centiarc 
1800 
1800 


0 


15/ 1 
15/ 2 

02 . 70 

2100 
28 / 1 

00880 
28/ 2 

0 

33 30 
27 

001 
Kotar 

0 2000 
28/ 3 

0 00 50 

[ No. 0 -14016/-440/ 84- GP] 
मा . आ . 4533. - - यत : फन्द्रय सरकार को यह प्रास होना है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हज राग वरेत , 
जगर्द पापुर तक पैट्रोलियम में परिवहन के लिये पाइप लाईन सेल तथा 
गैस आयोग द्वारा विछाई जानी चाहिए । 

और यम : या प्रतं त होता है कि ऐमा लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदपावर अन सूषा में घणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करमा आवश्यक है । 

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग में 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1902 ( 1962 का 50 ) का धाग 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतदद्वारा घोषित किया है । 

बणते कि उक्त भूमि में हितम । कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप भक्षग प्राधिकार , तेल तया प्राकृतिक गैस 
आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुग , रोड , बडादरा- ५ को इस 
अधिसूचना क तारख के 21 दिनों के भ न कर सीगा । 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यगित चिनिनि गह भः कथन 
करेगा कि फ्या वह यह पाहा है कि उनमः नवाः । सप मे 
हो या फिर्स: विधि ध्यवमाया का मार्फन । 

अनुमूर्ष 


1400 
08 00 
0048 
5200 


[ No . 0 - 14016/ 441/ 84- GP] 


फा . पा . 4540 . - -यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतत होता है कि 
लोफहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजरा से बरेल से . 
जगर्द गपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा 
प्राकृतिक गैम प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतःत होता है कि ऐम लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदपाबद अनुसूची में बणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 


। 


हर्जारा से मरेन से जगदीशपुर तथा पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य :गजरात जिला : पंप महल तालका . हालोन 
गांव 

मा . 

हेक्टयर मारे . सेन्टयर 

3 4 5 


- - - 


- - - - 


- 


- - 


- 


सुसाल पुरा 


0 1800 
0 1800 
() 2100 
____ ( 42 0 0 

0 2500 
00400 


अनः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) की धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुएकेय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अषित करने का अपना प्राशय 
एतदद्वारा घोषित किया है । 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबय कोई व्यक्ति , उस भमि के मांचे 
पाईप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकार . तेल तथा प्रा 
तिक गेम आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोप, वनो 
दरा -9 को इस अधिसूचना को तार ख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


0 1400 
00860 


1 


- 11 


0200 
[ म . 0 - 14016/ 441/ 84- जी . पी .) 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिधिष्टतः यह भी कयम 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसर्कः मुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किमी विधि व्यवसाय को मार्फल । 
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(PART 1 Sec. 3 (47)] 


LU 


VIVA 


-LT 


277 


278 


276 


270 


अनुसूची 
हजरा से बरेली से जगवं शपुर तक पाप लापन विधाने के लिए 
पाज्य : गुजरात जिला : पंचमहल सासुफा : देवगढ़ मारया 
गांव 

* 

होस्टर आर सेट पर 
गगरी या 

0 28 00 
0 65 78 
0 06 08 

0 2176 

0 06 00 
269/ 1 

O 0507 
269/ 2 

0 16 80 
260 / 4 

13 
268 

0 03 60 
26714 

0 38 40 
263 

0 39 30 

0 12 24 
246 

0 21 00 
244 

0 23 27 
243 

00 


S . O . 4540 .- - Whortas it appears to the Contral Government 
tbat it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Hajira - Bareilly to Jagdishpur in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gan Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is pecessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in cxercise of the powery conferred by sub 
soction ( 1) of the Section 3 of the Petroleun and Minerals 
Pipeliacs (Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 (50 of 1962), the Central Govergment hereby declares 
its intention to acquire the right of wer therein : 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 day , from the date of this notification , cbject to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara ( 390009 ). 

And every person 102-king such an objection shall also state 
specifically whether lic wishes to be heard ja person or by 
logal practitioner. 


291 


15 


3 


कोटार 


16 


33 


12 


242 
408 


12 


SCHEDULE 
Pipeline from Hajira Bareilly Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Devgadh Baria 
Village Survey No, Hectaro Aro Centi 

aro 
Dangariya 

28 00 
278 

0 65 78 
276 

0 06 08 


कोटार 


21 


0 
0 
0 
0 


फोटार 
231 
फोटार 
220 
228 


18 
08 
81 
28 


277 


10 
38 
00 
00 


270 


90 


10 


02 


10 


271 
269/ 1 
269 /2 
269 / 4 
268 
267/P 


91 


70 


00 


O 


06 


07 


263 


18 


w 


कोटार 
03/01 
94 
कोटार 
98 /41 . 
418/ 1 
418 / 2 
185 
184 
183/ 1 . 
1832 


19 
04 


0 


01 


00 


00 


30 


0 28 
O 18 
0 34 

01 

16 
006 


20 


188 /4 : 


182 


60 
52 
00 


181 


170 


08 


64 


178 


06 


180 


16 


18 


177 


18 


Kotar 
246 
244 
243 
242 
408 
Kotar 
Kotar 
231 
Kotar 
229 
228 
89 
Kotar 
93/ P 
94 
Kotar 
98/ P 
418 / 1 
418 / 2 
185 
184 
183 / 1 
18372 
186/ P 
182 
181 
179 
178 
180 


162 


25 


05 


86 


04 


18 


77 


0 


20 


001 

28 


1 48 


176 

14 

54 
161 

0 04 
1344 

12 
155 
156 

17 
O 03 78 

0 15 18 
140141 

0 15 4 
146/47 

0 28 50 
26714 

0 01 0 
206 /4 

1 29 00 
( n . 0 - 14016/ 442/8 4-5 . sto ] 


18 


147 


0 


34 , 
01 


15 


0 


05 


00 


0 


16 


18 


[ भाग II 


(ii) 


भारत का राजपत्र :दिसंबर 22, 1984/पौष 1, 1906 


S. O . 4541. - .- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that tor the rang 
port of petroleum from Hajio - Bareilly to Jagdisbpur in 
Gujarat State pipeline should be loia by The Oil & Natural 
Gas Commission ; 


42 


888888 


29 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule anncred hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines. ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested i. the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeliile under the land to the Conipetent 
Authority . Oil & Narural Gas Commission. Construction & 
Maintenance Division, Makarpurn Road, Vadodara ( 3900109 ). 

And every person making such an objection shall alıo state 
opecifically whether he wishes to be hcard in person or by 
legal practitioner. 


177 
176 
162 
161 

04 
154 / P 
155 
156 
148 
147 
146 / P 
146 / P 
267/ 2 
206/ P 

00 

[ No. 0 -14016/-142, 84- GP ] 
का . आ .. 4.541 . - -यत: केन्द्र य सरकार का या प्रतम होता है कि 
माफ हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हन रा में अरेर से 
अगदागपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन सेग्न नथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई आम चाहिए । 

और यत: यह प्रत न होता है कि ऐम लाइनों को विधाने के प्रयोजन 
के लिये नाम अनुसूच में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अगित करना आवश्यक है । 
___ अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्मन ) अधिनियम , 1902 ( 1962 या 50 ) का 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रक्स शक्तियों का प्रयोग करते हए 
केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना 
आशय एतद्वारा घोषित किया है । 

घरात कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के म. 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकार!, तेस तथा प्राकृतिक 
गस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बड़ोदरा- 8 को 
इस अधिसूचना क . तारेख के 21 विनों के मसर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टप्त : यह भः कथम 
करंगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसक : सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसः विधि व्यवमाय। क मार्फत । 

अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगमोशपूर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : पंचमहाल तालुका : हालोल 

सर्वे, नं . ___ हेक्टर आर सेन्टीयर 

3 4 5 
जाम्बुड़ी 

05800 

8200 
90 

00900 
87/ 

0 1700 
87/ पी 

02700 

0100 
0 1 00 

0 2200 
25 

0 00 20 

2900 
01 00 


SCHEDULE 
Pipeline from Hajira - Bareilly to Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchmahal Taluka Halol 
Village Survey No. Hectare Are Centi 

аге 
Jambudi 93 

05000 

0 6200 

00900 
871 
87/ P 


84 


00 


an 


00 


an 


ON 


गांव 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


1 


93 


00 


81 


26 


27 


0 2800 
035 

08 00 
0 2900 

0 19 
033 

INo. 0 -14016/443/ 84- GP ] 
का . आ० . 4: 42.- ~यत : केन्द्रीय सरयार को यह प्रतीत होता है कि 
लोक हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हज. । से बरेली से जग 
दीणपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

मौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपायत अनुसूची में पर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 

अस : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार 
का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 फा 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोधिन 
किया है । 

वर्ते कि उका भूमि में हिसबस कोई व्यक्ति, उग भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , लेल तथा प्रकृतिक 
गंस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, वड़ोदरा - 9 
को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
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0 1900 
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0 3500 
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0 1900 
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___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह मो कथन करेगा 
कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्ति गत रूप में हो या 
किसी विधि व्यवसायी की मात । 

अनुसूची 
ही र॥ से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिये 
राज्य गुजरात जिला पंचमहाल तालुका लिमखेड़ा 
गांव 

____ मर्षे नं . हन्टर आर सेन्टी 


- - 


- 


- - - - 


-- - ----- 


.. 


बार 


24 


का . आ . 4543.-- - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
सोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से 
जगदीशपुर सफ पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल एवम् 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एसयुपाबर अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अभित करना भावश्यक है । 
____ अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
ने उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना माशय एसद्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उम्त भूमि में हितबस कोई व्यक्ति , उस भूमि के ना , 
पाइपलाएन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकार , नेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा गेट, बड़ोदरा- 9 को 
उस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में 
हो या किसी विधि व्यवमायी की मार्फत । 
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7/ 3 
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8/ पी 


[ सं० 0 - - 14016 / 444/ 84- जी . पी . 1 


अनुसूची 
हजाग से परेमी से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला पंचमहल तालुका - देवगढ़ बरीया 


- . 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


गांव 


स नं . 


हैक्टयर आर सेन्टीयर 


S . O . 4542.--- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is nccessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from llujira - Bartilly to Jagdishpur 
in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Connigsion ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipelinc , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annered hereto ; 


- 


- - 


45 


- 


- - 


- - - - 


चीनीया 


0 
0 


3900 
1350 


48 


44 


31 


80 


Now, therefore, in exercise of the powers confered by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Uscr in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 


__ 88 
(0053 

0 1050 
03360 


40/ पी 
39 


21) 


23 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline linder the land to the Competent 
Authority, (Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenancy Division , Makarpura Road , Vadodara (390009 ) ; 


04980 

0 2970 
07 24 
0 1260 


30 


मोटार 


[सं . 0 - 140 16445/ 8 4 - जी . पा ] 


And overy person making such an objection shall also 
state specificaly whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner . 

SCHEDULE 
Pipeline from Hajira - Bareilly to Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Limkheda 
Village Survey No. Hectare Are Centi 

are 
Bar 

00800 
12/ A / P 

03400 
12/ B 

0 00 50 
138 

0 3400 
11 / 1 

0 03 
6 . 1 

- 10 80 
6 / 2 

3000 
0 2000 


S . O . 4543 . - Whercas it appears to the Central Govern 
Dient that it is necossary in thc public interest that for the 
transport of petroleum from Hajira - Bareilly to Jagdisbpur 
in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Conidission ; 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore , in cxcrcise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum end 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 


0 4500 
0370 
17700 


8/ P 


Provided that any person interested in the said land may . 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 

Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara (390009 ) ; 
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And every person making such an objection shall also 
state specil.cally whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioper , 


S . O . 4544 , --. Whereas it appeats to the Central Govern 
ocnt thai it is necessary in the public interest that for the 
transport of petrolcum from Bajira -Barcilly to Jagdishpur 
in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 


SCHEDULE 
Pipelinc from Hajira - Barcilly to Jagdishpur 
State : Guarat District - Panchmahal Taluka- Devgadh Bariya 
Village 

Survey No . Hectare Arc Centi 


And whereas it appears tb . for the purpose of living 
such pipeline, it is nocessary to acquire tho right o . user in 
che, land described in the schedule annexed hereto ; 


are 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
Sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
Land) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein 


Baliya 


47 


. - -- -- -- 


- 


-- -- 
13 

80 
88 


50 


Provides that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
che laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara ( 390009 ) ; 


40 / P 


10 50 
0 3360 
0 20 23 
049 
02970 
0 

97 24 
0 1260 


०००००००००००० 


80 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to he heard in person 
or by legal practitioner . 


Kotar 


SCHEDULF 
Pipeline from Ilajira - Bareilly to Jagdishpur 
State : Gujarat District Panchmahal Taluka : Dahod . 


[ No. 0 -14016/445 /84- G . P.] 


. 


- 


- 


Village 


Survey No. 


Hectare Are 


Centi 
are 


Jalat 


00 


129 
130 
124 


125 


120 
128 


3290 

6740 
0 1820 

7790 

0600 
[ No . 0 - 14016/ 446/84. G. P.] 
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- 


- 
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का . सा० . 4544. - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली में 
से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन नेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
__ और यतः यह प्रतीत होता है गिम प्रेमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदुपायख अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अमित 
करना आवश्यक है । 
___ अतः अब पेट्रोलियम और खनिम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग में 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) की धाग 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजिम करने का आणय एतद् 
द्वारा घोषित किया है । 
____ मशत कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति, उम भूमि के 
के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल 
तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, 
बड़ोदरा- 9 को इस अधिसूचना की तारी के 21 दिनों के भीतर फार गकेगा । 

और ऐसा आक्षेप घारने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन 
- करेगा कि क्या यह यह चहाला कि उसकी सुनावाई व्यक्तिगत रूप 

से हो या फिमी विधि व्यवसायी : मार्फत । 


का . आ 45 45. ~~~यतः बोन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह आवषयक है कि गुजगस गज्य में हमीरा मे यरेली से जगदीशपुर 
तफ पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेन तथा प्रातनिक गम आयोग 
द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


और यतः यह प्रतीत होता है कि प्रेमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
के लिये एतदुपाबद्ध अनमूची में गणित गभि में उपयोग का अधिकार अजिन 
करना आवश्यक है । 


अनुसूची 


क्न : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार, 
का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1952 का 50 ) की धारा 3 की उप 
धारा ( 1 ) वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
ने उगमें उपयोग का अधिकार अशित करने का अपना आगय पतद्धारा 
घोषित किया है । 


- 


- - - - - 


- - . 


. - -- - - . 


हमीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात 

जिला : पंचमहल तालुका : बाहोद 
गाय 

मर्षे नं . 

हेक्टयर आर मेम्टीयर 
- - -- - - - - -- -- -- - 
जालत 129 

3200 
130 

32 90 

67 40 
125 

0 18 20 
120 

__ ) 77 90 
__ 

00600 
. . - - - -- -- -- 

[ सं . 0 -14016/ 446/ 84- जी . पी . ] 


जागते कि उक्त भूमि में हिना कोई व्यक्ति , उरा भूमि के नीचे पाइप 
साइन बिछाने के लिए , आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेन तथा प्रारक गैस 
आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, भकरपुरा रोर,घरा- 9 को इस 
अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भी कर सकेगा । 


124 


128 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है निः उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
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- 
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- 
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- 


- 


- 
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- 


- - 
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80/ 1 


87 


83/ पी 


अनुमुनो 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राग्य : गुजरात 

जिला : पंचमहाल तालुका : दाहीय 
गांव 

सन, हेक्टर आर सेन्टीयर 
कतमारा 
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0 1800 
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फा०मा० 4 : 46.--- यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली 
जगवीणपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तपा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदुपावस अनुसूपी में गणित भूमि में उपयोग , का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 

अस: अब पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जम ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना मासय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशी कि उक्त भूमि में हितमय कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाईपलाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा, रोग, बरोबरा - 9 
को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुभवाई व्यनिरागत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


S. O . 4545. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is nocessary in the public interest that for the 
transport vf petrolcum from Hajira -Barcilly to Jagdishpur 
In Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Cas Commission%3B 


And whereas it appears that for ths purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


अनुसूची 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
bereby declares its intention to acquirc the right of user 
therein : 


हजीरा से घरेली से अगदीशपुर तक पाईप लाईन बिछाने के लिये । 

राज्य - गुजरात जिला - - पंचमहाल तालुफा -- -कामोल 


गांव 


ग्लोक मं० 


वधाडा 


34 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this norification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara ( 390009 ) ; 

And every person making such an objection shall also 
piate specifically whether he wishes to be heard in perion 
or by legal practitioner , 

SCHEDULE 
Pipeline from Hajira - Bareilly to Jagdishpur 
Stato : Gujarat District : Papchmahal Taluka : Dahod . 
Villago Survey No . Hectaro Arc Conti 

are 


58 


68/ 3 
39/ 4 


हेक्टर मार सेंटीयर 

0 02 40 
0 3400 
0 10 22 

08 ०० 
03541 
0 20 ०० 
0 37 44 
0 1200 

0 01 00 
००००० 

12 16 
0 0960 


60 


4A 


Katvara 


44 


05 


80/ 1 
88 /1 
87 
86 / P 
85/ 2 
83/ P 
83/ P 
83/ P 
169 / 1 
168 


42/ 4 
42/ 5 
168 
166 


0 
0 
0 

0 
___0 

0 


20 25 
02 ०० 
32 
19 22 
4452 
1200 


166 


0 


1600 


164 
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4351 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 2 


3 


4 


5 


का आ0 4547.- - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से 
जगदीशपुर सक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 


____ और यन . यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 


___ अनः अब पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
मरकार ने उममें उपयोग का अधिकार अभित करने का अपना आशय 
एनद्वारा घोषित किया है । 


163 

37. 00 
186. 

७ . 1922 
187 

02880 
190 

७ 2200 
189 

" 1300 
कोटर 

0. 32 40 

40 
209 

0000 
211 

0 2400 
213 

0 4000 
214 

0 00 50 

[ मं० 0 - 14016/ 4.18/ 84-जी०पी० ] 
S . O . 4546 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Hajira - Barcilly to Jagdishpur 
in Gujarat Statc pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercisc of the powers conferred hy 
sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerale Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50) of 1962 ) , the Central Government 

ereby declares its intention to quirc ih : right of user 
therein : 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipelinc under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara ( 390009 ) ; 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to he heard in person 
or by legal practitioner . 

SCHEDULE 
Pipeline from Hajira Bareilly to Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Kalol 

Village Block No, Hectare Are Çontiare 
Varvada 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाईप लाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल नथा प्राकृति 
गैम आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा , रोड, बडोदरा- 9 
को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीनर, कर सकेगा । 


और एसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


अनुसूची 


हीरा से बरेली से जगदीणपुर तक पाईपलाईन बिछाने के लिये 

गज्य - - गुजरात जिला -- पंचमहाल तालुका- - कालोल 
गांव 

ठलाफ मं० हैक्टर . आर सेन्टीयर 


राधनपुर 


16 


0 1600 


- -- . . .- 


- 


[सं० 0 - 14016/ 449/ 84-जी०पी० ] 


10 
68 


S. O . 4547... - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Hajora -Bareilly to Jagdishpur 
in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 


57 


008 


58 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipcline, it is necessary to acquiru the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


66/ 3 


59 / 4 


00 


Now , therefore , in exalcise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right or User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
Hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein : 


60 


00 


42/ 4 
42 / 5 
168 
166 
165 
164 
163 
186 
107 
190 
189 
Kotar 
209 
211 
213 
214 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the lead to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maiatcnance Division , Makarpura Road , Vadodara (390009 ) ; 

And every person making such an objection shall also 
stale specifically whether he wishes to be heard in person 
or hy legal practitioner . 

SCHEDULE 
Pipeline from Hajira Bareilly to Jagdishpur : 
, State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Kalol 
Vilago 

Block No. Hectare Are Centiare 


00 
40 


. 


: 


- 


- . . . - . . 


0 


00 


00 
50 


Radhanpur 


160 1600 

[ No . 0- 14016/449/ 84- GP ] 


[ No . 0 - 14016 / 448/ 84 - OP1 


1211G1/ 81 -- 20 


. 


- 


. - . 


Village 


... . .. . .. . . 


. - 


- 


- 


- 


- 


- 
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___ फा० आ० 4546. - - यनः फन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction 

Mtuintenance Division , Makarpura Road , Vadodara (390009 ) ; 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हमीरा मे बरेली में 

And every person making such an objcction shall also 
जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा state specifically whether he wishes to be heard in person 

or by legal practitioner. 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

SCHEDULE 
___ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 

Pipeline from Hajira Bareilly to Jagdishpur 
के लिये एतद्वारा अनुसूची में णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 

State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Kalol 
करना आवश्यक है । 

Survey No. Hectare Arc Centiare 
अत . अब पेट्रोलियम और मानिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 

Kadachala 

() 
Cart Track 

00 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 

70 
447 

0 04 32 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

448 

02948 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्द्वारा 

450 

0 2486 
घोषित किया है । 

452 

0708 
451 

1536 
बशर्ते कि उन भूमि में हिनबद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 

350 
पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 

Cart track 
गैम आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा- 9 

349 

22 
346 

0864 
को इस अधिसुचना की बारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

347 

0 41 76 
___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 

461 

0 1088 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 

462 

() 3360 
हो या किमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

464 / A 

03584 
466 

00260 
अनुमयी 

[ No. 0 - 14016 / 450/ 84 - GP] 
हीरा से बरेली से अगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिये । 
राज्य--- गुजरात जिला - - पंचमहाल सानुका - कलोल 

का आ04349. यम . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
गांव सर्वनं० हेक्टर आर मेन्टीयर 

लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य मे हजीरा से बरेली से 

जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन नेल तथा 
कार्ट ट्रेक 00071) 

प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 
447 0 (04 32 

और गत; यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोगम 
29 

के लिये एतदणबद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
450 ___0 2486 

करना आवश्यक है । 
452 

08 
451 

1536 

अत: अब पद्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
350 

(02 

अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
कार्ट ट्रेक 

0320 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
06 ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्वार 

घोषित किया है । 
347 

बशर्ते कि उन भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
) 1088 

पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, नेल तमा प्राकृतिक 
462 03360 

गम आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुग रोड, बटोबरा- 9 
464/ ए 

को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
0 02 60 

___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर भ्यक्ति विनिर्दिष्टमः यह भी कपन 
[ सं०0- 14016/ 450/ 84-जी०पी० ] 

करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उनकी सुनवाई व्यक्तिगत सप मे 

हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
S. O . 4548. --- Whereas it appears to the Central Govern 
mont that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Hajira - Bareilly to Jagdishpur 
in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 

हजीग से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिये । 
Gas Commission ; 

राज्य -- गुजरात जिला -- पंचमहाल तालुका - वाहाने 
And whercas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 

" गांव 

मर्वे नं . 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

हेक्टर आर. सेन्टीयर 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

129/ 1 

( 

0 09 
sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroletom and 

1302 

53 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 

1 3 4/ 2 

2288 
hereby declares jts intention to acquire the right of user 

134 / 1 

() 24 70 
therein : 

26 
Provided that any person intorested in tho said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 

__0380 
the laying of the pipeline under tho land to the Competent 

00080 


64 


349 


22 


346 


61 


461 


35 


466 


अमुची 


- - - 


- - 


40 


18 


118 


116 


119 


- 


- - - 


- 


- - - - 


210 


00 


J8 


85 


10 


- - 


- - - 


[ भाग II 3 ( ii ) ] ] भारत का राजपत : दिसंबर 22, 1984/पौष 1, 1906 

4353 
. - - - :- - - - - - - -- - - - - - - 

और यन . यह प्रतीत होता है कि ऐसी पाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
वारवाडा - -- जारी 

के लिये एतदुपापड अनुगनी में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
114 
120/ 1 

करना आवश्यक है । 
12 ] 

10 

___ अत: . अब पट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग के 
1131 

1930 अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
112/ 2 

04 40 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
142/ 3 

10 

मरमार ने उममें उपयोग का अधिकार अमित करने का अपना आशय 
112/ 1 

0 15 40 एतदद्वारा घोषित किया है : 
112/ 4 " 860 

बणर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
111 

4780 

पाईप लाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
102 

___ 

0940 
103 

गेम आयोग, निर्माण और देखभाल प्रमाग, मकरपुरा रोड, बरोबरा - 9 
0 1179 

को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर मकेगा ; 
[ मं० 0 - 14016/ 451/ 3 4-जी०पी० ] 

___ और एसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन 
S. O . 4549. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public intcrcst that for the करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
iransport of petroleum from Hajiru -Bareilly to Jagdishpur हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
in Gujarat State pipeline should be laid by the Qil & Natural 
Gay Commission ; 
And whereas it appears that for the purpose of laying 

अनुसूची 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of uger in 
the land described in the schedule annoxed hereto ; 

हजीरा में मरेली मे जगदीशपुर तक पाईपलाईन बिछाने के लिये 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

राज्य - गुजरात जिला - -पंचमलाल तालुषा - हानील 
sub -section ( 1 ) of thic Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
I .and ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 

गाय कलाक नं . 

हैक्टर आर सम्टीयर 
bereby declares its intention to acquire the right of user 

. . .- -- - - - - --- - - ---- - - . . 

_ - - - - - 
therein : 

माजपुरा 

0 3500 
Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Rond, Vadodara (390009 ) ; 

1) 1500 
And every person making such an objection slull also 

31 A0 
state specifically whether he wishes to be heart in person 
01 by legal practitioner, 


00 


10 


15 


00 


73 


00 


2 7300 

0320 
26675 


- 


- 


- 


- 


53 


[ सं० 0 - 14016/ 453/ 84-मी०पी० ] 


___ 70 


SCHEDULE 
Pipeline from Hajira -Bareilly -Jagdishpur 
Statc : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Dahod 
Village 

Surycy No. Hectare ARE Contiar 
Varbada 

129 / 1 
130/ 2 
134/ 2 

2288 
134 / 1 
118 

___ 78 
116 

60 
119 
114 
120/ 1 
121 

20 
1J3/ 1 
112/ 2 
112/ 3 
112/ 1 

1540 
112/ 4 

1880 

4780 
102 

9400 
103 

1 

79 


80 
00 


S . 0 . 4550 . ... Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the puolis intcrest that for the 
transport of petroleum from Hajira - Bureilly to Jagdishpur 
in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeling, it is necessary to acquire the right of usor in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conforred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petrolcum and 
Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of User in the 
1. and ) Act, 1962 150 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention 10 acquire the right of user 
therein : 


[ No. 0 - 14016/ 451/ 84- GP] 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days froin the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission Construction & 
Maintenance Division, Malarpura Road, Vadodara (390009) : 


का०आ० 4550.- - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
नोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से घरेली में 
जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन सेन नथा 
प्राकृतिक गैम आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये ; 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner . 


- 


- - - - - 
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SCHEDULE 

S, O . 4551, - Whereas it appears to the Central Govern 

ment that it is necessary in the public interest that for the 
- Pipcline from Hazira - Bareilly-Jagdishpur 

transport of petroleuni from Hajira Bareilly to Jagdislipur 
State : Gujarat District : Panchrmahal Taluka : Halol 

in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 

Gas Commission ; 
Village Block No. Hectare Are Centiare 

And whereits it appcars that for the purpose of laying 
Tajpura 

3500 such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
00300 

the land described in the schedulo anncxed hereto ; 
00400 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
0 1500 

Sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
0 3400 Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 

0 0900 Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
0 00 10 

- hereby declares its intention to icquire the right of user 

therein : 
0 1500 

Provided that any person intcrested in the said land may , 
0 03 20 within 21 days from the date of Wis notification , object to 
66 

the laying of the pipeline under the land to the Competent 

Authority, Ol & Natural Gas Cominission, Construction & 
[ No. 0 - 14016/ 453 / 84- GP] Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara (390009 ) ; 


75 


And every person making such an objection shall also 
state srecifically whether he wishes to the heard in person 
or by legal practitioner , 


. 


फा० आ० 4551. -~ यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली में 
जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तया 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये ; 

और यप्तः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतत्पावध अनुसूची में पणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवशक है ; 
____ अत: अब पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उममें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा 
घोषित किया है : 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबल कोई व्यक्ति , उम मूमि के नीचे 
पाईप लाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा- 9 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ; 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टत: यह भी कयन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई पक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फन । 


SCHEDULE 
Pipeline from Hazira -Bareilly -Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchruahal Taluka : Halol 
Village 

Block No. Hectaro Aro Centiare 
Abhetwa 128 

039 
129 

0000 
139 
135 

003 
138 

0 - 36 
142 
110 

050 
111 

0 14 
109 

0 

00 

50 
107 
106/ B 

00 


108 


[ No. 0 - 14016/ 454/ 84 - GP ] 


अनुसूची 


हजीरा- बरेली-जगदीशपुर तक पाईप लाईन बिछाने के लिये 
राज्य - - गुजरात जिला - - पंचमहाल तालुका -- हलोल 


गांव 


ब्लाक नं० 


हार आर सेन्दीयर 


अभटवा 


128 


___ . 


0 3900 
10000 . 

30 00 


129 
139 


00 


का . आ . 4552. - -- यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजारा से घरेली 
से जगापापुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विछाई जाना चाहिए ; 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐस लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदुपाबर अनुसूचा में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतद्वारा घोषित किया है : 
___ बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकार , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड , बडोदरा - 9 
का इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ; 
___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टत: यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


135 


03 


00 


0 


3600 


(12 


00 


138 
142 
110 
111 
109 
108 
107 
106/ B 


05000 
0 1400 
0 2200 
0 00 50 
0 5900 
0 1900 


[ सं० 0 - 14016/ 154/ 84-जी०पी० ] 
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[ 999 II- 


TT T T Hà : fai 22, 1 9 84g 1, 19 06 


3( ii ) ) 


- 


- 


SSSW 


अनुसूर्चः 


हजरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 


राज्य : गुजरात 


जिला : पंचमहल तालुका : हालोल 


- - - 


- 


गांव 


TO 


हेक्टेयर 


आर० सेन्टयर 


-- 


- 


- - - 


- 


1 


3 


- 


S . ( . 4552 . - Whereas it appears to the Central Govern 
nient that it is necessary in the public interest , that for the 
transport of petroleum from Hajira - Hilreilly 10 Jagdishpur 
in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
Suich pipeline , it is necessary to acquire the right of liser in 
the lund described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the power s conforical by 
Mulh - section ( 1 ) of the Section 3 of tho Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , The Central Government 
hereby declares its intention to cguire the right of user 
therein : 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notucarion , object to 
the laying of the pipelinc under the land to the Competent 
Authority . Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Roni , Variodara (390009 ) ; 


5 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


ZOTT 


27 


- - - - 
208 / 1 
208 / 2 
62/ 3 


UU 


25 


n) 
0 


11 
22 


25 
73 


62/4 
62/2 


16 


00) 


14 


35 


31 


00 


25 


And every person making such an objection shall also 
stute specificully whether he wishes to he heard in person 
or by lcgal practitioner. 


15 


30 


03 


50 


81 
65 
72/ 3 
72/ 2 
71/2/1 
71/ 1 
70/ 2/ 2 
6:9/ 2 
7011 
09/ 1 


0 
0) 


هاکن 


0 
50 


Pipeline from 
State ; Gujarat 


SCHEDULE 
Hazira - Bareilly -Jagdishpur 
District : Panchmahal Taluka : Halol 


75 


0 


24 
31 
26 
46 
00 
54 
01 
25 


Village 


Survey No. 


Hectare Are 


Centiarc 


50 
60 
0000 
26 
65 


1 


0 
0 
0 


517/ 2 
50 / 1 
49 


Itwadi 


2 
208 / 1 
208 /2 
62/ 3 
62 /4 
62/2 


3 4 5 
02700 
0 00 25 

0) 11 25 
022 


22 


00 


02 


01 


61/ 1 


3 $ 


51/ 1 
48/2 
53/ 3 
53/ 4 
53/ 2/ 2 
532/ 1 


20 
· 00 


00 
78 
08 
60 


64 


0 
0 
0 


14 

31 
. 00 


l 


65 


25 


13 


08 


00 


0 


03 


53/ 1 


30 


00 


00 


72 /3 
72 / 2 
71/ 2 / 1 
71/ 1 
70 /2 / 2 
69 / 2 
70 / 1 


05 


61) 


04 . 


00) 


0:3 


1 


03 


00 


69 /1 


54 
27/ 1/ 6 
27/ 1/5 
27/ 1/ 4 
27/ 1/2 
27 /1/ 2 
27/ 1/ 1 
272 
13/ 2 


Ot) 


50 / 2 
50 / 1 


GS 


001 


00 


19 


00 


88 


13 /1 


13 


60 


OS 


12/ 2 
1211 
12 / 3 
9/ 1 
12/4 


00260 

07 87 
012 

0 . 18 
0 03 06 
1 15 26 
O 02 70 
0 12 00 

01 00 
, 1) 04 30 
0 26 13 
O no 33 
# 27 SO 
0 05 OU 


51 /1 
48/2 
53/ 3 
53/4 
53/ 2 /2 
53/ 2 / 1 
53 / 1 
54 
27 / 1 /6 
27/ 1 / 5 
27/1 /4 
27/1 / 3 
27/ 1 /2 
2711 / 1 
27/2 
13 /2 


00 


11 


9 / 2 


04 


00 


00 


10 / 1 
10/ 2 


002 

07 
012 


13 / 1 


13 


05 


UU 


09 


6 / 1 

[ 


12 / 2 
12 ; 


00306 


0 . - 14016/ 455/8 +- fi. fi. ] 


- - 


- 


- 
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S . . 4553 . .... Whereas it appears to the Central Govern 
. nent that it is necessary in the public interest that for the 

transport of petroleum from Hajira - Bareilly to Jagdisbpur 
in Gujara . Slate pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 


12 / 3 
9 / 1 
12/ 4 
JI 
9/ 2 
10/ 1 
10/ 2 
6/ 2 


01 00 
0430 


2780 
05 00 


6/ 1 


... . 


। 


- - 


- - 


- - - - - 


[ No. 0 - 140164/ 55/ 84 


GP] 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipcline, it is necessary to acquire the right of wer in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of ihe powers ccr:ferred by 
Sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
ilic laying of the pipelioc under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Cumniission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara ( 390009 ) ; 

And every person making such an objection shall also 
slate specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner . 


. 


SCHEDULE 


का . आ . 4553 --- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजारा 
से बरेल, मे जगदं शपुर. मक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन 
नेल तथा प्राकृतिक गैम आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यन: यह प्रतं. त होता है कि ऐमा लाइनों को बिछामे के प्रयोजन 
के लिये एततुपाबर अनुसूची में वर्णिम भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करमा आवश्यक है । 
___ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 का उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र य 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अमित करने का अपना आशय 
एमद्धारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई ध्यमित , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकार , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड , बडोदग - 
को इस अधिसूचना का तारख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप में 
ही या किसी विधि व्यवसायाः फी मार्फत । 


- 


- 


- 


. . 


. 


. 


Sum 


XO 


Pipeline from Hajira -Bareilly- Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchamahal & Taluka : Halol 
Village 

Survey No. Hectare Are Centiare 
Varsada 77/ 2 

010 
77 / 1 

2200 
77/ 3 

2100 
77/ 5 

(0500 
76 /5A 
76 / 5 
76/ 2 
76/ 3 
84 / 4 
84/ 5 
79 / 2 
83/ 2 

0400 
83/ 3 

0900 
82/ 1/ 1 

01 00 
85 / 6 

0600 
85/ 3 

3000 
85/2/ 2 

0 1000 
[ No. 0 -14016/456/ 84 - GP ] 


अनुसूची 


हर्गरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 


राज्य : गुजरात 


गांव 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


in 


जिला : पंचमहल तालुका : हालोल 
मा नं . हेक्टेयर आरे . सेट यार 

3 4 5 
77/ 2 

00100 
77/ 1 

0 2200 
773 

() 2100 
77/ 5 

100500 
76/ 5 ए 

0 1600 
00900 


765 
76/ 2 


06 


00 


76/ 3 


84/ 5 
79/ 


1600 
0 1200 
0 1400 
U0032 
U0110 ) 


का . आ . 4554:-- --यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली 
में जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल सथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खतिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
मरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आपाय 
एतद्दाग घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा, गेट , वडोदरा-- 19 
को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


--- 


83/ 2 


---- 


-- 


(00 


82/ 1/ 1 
85/ 6 
85 / 3 
85/ 2/ 2 


0000 
10600 
0 3000 
0 10000 


- - - 


- 


- 


[ म . 0 . - ~ 140 16/ 456/ 84 - 


जी . पी . ] 


[ भाग II -- 


3 ( ii )] 


भारत का राजपत्र : दिसमर 22, 1984/पौष 1, 1906 


4357 


__ और ऐमा सामेष करने गाला हर व्यथित विनिदिष्टन. गर भी कायन 
करेगा कि नया वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत प ग हो 
या किसी विधि व्यवमायी को मार्फत । 


. . - 


___ . . 

09 


15 


64G/ m 
646/ बी 
647 


100978 


. अनुसूची 


OR 


26 


614 


सजीग में मरेली मे अगदीशपुर तक पाइन लाइन बिछाने के लिए 


643 
650 


-- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - 


गज्य : गुजरात 


जिला : चमहल 


तालुका : हालोल 


652 


80 


5390 
" 18 
0 1557 

37 
13128 
0319) 
0 1794 
0 . 00 50 


682 


21 


गांय 


न्मांक ने , 


हेक्टेयर 


आर . सेन्टीयर 


681 
674 
680 


17 


94 


- -- - -- - - -- - -- - - - - -- -- - - - - -- 

3 4 5 


2 
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97 


51 


लग्वंग 


298 


651 


1) 2208 


[सं . 0 - - 14016/ 457/ 84 - जी० की . ] 


16 


53 


296 
281/ 2 
280 
279 


93 


278 


0 1200 
00100 
" 1653 
(0 27 14 

21 

___ 14 
0 . 00 
0 22 
02746 
) 2762 

0366 


S . 0 . 4554 . — Whereas it appears to the Centra ) Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
tiansport of petroleum from Hajira - Bareilly 10 Jagdishpur 
in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natura) 
Gas Comission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
slich pipelinc , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hercto ; 


276 


00 


973 


10 


1 


48 


12 


कार्ट ट्रेक 


05 


100 


50 


107 
कार्ट देक 
51 


0 1672 
001 84 

25 
1000 58 

0 14 96 
010 
90 
) 12 96 


Now , therefore , in exercise of the powers conterred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
1- and ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein : 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , objcct to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road . Vadodara (390009 ) 3B 


106 


104 


15 


22 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner. 


00 


05 


105 
102 
115 
116 
10 । 
117 


SCHEDULE 


0 
0 


12 
12 


GO 


84 


Pipeline from 
State : Gujarat 


Hajira -Bareilly- Jagdishpur 
District : Panchamahal 


Taluka : Halol 


158 


01 


71) 


159 


69 


१) 
0 


Village 


Block No. 


Hectare 


Are Centiaro 


03 
11 
21 


160 
513 


4U 


08 


3 


4 


5 


514 


10 


18 


Tarkhanda 


कान्ग 


(04 


50 


298 
296 
281/ A 


0 42 
0000 
0 16 


511 


73 


0 
__ ) • 


11 
10 


510 


5 6 
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509 


28 


29 


(0 
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21 


0 

(0 

(0 
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30 
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10 
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36 
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199 
498 
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14 


30 


12 


1h 


0 14 20 
( 3684 
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0 1780 
002 75 
___ () 1584 
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Cart track 
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Cart track 
51 
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00484 
0 02 25 
0 00 - 58 
0 1496 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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অমুন্সী 
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- 


- 
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- 


- 


- 


- - - - - 


- 


. 


. 


4 5 
1090 
1296 

22 
00 , 05 
1244 


हमीग से बरेली मे जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए. 


15 


राज्य : गुजगत 
गांव 


- 


- - - - 


- 


- 


जिला : पंचमहल तालुका : हालोन 
सर्वे नं . हेक्टेयर आर . सेम्टीयर 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 
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105 
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11 
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10 
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116 

( 3600 
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008 00 
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113/ 2 

.. 12 

00 
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19 00 
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00 
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() 01 00 
कार्ट ट्रेक 
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105/ 1 
105/ 3 

0 3000 
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0 0016 
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() 0700 
98/ 3 
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0050) 
100/ पी ___02600 

__ ० . 0900 
फोटार 

0900 
89/ 1 

04200 
80/ 2 

01 00 
__ [सं . 0 -- 14016/458/ 84 -जी . पी . ] 


03 
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646 / A 
646/ B 
647 
644 
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00 


26 


00 


53 


650 


652 
682 


681 


015 
037 
0 31 28 
0 31 90 

0 1794 
0 00 50 
09754 
0 22 


679 
680 


99 


678 


651 
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S , O . 4555. - Whereas it appears to the Central Govern 
snent that it is necessary in the public interest that for tho 
transport of petroleum from Hajira - Bareilly to Jagdishpur 
in Gujarat State pipelino should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
bush pipeline, it is nocessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedulo annexed hercto ; 


का . आ . 4555 . - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गजरात राज्य में हजीर। 
से बरेनी से जगदीशपुर तफ पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन 
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यस: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन . 
के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 

• 
___ अतः अब पेट्रोलियम और रणनिज पाइलाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार फा अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार ने उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना 
आशय एतद्द्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हिनबन कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीच 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुग रोड, वडोदरा -- 9 
को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Ceatral Government 
hereby declarcs its intention to acquire the right of user 
therein : 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Compctent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road . Vadodara ( 390009 ) ; 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner . 
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अनुसूची 


SCHEDULE 
Pipoline from Hazira - Bareilly -Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Halol 


हर्ग: रा से रिलं ; से अगर्व: मपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिये 


Village 


Survey No. 


Hectare 


Are 


राज्य : गुजरात 
गोष 


- 


Centi 

arc 


- - - 


- - - 


- 


- - - - - - - 


- 


- - 


- - 


- - - - - - - - 


- - - 


- 
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0 


2500 


जिला : पंचमहल तालुका : हालोल 
सर्वे नं . हेक्टेयर आर . सेन्टीयर 
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(0 
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00 
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002 00 
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01 
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01 


00 


07 


00 


000 08 
0 2400 


___ का , आ . 4558. -- यत : केन्द्र य सरकार को यह प्रर्तन होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हनीरा 
से बरेली से जगदा शपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिय पाइपलाइन 
सेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई गानः चाहिए । 


45 


00 


00 


506 
505 
कार्ट ट्रेक 
350/ 3 
346/ 2 
346/ 1 
349/ 4 
349/ 3 
3402 
340/ 1 
347/ 2 
347/ 1 
329/ 3 
329/ 2 
331/ 2 
331/ 1 
331/ 3 
330 
326 
327 
322 / 2 
322 / 3 
323/ 1 
314/ 2 
314/ 1 
3 15/ 2 
312 
308/ पी 
310/ 1 
309 
308/ 
302 
295/ 3 
28 / 2 
241/ 2 
241/ 1 
242 
243/ 1 
243/ 2 
272 


00 


00 


0 10 
001 
026 
0 05 


और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसा लाइनों को बिछाने के 
लिये एतदुपामब अनुसूचं , में यणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 


00 


00 


11 


00 


0 


06 


16 


07 


00 


00 


___ अत; अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कई य 
सरकार में उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एसद्वारा घोषित किया है । 


( 1100 
0 19 
0 19 16 
00400 
0 27 16 
00100 
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14 


00 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारः, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आपोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, वडोदरा- 9 
की इम अधिसूचना क . तारख के 21 दिनों के भ. तर कर सकेगा । 


05 


00 


और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टत: यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उमक , सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसो विधि व्यवसाय का मार्फत । 
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04 


327 
322/ 2 
322/ 3 
323/ 1 
314/ 2 
314/ 1 
315 / 2 
312 
308/ P 
310/ 1 
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308 / P 
302 
295/ 3 
295 / 2 
241/ 2 
241 / 1 
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243/ 1 
243 / 2 
272 
271 
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266/ 1 
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Kotar 


S. O . 4556. -- Whereas it appears to the Central Govern 
mrent thut it is necessary in the publis interest that for the 
transport of petroleum from Hajira - Bareilly tu Jagdishpur 
in Gujarat State pipeline should be lid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed herelo ; 

Now, therefore, in exercise of the nowers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Righị of User in the 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
herchy declares its intention to acquire the right of user 
therein : 

Provided that any person interested in the said land inay, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
tho laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara ( 390009) ; 

And cvery person making such an objection shall also 
giate specifically whether he wishes 10 he heard in person 
or by legal practitioner . 
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2800 
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SCHEDULE 
Pipeline from Hazira- Barcilly -Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Halol 

Survey No . Hectare Are Centiarc 


Village 


Vintoj 


002 
005 
0 22 


00 


Cart track 
602 
390 
Cart track 
608/ 2 
407 
610 
611 
507 
506 
505 
Cart track 
350 / 3 
346/ 2 
346/ 1 
349 / 4 
349/ 3 
349 / 2 
349 / 1 
347/ 2 
347/ 1 
329/ 3 
329/ 2 
331/ 2 
331 / 1 
331 / 3 
330 
326 


का . आ . 4557 - - यतः केन्द्र य सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हर्ज रा से बरेला से 
जगदशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और यत: यह प्रतत होता है कि ऐसा लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूचः में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना आवश्यक है । 

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार मा अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
क : उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उममें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एनद्वारा 
पोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उम भूमि के नारे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकार , लेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बडोदरा- 9 को 
इस अधिसूचना का तार ख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
___ और प्रेमा आक्षेग करने याला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत, यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहना है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किस । विधि व्यवसाय का मार्फत । 

अनु मूर्च 
हजारा से बरेला से जगदं शपुर नक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : पंचमहल तालुका : हालोल 
गांव - मन हक्टेयर आर . मेन्ट यर 

3 4 5 
169 

12 00 


05 


धनगर 


0200 
16 

01 
0700 
000 
0 2400 
0 4500 


168 


87 


165 


0 1668 

50 29 


178/ पी 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 
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4361 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


1 


1 


2 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- - 


- - - - - . - 


- . - . - . 


--- -- - . . - - .-. 


179 


26/ 2 


1510 


183 


0 1895 
0 1062 

018 ) 


187 


26/ 1 / 1 
21 
20 
14 / 2 
14/ 1 


186 


38 


10 


18 


13 


50 


2220 
0 32 20 

0 1056 
00780 

0 1244 
00840 
05365 


00 


20 


14/ 3 


253 
25/ 2 


20 


14/ 4 


75 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


16 


INo. 0 -14016/ 460/ 84 - G. P.] 


16 


32 


10 


24 


00 


25/ 1 
23 
26/ 
26/ 1/ 1 
21 
20 
14/ 2 
14/ 1 
14/ 3 


0 32 20 

0 1056 
00780 
0 1244 
() 0840 


6 


, 


53 


65 


- 


- 


[ सं . 0 - 14016/ 460/ 84- जी . पा . ] 


का . आ . 4558. -- यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हरा से बरेल । 
से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन नेल मया 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को मिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदुपाबट अनुसूची में पणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 

अतः अब पट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग में अधि . 
कार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) का धारा 3 फा 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्वारा 
घोषित किया है । 

बणर्ने कि उक्त भूमि में हितबय कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैम 
आयोग ,निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, वडोदरा - 9 को हम 
अधिसूचना क : तारं स के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
____ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टसः यह भः कपन 
करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसका सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसः विधि व्यवसायो की मार्फत । 


S. O . 4557 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Hajira -Bareilly 0 Jagdishpur 
in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hercto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of scr in tho 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein : 

Provided that any person interested in the said lang may , 
within 21 days from tho duto of this notification , object to 
the laying of the pipelioc under the lund to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Roud , Vadodara (390009 ) ; 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes 10 be heard in person 
or by legal practitioner. 


19 


00 


SCHEDULE 
Pipeline fron Hajira -Bareilly -Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Halol 


00 


Village 


00 


अनुसूची 
हजागा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : - गुजरात जिला : -- पंचमहल तालुका : - मालाल 
गांव 

सर्वेन . हक्टेयर आर. सेन्ट यर 
मलाप 221/ 1/ ए/ 30 

०० 
221/ 1/ ए/ 41 00200 
221/ 1/ 1/ 51 03200 
221/ 1/ / 61 0 12 
221/ 1/ए/ 60 

2100 
221/ 1/ ए/ 71 034 
221/ 1/ 2/ 70 0 10 
221/ 1/ ए/ 81 0 1500 
221/ 1/ 4/ 80 0 1600 
221/1/ 2/ 83 () 08 00 
221/ 1/ 2/ 91 

0500 
221/ 1/ 2/ 79 00100 
221/ 1/ 4/ 90 0 1900 
221/ 1/ 2/99 0 1700 
221/ 1/ ए/98 00310 
221/ 1/ 1/ 106 

01 . 00 
221/1/1/ 105 
221/ 1/ 1/ 112 
221/ 1/ 4/ 111 


Survey No . 
169 
168 
165 
178/ P 
179 
183 
187 
186 


Dhangar 


Hectare Are Centiare 

0 4200 
02887 

0 1668 
) 5029 


0480 


188 


25 / 3 


0 
() 
() 
() 


25/ 2 


1350 
00 
20 
18 75 
16 
1632 


00 


25/ 1 
23 


0 


-- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - 
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- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


2 


मनाव (मारी ) 


05 


07 


26 


00 


3 4 5 
221/ 1/ए/120 

00 
221/ 1/ए/ 119 0 1600 
221/ 1/ए/ 127 
221/ 1/ 4/128 
221/1/ ए/ 133 
221/ 1/ए / 138 
221/ 1/ए/ 142/410 3300 
211/ 1/ए/ 142/ 

4 0 24 
[ सं . 0 . - 14016/ 461/ 84-ज . पा . ] 


00 


00 


00 


का , आ , 4559.---- यतः केन्द्र य मरझार को यह प्रतत होता है कि 
लोकहित में यह आयश्यक है कि गुजरात राज्य में हजारा से बरेली से 
जगई शपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों की बिछाने के प्रयोजन 
के लियं एतदुपाबर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 

अल: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपसाइम ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 क . उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हिसबस कोई व्यक्ति, उस भूमि के मोघे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकार , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्राभग , मकरपुरा रोड, वडोदरा - 9 को 
इस अधिसूचना को तारख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टस: यह भी कथम 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या 
किसी विधि व्यवसाय का मार्फत । 


S . O . 4558. - Whereas it appears to the Central Govern. 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Hajirn - Bareilly to Tagdishpur 
in Gujarat State pipelinc should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 

And wherea , it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein : 
· Provided that any person interested in tho said land may , 
within 21 days from the date of thig notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara ( 390009 ) ; 

And every peron making such an objectiop shall also 
siate specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner. 

SCHEDULE 


अनुसूची 
हजीग से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : पंचमहाल तालुका : देवगत बारीया 
गांव 

सर्वेन . हेक्टर पार । सेन्टीयर 


गोलाव 


893/पी 
892/ पी 
887/ पी 
889 
887/ पी 


00 


19 


0 2000 
0 3000 
018 
00 

0 2500 
005 
052 00 
14600 
003 
00 
046 

00 
00160 


888 


881 


856 
857 
862/ 4 
880 
873 


00 


000 10 


872 


65 


00 


871 


00 


Pipeline From Hajira Bareilly to Jagdishpur 

State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Kalol 
Village Survey No. 

Hec . Are Cent, 
MALAV 

221 / 1 / A /30 
221 / 1 / A / 41 
221 / 1 / A/51 

3200 
221/ 1 / A / 61 
221/ 1 / A/ 60 
221/1 / A/ 71 
221/ 1/ A/ 70 
221 / 1 / A / 81 
221/ 1 / A / 80 
221/ 1/ A/ 83 
221 / 1 / A/91 
221/ 1/ A/ 79 
221 / 1 / A/ 90 
221/ 1 / A / 99 
221/ 1 / A /98 
221 / I / A/106 
221/ 1 / A /105 
221 /1 / A /112 
221 / 1 / A/111 
221 / 1/ A/120 
221 / 1/ A/119 
221/ 1/ A/127 
221/ 1/ A /126 026 
221 / 1 / A / 133 
221 / 1 / A / 138 
221 / 1/ A/142/ P 
221 / 1 / A / 142 / P 

A00 
[ No. 0- 14016/ 461/ 84 - G . P] 


870 
80/ 1/ पी 
100 


101 


00 


144 
134 
113 
142 
146/ पी 
146/पी 
139/पी 
139/ पी 
139/ पी 
139/ पी 


041 
03200 
30000 
00300 

13 
0 4000 
00200 
0 58 . 00 

0 3800 
00606 
0 1000 
0 1500 
0 1300 
00300 
0 1400 
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भारत का रामपक्ष : दिसंबर 22, 1984/ पौष 1, 1906 
- - - ---- ----- - - - - - - - - - - -- - - - .. - - - - ...- - -. - - - - 


-- 


- - 


- - 


- - - 
3- 


4363 
- - - -- - - 
4 5 


2 


- 


- 


- 


- 


गोलाब ( जारी) 


0 


0 


10 


139/ पी 
1 47/ 3 
147/ 2 
147/ 1 
167 


14 


0 
0 
0 
0 
0 


00 
10 00 
1400 
2000 
26 ०० 
3600 
2000 


Gollav ( Contd. ) 139/ P 

147/ 3 
147/ 2 
147/ 1 
167 
160 
159 


00500 
0 10 ( K ) 
0 1400 
0 2000 
0 2600 
0 3600 
( 2000 


160 


159 


[ No. 0 - 14016/ 462/ 84 - G. P.] 


[ सं . 0 - 14018/ 462/ 84- जी . पी ] 


herefore, in section 3ofRight of the cavernment 


S. O . 4559 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest lhat for the 
liansport of petroleum from Hajira- Bareilly to Jagdishpur 
in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Nalural 
Gus Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act. 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of roer 
therein : 

Provided that any person interested in thọ said land way, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipolinc under the land to the Competent 
Authority , Oj] & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road. Vadodara ( 390009 ) : 

And every person making such an objecrion shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner. 


का . मा . 4560: — यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हणीरा से बरेली 
से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइम तेल तथा 
प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रपोजन 
के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धाग 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जन करने का प्रपना प्राशय 
एतद्द्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबस कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राशेप सक्षम प्राधिकारी , सेल तथा प्राकृतिक 
गंग प्रायोग , निर्माण और वेखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति यिनिविष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


SCHEDULE 
Pipelinc Froni Hazira Bareilly to Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Devgadhbariva 
Village 

Survey No . Hect . Are Cent. 


- - 


- - - 


Gollay 


अनुसूची 
हजीरा मे बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुगरास मिलाः पंप्समहल ता . : देवगर वारिया 
गाय 

सर्वेनं . हेक्टेयर भार . सेन्टीयर 


00 
00 


. - 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


इभावना . 


893/ P 
892 / P 
887/ P 
889 
887/ P 
888 
881 
856 
857 
862 / 4 
880 
873 
872 
871 
870 
80 / 1 / P 
100 
101 
144 


००००००००००००००००००००००००००० 


85/ 1/ पी 
$ 5/ 2/ 1 
6512/ पी 
85/ 3/पी 
101 
99/ 2 
99/ 7 
90/ 6 
99/ 5 
99/ 4 


) 4300 

0700 

0700 
00400 
0 00 70 
0 3000 
() 0144 
0 2800 


00 


75 


0000 


00 


10 
0 2400 


___ 1300 

00 


103 


00 


134 


कोतार 
130 


(00300 


129 


00 


038 


___ 00 


1 :" S 


143 
142 
146 / P 
146/ P 
139 / P 
139 / P 
139 / P 
139/ P 


127 
126 


1500 
1300 
03 00 
1400 


__ 1000 
___ 4100 

( 4100 
0600 


125 


0 


मि . 0 -1.10 1 6/ 46 3/ 85-जी. पी .] 


- 


- - - 


- 


- - - - 


- - 


- 


. . 


. 


- . 


- 


। 


- - 


- 


- 


- - - - Ira 


- - 


- 


- 


- - 


बायका 


67 


60 
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S. O . 4560 . . - Whereas it appears to the Central Govern 

अनुसूची 
ment that it is neccsary in ihe public interest that for the 
cransport of petroleum from Hujiru -Burcilly to Jugdishpur 
in Gujarat Siate pipeline should be laid by the Oil & Natural 

हमीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
Gas Commission ; 

राज्य : गुजरात जिला - पंचमहाल 
And whcicis it appears that for the purpose of laying 

तालुकदाहाय 
slich pipcline , it is necessary to acquire the right of user in 
ibe land described in the schedule annexed hereto ; 

गाव सर्वेनं . हेक्टर मार सेन्टीयर 
Now , therefore, in exercise of the powers conferrea by 

1380 

2400 
Şub -scctioni ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 

126/ 
1 

0 09 . 0 
land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 

109/ ए 

0 2400 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein : 

127 / 2 + 5 

02 
Provided that any person interestcıl in the suis land may , 

127/ 1/ 

ए 0 04. 00 
within 21 days from the date of his notification, object to 

127/ 2/ 

1 0 0700 
the laying of thc pipeline under the land to the Competent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission , Construction & 

127/ 2/ 8 0 1000 
Maintenance Division, Makarpura Roud, Vadodara (390009 ) ; 

130/ 1/ 3 03200 
And every person making such an objection shall also 

130/ 2/ सी 0 2200 
state specifically whether he wishes to be heart in person 

130/ 1/ ए 0 1400 
or by legal practitioner . 
SCHEDULE 

130/ 1/ श्री 0 1500 
Pipeline From Hazira -Barellly -Jagdishpur 

130/ 2 

0 1400 
State : Gujarat District : Panchrmahal Taluka : Devgadhbariya 

131 

0 4100 

1331 0 1600 
Village Survey No. Hcct. Are Cent 

133/ 2 53800 
Udhavala 85 / 1/ P 043 

134 

08700 
85/ 2/ 1 

007 
85/ P / 2 

136 

0 4000 
() 0700 
85 / 3 / P 

174/ / पी 0 20 23 
101 

174/ पी 06700 
99/ 2 

174/ ए 
99 / 7 

174/ए/पी 0 48 
99/ 6 
99/ 5 

174/ 

0 2300 
99/ 4 

174/ ए/ पी 0 2000 
103 

193/ पी ___ 1 45 " 00 
Kotar 

193/ पी ____ 1 1200 
130 

193/ पी 08600 
129 
128 

175 00500 
127 

176/ 1 

0 5000 
126 

1 76/ 

0 1200 
125 

62 
INo. 0 -14016/ 463/ 84- G. P.] 

[ सं . 0 - 14016/ 464/ 84- जी . पी . ] 
फा . प्रा . 4561 : - - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होना 

S . O . 4561, - Whereus it appears to the Central Govern 
है कि लोकहिन में यह आवश्यक है कि गुजगत राज्य में हजीरा से बरेली ment that it is necessary in the public interest that for tb 

transport of petroleum from Hajira -Bareily to Jagdisbpur i 
से जगदीशपुर तक पट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 

Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natura 
प्राकृतिक गैस पायांग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

Gas Commission ; 
और यमः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन 

And wherçay it appears that for the purpose of layiq 
के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार जित 

such pipeline , it is necessary to acquire the right of user i 
करना आवश्यक है । 

the land described in The schedule annexed hercto : 
अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 

Now , therefore, in eserisc of the powers conferred 
प्रधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50) की धाग 3 sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petrolcuni and Min . 

rals Pipelivcs ( Acquisition of Right of User in the Lane 
की उपधारा ( 1 ) 1ग प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 

Act, 1962 ( 50 oť 1962), the Central Government heret 
मरकार ने उगमें लपोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय leclures its intention to acquire the right of user therein ; 
एतद्वारा घोषित किया है । 

Provided that any person interested in the said land ma 
बणन कि उक्त भूमि म हितबद्ध काई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे 

within 21 days from the date of the notification , object i 
पाइप लाइन बिमाने के लिए प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक the laying of the pipeline under the land to the Compete 

Authority and Natural Gas Commission , Constructi 
गंग प्रायाग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा गर, बडोदरा - ५ को 

Hind Maintenance Division, Makarpura Road. Vadoda. 
हम अधिगुचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

( 390009) . 
और ऐगा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कयन 
मारेगा कि पगा बर: यह बाहना है निःमकी गुगवा व्यक्तिगत रूप में 

And every person making such an objection shall stat 

specifically whether he wishes to be heard in person or 1 
हो या किसी यिधि व्यवसायी की मार्फत । 

legal practitioner. 
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- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


ET . 


- 


- - - 


- 


SCHEDULE 


अनुसूची 


Pipelinc From Hazira -Bareilly -Jagdishpur 


रोग में बरेली में अगदीशपुर नकः पाप लाइन बिछाने के लिए । 
गज्य -गभरान जिला-पचमहल मालू का बाहर 


State : Gujarat 


- - 


- 


- 


- 


- -- - -- - - - - - - - 
गांव 


गर्नेनं . 


हेक्टर 


Village 
Bavaka 


आर सेन्टीयर 

+ 5 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- -- - 





- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


00 


नगराला 


111 


041 


149 


50 


1) 


26 


(1 ) 


00 


19 


1) 


00 


0 


District : Panchmahal Taluka : Dahod 

- -- - - - - - - - - 
Survey No. Hect. Are Centiale 
138 

0 24 00 
126 / 1 

() 09 
109 / A 

( 

0 24 
127/ 21- 5 

() 02 
127/ 1/ A 
127/ 2/ 1 
127/ 2/ 8 
130 / 1 / 3 
130/ 2/ C 
130/ 1 / A 
130 / 1 / B 
130/ 2 
131 
133/ 1 
133/ 2 
134 
136 
174 / A/ P 
174 / P 
174/ A 
174/ A / P 
174/ A 
174 / A / P 
193/ P 
193/ P 
193 / P 
175 
176/ 1 
176/ 2 

0 12 


260 

100 
57 00 
15 0 ) 


0 


15 


00 


19 


00 


0 2700 
( 1600 
0 1100 
00728 


C 


. 


05 


100 


26 


00 


152 
15 .1 
156 
137/ 1 
[ 36/ पी 
135/ 1 
135/ 2 
123/ 1 
123/ 2 
1 23/ 3 
124/ 1 
124/ 2 
129/ 7 
1 26/ 2/ पी 
126/ 1/ पी 
127/ पी 
69/ 1 
69/ 2 
64 
63/ 1 
63/ 2 
65/ 1 
65/ 2 
60/ 8 
60/ 7 
50/ 1/ ए 
60/ 4/ वी 
50/ 5 


13 


70 


37 


00 


0 


13 


00 


) 4 


00 


00 


003 


00 
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16 


00 


022 


00 


00 


31 


00 


का , मा . 4562 :-- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हीरा से 
बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल 
सपा प्राकृतिक गैम प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


00 


50 


25 


00 


37 


पौर यत: यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
एतदुपाबर अनुसूची में वर्णित भूमि में पयोग का अधिकार अजित करना 
प्रावश्यक है । 


5.3/ 


16 


52 
171 
47/ 2 


100 
10 2100 
0 1650 
" 3700 
0 2900 
00100 


48 


प्रत: अन पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की घाग 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एतद्द्वारा घोषित किया है । 


[ मं० 0 - 1 4016/ 465/ 84- जी . पी . ] 


S . O . 4562. -- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from HAJIRA -BAREILLY to JAG 
DISHPOR in Gujarat Stats pipeline should be laid by the 
Oil and Natural Gas Commission ; 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यमित , उम भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गम पायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of uscr in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टमः यह भी मथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है पि . उसकी सुनबाई व्यक्तिगत रूप में 
हो या फिी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferied by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government hereby de: 
lares its intention to acquire the right of user therein ; 
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Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 lays from the cate of this notification , object to 
the laying of the pipeling under the land to the Conyre 
tent Authority , Oil and Nitural Gas Cominissjon , Constrlic 
tion and Maintenance Division, Mokarpura Roud , Vadodariz 
( 390009) . 


वशन कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नी 
पाइपलाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी, सेल तथा प्राकृतिक 

पैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा - 9 को 
, कग अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कयन 
करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई घ्यक्तिगत रूप से हो 
या मिसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


And every person naking such an objection shall also state 
specifically whrether he wishes to be heard in serson or by 
legal practitioner . 


SCHEDULE 
Pipeline From Hazira -Barcilly - Jaguishpur 
State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Daliod 
Survey No. 

___ Hect . Are Centiate 


अनुसूची 
हमीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य - गुजराल जिला -पंचमहल 

सासुका - दाहोद 


- 


- 


- - 


- - 


Village 


गांव 


सर्वेनं . 


हेक्टर 


आर 


सेन्टीयर 


Nagrala 


00 


00 


50 


भूटोडी 


110 


99 


00 
00 


97 
90/ पी 
96 
91 


0 2800 
__1 0000 
14000 
09800 
1080p 
0 3900 
0 1800 
07700 


00 


144 
148 
149 
152 
154 
156 
137 / 1 
136/ P 
135 / 1 
135/ 2 
123 / 4 
123 / 2 
123/ 3 / 
124 / 1 
124 / 2 
129/ 7 
126/ 2/ P 
126 / 1/ P 
127/ P 
69/ 2 
69 / 2 


94 


93 


00 


0 


1600 


[ सं . 0 - 14016/ 466/ 54- जी . पी . ] 


00 


63/ 1 


S . O . 4563 .- -Whereas it appears to the Central Govern . 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Hajira - Barcilly to Jagdishpur in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 

And whoroas it appears that for the purpose of laying such 
pipelinc, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 

Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said lund may, 
within 21 days from the dato of this notification , object to 
the laying of the pipolino under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenancc Division, Makarpura Road, Vadodara ( 390009) . 


63 / 2 


65/ 1 


65/ 2 
60 / 8 


00 


60/ 7 


on 


60/ 4/ AN 
60/ 4 / B 
60 / 5 
53 / A 


0 3700 
024 
0 1650 

3700 


52 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner , 


47 / 1 


47/ 2 


00 


48 


0 01 00 
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SCHEDULE 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Pipeling from Hajira Bareilly Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Dahod 


Village 


Survey No . 


Hectare Are 


Centi 
are 


+ 


Bhutodi 


110 


का . आ ... .. ...... .. : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह आवश्यक है कि गजगत राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीपा 
पुर सक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन लेख तथा प्राकृतिया 
गैस प्रायोग द्वारा विछाई जानी चाहिए । 

___ और यतः यह प्रतीत होता कि ऐसी लाइनों को विछाने के प्रयोज के 
लिए एनपावद्ध प्रानुसूची में वर्णिम भूमि में उपयोग का अधिकार प्रणित 
फरला मावश्यक है । 

प्रन रात्र पेट्रोलियम और खनिज पइपलाइन ( भि में उपयोग के 
अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धाग 
3 की उपधाग ( 1 ) बाग प्रदान गरियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उगमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना माशय 
एतदद्वारा घोषित किया है । 


99 
97 


90/ P 


0 28 
1 

00 
14000 
09800 
108 
039 
0 1800 


PATI 


- 


- 


- - 


- - 
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2 


. 


53 


11 


6 . 1 


15 


00 


08 


का . आ . सं . 4564- -- यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मोहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीग मे बरेली मे 
जगदीशपुर मफ पेट्रोलियम के परियहन के लिये पाइपलाइन नेल तथा प्राकृतिक 
गैम प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और यत: यह प्रमीत होता है कि रोमी लाइनों को मिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतयपाबद्ध अनुसूची में यणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 

प्रत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भृमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदान गलियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उत्समें उपयोग का अधिकार अणित करने का अपना प्राशय एमद्वाग 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए श्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल नथा प्राकृतिक 
गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरमुरा रोड, बडोदरा- 9 
को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर मकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


121 / 2 

13 
1 21/ 7 

0 1254 
121/ R 

1 :2 12 
1 :13 

0928 
1215 
120/ 1 

() 04 20 
120/ 2 
120/ 3 

08 23 
121/ 12 

10 17 25 
121/13 

( 18 20 
117/ 1 

22 . 88 
117/ 2 

00385 , 
1 17/ 3 

0 1845 
146 

0 1800 
1 -17/ 1 

0 08 10 
[म . 0- 14016/ 467/ 84- जी . पी . ] 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


अनाची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर सफ पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
गज्य - गुजरान जिला -पंचमहल 

तालुका -चाहोद 
. .- 
गांव 

। सर्वेनं . हेक्टर मार सेन्टीयर 
- . --. - - 


- - . . 


. 


- 


- - 


S. O . 4564 . -- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Hajira -Bareilly to Jagdishpur in 
Gujarat State pipeline should be lald by the Oil & Natural 
Gas Commission : 

And wherers it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of Uscr in the Land ) 
• Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Governinent hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara ( 390009 ) . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in petron or 
by legal practitioner . 


- 


- 


- 


- 


- - 


गमला 


40 


39/ 1 
39/ 2 
42/ 1 
46 


02464 
0 1470 

09 75 
0 1090 
00864 

0 4152 
005 00 

02 50 
2290 


02 


50 
53/ 1 
53/ 3 
53/ 2 


SCHEDULE 
Pipeline from Hazira - Barelly -Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchrmahal Taluka : Dahod 


02 


64 


534 


11 


38 


Village 


Survey No. - 


Hectare Are Centiaro 


24 


60 


08 


87 


24 


36 


Ganila 


13 


20 


40 
39 / 1 


02464 

0 14 
0 09 75 


90 


39/ 2 


____ 13 

21 
0 . 02 

10 
0 15 32 
0 4160 
___ 0345 


42 / 1 
46 
47/ 3 


45 


50 


52/ 1 
52/ 2 
86/ 1 
87 
88 
90/ 5 
93 
127/ 1 
127/ 2 
132/ 1 
134/ 1 
134/ 2 
135/ 3 
135/ 5 
1356 
123/ 1 
123/ 2 
121/ 1 


53/ 1 


01 


25 


05 


98 


53/ 3 
53/ 2 


53 / 4 


52 /1 
52/ 2 


86 / 1 


0 15 . 62 
0 । 24 30 
00854 

0 0930 
___ ) 1676 

0 1293 
002 32 


80 


87 


88 


90 / 5 


93 


0 


15 


1211 GI/ 84 - 22. 
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45 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


88 


93 


98 . 


127 / 1 
127/ 2 
132/ 1 
134 /1 
134/ 2 
135/ 3 
135 / 5 
135 / 6 
123 / 1 
123/ 2 
121/ 1 
121/ 2 
121/ 7 
121/ 8 
121 / 3 
121 / 5 
120 / 1 
120 / 2 
120 / 3 
121 /12 
121 /13 
117/ 1 
117/ 2 
117/ 3 


2 ___ 3 . 

5 
गाई- जार 

131 

0 2600 
132 

0 2800 
0 18 00 

0 5400 
00100 

0 2500 
96 

05000 

06800 

[सं . 0- 14016/468/ 84- जी . पी . ] 
S . O . 4565. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for tho 
transport of petroleum from Hajira -Bareilly to Jagdishpur in 
Gujarat State pipeline should be laid by tho Oil & Natural 
Gns Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of liser in the 
land described in the schedule annexed bereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powerg conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Potroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government. hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein. . 
. Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to tie Competent 
Authority , ( Oil & Natural Gas Commission. Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara ( 390009 ) . 

And every person making such an objection shall also 
state spocifically whcther he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner, 


17 
0 18 
0 2288 
00385 
0 18 45 

0 18 
0 08 10 


146 


147/ 1 


SCHEDULE 
Pipeline from Hazira -Barcilly to Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Halol 

Survey No. Hectare Are Contiare 


Village 


Gadoi 


139 
145 


146 


136 


135 


। 


132 


[ No. 0 -14016 / 467/ 84 G. P.] 
का . मा . 4565. - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरास राज्य में हजीरा से बरेली में 
पागदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन नेल तथा 
प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतनुपावर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और गनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जम ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अमित करने का अपना आशय एतद्वारा 
पोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड , वडोदरा - 9 
को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
• और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए । 
राज्य - गुजरात ; मिला - पंचमहाल ; 

तालुका - हालोल 
गांव 

सर्वे नं . हेक्टेयर पारे सेन्टीयर 

3 4 5 

- -- - -- - - 
गहोई 

139 

3 5600 
0 3900 
0 2200 

3000 
135 

06200 


___ 01 


00 


NA 


6800 


INo. 0-14016/468 /84- G.P ] 


फा . बा . 4566.- - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रायश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा में बरेली से 
जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा विछाई आनी चाहिए । 

पीर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन । 
के लिये एतदुपागस अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
भर्जित करना आवश्यक है । 

प्रप्तः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि मे उपयोग के 
अधिकार का अजेन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदण शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 


145 


146 


136 
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- 


- 


ने उसमें उपयोग का अधिकार प्रमिल करने का अपना आशय एतवारा 
घोपित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में द्वितबद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी नेल तथा प्राकृतिक गैम 
आयोग , निर्माण तथा देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड , वडोदरा - 9 को 
इस अधिसूचना की नारीख के 21 दिनों के भीतर कर मफेगा । 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किमी विधि व्यवपायी की मार्फत । 


S . O . 4566 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the publio interest that for the 
transport of petroleun from Hajira - Bareilly to Jugdighpur in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission : 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exorcise of the powers conferred by 
Sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 

Act, 1962 ( 50 of 1962) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpuri Road , Vadodara ( 390009 ), 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner . 


अनुसूची 


हजीरा से बरेली मे जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए । 
राज्य - गुजरात 

जिला -पंचमहाल तालुका - लीमखेड़ा 
गांव 

मर्वे नं हेक्टेयर पारे . सेन्टीयर 


1 


SCHEDULE 
Pipelinc from Hazira-Bareilly to Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Limklieda 


टिम्बा 


31 


0 


1987 


159 


16 


00 


90 


Village 


Survey No. 


Hectare 


Are Centiare 


2 


3 


4 


5 


- 


Timba 


39 


28/ 1/ पी 
कोटार 
11/ 1 
12/ 2 
12 
12/ 1 
13/ 3/ पी 
13/ 2/ पो 
13/ 1 
13/ 4 


0 22 . 86 
00064 
0 . 06 39 
0 30 56 
0 1292 
0 1700 
(0 1440 
() 0900 


31 
29 
28/ 1 / P 
Kotar 
11 / 1 
12 / 2 
12 
12 / 1 
13 / 3/ P 
13/ 2 / P 
13 / 1 
13/ 4 
14 


01 


86 


0 1240 


12 


18 


18 


48 


15 


16 


Kotar 


18 


82 


15 


19/ 1 
7/ P 


43 


69 


51/ 5 


01 56 
16 

06+ 35 
काटार 
18 

68 
19/ 1 

___ - 55 
7/ पी 

97 
51 / 5 

07 
53/ 1 
53/ 
56 / 1 / पी 

06344 
56/ 2/ पी 

0 26 35 
(05700 

" 7290 
3/ 1 

022200 
3/ 2 

0 1890 
33 

10 35 
41 

12688 

00772 
66 / 1 

00672 

1) 1600 
६ / 

02064 
53 

0 1000 
0 12 18 

88 - 00 
[ मं० 0 - 14016/ 469/ 84-जी० पी०] 


53 / 1 
53 / 2 
56 / 1 / P 
56/ 2 / P 
57 


. 


018 


3/ 3 


6 / 3 


006 
0 16 
0 2064 
0 10 . 00 

12 18 
8800 


6/ 3 


18 


6 / 4 


INo. 
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And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practltionor, 

SCHEDULI 
Pipelinç froni Hazira to Bareilly - Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchrrahal Taluka : Linkheda 


Village 


Survey 


No. 


Hociar: Are Centiar , 


Amba 


140 


__ 42. 


00 


81 


354 


____ का . पा . 4567. - यत: फेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित 
में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
भायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपाबत अनुसूची में वर्णिन भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना मावश्यक है । 

मत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
मधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1862 का 50 ) की धारा 3 
को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय एतद्वारा 
घोषित किया है । 

बार्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए आप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस मायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, महादरा - 9 
को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


117 
113 
144 
137 
136 
135 


82 


131 


122 


63 


5 


09 


. अनुसूची 


[ No. 0 -14016/ 470 /84G. P.] 


१ 


- - 


140 


हजारा से बरेली से अगदोगपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए । .. 
राज्य - गुजरात मिला पंचमहाल 

तालुका - लीमखेड़ा 
गरिक 

सर्वे नं . हक्टेयर आरे. सेन्टीयर 
02 . _ 03 _ .. -- - - 

. 0 4200 
81 

5487 

2700 
143 

0 4602 
144 

09 27 
137 

4301 


-० 


० 


117 


46 


० 


० 


136 


० 


30 


97 


फा . आ . 4 5 68.-~- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित 
में यह आवश्यक है कि गुमरात राज्य में हजीरा मे परेली से जगदीशपुर 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैग 

आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों का मिलाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णिम भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 5 ) को धारा ५ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशष एनद्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितग्रब कोई ट्याक्त , उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए आमेग सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा 
को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । . 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवमायी की मार्फन । 


० 


60 


० 


82 


० 


83 


- 


- 


122 


- 


135 

33 
0 32 24 

0 50 75 
133 

___00832 
0 21 76 

0 5700 
62 

03679 
61 

0 45 00 
[ सं . प्रो -140 16/ 470/ 84 - जी . पी . ] 


- 


- 


- 


० 


अनुसूची 
हाजीरा से बरेली से जगदीशपुर तमा पास लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य -गुजगत जिला -पंचमहालं . 

- लीमखेड़ा 
गांव 

हेक्टेयर सेन्टी पर 
कयोलीया 

36 


सर्वे नं . 


37/ 2 


S. O . 14567. - Whercas it appears to the Central Govern 
" ment that it is necessary in the public interest that for the 

transport of petroleum from Hajira -Bareilly io Jagdishpur in 

Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
{ Gas Commissioh ; 

And whereus , it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
Land described in the schedule annexed hereto ; 

Now therefore, in exercise of the powers conferred by 
- sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
( Minerals Pipelities ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
NAct, 1962 ( 501 of 1962) , the Central Government hereby 
(videclares, itg intontion to acquire the right of user therein ; 
Mit Provided that any person intercsted in the said land may , 
tuwithin 21 daysi from the date of this notification, object to 
......the -laying . of the . pipeline under the land to the Competent 

Authority Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
· " Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara ( 390009 ) . 


30/1 
39/ 4 
38 
35 
34/ 1 
34/ 2 

33/ 3 


38 45 
09 10 
21 
4047 
680 


0 . 

27 
011 
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- --- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - 


. 


. . 


- . - 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - 


__ 


- - 


- - 


11 


फथालिना - जार . 


33/ 1 
335 


Katiliy ( Chatt : ) 36 

3317 
3101 
15 


1I 


15 


33/ 
33/ 7 
30/ 1 


0 . 


50 


13/ 1 
13/ 2 


15 


) 
" 


LAJ 


43 


37 


9 


Ko 


29 


13/ 1 
131 


} } 


33 


4 /2 
5 / 1 
30 
Kotar 


5/ 3 


HD 


30 
योटार 
5/ 2 


॥ 
1 


- 1 

) 


1191 
83 
83/ 7 
83. 8 
Cart track 


10 
5 ) 


40 

05 
[ No. O . 14016/477 /84- G. P.] 


13 


50 


60 


83 


- - - - - 


- - - - - - - 


- - . 


110/ 1 

100 

10 
23/ 7 

210 

70 
मार नेह 

0000 

[ सं . 0- 14016/ 171/ 31- जी . पी . ] 
S. O . 4568....- Whereas it appears to the citial Govern 
ment that it is necessary in the public intercst that for the 
transport of petroleum from Hajira -Bareilly to Jagclishpur in 
Gujarat Stale pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed tereto ; 

Now , therelore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Peiroleum and 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of Uter in the Land ) 
Act , 1962 150 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the riplit of liser therein : 

Provided that any person interested in the said 1110c nay , 
withir 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipelinc under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
MFaintenance D . .ion, Makarpura Rond , Vadodara ( 390009 ) ; 

And every person making such an objcction shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person ( T 
by legal practitioner, 

SCHEDULE 
Pipeline from Hajira Barcilly Jagdishipur 
State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Lirik hodet 
Village 

Survey No. Hoc 7.20 Ale Curtiale 

35 
Katholiya 

0 (0 ) 34 
37/ 

38 
39 / 1 

09 , 10 
39/ 4 


का . पा 4513: -~-यत . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकारत में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हीग से बरेली 
से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम क परिवहन के लिये पाईपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए . 
___ और ग्रह जीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिये एतनाबद्ध अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजिन 
करना आवश्यक है ; 
___ अनः अब पेट्रोलिया और खनिज पार पन्नास ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का अर्मन ) अधिनियम, 196 : ( 1:06.2 था 50) की धारा 
3 ही उपधारा ( 1 ) वाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कन्ने हुए केन्द्रीय 
गरकार ने उममें उपयोग ला अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एतद्द्वारा घोषित किया है : 

कार्ने कि उक्त भूगि में हिनबल कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , नेल मथा प्राकृतिक 
1 गायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, मोपग- 9 को 
इस अधिसूचना को लारीन के ! ! दिनों के भीतर कर सकगा ; 

पोर गेमा प्राक्षेप करने थाना र अक्मि विनिदि गर भी फायन 
करेगा कि क्या वह यह माहता है कि " मनी गुनवा व्यक्तिगत रूप गे 
हो या किमो विधि व्यवमायो की माफैन । 


अनुसूची 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - -- - - - - 


हजीरा से बरेली ने जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गजगत, जिला : पंचमहान मा . लीमम्डा 

म नं . हेक्टेयर प्रार . मन्टीयर 
पटवाण 51 पी 

7592 

2200 
69/ 1 

1684 

00100 
69 

21 
" 1044 


. 


35 


००००००००००००/ 


0680 





34/ 2 


33 / 3 


33/ 2 


0 23 . 27 
0010) 

3916 
0 26 . 20 
0 1140 


672 

070 

67 40 
76/ 1 

000 
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33 / 1 
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S . O . 4569 . - Whereas it appears to the Central Goven 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Hajira - Bareilly to Jagdighpur in 
Gujarat State pipelino should be laid by the Chil & Natural 
Gas Commission ; 


गांव 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hxreto ; 


06 


06 


Now , tberefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 

Act , 1962 150 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declarcs its intention to acquire the right of user therein : 


101 


12 


Provided thot any person interested in the said land rnay, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara ( 390009 ) . 


अनुसूमो 
हीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए, 
राज्य - - गुजराप्त 

जिला - - पंचमहल तालुका ---दाहोद 

सर्वे नं . हेक्टेयर प्रार . सेन्टीयर 
मातवा 

201 

0 00 18 
200 

1 22 27 
208/ 2 

0 00 40 
209/ 2/ ऐ U0546 
209/ 2/ बी 
209/ 1/ 7 
210/ बी 

3229 
212 

2375 
213 

" 2660 

0 39 12 
215 

38 . 80 
123 

00 14 
122 

58 14 
121 

(1) 18 25 
1 182 

0 1440 
034 

55 
95 

05265 
143 

05452 

02 

03498 
63 

000 60 


214 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner , 


119 


- 


- 


- 


94 


5812 


MN 


00 


-10 


SCHEDULE 
Pipeline from Hazira - Bareilly ---Jagdishpur 
State : Gujarat District :, Panchmahal Taluka : Limkheda 
Village 

Suryoy No. Hec - Arc Con 
tare 

tiara 
PATVAN 

64/ P 17592 
91 

0 22 00 
69 ] 

0 1684 

0000 
6912 

0 2184 
0 1044 
0 52 22 
0 00 70 

() 67 40 
76/ 1 ___0 00 50 
__ [ No. 0 - 14016/ 472/84 - GP] 


62 


65/ 1 
66 


64 


67/ 2 


61/ ऐ 

( 

06035 
61/ बी 

0 1955 

0 21 18 
60 

0 13 . 25 
__ ) 0700 

0 2560 
52 

__2 72 15 
51 

03460 
[ सं . 0 - 14016/ 473/ 8.!-जी . पी . ] 


54 


53 


का . आ . 4570. -- गतः पन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली मे 
जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परविह्न के लिगे पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैम आयोग द्वारा बिछाई जानी साहिए : 


S . O . 4570 .. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Hajira - Bareilly to Jagdishpur in 
Gujarat State pipeline should be laid hy the Oil & Natural 
Gas Commission ; 


और यन: यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतद्पाम अनमूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना यावश्यक है ; 


And whereus it appears that for the purpose of laying -such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed lxereto ; 


अतः मा पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदास शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार 
ने उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्वारा 
घोषित किया है । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum und 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) . 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user thercin , 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हिमबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के मोघे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मक्षम प्राधिकारी , सेण तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदन - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीग्य ले 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ; 


Provided that any person interested in the said land may. 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara ( 390009 ) ; 


और ऐमा प्राभेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहना है कि उसकी मुनवाई शक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवमायी की मार्फत । 


And every person making such an objection shall alo 
stato specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner, 
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SCHEDULE 
Pipeline from Hazira - Bareilly - Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Dahod 


- 


- - 


- - 


- 


Village 


Survey No. Hec - Are 

tare . 


Cen 
tiare 


अनसूत्री 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य----गुजरान जिला -- पंचमहल तालुका - - बाहोद 

. सर्वे नं . हेक्टेयर पार , सेल्टॉयर 
नानीखरम 

. 00900 

0000 
काटार 

- 00900 

। 4 .1 . 00 


गांव 


- - - 


- 


MATVA 


00 


201 
200 
208/ 2 
209/ 2 / A 
209/ 2 / B 
209 / 1 / B 
210/ B 
212 
213 


04500 
00300 

(00: 00 
i) 2200 . 
03800 

00300 
[ म . 0 - 14016/ 471/ 84- जी . पी . ] 


214 


0 00 18 
1 , 22 
0 0049 
0 05 
0 06 06 
0 61 12 
032 

2375 
0 26 60 
039 
0 3880 
0 00 14 
0 58 14 
0 18 25 
0 1440 
03455 
0 52 65 

0 54 52 
0 02 20 
03498 
0 00 60 


215 


123 


122 


121 
118/ A 
119 
95 
143 


S. O . 4571.--- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for tho 
transport of petroleum from Hajira -Bareilly to Jagdishpur in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 


94 


58 / A 
63 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


61/ A 
61 / B 
64 
54 


0 . 60 
0 1955 
0 21 18 
. 0 13 25 
) 0700 
0 2560 
273 15 
0 34 60 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs on lisition of Right of User in the Land ) 

Act , 1962 ( 50 of 1 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein . 


53 


52 
51 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Compctent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara ( 390009 ) ; 


[ No . 0 - 14016/ 473 /84GP] 


And cvery rergon making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to he heard in person or 
hy logal practitioner . 


का . मा . 4571.--- यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से परेली से 
जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तपा 
प्राकृतिक गैस आयोगद्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


SCHEDULE 


141 


. 


- - - - 


- - - - - - - - 


- - 


- - - 


- - - 


और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को मिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतपाबर अनुसुची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना प्रायम्यक है , . 

अत: अब पेट्रोलियम और निम पाइपलाइन ( मि में उपयोग के प्रधि 
कार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) भाग : की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का प्रपना आराय गतवहार। 
मोषित किया है : 


Pipeline from Hazira --- Bareilly - Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchinahal Taluka : Dahod 
Village 

Survey No . Hec - Are Cen 

--- - .. -- -- - tarc .... .... tihre 
NANI KHARAJ 

0 0900 

00300 
Kota 0 09 00 

0 4400 
0 3400 
0 4500 
0 03 00 
0 0300 
0 2200 

0 2800 

00300 
[ No - ): 4016 474/ 84 - GP ] 


82 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक गैस 
प्रायोग,निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वहीदग - 9 को इस 
अधिमूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ; 


और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यमित विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


का . आ . 1573. -- पन । मरकार को यह पता होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में होग गे बरेली से 
जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परियहन के लिये पाइप लाइन मेत नया प्राकृतिक 
गंस आयोग द्वारा बिछाई आनी पाहिए । 
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__ और यत: यह प्रतीत होता है कि मोनाशों को पाने के TET 

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर , 1984 
के लिये एसपायद्ध अनुगमी में दगिन शाम में कागोग का अधिकार 

का . आ . 4573. - यतः पेट्रोलियम और खनिज गाईपलाईन ( भूमि 
अजित करना आवश्यक है । 

में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
अत: अब पेट्रोलियम और खनिन गावलाइन ( भूमि में उपयोग के को धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अध. न भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय , 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 1 1152 सा 50 ) की धारा 3 को पेट्रोलियम विभाग को अधिपूणना का आ . सं . 1376 तारीख 7- 4- 84 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदन पक्तियों का रोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने द्वारा फोन्द्राय मरकार ने नम अघिमूचना से संलग्न अनुसूचः में विनिर्दिष्ट 
उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय पतद्वारा पोषित . भूमिमों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
किया है । 

अजित करने का अपना आणय घोषित कर दिया था । 

और यतः । सक्षम प्राधिकार ने उक्त अधिनियम फ धारा 6 की 
- बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्नि , इस भूमि के नीचे 

उपधारा ( 1 ) के अधन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मान प्राधिकारी , तेन तथा प्राकृतिक 

और आगे यतः केन्द्र य मरकार ने उपन रिपोर्ट पर विचार करने के 
गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरसुरा रोउ, यडोदग- १ को 

• पश्चात् इस अधिपूचना से संलग्न अनुसूर्षः में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर गकेगा । 

का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 
और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
करेगा कि क्या वह यल चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूा मे 

प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित 
हो या किसी विधि ध्वधमायी की मार्फत । 

करता है कि इस अधिसूचना में सलग्न अनुमूचा में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों 
अनुसूची 

में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन मिछाने प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा 
हजोरा से बरेली से अगदीशपुर तफ पाइप लाइन बिछाने के लिए । अजित किया जाता है । 
राज्य : गुजरात जिला : पंचमहल तालुका : लोमनेसा 

और आगे उम धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
गांव सर्वे नं . हेक्टर 

प्रयोग करते हुए केन्द्र य सरकार निदेश वेर्स है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
आर . सेन्टीपर 

- - - - - - का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक 
पारयारिया 

.. . 2700 

गम आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशम की इस 
58 05300 

तारीख को निहित होगा । 
53 00 

अनुसूर्यः 
51 

04600 
कीटार 00300 एस . एन . बी . मो . से एस . एन . एकम , नक पाइप लाइन बिछाने के 

लिए 
[ सं . 0 -14016/ 475 / 81- जी . पी . ] 

स्टेट -- - गुजरात जिला व तालुका ---- मेहसाना । 
एम . एम . श्री निवासन , उप सचिव 

गांव , 

ठस्नाक में . हेक्टेभर ए- रई सेण्टीयर 
S . O . 4572. -.- Whereas it appears to the Central Govern 

कसलघुग 334 

09 24 
ment that it is necessary in the publio interest that for the 

कार्ट ट्रेक 
from Hajira - Barcilly to Jagdishplir in 
transport of petroleum 

0060 
Gujarat Statc pipeline should be laid by the Oil & Natural 

773 

0684 
Gas Commission ; 

772 

0636 
And whereas it appears that for the purpose of laying such 

01 32 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 

776 

0840 
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by . 

कार्ट ट्रेक 

0360 
Sub- Section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 

942 
Mincrals Pipelines (Acquisition of Right of User in the J. and ) 
Act, 1962 150 of 1962 ) , the Central Government licrcby 

941 

0456 
declares its intention to acquire the right of lişer theiçin ; 

कार्ट ट्रेक 

0588 
Provided thot any person interested in the said land may, 

825 

1200 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 

[ सं . 0 - 12010/ 20/ 84-प्रोस . ] 
Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road, Vadodara ( 390009 ) . 

New Delhi , the 10th December, 1984 
And every person making such an objection shall alo . 

S .O . 4573 . — Whereas by publication of the Government o 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 

India in the Ministry of Energy, Department of Petroleur 
his lcgal practitioner. 

S. O . 1376 dated 7 - 4 -84 under sub - section ( 1 ) of Section 30 

the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Righ 
SCHEDULE 

of user in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1952 ) , the Central Govern 
Pipeline from Hajira - Bareilly- Jagdishpur 

ment declared its intention to acquire the right of user i 

the lands spccified in the schedule appended to that notifica 
State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Linkheda 

tion for the purpose of laying pipeline ; 
Village 

Survy Hec . Are. Cnti And, whereas, the Competent Authority has under Sub 
No, tare 

arc . 

Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted rcport to 

the Government ; 
Chorbariya 

59 

0 27 00 And , further , whereas the Central Government hus, ofte 
0 5300 

considering the said report, decide I to acquire the right o 

user in the lands specified in the schedule appended to thi 
0 4600 

notification ; 
0 4600 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
Kotar 0 08 . 00 

| Eection ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Centra 

Government hereby declares that the right of uses in th - saic 
INo. 0 - 14016 | 475/ 84 - - GP ] 

lands specified in the Schedule appended to this notification 
S.S . SRINIVASAN , Dy. Secy , hereby acquired for laying the pipeline ; 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


24 


714 


01 


68 


53 


ST 


[ भाग II -- 43. 3( i) ] . 
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And , further , in exercise of powe; conferred by sub 
Section (4 ) of tbat section , the Central Government direais 
that the right of user in the muí lands shall instead of vesting 
in the Central Government vests on this date of the publica 
tion of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from cncumbrances. 

SCHEDULE : 
Pipoline from D .S . No. SNBC to SNX 
Statc : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


Village 


s. o . 4574 . - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry ( f Energy , Deparlient of Petroleum 
S . O . 2107 dated 14 -6 - 84 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right 
of user in Land) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right oi uncr in 
the lands specified in the schedule appended to that notifica 
tion for the purpose of laying pipeline; 

And, whereas , the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report to 
the Government; 
___ And , further , whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
uger in the lands specified in the schedule appended to this 
notification; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declare that the right of user in the said 
lands specified in the schedulo appended to this notification 
hereby acquired for laying, the pipeline ; 

And, further, in exercise of power conferred by sub 
section (4 ) , of that goction , the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of vesting 
in the Central Government Vests on this date of the publica 
tion of this declaration in the Oil & Natural Gas Commis 
sion f reefrom encumbrances . 


Kasalpura, 


Block No . Hec - Are Cen 
tare 

tiare 
334 

0 09 24 
Cart track 0 00 60 
773 

0 06 84 

0 06 36 
774 

0 0132 
776 0 08 40 
Cart track 
942 

0 01 68 
941 

00456 
Cart track 0 0588 
825 

0 1200 
[ No. 0 - 12016/ 20/ 84 -~- Prod. ] 


772 


SCHEDULE 
Pipeline from KDF to GGS 7. 
State : Gujarat Taluka & District : Gandhinagar 
Village 

Survey No. Hec - Are Cen 
tarc 

t iare 
Uvarsad - -- - - - -- - 

1188/ 2/ 

1 0 1000 
1188 / 2/ 

2 00800 
11850 

0960 
1184/ 

2 0 17 85 


[ No. 0- 12016/47/84 -JONG - D4] 


क1. आ . 4574. - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
का धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अध न भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय , 
पेट्रोलियम विभाग का अधिमूचना का . आ . सं 2107 मारख 14- 6- 94 
द्वारा फेवाय मरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अजित करने का अपना भाशय घोषित कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकार। ने उक्त अधिनियम की धारा 6 को उप 
धारा ( 1 ) के अधन सरकार को रिपोर्ट वे दा है । 
___ और आगे पतः केन्द्र म सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र य सरकार एतद्वारा घोषित 
करता है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
अजित किया जाता है । 
__ और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देता है कि उक्त भूमियों में उप 
पोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं 
प्राकृतिक गैस आयोग में सभा बाधाओं से म. क्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
को इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
के . डी . एफ . से जो . जी . एस . 7 
राज्य -- -गजरात तालुका व जिला - गांधी नगर 

सर्वे मं . हेक्टेयर एआरई सेन्टोयर 
उवारसद 

1188 / 2/ 

1 0 1000 
1188/ 2/ 

20 0800 
1185 
1184/ 2 


का . आ . 4578. -- यत : पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईम ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 $ उपधारा ( 1 ) के अर्थ न भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
पेट्रोलियम विभाग के अधिसूचना का . आ . सं . 2392 तारीख 11- 7- 84 
द्वारा केन्द्र य सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूच में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को मिछाने के लिए अजित 
करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अर्धन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और आगे, यतः केन्द्र य सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इम अधिसूचना से संलग्न अनुसूषं में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


अब , अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 के उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने हुए केन्द्रं य सरकार एसद्वारा घोषित करर्स । 
है के इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूर्य में विनिविष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
अजिन किया जाता है । 


गांव 


10 


00 


09 


60 


और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देता है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
फा अधिकार केन्द्र यः सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक 
गैस आयोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन के इस 
नारीख को मिहित होगा । 


17 


85 


[ सं . 0 - 12016/ 47/ 84/ ओ एम . जी - डो - 4] 
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THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 22, 1984/PAUSA 1, 1906 


[ PART II . SEC . 3 ( 1) 


अनुसून 
जे . आर . ई . से जे . आर . एफ . लक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : -- गुजरात जिलाः - - मेहसाना तालुका : - कहा 
सर्वे नं . 

हेक्टेयर आर सेन्टयर 

02 00 


का , प्रा . 4576 ~ यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का भर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 
50 ) की धाग 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्गा 
मन्त्रालय पैट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का . प्रा . सं . 25 26 सारख 
20- 7-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को विछाने 
के लिए अर्जित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


गांय 


मेरमा 


05 


25 


56 


06 


और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


01 


20 


18 
228/ 1 + 2 

0765 
255/ 1 
254 

07 20 
25 3/ 1 

0555 
253/ 2 

0 . 0770 
238 
239 0 04 50 

00300 
247/ 1 00100 
[ सं . 0 - 1 2016/ 52/ 84/ ओ एन जा -उ, ] 


पौर प्रागे , यस : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचर करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में . 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


04 


50 


240 


अब, अत: उम्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
है की इस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन विछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित 
किया जाता है । 


और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त प्रापितयों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय मरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक 
गैस आयोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


S .O . 4575 . - Whercas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S. O . 2392 dated 11 - 7 -84 under sub- section ( 1 ) of Section 3 of 
tne Petroleum and dutinerals Pipelinco Acquisition of Right 
of user in Land) Act, 1962 ( 5:) of 1962 ), the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the lands specified in the schedule appended to that notifica 
tion for the purpose of laying pipeline ; 
__ And , whereas, the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 

And , further, whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
landa specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 

And , further, in exersise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of that Section, the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shal instead of vesting 
in the Central Government vests on this date of the publica 
tion of this declaration in the Oil & Natural Gas Commis 
son free from encumbrances. 


175 


02 


60 


09 


36 


अनुसूची 
प्रो . एन . जी . सी . कॉलनी के लिये ग्रंकलेश्वर अरोडा गैस पास लाइन 

मिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : भरच तालुका : प्रनालेश्वर 
गोव 

म नं . । हम्टेयर एआरई सेन्टी पर 
सुरयाली 

0 15 34 
173 

0 1989 
172 

0 00 91 
169/ 1 

0 10 14 
170/ 1 

0 1045 
155 

0 1170 
156 
157 
160 

00195 
18A 

00650 
149 

0 0741 
151/ 2 

0 0390 
145 

0 1170 
147 

0 05 20 

0 1495 
141 / 1 

0 0520 
140/ 3 

0 1092 
139 

0 1079 
136 

0 0949 
0 1235 
( 

00369 
130 

0 10 40 
____ 

0 0650 
118 

0 1040 
[ मं . 0 - 1 2016/ 80 / 84 / श्री नानजी0डो - aj 


State : Gujarat 
• Village 


Merda 


SCHEDULE 
Pipeline from JRE to JRF 
District : Mehsana Taluka : Kadi 
Survey No. Hec - Are Cen 
tare 

tiare 
00200 

0 0525 
11 

0 3156 

0 . 06 18 
228 /1 + 2 0 0765 
255/ 1 

0 0120 
254 

0 07 20 
253 / 1 

0 05 53 
253/ 2 0 0774 
238 

0 04 50 
239 

0 04 50 
240 

0 03 . 00 
247/ 1 0 01 00 
[ No. 0- 12016 /52/84- ONG- D -4] 


144 


132 


129 


117 


गातारा 
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- - - - - - 
S. O . 4576. - - Whereas by notification of the Government of 

प्रतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइनों ( भूमि में उपयोग के 
India in the Ministry of Encryy , Department of Peli oleum 
S. O . 2526 dated 20- 7- 84 under sub section ( 1 ) of Section 3 of 

अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
of user in Land ) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of uger in 

सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना माशय 
the lands specified in 11: e schedule appended to that notifica एतवद्वारा घोषित किया है । 
tion for the purpose of laying pipeline ; 
And, whereas, the Competent Authority has under Sub 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीधे 
Section ( 1 ) of Section 5 of the said Act, submitted report to 

पाईप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा 
the Government; 

प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड , 
And , further , whereas the Contral Government has , after बडोवरा - 9 को इस अधिसूचना की सारीख में 21 दिन के भीतर कर 
considering the said report, decided to acquire tlię right of 
user in the lands specificd in the schedule appended to this 

सकेगा । 
notification; 

और ऐसी माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी 
Now , therefore, in exercise of the power conferred by yub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 

कथन करेगा कि कि क्या वह यह गहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
Govcinment hereby declares that the right of user in the said रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
lands specified in the schedule appended to this notification 
horeby acquired for laying the pipeline; 

अनुसूची 
___ And, further , in exercise of power conferred by sub 
section (4 ) of that section , the Central Government directs 
hat the right of user in the said lands shall instead of vestinn 

सोभासण- 29 से सोभासण -15 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
in the Central Government vests on the date of the publica राज्य : गुजरात 

जिला व तालुका : मेहमाणा 
tion of this declaration in the Oil & Natural Gas Conmis 
sion free from encumbrances . 

गांव 

म्लाक नं . हैक्टेयर एपारई सेन्टीयर 
SCHEDULE 

फूकस 

0 07 68 
Pipe line from Ankleshwar Baroda . Gas line to Conoly 

00 75 
State Gujarat District : Bharuch Taluka : Ankleshwar 

09 36 
Village Survey No . Hec - Are Cen 

00144 
tare tiart 

[ सं०0- 12016/ 110/ 84 / प्रो एन जी - डी - 4 ] 
Surwadi 

175 

0 15 34 

0 1989 
172 0 00 91 

S . O . 4577 . --- Whereas it appears to the Central Government 
169 / 1 

0 10 14 that it is necessary in the public interest that for the transport 
170/ 1 0 1040 

of petroleum from Soblhasan - 29 to Sobhasan - 15 in Gujarat 

Stato pipeline should be laid by the Oil & Natural 
155 11 

Gag 
0 

70 

Commission ; 
156 

0 02 60 
0 0936 

And, whereas, it appears that for the purpose of laying 
160 

0 01 95 guch pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
154 0 06 50 

the land described in the schedule annexed hereto ; 
149 0 07 41 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
151/ 2 0 0390 

section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and M: n : Tals 
145 

0 11 70 Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
147 

0 05 20 1962 ( 50 of 1962), the Central Governmerit hereby declares 
144 

0 1495 its intention to acquire the right of use therein ; 
141/ 1 0 05 20 

Provided that , any percon interected in the said land may, 
140/ 3 0 10 92 

within 21 days from the cate of this notifi : ation, object to the 
0 1079 

laying of the pipeline under the land to the Competent 
136 

0 09 49 Authority, Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
132 

0 1235 Maintenance Division , Makapura Road , Vadodura ( 390009.) 
0 03 64 

And every person making such an objection shall also state 
130 

0 10 40 specifically whether he wishes to be heard in person or by 
117 

0 0650 legal practitioner . 
118 0 10 40 

SCHEDULE 
[ No. 0 -12016/80/ 84/ONG- D-4] 

Pipeline from SOB - 29 to SOB- 15 . 

Stato : Gujarat District & Taluka : Mehsana 
का . पा . 4577, — यत: मेस्त्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

Village 

Block No. Hech Are Cen 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सोभासण - 29 से 

tarc 

t iare 
मोभासण- 15 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन नेल तथा 

KUKAS 

0 07 68 
प्राकृतिक गैस मआयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

0 00 75 

0 0936 
और यही यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 

0 01 44 
के लिए एतपाबर अनुसूची में यणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अमित करना आवश्यक है । 

[ No. 0 - 1201 6/119/ 84/ ONG- D -41 


173 


157 


139 


129 
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का . प्रा . 4578: -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस . बी . ए . ए . 
से सोभासण -44 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल 
तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना आवश्यक है । 
___ मत : अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग 
के प्रधिभर का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग फा अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतदद्वारा 
घोषित किया है । 
____ घशर्ते फि उक्त भूमि में हितबद्ध ·कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाईप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड , बडोवरा- 9 
को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
एस . बी . ए . ए . से सोभासण -44 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला व तालुका : मेहसाणा 
गांव 

ब्लाक नं० हैक्टेयर एपारई सेन्टीयर 
जगुदण 412 

06 25 
325 

00100 
कार्ट ट्रेक 0000 
413 

0 06 10 
[सं . 0- 12016/ 130/ 84 / मो . एन . जी - डी .-4 ] 


00 


90 


53 


का . प्रा . 4579:--- यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में एम . के . 9 से 
एन , के . जी जी एस- 1 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलदिन 
तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई आनी चाहिए । 

पौर यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपाबर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना प्रावश्यक है । 
___ अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अषित करने का 
अपना माशय एतवद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हिसबस कोई व्यक्ति उस भूमि के मीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा- 9 
को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कपन 
फरेगा कि क्या वह यह चाहता कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप 
से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
एम . के . 9 से एम . के . जी . जी . एस .- 1 तक पाईप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजराप्त 

जिला व तालुका : मेहसाणा 
गांव 

ब्लाक नं० हेक्टेयर एआरई सेन्टीयर 
मेमवपुरा 

54 

0 1488 
कार्ट ट्रेक 

0 01 32 
48 

00144 

0 1296 

00240 

[ सं . 0 . 12016/ 131/ 84/ ओ एन जो - की - 4 ] 
$ . 0 . 4579,- - Whercus it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from NK - 9 to NK GGS - I in Gujarat 
Stale pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission ; 

And , whereas , it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquirc the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that, any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to the 
laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.) 

And every person making sucb an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner. 

SCHEDULE 
___ Pipeline from NK- 9 to NK GGS- 1 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 
Village 

Block No. Hec - Are Cen 

tiare 
MEHMDPURA 

0 1488 
Cart track 0 0132 

0 01 44 

0 1296 
530 0240 
[ No. 0 - 1201 6/131/ 84 / ONG- D -4 ] 
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S . O . 4578 . - Whereas it appears to the Central Governinent 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of Petroleun from SBAA to Sub -44 in Gujarat 
Statę pipeline should be laid by tbc Oil & Natural Gas 
Commission ; 

And, whereas, it appears that for the purpose of laying 
guch pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now, therefore, in cxercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Landy Act, 
1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user thesein ; 

Provided that, any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to the 
laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara (390009. ) 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 

SCHEDULE 
Pipeline from SBAA to SOB -44 
State : Gujarat District & Taluka ; Mehsana 

Block No. Hec- Are Cen 
tare 

tiare 
JAGUDAN 

412 

06 25 
325 0 01 00 
Cart track 0 00 90 

4130 - 06 - 10 
[ No. 0 - 12016/1 30/84/ ONG- D -4] 


Village 


tarc 


54 


48 


53 
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का . आ . 4580: - - अत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस . बी . ए . मी . से 
सोभासण जी जी एस - 1 तक पद्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन 
सेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 


SCHEDULE 
Pipeline from SBAC to SOB . GGS 1 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 
Village 

Survey No. Hec- Are Cen 
tarc 

t iare 
MEHSANA 

2004/ 1700 10 44 
2004 /1710 0684 
2004 /1630 1236 
2004/ 161 / 

2 0 1452 
2004/1560 1500 
[ No. 0 - 12016/132/ 84 / ONG- D -4] 


अत: अब पट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतदद्वारा घोषित किया है । 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबस कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, .बदोवरा - 9 
को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टत: यह भी कयन 
फरेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप 
से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


अनुसूची 
एस०बी०ए०सी० से सोभासण जी . जी . एस-1 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 


राज्य : गुजरात 
गांव 


मेहसाणा 


जिला व तालुका : मेहसाणा 
स . मं . हैक्टेयर एआरई सेन्टीमर 
2004/ 1700 

104 
2004/ 171 00684 
2004/ 163 0 1236 
2004/ 161 / 2 
2004/156 

1500 
[ सं . 0 - 1201 8/132/ 84- ओ एन जी - डी -4 ] 


___ का . आ . 4681 - - ग्रतः पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1902 ( 1962 का 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के कर्जा 
मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का . आ . सं 275 तारीख 
9- 1- 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पासपलाइनों को बिछाने 
के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यत : ममम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग फा अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उका 
भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए 
एतदद्वारा अजित किया जाता है । 
__ और आगे उस धारा की उबधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल 
और प्राकृतिक गैस आयोग में , सभी माघाओं से मुक्त रूप में , घोषणा 
के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
अहमदाबाद -10 से अहमदाबाव -13 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला : अहमदाबाद तालुका : दमकोई 
गांव 

सर्वे नं . हैक्टेयर एआई सेन्टीयर 
वाच 

295 

७ 1080 
296 

0 07 20 
291 

0 1000 
286 

0705 
287 

00826 
284 

0 11 55 
282 

0 1480 

00450 
[सं . 0 -12016/ 148/ 83/प्रोर] 
पी . के . राजगोपालन, डेस्क अधिकारी 
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S. 0 , 4580. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from SBAC to Sob GGS- I in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission ; 


- 


- 


- 


- 


- 


And , whereas, it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of Uses in the Land ) Act, 
1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire th : right of user therein ; 


278 


- - 


- 


- 


- 


Provided that, any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to the 
laying of the pipeline urder the land to the Competent 

Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road, Vadodara ( 390009.) 


S. O . 4581 . - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy , Departinent of Petroleum 
S . O . 275 dated 9 - 1 - 84 under sub -section (1 ) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquusițion of Right 
of user in Land ) Act , 1962 (50 of 1962), tho Central Gover 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the lands specified in the schedule appended to that notifica 
tion for the purpose of laying pipeline ; 


And every person making such an objection shall 2160 statc 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 
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And , whercus, the Compctent Authority hay under Sub 
Section ( 1 ) of Section ó or the said Act, subinittcl report to 
the Goverament; 

And, further . whereus the Central Goverument has, aller 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule aprended to this 
notification ; 

Now , therefore, in exercise of the power conferied by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of uşor in the said 
lands specified in the schedulo appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline : 

And, further, in exercise of power conferred by sut 
section ( 4 ) of that section, the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instearl of vesting 
in the Central Governincnt vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free 
from encumbrances. 

SCHEDULE 
Pipeline from Ahmedabad- 10 to Ahmedabad -13 
State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Dascroi 


- 


- 


- 


- 


Village 


Survey No . Hec- Arc 


Cen 


( 2 ) मेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड , मुम्बई , 

महाराष्ट्र 
( 3 ) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया लिमिटेड, दिल्ली । 
( 4 ) नेशनल एग्रिकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन माफ 

इण्डिया लिमिटेर, दिल्ली । । 
( 5 ) मेशनल फोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन लिमिटेड, दिल्ली । 
( 6 ) नेशनल फेडरेपान आफ कोआपरेटिव शुगर फेक्ट्रीज लिमिटेड , 

दिल्ली । 
( 7 ) नेशनल फेडरेशन आफ इण्डस्ट्रियल कोआपरेटियस लिमिटेड ; 

दिल्ली । 
( 8 ) नेशनल कोआपरेटिव हासिग फाउरेशन लिमिटेड, दिल्ली । 
( 9) इण्डियन फार्मर्म फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, दिल्ली । 
( 10 ) आल इण्डिया फररेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्म 

लिमिटेड , मुम्बई । 
( 11 ) आल इंडिया इसस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक्स फडरेशन लिमिटेड , 

बंगलौर 
( 12 ) नेशनल कोआपरेटिय डेरी फेडरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड , 

नई दिल्ली । 
( 13 ) पेट्रोफिल्म कोआपरेटिष लिमिटेड, नई दिल्ली । 
( 14 ) नेशनल हेवी इंजीनियरिंग कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली । 
( 15 ) आल इंडिया हेडलूम फनिक्स कोआपरेटिव मार्केटिग सोसाइटी 

लिमिटेड, मुम्बई । 
( 16 ) नेशनल फेडरेशन आफ अरबन कोआपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट 

सोसाइटीज लिमिटेड, मई दिल्ली । 
( 17 ) नेशनल फेडरेशन आफ फिशरमैन्स कोआपरेटिय लिमिटेड , 

___ मुम्बई । 
( 18 ) कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड , दिल्ली । 
( 19 ) नेशनल फडरेशन आफ लेवर कोआपरेटिष, नई दिल्ली । 
( 20 ) नेशनल कोआपरेटिव टोबैको ग्रोअर्स फेडरेशन लिमिटा , आउंद । 

11. उपर्युक्त पैरा 1 में विनिविष्ट मामलों ( अपील, पुनरीक्षण और 
पुनर्विलोकम से भिन्न ) के संबंध में इस प्रकार प्रत्यायोजित पाक्तियों और 
प्राधिकार का प्रयोग करने में उक्त अधिकारी ऐसे विदेशों का अनुपालन 
करेंगे जो केन्द्रीय रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी द्वारा जारी किए जाएं । 

सारणी 


tare 


tiare 


WANCH 


295 


296 


0 


291 


286 


0 1080 

07 20 
0 1000 
0 0705 
0 0826 
0 11 55 
0 1480 
0 04 50 


287 
284 
282 


278 


__ No. 0 - 12016/148/ 83- Prod . ] 
P . K . RAJAGOPANAN , Dosk Officer 


सं० 


अधिकारी 


बहु एफफ सहकारी सोसाइटियां 


कृषि मंत्रालय 
( कृषि और सहकारिता विभाग ) 

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1984 
का , आ . 4582.-- -केन्द्रीय सरकार, बहुएफक महकारी मोसाइटी 
अधिनियम, 1942 ( 1942 का 6 ) की धारा 5 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र , भाग 2, खंड 3 ( ii ) तारीख 
13 सितम्बर , 1983 में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की 
अधिसूचना सं , का . आ . 2363, तारीख 30 जुलाई , 1980 को, अधिक्रांत 
करते हुए, यह निवेश देती है कि अधिनियम के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्रार 
महकारी सोमाइटी द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियों और प्राधिकार, नई 
बहुएकक सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण , उक्त अधिनियम की धाग 
4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन नियुक्त केन्द्रीय रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटो 
द्वारा रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों की उपविधियों का संशोधन करने और 
किसी सोसाइटी की उपविधियों में ऐसा संशोधन करने , जिसका प्रभाव 
उसे बाहएकक सहकारी सोसाइटी में परिवर्तित करने का हो , की शक्लि 
के सिवाय नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में विनिर्दिष्ट सहकारी सोसाइ. 
टियों के संबंध में , उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में तत्संबंधी प्रविष्टि में 
विनिविष्ट अधिकारियों द्वारा भी , निम्नलिखित शतों के अधीन रहते हुए , 
प्रयोक्तव्य होंगे , अर्थात :--- 
___ निम्नलिखित सहकारी सोमाइटियों की बामत इस प्रकार प्रत्यायोजित 
पाक्तियां और प्राधिकार उमस अधिकारियों द्वारा केवल विवादों , अपीलों , 
पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन के निपटाने ओर बाटो, विनामय विभिपों 
और आदेगों के निमदन से संबंधित नामों थे. संमंत्र में प्रयास होंगे , 
अर्थात् : - -- 
( 1 ) नगनल कोआपरेटिव स्टेण्त रेवा : बैनरा नदरेणा लिमिटेड , 

हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश 


1. प्रान्ध्र प्रदेश सहकारी सोसाइटी ऐसी सभी बहु एकक सरकारी सोसाइटियां 

अधिनियम , 1964 की धारा 3 जो प्रान्ध्र प्रदेश राज्य में वास्तविक 
के अधीन आन्ध्र प्रदेश राज्य के रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत 
लिए नियुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सममी गई हैं । 
सोसाइटी 
ii. सहकारी सोसाइटी, प्रान्ध्र प्रदेश यथोक्स 

हैवराबाद का प्रपर रजिस्ट्रार II 

और अपर रजिस्ट्रार , III 
iii . रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी यथोक्त 

आग्ध्र प्रवेश, हैदराबाद के मुख्य 
लय के कार्यालय में स्थित संयुक्त 
रजिस्ट्रार , सहकारी सोसाइटी 

( प्रशासन ) 
2 . असम सहकारी सोसाइटी अधि - ऐसी सभी बहु एकक सहकारी सोसादियां 
नियम , 1949 की धारा 3 के जो असम राज्य में बास्तविक रूप 
अधीन असम राज्य के लियेनियुक्स में रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत 
रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी समझी गई हैं । 


[ भाग II - 


ti) 


. 


भारत का राजपत्र : बि .22, 1984/पौष 1,. 1908 
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- . 


- , 


- 


-- - - 


- - 


- - 


-- 


- 


- - 


- . . - - . 


- - - 


- - - . . 


11. मणिपुर सहकारी मामाहटी अधि - ऐसी सभी बदएकक सोमाइटियां जो 

नियम , 1976 की घाग 3 के मणिपुर में वास्तविक रूप से रजि 
अधीन मणिपुर के लिये नियुक्त स्ट्रीकन है या ममली गई हैं । " 

रजिस्ट्रार , सहकारी सोसाइटी । 
12. मेषालय द्वाग यथा अंगीकृत असम ऐसी मभी बहएकफ सहकारी मोमाइटियां 

सहकारी सोसाइटी अधिनियम , मो मंथालय में वास्तविक रूप से 
1949 की धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृप्त हैं , या रजिस्ट्रीकल 
मेघालय के लिए नियुक्त रजि - समक्षी गई है । 

स्ट्रार महकारी सोसाइटी । 
13. नागालैह राज्य में यया प्रवास असम ऐमी मभी यहाएकक महकारी मामा 

महकारी गोमाइटी अधिनियम इटियो जो नागालैंड राज्य में वास्त -- 
19.49 की धाग 3 के अधीन विक रूप से रजिस्ट्रीकत हैं , या 
नागालैट राज्य के लिए नियुक्त रजिस्ट्रीकृत समझी गई है । 

रजिस्ट्रार, महकारी मोमाइटी । 
14. उनीमा सहकारी सोसाइटी अधि - ऐसी सभी महकारी सोसाटियो, जो 

नियम, 1962 की धारा 3 के उड़ीसा राज्य में धानिक रूप 
अधीन उट्टीमा गज्य के लिए नियु - से रजिस्ट्रीफन है या स्ट्रीकृत 

वत रजिस्ट्रार, महकारी सोसाइटी रामनी गई है । 
15. पंजाब सहकारी मोमाइटी अधि - ऐसी सभी वलएकक महकारी मोसा 

नियम, 1961 की घाग 3 के इटिया, जो पनाज राज्य में वास्तविक 
अधीन पंजाय गज्य के लिये नियुक्त रूप मे निम्टीकृत है या रजिस्ट्रीकृत 

जिस्ट्रार, महकारी सोमाइटी ममनी गई । 
16. राजस्थान सहकारी सोसाइटी ऐमी सभी बदएकक सहकारी सोसा 

अधिनियम , 1965 की धाग 3 इटियां, जो राजस्थान राज्य में 
के अधीन राजस्थान राज्य के लिए वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं, या 
नियुक्त रजिस्ट्रार , महनारी रजिस्ट्रीकृत समली गई है । 
मोसाइटी । 


3. बिहार और उनीमा महकारी मी मभी बहीएकक महहारी गोशा-- 

सोसाइटी अधिनियम, 1935 की इटियां गो बिहार राज्य में वास्तविक 
धारा 6 के अधीन मिहार राज्य रूप से रजिस्ट्रीकृम है या रजिस्ट्रीकृत 
के लिए नियुक्त रजिस्ट्रार, मह - ममसी गई है । 

फारी सोसाइटी । 
4 गुजरात सहकारी सोसाइटी अधि - ऐसी मभी बहुएफक सहकारी सोसाटियां 

नियम , 1961 की धारा 3 के जो गुजरात राज्य में वास्तविक रूप 
पाधीन गुजरात राज्य के लिए से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत 
नियुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समझी गई है 

मोसाइटी 
5. हरियाणा राज्य में यथा प्रदत्त पंभाव ऐसी मभी बडएका सहकारी सोसाइटियां 

महकारी मामाइटी अधिनियम जो हरियाणा गज्य में वास्तविक 
1961 यो धारा 3 के अधीन रूप में रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत 
हरियाणा राज्य के लिये नियुक्ति समझी गई हैं । 

रजिस्ट्रार, गटकारी सोसाइटी । 
6. हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसा - ऐसी सभी बहाएकक सहकारी सोसाइटियां 

अधिनियम, 1968 की धारा 3 जो हिमाचल प्रदेश राज्य में यास्तविक 
के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत 
के लिये नियुक्त रजिस्ट्रार मह - मगझी गई है । 

कारी सोसाइटी । 
7. कर्नाटक सहकारी सोसाइटी अधि - ऐसी सभी घट्नुएकक सहकारी सोसा 

नियम, 1959 की धारा 22 के इटियां, जो राज्य में वास्तविक 
अधीन कर्नाटक राज्य के लिये रूप से रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत 
नियक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समझी गई है । 
सोसाइटी । 
( 2 ) कर्नाटक महकारी सोमा - ऐसी सभी बहु एकक महकारी मोसा 

इंटी अधिनियम , 1959 इटियां जो राज्य में वास्तविक रूप 

को धाग 21 के अन्तर्गत से रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत 
‘कर्नाटक राज्य के लिए समझी गई है, की लेखा परीक्षा 
नियुक्त सहकारी लेखा में संबंधित मामले । 

परीक्षा के निदेशक । 
8. केरल सहकारी मोमाइटी अधि - ऐसी सभी यहएकक सहकारी सोमाइटिया 

नियम , 1969 की धारा 3 के जो केरल राज्य में वास्तविक रूप 
मधीम मध्य प्रदेश राज्य के लिये में रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत 
नियुक्त रजिस्ट्रार , सहकारी समक्षी गई हैं । 

सोसाइटी 
9. मध्य प्रदेण सहकारी सोसाइटी ऐसी सभी बहुएफक सहकारी सोसाइटी 

अधिनियम , 1960 की धारा 3 जो मध्य प्रदेश राज्य में वास्तविक 
के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के लिये रूप से रजिस्ट्रीकत है या रजिस्ट्रीकृत 
नियुक्त रजिस्ट्रार , सहकारी समझी गई है । 

सोसाइटी । 
10. ( 1 ) महाराष्ट्र सहकारी प्रधि - ऐसी सभी बहु एकक महकारी सोसाइटियां 

नियम , 1960 की धारा 3 जो महाराष्ट्र राज्य में वास्तविक 
के अधीन महाराष्ट्र राज्य रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजस्ट्रीकृत 
के लिये नियुक्त रजिस्ट्रार, ममली गई हैं । 

सहकारी सोमाइटी । 
( 2 ) महल मंयुक्त रजिस्ट्रार , 

महफारी मामाइटी मुम्बई । 

मंडल, मम्बई । 
( 3 ) हथकरघा , विद्युत करधा 

और सहयारी वस्त्र निवे 
पाक तथा अपर रजिस्ट्रार 
पदेन , मनकारी सोसाइटी 
महाराष्ट्र राज्य नागपुर । 


( 2 ) संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी ऐसी सभी बटुएकफ सप्टकारी सोसाइटियां 

सोसाइटी, भरतपुर मंहग्ल , जो गजस्थान के अलवर , भग्मपुर 
भरतपुर 

और सबाई माधोपुर जिनो में 
वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत या 
रजिस्ट्रीकृस मममी गई है । 


] 7. मिस्किम सहकारी सोसाइटी अधि - ऐसे सभी महएकक सहकारी मोगाइटियां 

नियम , 1978 की धारा 3 के जो सिक्किम राज्य में वास्तविक 
अधीन सिक्किम राज्य के लिए रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत 
नियुनन रजिस्ट्रार सहकारी समक्षी गई हैं । 

सोमाघटी । 
18. ( 1 ) मिलनाडु महकारी सोमा - ऐसी सभी अहुएफक सहकारी सोसाइ 

इटी अधिनियम, 196 1 की टिया, जो तमिलनाडु राज्य में वास्त 
धारा 3 के अधीन तमिल - विक रूप से रजिस्ट्रीकृत है या रजिस् 
नार राज्य के लिए नियुक्त म्द्रीकृत समझी गई है । 
रजिस्ट्रार, सहकारी सोसा 

इटी । 
( 2) संयुक्त रजिस्ट्रार महकारी 

मोमाइटी ( गहन कृषि 
क्षेत्र कार्यक्रम ) तमिलना 
मद्राम । 
प्रादेशिक संयुक्त रजिस्ट्रार, 
महफारी मोसाइटी तमिल 

नाल मद्रास । 
( 4 ) प्रादेशिक संयुक्त रजि -- 

स्ट्रार, सहकारी सोमाइटी 
समिलनाड ट्रिची । . 
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( 5 ) निदेशक , उद्योग और 

वाणिज्य, तमिलनाडु 
( 6 ) संयुक्त निदेशक , उद्योग 

पीर वाणिज्य , तमिलनाडु । 
19. त्रिपुरा महकारी सोसाइटी अधि - ऐसी सभी बहु एकक सहकारी सोसाइ 

नियम , 1974 की धारा 3 के टिया जो त्रिपुरा में वास्तविक रूप 
अधीन त्रिपुरा के लिए नियुक्न से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत 

रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी । समझी गई हैं । 
20. उसर प्रदेश सहकारी मोमाइटी ऐसी सभी महएकक सहकारी सोसाइ 

अधिनियम 1965 की धाग 3 के टिर्या जो उसर प्रदेश में वास्तविक 
अधीन उत्तर प्रदेश राज्य के लिए रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत 
नियुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समझी गई हैं । 

मोमाइटी । 
21. ( 1 ) पश्चिमी बंगाल सहकारी ऐसी सभी पहुएकक सहकारी सोसाइ 

मोसाइटी अधिनियम , 1973 टियां, जो पश्चिमी बंगाल राज्य में 
की धारा 9 के अधीन पश्चिमी वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं 
बंगाल राज्य के लिए नियुक्त या रजिस्ट्र कृत समझी गई हैं । 
रजिस्ट्रार , सहकारी मोसाइटी । 
( 2 ) अपर रजिस्ट्रार, सहकारी 

मोमाइटी पश्चिमी बंगाल 

फलमत्ता । 
( 3) संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी 

मोसाइटी , पश्चिमी बंगाल , 

कलकत्ता । 
( 4 ) उप रजिस्ट्रार , सहकारी ऐसी सभी बहुएमक सहकारी सोसाट 

सोसाइटी , केन्द्रीय जोम , टिया जो पश्चिमी बंगाल के 
पश्चिमी बंगाल , कलकत्ता केन्द्रीय जोन में वास्तविक रूप 

से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत 

सममी गई हैं । . 
22. चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा ऐसी मभी महुएका सहकारी सोमा 

प्रवत्त पंजाब सहकारी सोसा - इटियां जो चंडीगढ़ संघ राज्य 
इटी अधिनियम , 1961 की क्षेत्र में वास्तविक रूप से रजि 
धारा 3 के अधीन चण्डीगढ़ स्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत 
के लिए नियुक्त रजिस्ट्रार, समझो गई हैं । 

महकारी सोसाइटी । 
23. दिल्ली सहकारी सोसाइटी अधि - ऐसी सभी बहुएकक महकारी सोमा 

नियम , 1972 को धारा 3 के इटियो , जो विल्ली संघ राज्य 
अधीन दिल्ली के लिए नियुक्त क्षेत्र में धास्तविक रुप से रजि 
रजिस्ट्रार, मझारी मोसाइटी । स्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी 

गई हैं । 
24. गोवा , · वमन और दीव संघ ऐमी समी बहुएकक सहकारी सोसा 

राज्य क्षेत्र में लागू महाराष्ट्र इटियां जो गोवा वमन और दीव 
सरकारी सोसाइटी अधिनियम , संघ राज्य क्षेत्र में वास्तविक रुप 
1960 की धारा 3 के अधीन से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत 
गोवा, दमन और दीव के लिए समझी गई है । 
नियुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी 

मोमाइटी । 
25. पांडिचेरी सहकारी सोसाइटी ऐसी सभी बहुएफक सहकारी 

अधिनियम, 1965 की धारा सोसाइटियां जो पांडिचेरी संघ 
3 के अधीन पांडिचेरी के लिए राज्य क्षेत्र में वास्तविक रूप 
के अधीन रजिस्ट्रार सहकारी से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत 
सोसाइटी । 

समझी गई हैं । 


26 दादरा और नगर हवेली संघ ऐसी सभी बहुएकक सहकारी मोसा 

राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त इटियां, जो बादरा और नगर 
गुजरात सहकारी सोसाइटी हवेली संघ राज्य क्षेत्र में वास्त 
अधिनियम , 1961 की धारा विक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या 
3 के अधीन दादरा और नगर रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं । 
हवेली के लिए नियुक्त , रजि 
स्ट्रार महकारी सोसाइटी । 

[ सं० एल०- 11011/ 36/ 83- एल० एंड० एम० ] 

___ ए० आर० सुख्वैयया , अवर सचिव 
MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Department of Agriculture and Cooperation ) 

New Delhi, the 22nd November , 1984 
S . O . 4582 . - In exercise of the powers conferred by sec 
tion 5B of the Multi- Unit Cooperative Societies Act, 1942 
( 6 of 1942 ) and in supersession of the Government of India 
notification in the Ministry of Agriculture S. O . 2368 dated 
the 30th July , 1980 published in the Gazette of India , Part 
II, Section 3 (ii) dated the 13th September , 1980 , the Central 
Government hereby directs that all the powers and authority 
exerciseable by the Central Registrar of Cooperative Societies 
Under the Act, except the power of registration of a new 
multi- unit cooperative society, amendment of hye -laws of 
sociotica registered by the Central Registrar of Cooperative 
Sucieties appointed under sub -section ( 1 ) of section 4 of the 
said Act and amendment of bye -laws of a society which has 
the effect of converting it into multi-unit cooperativo 
society, shall in relation to the cooperative societies specified 
in column ( 3 ) of the Table below , be execrişcable also by 
the officers specified in the corresponding entry in column 
( 2 ) of the said Table, subject to the following conditions 
namely : -- 

1 . that the powers and authority so delegated shall. in 
respect of the following co - operative societies , be exerciscable 
by the said officers only in relation to matters pertaining to 
settlement of disputes , appcals , revision and review and 
execution of awarda, decisions, decrecs and orders , namely : 
(1 ) National Cooperative Land Development Banke 

Federation Limited , Hyderabad , Andhra Pradesh . 
( 2 ) National Federation of State Cooperative Banks 

Limited , Bombay , Maharashtrn . 
( 3 ) National Cooperative Union of India Ltd. Delhi . 
( 4 ) National Agricultural Cooperative Marketing Federa 

+ tion of India Limited, Delhi. 
(5 ) National Cooperative Consumers Federation Ltd . 

Delhi. 
(6 ) National Federation of Cooperative Sugar Facto 

ries Limited. Delhi. 
( 7) National Federation of Industrial Cooperatives Limmi 

ted , Delhi . 
(8 ) National Cooperative Housing Federation Limited 

Delhi. 
( 9 ) Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd. Delhi . 
( 10 ) All India Federation of Cooperative Spinning Mills 

Limited, Bombay. 
(11) All India Industrial Cooperatipe Banks Federation 

____ Limited , Bangalore. 
(12 ) National Cooperative Dairy Federation of India Ltd . 

New Delhi, 
(13 ) Petrofils Cooperative Limited . New Dolhi. 
( 14) National Heavy Engineering Cooperative Limited , 

New Delhi. 
( 15 ) All India Handloom Fabrics Cooperative Marketing 

Society Limited, Bombay. 
(16 ) National Federation of Urban Cooperative Banks 

and Credit Societies Limited, Dolhi . 
( 17 ) National Federation of Fishermen s Cooperative Ltd. 

Bombay. 
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(18 ) Krishak Bharati Cooperative Limited . Delhi. 

2 
( 19 ) National Federation of Labour Cooperative, New . 

7. (i) Registrar of Cooperative . All inulti-nuit cooperative 
Delhi. 

Societies for the State of societies which actually 
( 20 ) National Cooperative Tobacco Grower s Federation 

Karnataka appointed Are or are deemed to be 
Ltd ., Anand, 

under section 2 A of the registored in the State 
Il, that in the exercise of the powers and authority so 

Karnataka Coopcra - of Karnataka . 
delegated in relation to the matters specifled in paragraph ] 
above ( other than appeals, revision and review ) . the said 

live Societies Act, 1959 . 
officers shall comply with such directions, as may be issued 

( ii) Director of Cooperative Matters relating to audit of 
by the Central Registrar of Cooperative Societies. 

Audit for the State of all multi -unit cooperative 
S . 

societies which actually 
Officers 

Karnataka appointed 
Multi- unit co -operativo 
No. 

under Section 2AA of are or are deemed to be 
Societies 

the Karnataka Coopera . registered in the State of 
( 3 ) 

tiye Societies Act, 1959 . Karnataka. 
8 . Registrar of Cooperative All multi- unit cooperative 

scieties 
Societies for the State of 

which 
1 . (i) Registrar of Coopera - All inulti-unit 

actually 
cooperative 
live Societies for the societies which actually 

Kerala appointed under sec- are or are deemed to be 
State of Andhra Pra - 

tion 3 of the Kerala Coop - 
are or are deemed to be 

rogistered in the State of 
desh appointed under registered in the State of 

erative Societies Act, 1969. Kerala . 
Section 3 of the Andhra Andhra Pradesh . 

9. Registrar of Cooperative All multi-unit cooperative 
Pradosh Cooperative 

Societics for the State of socicties which actually 
Societies Act, 1964 . 

Madhya Pradesh appoint- are or arc dcemed to be 
(ii) Additional Registrar 

ed under section 3 of the registered in the State of 

-do 
(II) and Additional Re 

Madhya Pradesh Cooperii - Madhya Pradesh . 
gistrar (IT) of Coop 

tive Societies Act, 1960. 
crative Societies Andhra 

10 . (1) Registrar of Coopera - All multi-unit cooperative 
Pradesh , Hyderabad . 

tive Societies for the societies which actually 

State of Maharashtra are or are deemed to be 
(iii ) Joint Registrar of Co 

- do 

appointecl under sec registered in the State of 
operative Societies 

tion 3 of the Maha Maharashtra , 
(Admn ) at Headquar 

rashtra Cooperative 
ter s Omce of the Re 

Societies Act, 1960 . 
gistrar of Cooperative 

( ii ) Divisional Joint Regis 
Societies, Andhra Pra 

trar of Cooperative 
dosh , Hyderabad . 

Societies Bombay Divi 
2 . Registrar of Cooperativo All multi-unit cooperativo 

sion , Bombay. 
Societics for the State of societies which actually 

(iil) Director of Handlooms 
Assam appointed under are or are deomed to be 

Powerlooms and Cop 
section 3 of the Assan Co - registered in the State of 

erative Textiles and Ex 
operative Societics Act, 1949 Assam . 

officio Additional Rc 
3 . Registrar of Cooperative All multi -unit cooperative 

gistrar of Cooperative 
Societies for the State of societies which actually 

Societies , Maharaşthra 
Blhar appointod under sec - are or are deemed to be 

State Nagpur. 
tion 6 of the Bihar and Orissa registered in the State of 11 . Registras of Cooperative All multi -unit cooperative 
Cooperative Societics Act , Bihar. 

Societies for Manipur app - societies which actually 
1935 . 

ointed under section 3 of the are or are deemed to be 
4 . Registrar of Cooperative All multi- unit cooperative 

Manipur Coop . Societies registered in Manipur. 
Societios 

Act , 1976 . 
for the State of societics which actually 
Gujarat appointed under are or arc deomed to be 

12. Registrar of Cooperativo All multi- unit cooperative 
Section 3 of the Gujarat registered in the State of 

Societies for Maghalaya societies which actually 
Cooperativo Societies Act Gujarat. 

appointed under section 3 arc or are deemed to be 
1961 

of the Assam Cooperative registered in Meghalaya . 
5 . Registrar of Cooperative All multi .unit cooperative 

Societies Act, 1949, as adopt 
Societies for the State of societics which actually 

ed by Meghalaya . 
Haryana appointed under are or are deemed to be 

13 . Registrar of Cooperative All multi-upit cooperative 
section 3 of the Punjab Co - rcgistered in the State of 

Societies for the State of societies which actually 
operative Societies Act, 1961 Haryana, 

Nagaland appointed under are or are deemed to be 

section 3 of th : A 
as in force in the State of 

an Coo - registered in the State of 
Haryana . 

perative Societies Act, 1949 Nagaland 

as in force in Nagaland 
6 . Registrar of Cooperative All multi-unit cooperative 

State . 
Sociсties for the State of societies which actually are 14 . Registrar of Cooperative All multi-unit cooperative 
Himachal Pradesh appoint or are deemed to be regis 

Societies for the State of societies which actually 
ed under section 3 of the tered in the State of Hima 

Orissa appointed under sec. are or are deemed to be 
Himachal Pradesh Coop chal Psadesh . 

tion 3 of the Orissa Coor - registcred in the State of 
crative Societics Act, 1968 . 

erative Societies Act, 1962 . Orissa , 
1211 G1/84 - 24 
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15 . Registrar of Cooperative All multi-unit cooperative 

Societies for the Slate of societies which actually 
Punjab appointed under sec - arc or are deemed to be 
lion 3 of the Punjab Coop registered in the Staic of 

erative Societies Act , 1961. Punjab . 
16 . (1) Registrar of Coopera . All multi-unit cooperative 

tive Societies for State Societies which actually 
of Rajasthall appointed are deemed to be or arc 
under Section 3 of the registered in the State of 
Rajasthan Cooperative Rajasthan . 

Sucieties Act, 1965 . 
(ii) Joint Registrar of Co - All multi-unit cooperative 

operative Societies, societies which actually 
Bharatpur Division , are or are deemed to be 
Bharatpur . 

registered in Alwar. Bharat 
rus and Swaimadhopur 

districts of Rajasthan . 
17. Registrar of Cooperative All multi-unit cooperative 

Societies for the State of societies which actually 
Sikkim appointed under are or are deemed to be 
Section 3 of the Sikkim com registered in the State of 

operative Societies Act , 1978. Sikkim . 
18 . (i) Registrar of Coopera- All multi- unit cooperative 

tive Societies for the societies which actually 
State of Tamil Nadu are or are deemed to be 
appointed under section registered in the State of 
3 of the Tamil Nadu Tamil Nadu . 
Cooperative Societies 

Act, 1961. 
( ii ) Joint Registrar of Co 

operative Societies 
( Intensive Agricultural 
Area Prograrime) , 

Tamil Nadu , Madras . 
( iii ) Regional Joint Legis 

trar of Cooperative So 
cieties , Tamil Nadu, 

Madras. 
( iv ) Regional Joint Region 

trar of Cooperative 
Societies Tamil Nadu , 

Trichy . 
(v ) The Director of Indus . All multi -unit Industrial 

tries & Comuncrcc , Cooperative Socicties 
Tamil Nadu . 

which actually are or 
(vi) The Joint Director of deemed to be registered 

Industries and Com in Tamil Nadu . 

merce , Tamil Nadu . 
19. Registrar of Cooperative All multi-unit cooperative 

Societies for Tripura app - Societies which actually 
ointed under section 3 of the are or are deemed to be 
Tripura Coop . Societies registered in Trieril , 

Act, 1974 , 
20 . Registrar of Cooperative All multi-unit cooperative 

Societies for the State of societies which actually 
Ultar Pradesh appointed arc or are deemed to ho 
under section 3 of the Uttar registered in the State of 
Pradesh Cooperative Socic - Uttar Pradesh . . . 

ties Act, 1965 , 
21. ( i) Registrar of Coopera - All multi- unit cooperative 

tive Societies for the societies which actually 
State of West Bengal are or are deemed to be 
appointed under section registered in the State of 
9 of the West Bengal West Bengal. 
Cooperative Societies 
Act, 1973, 


( ii) Additional Registrar 

of Cooperative Socie 
ties, West Bengal, 

Calcutta . 
( iii) Joint Registrar of Co 

operative Societies Wesų 

Bengal, Calcutta . 
(iv ) Deputy Registrar of All multi-unit Cooperativ 

Cooperative Societies , societies which actuall 
Central Zone . West are or are deemed to be 
Bengal, Calcutta 

registered in Cont31 Zone 

in West Bengal 
22 . Registrar of Cooperative All multi-unit cooperative 

Societies for Chandigarh Societies which actually 
appointed under section 3 are or are deemed to be 
of the Punjab cooperative registered in the Union 
Societies Act, 1961 as in Territory of Chandiyarlı . 
force in the Union Territory 

of Chandigarh . 
23 . Registrar of Cooperative All multi-unit cooperatives 

Sucieties for Delhiappoint- societies which actually 
ed under section 3 of the are or are decmed to be 
Delhi Cooperativo Societies registered in the Unio 
Act , 1972 . 

Territory of Delhi. 
24 . Registrar of Cooperative All multi-unit cooperative 

Societies for Goa, Daman societies which actually 
and Diu appointed under arc or are deemed to be 
Section 3 of the Maharashtra registered in the Union 
Cooperative Societies Act, Territory of Goa , Damari 
1960 as applied to the Union and Diu . 
Territory of Goa , Daman 

and Diu . 
25 , Registrar of Cooperative All multi- unit cooperative 

Sucieties for Pondicherry societies which actually 
appointed under section 3 ure or are deemed to be 
of the Pondicherry Coop . registered in the Union 
Societies Act, 1965. 

Territory of Pondicherry . 
26 . Registrar of Cooperative All multi- unit cooperative 

Societies for Dadra & Nagar Societies which actually 
Haveli appointed under sec - are or are deemed to be 
tion 3 of the Gujarat Coor registered in the Union 
erative Societies Act, 1961 , Territory of Dadra & Nagar 
as inforce in the Union Haveli . 
Territory of Dadra & Nagar 
Haveli , 


i 


[Nu. L - 11011/ 36 /83 - L & M ) 
A . R . SUBBIAH , Under Secy . 


framt, 30 TUFT, 1984 


शुविपन्न 
EFTO 3710 4583.– 4747 , i ft atat ( afo att fort 
fata ) Fifty FAT FT 47 347 . 1235,at 13 478 , 1984 # , 

TATTET 778998 , TT 2,ET 3, TT 14 3738T, 1984 # YET 1090 
97 591fnet ut, Arront i FAY 1 # , 7 %, ATTITUTMATT 
सेवा समूह च पर श. र्ष के अंतर्गत संयुक्त निदेशक का कार्यालय , भारतीय 
वन सर्वेक्षण, में सभी समुह ष पद " के स्थान पर संयुक्त निदेशको के 
कार्यालय, भारतीय बन मर्वेक्षण में मभी ममूह थ पद " रखं । 

( * . 7-17/82- 94 . 8.-2] 
आर. एम . मिट, अयर ममिव 


- 


- 


- 


- 


. . . . 
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period to which the medical practice by the aforesaid doctor 

shall be limited . 
New Delhi, the 30th November , 1984 

[ No. V - 11016 / 5 / 84- ME( P )] 
S. O . 4583.---.In the notification of the Government of 

R . N . TEWARI , Dy. Secy . 
India in the Ministry of Agriculture (Department of Agricul 
ture and Cooperation ) No. S . O . 1235 dated the 13th March, 
1984 published in the Gazette of India dated 14th April., 1984 
in Part II , Section 3. at pages 1090 to 1091 , in the Table , 
in column 1 . under the heading Part- II General Central Ser 

निर्माण और आवास मंत्रालय 
vicc Group D posts , for " All Group D posts in the office 

नई दिल्ली, 27 नवम्बर , 1964 
of Joint Director , Forest Survey of India , Dehra Dun ", 
Rubstitute " All Group D posts in the Offices of Joint 

का . मा . 4565 : - केन्द्रीय सरकार , नगर भूमि ( अधिकतम सीमा 
Directors , Forest Survey of Indin ". 

पौर विनियमन ) अधिनियम , 1976 की धारा 2 के खण्ड ( घ ) में प्रस्त 
INo . 7- 17 / 82. FE. II. ] 
___ R . S . BISHT , Under Secy . 

विष्ट उपबन्यों के अनुमरण मे , भारत मरकार के निर्माण और मावास 
मत्रालय की अधिसूचना मं , का . प्रा . 119 ( अ ) सारीख 17 फरवरी, 

1976 का जिसे भारत के राजपत्र असाधारण , भाग 2, संा 3 , 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 

उपबंए (il ) तारीख 17 फरवरी , 1976 में प्रकाशित किया गया था , 
( म्वास्थ्य विभाग ) 

निम्मलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 
आदेश 

उक्त अधिसूचना में स्तम्भ 1 में की प्रविष्टियों जहां । “ मेना 
नई दिल्ली , 10 दिसम्बर , 1984 

मम्पदा अधिकारी ( नगर भूमि अधिकतम सीमा ) " मम पाते है , 
___ का . आ . 4584 - - यत: भारत सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय की अधिसूचना 

उनके स्थान पर " रक्षा सम्पदा अधिकारी ( मगर भूमि अधिकतम 
मखया बी - 1 1016/ 34/ 77-एम . पी . टी ./ एम . ई . ( पी . ) दिनांक 16 जून , मीमा ) " शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे । 
108 ! द्वारा केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि चिकित्मा अर्हता म . 
की . बी एम . ( न्य गाउथ वेम विश्वविद्यालय ) आम्ट्रेलिया , भारतीय 

. [ फा . सं . 4/ 3/ 84-यूमीय ] 
चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 ( 1956 का 102 ) के प्रयोजन 

एच . आर . गोयल , उप सचिन 
के लिए चिकित्सा अईना मानो जाएगी । 

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING 
___ और यत: डा . स्ट्रीटफील्ड आर्थर को , ओ उक्त अर्हता रखते हैं , 

___ New Delhi, the 27th November , 1984 
धधि कार्य के लिए फिलहाल एलन थोबन कोवन मेमोरियल अस्पताल , 

S. O . 4585 . ..In pursuance of the provisions contained in 
कोलार (कर्नाटक राज्य ) में मंबंद्ध किया जाता है । 

clauso (d ) of section 2 of the Urban Land ( Ceiling and 

Regulation) Act, 1976 ( 33 of 1976 .) the 
____ अतः अब उक्त अधिनियम के खण्ड 1 4, उपसर ( i ) के परन्तुक 

Central Govern 

ment hereby makes the following amendment in the Noti 
क सागर -ग, के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एसवहारा यह निर्दिष्ट करती है fication of the Government of India , in the Ministry of 
कि ग . स्ट्रीटफील्ड आर्थर की मैडिकल प्रैक्टिम की अवधि - -- 

Works and Housing No. S . O . 119 ( E ) dated the 17th February . 

1976 . published in the Gazette of India Extraordinary Part 
( 1 ) दो वर्ष की अवधि अथवा 

II , section 3 of sub-section ( ii ) dated the 17th February. 

1976, namely : 
( 2 ) जब तक वह उक्त ऐलन थोबन कोयन ममोरियल अस्पताल , 

In the said notification in the entries under column 1, 
कोलार (कर्माटक राज्य ) से सम्बद्ध रहते हैं , जो भी कमी 

for the words and brackets " Military Estate Officer 
हो , सीमित होगी । 

( Urban Land Ceiling )" wherever they occur the 

words and brackets. " Defence Estate Officer ( Urban 
[म .. वी - 11015/5/ 84-एम . ई . ( पी . )] 

Land Ceiling ) " shall be substituted . 
रविन्दर नाथ तिवारी, उप सचिव 

HF. No. 4 / 3 / 84 -UCLI 

H . R . GOEL .. Dy. Secy , 
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

( Depattinent of Health ) 
ORDER 

विल्ली विकास प्राधिकरण 
. New Delhi, the 10th December , 1984 
S. O . 4584 . - Whereas by the notification of the Government 

( मर्वे गए मैटलमेट यूनिट - 1 ) 
of India in the Ministry of Health No. V -11016 / 34/ 77- MPT / 
ME( P ) dated the 16th June , 1978 , the Central Government 
has directed that the medicul qualification, " M . B. B. S . ( Univer 

नई दिल्ली , 30 नवम्बर , 1984 
sity of New South Wales ), Australia shall be recognised medi 
cal qualification for he purpose of the Indian Medicòl 

का . मा . 4586 : - दिल्ली विकास अधिनियम 1957 ( 1957 की सं० 
Comcil Act, 1956 (102 of 1956) ; 

61 ) की धारा 22 की उपधाग ( 4 ) की व्यवस्थामों के अनुसरण में 
And, whereas, Dr. Strcatifield Arthur , who possesses the दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नीचे लिखी अनुसूची में उल्लिखित भूमि मागे 
said qualification is for the time being attacked to tho Ellen 

करल स्वल्पमैन्ट मन्त्रालय को भवन निर्माण के लिए--- -- 
Thoburn Cowen Memorial Hospital, Kolar ( Karnataka State ) 
for the purposes of charitable work ; 
Now , therefore , in purstance of clause ( C ) of the proviso 

को हस्तान्तरित करने के लिए भूमि एवं विकास कार्यालयनिर्माण और आवाम 
to sub - section ( 1 ) of section 14 of the said Act, the Central 

मंत्रालय , भारत सरकार, नई दिल्ली के निपटान पर देने हेतु मद्रीय 
Government hereby specifics - - . 

सरकार के निपटान पर लौटा दी है : 
( i) a period of two years or , 

अनुसूची 
( ii) the period during which D :. Streatiſiled Arthuis is 

लगभग 0. 10 एकर ( लगभग - - --- ) माप का भूमि सण जो 
attached to the said Ellen Thobusn ( owen Memorial Hes 
pital, Kolar ( Karnataka State) , whichever is shorter , as the 

न . डी . एम . मी . बाजार, चाणक्यपुरी के साथ स्थित है, जिसका 
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SCHEDULE 


स्थल 45 है और ओ अधिसूचना सं . 1810 दिनांक 20 - 7 - 74 का 
आंशिक भाग है : 

उपर्युक्त मूमिखण्ड की मीमाएं निम्नलिखित हैं : 
उत्तर में एन . डी . एम . सी . शौपिंग सैन्टर 
दक्षिण में ; रेलवे सीमाएं 
पूर्व में : विनय मार्ग 
पश्चिम में : मार्ग 

[ सं , एस . एण्ड एस . 33 ( 1 ) 84-ए . एम . प्रो / 2043] 


Piece of land measuring about 2. 00 acres ( about two acres ) 
situated at the back of Bal Bharti School and D . A . V . School, 
Lodi Road bearing plot No . -- - -- Site No . 32 full of Noti 
fication No. S. O . 1810 dated 20 - 7- 74 . 

The above piece of land is bounded as follows : 
North : I.A .F . Barracks 
South : Road 
East : Institutional Area 
West . Gujranwala Arya H . S. School 

[ No. S & S 33 ( 11) / 83 / ASO (I) / 2040 ] 


DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 

( Survey and Settlement Unit I) . 

New Delhi, the 30th November , 1984 
S .O , 4586 . - In pursuance of the provisions of Sub -section 
( 4 ) of section 22 of the Delhi Development Act , 1957 ( 61 
of 1957 ) , the Delhi Development Authority has replaced 
at the disposal of the Ceutral Government the land described 
in the Schedule below for placing it at the disposal of the 
land and Development Office , Ministry of Works and Hous 
ing , Government of India, New Delhi. for further transfer . 
to the Ministry of Rural development for construction of 
a building for accommodating the Afro Asian Rural Re 
construction Organisatioan . 

SCHEDULE 


का . मा . 4588: - दिल्ली विकास अधिनियम 1957 ( 1957 की स . 
61 ) की धारा 22 की उपधारा ( 4 ) की व्यवस्थानों के अनुसरण में 
दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नीचे लिखी अनुसूची में उल्लिखित भूमि आगे 
दिल्ली पर्यटन विकास निगम को हस्तान्तरित करने के लिये भूमि एवं 
विकास कार्यालय निर्माण और मावास मन्त्रालय , भारभ सरफार, नई दिल्ली 
के निपटान पर देने हेतु केन्द्रीय सरकार के निपटान पर लौटा दी है : 


अनुसूची 


Piece of lar t measuring about 0 . 40 acres ( about -- ...- - - ) 
situated along N . D . M . C ., Market, Chanakyapuri bearing 
plot No. . - - - -.. - site No. 45 partly of Notification No . 
S . O . 1810 dated 20 - 7-74. 
The above piece of land is bounded as follows : 

North : N. D . M . C . Shopping Centre 
South : Railway Boundary . 
East : Vinay Marg. 
West : Road . 

[ No. S & S 33 (1)/ 84 / ASO (I) / 2043] 


लगभग 2 . 782 एकड़ ( लगभग - - -- ) माप का भूमि खण्ड जो 
प्रोबराय होटल एवं म्लाईड इन्स्टीट्यूट के मध्य में स्थित है, जिसका प्लाट 
नं . . -.... - - स्थल 36 है और जो अधिसूचना सं . 1810 
दिनांक 20 - 7 - 74 का समस्त भाग है । 


उपर्युक्त भूमि खण्ड की सीमाएं निम्नलिखित है : 
उत्तर में : प्रोबराय होटल 
दक्षिण में ; ब्लाईन् इन्स्टीट्यूट 
पूर्व में : किधूल मार्ग 
पश्चिम में : गोल्फ लिंक्स एरिया 
[ सं . एस . एण्ड एस . 33( 14 )/ 83 ए . ई . ( 1 )/ 2046] 

नाथू राम , सचिव 


4588.— In pursue Delhi Developing has replaced bed in 


का . मा . 4587: - दिल्ली विकास अधिनियम 1957 ( 1957 की सं . 61 ) 
की धारा 22 की उपधारा ( 4 ) की व्यवस्थाओं के अनुसरण में दिल्ली 
विकास प्राधिकरण मे नीचे लिखी अनुसूची में उल्लिखित भूमि मागे हस्ता 
न्तरित करने के लिये भूमि एवं विकास कार्यालय निर्माण और भाषास 
मंत्रालय , भारत सरकार, नई दिल्ली के निपटान पर देने हेतु केन्द्रीय सरकार 
के निपटात पर लौटा दी है : -- 

अनुसूची 
खगभग 2 एका ( लगभग दो एकड़) माप का भूमि खण जो बाल 
भारती एवं डी . ए . बी . स्कूल , लोवी रोड के पीछे स्थित है, जिसका 
प्साम नं . - - - --- - -स्थल 32 है और जो अधिसूचना 
सं . 1810 दिनांक 20- 7 -74 का समस्त भाग है । 

उपर्युक्त भूमि खंड की सीमाएं निम्नलिखित है : 
उत्तर में : आई ए . एफ , औरक्स 
यक्षिण में : सड़क 
पूर्व में : संस्थानिक क्षेत्र 
पश्चिम में : गुजरांवाला प्रार्या उच्चतम माध्यमिक विद्यालय 

[ सं . - एस . एण्ड एस . 33 ( 11 )/ 83 ए. एस . ओ . (i )/ 20 40] 


S.O . 4588. - In pursuance of the provisions of Sub-section 
(4 ) of section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 
1957 ), the Delhi Development Authority has replaced at the 
disposal of the Central Government the land described in 
the Schedule below for placing it at the disposal of the 
Land and Development Office , Ministry of Works and Hous 
ing, Government of India, New Delhi , for further transfer 
thereof to the Delhi Tourism Development Corporation . 

SCHEDULE 
Piece of land measuring about 2. 762 acres ( about - - - - - - ) 
sitauted in between Oberoi Hotel and Blind Institute bearing 
Plot No. --- - -- -- - Site No. 36 full of Notification No. 
S. O . 1810 dated 20- 7- 1974. 
The above piece of land is bounded as follows : -- 

North : Oberoi Hotel. 
South - Blind Institute . 
East : Kitchloo Marg. 
West : Golf Links area. 

[ No. S & S 33 (14) / 83- A. E. (I) / 2046 ] 

NATHU RAM , Secy . 


S . O . 4587. - In pursuance of the provisions of Sub - section 
(4 ) of Section 22 of the Delhi Development Act. 1997 (61 
of 1957 ) , the Delhi Development Authority has replaced at 
the disposal of the Central Government the land described 
in the Schedule below for placing it at the disposal of the 
Land and Development Office , Ministry of Works and Hous 
ing , Government of India , New Delhi , for further transfer 


% D 


- - 


- - 


- - - 


- 
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श्रम और पुनर्वास मंत्रालय 

4 . MICA MINES 

( i) Raising of Mica ; 
( श्रम विभाग ) 

(ii) Drilling and Blasting i 
नई दिल्ली , 20 नवम्बर, 1981 

( iii) Dewatering of mines ; 

(iv ) Muck removal ; and 
का . आ . 4589 . केन्द्रीय सरकार, टेकाश्रम ( विनियमन और उत्पादन ) 

- ( v ) Processing of mica , 
अधिनियम , 1970 ( 1970 का 37 ) की धाग 10 को उपधारा ( 1 ) 

INo. 5 -16025 / 22 / 84- LW] 
arग प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय बोर्ड से परामर्श करने 

P. B. MAHISHI , Dy . Secy . 
के पश्चात इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट संकर्मों में जैसे देश के 
फ्रोमाइट , मंगोसाइट, जिप्सम और अभ्रक रबानों में टेका श्रमिकों के नियोजन 

( पुनर्वाम विभाग ) 
का तात्कालिक प्रभाव से निषेध करती है । 
अनुसूची 

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1984 
1. क्रोमाइट खान 

का . आ . 4500. — विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वाम ) अधिनियम , 
( 1 ) ऊपरि भारयुक्त उत्खनन भौर उसे हटाना ; 

1954 ( 1954 का 44 ) की धारा 34 की उपधाग ( 2 ) द्वारा प्रदात 
( 2 ) वेधन और स्फोटन ; 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए में इसके द्वारा इस विभाग क दिनांक 24 
( 3 ) अयस्क निकालना , और 

नवम्बर , 1984 की अधिसूचना संख्या - 1 ( 16 ) वि , सेल / 84-- एस . 
( 4 ) ऊपरिभार का उम्प नफा और अयस्क का स्टाकिंग स्थल तक एम . II ( घ ) द्वारा उप मुख्य बन्दोबस्न प्रायुक्त के रूप में नियुक्त पंजाब 
___ का परिवहन । 

राज्य के सभी जिलो के उप आयुक्तों को निम्न शक्तियां सौंपता हूं : 
2. मैगनेसाइट खान 

( 1 ) अधिनियम की धारा 23 के अधीन अपीलो की सुनवाई की 
( 1 ) ऊपरिभार हटाना ; 

शक्तियां । 
( 2 ) वेधन और स्फोटन ; पार 
( 3 ) खनिज निकालना । 

( 2 ) उक्त अधिनियम की धाग 24 के मधीन पुनरीक्षण की सुनवाई 
3 जिप्सम खान 

की शक्तियो । 
( 1 ) ऊपरिभार हटाना ; और 

( 3 ) उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन मामलों के हस्तान्तरण 
( 2 ) खनिज का खनन करना और निकालना । 

की शक्तिया । 
4. अम्रक खान 

[ संख्या -1 ( 16)/वि . सेल . / 84-- एस . एस .II ( इ )] 
( 1 ) अभ्रक निकालना ; 

गुरप्रताप सिह साही, मुख्य मन्दोबस्त प्रायुक्त 
( 2 ) वेधन और स्फोटन ; 
( 3 ) खानों का जलरहित करना ; 

( Department of Rehabilitation ) 
( 4) कार्यनी फ़दर्म हटाना ; और. 

New Delhi , the 27th Noveniber , 1984 
( 5 ) अत्रक का प्रसंस्करण । 

S . O . 4590. - Jn exercise of the powere conferred on me as 
[सं . एस . 16025/ 22/ 84 - एल . डब्ल्यू. ] Chief Settlement Commissioner by sub -scction ( 2 ) of Section 
पी . बी . महीशी , उप सचिव 

34 of the Displaced Persons ( Compensation and Rehabilita 
tion) Act , 1954 ( Act No. 44 of 1954 ) I hereby delegate to 

all the Deputy Commissioners in their respective Districts 
MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION 

of Punjab Stute , appointed as Deputy Chief Settlement Com 

missioners , vide this Department s Notification No . 1 ( 16 ) / 
(Department of Labour ) 

Spl. Cell / 84 SS. II ( D ), dated the 24th November , 1984, the 

following powers - 
New Delhi, the 20th November , 1984 

(i ) Powers to hear appeals under Section 23 of the 

Act . 
S. O . 4589 . In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of Section 10 of the Contract Labour (Regulation 

( ii) Powers to hear revisions under Section 24 of the 
and: Aholition ) Act, 1970 ( 37 of 1970 ), the Central Govern 

said Act . 
ment, after consultation with the Central Board , herby 

( iii ) Powers to transfer cases under Section 28 of the 
prohibits the cmployment of contract laboure in the works 

said Act . 
specified in the Schedule annexed hereto , in thc Chiomitc , 
Magnesite, Gypsum and Mica Mines in the country , with 

[ No. 1{ 16) / Spl . Cell / 84- SS. II ( E) 
immediate effect, 

GURPRATAP SINOH SAHI, Chief Settlement 
SCHEDULE 

Cornrmissioner 
1. CHROMITE MINES 

( श्रम मंत्रालय ) 
( i) Over burden excavation and removal ; 

नई दिल्ली , 1 दिसम्बर , 1984 
( ii ). Drilling and Blasting ; 
( iii) Raising of Ore and 

का . आ . 4591 . - मैसर्स संगली अर्बन कोआपरेटिव 
(iv ) Transportation of over- burden to dumps and Ore to 

बैंक लिमिटेड , हारबहट रोड संगली , ( एम . एच . / 7208 ) 
stocking sites . 

(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्म 

चारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
2 . MAGNESITE MINES 

(1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा 
•li) Over burden removal ; 

गया है ) की धारा 17 की उप - धारा ( 2 - क ) के अधीन छूट दिए 
( ii) Drilling and Blasting ; and 

जाने के लिए आवेदन किया है ; 
( iji) Raising of Minerals. 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
3 . GYPSUM MINES 

स्थापन के कर्मचारी , किसी · पृथक अभिवाय या प्रीमियम का 
(i) Over burden removal ; and 

संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक 
(ii ) Mining /raising of . Mineral. 

बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायद उठा रहा है 


- - - 


- - - - 


- - 


- - - - - - -- - 


- - - 


- - 


- - - - - - - - - - -- - 


- - 
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और एसे कर्मचारियों के लिए ये फायद उन फायदों से अधिक स्थापन पहले अपना चका हो , अधीन नहीं रह जाते हैं या 
अनकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महब बीमा स्कीम 1976 इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायद 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रेदद की जा सकती 
उन्ह अनशय है ; 
___ अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 

____ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारोथ 
उपधारा ( 2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करते हुए 

के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम 
और इससे उपाबद्ध अनसची में विनिर्दिष्ट शता के अधीन 

का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को त्यप . 
रहते हए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 

गत हो जाने दिया जाता है तो , छट रदद की जा सकती है । 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 

11 . नियांजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गएकिरी 
अनुसूची 

व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिवशितियों 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 

या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
निधि आयुक्स , महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 

उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदा के मंदाय का उत्तर 
पसे खा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान 

दायित्व नियोजक पर होगा । 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निविष्ट कर । 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 

अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्यु होने पर उसके हकदार 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क ) के खण्ड ( क ) 

नाम निदेशितियों/ विधिक बारिमों को बीमाकत रकम का 
के अधीन समय - समय पर निदिष्ट कर । 

संवाय तत्परता से और प्रत्यक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 

निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 

मनिश्चित करेगा । 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्सरण निरिक्षण प्रभारी 

[ सं . एम . 35014/ 127/ 84- एम . एम - 4 ] 
संवाय आदि भी ह , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा 

DEPARTMENT OF LABOUR 
किया जाएगा । 

New Delhi , the 1st December , 1984 
4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक S. 0 . 4591. - - Whereas Messrs Sungli Urban Co - operative 
बीमा स्कीम के नियमां की एक प्रति , और जब कभी उनमें 

Bank Limited , Harbahat Road , Sangli, Maharashtra ( MH / 

7208 ) ( hereinafter referred to as the said establishment ) 
संशाधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 

Have applied for excmption under sub -section ( 2A ) of Sec 
चारियों की बह संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातो का tion 17 of the Employees Provident Furds and Miscella 

neous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952) ( hereinafter referred 
अनुवाद , स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रर्दाशत करगा । 

to as the said Act ) ; 
5 . यदि कोई एसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 

And whereas, the Central Government is satisficd that 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन की the cmployees of the said establishment are , without, making 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्थ ह , उसके स्थापन में नियां 

any separate contribution or payment of premium . in enjoy 

ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
जित किया जाता है तो , नियोजक , सामहिक बीमा स्कीम के Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insul 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी Tunce which are more favourable to such employces . than 

the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
बाबत आवश्यक प्रामियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 

Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
करगा । 

Scheme ) 
6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

suly- section (2A ) of section 17 of the Suid Act and subicct 
फायद बढ़ाये जाते है तो , नियोजक सामुहिक बीमा स्कीम के 

to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समाचत ८प से the Central Government hereby exempts the said to cstablish 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 

inent from the operation of all ihe provisions of the aid 

Scheme for a period of three years. 
लिला सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदो 
से अधिक अनकल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अन्य है । 

SCHEDULE 
____ 7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 1. The employer in relation to the said establishment 

shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अनि संख्य 

Commissioner , Maharashtra and maintain such accounts 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा म and provid : sich facilities for inspection , as the Central 

Government may direct from time to tinie . 
मंदेय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता सो , नियोजक 
कर्मचारी के विविध दारिम / नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप 2 . The employer shull pay such inspection charges as the 

Central Government may, from time to time, circct under 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । । 

Flause ( a ) of sub- section ( 3A ) of lection 17 of the said Act , 
8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में से कोई भी Within 15 days from the close of every month . 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , महाराष्ट्र के पूर्व 

3 . All cxcpnsey involved in the administration of the 
अनमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी Group Insurance Scheme, including maintenanco of accounts , 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकाल प्रभाव पड़ने की 

Submission of returns, payment of insurance premia , transfer 

of accounts ; payment of iospoction charges etc . shall be 
सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना borne by the employer . 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दष्टिकोण स्पष्ट 

4 . The einployer shall display on the Notic : Board of the 
करने का यक्तियक्त अवसर देगा । 

cstablishment, a copy of the rules of the Group Insuance 
(9 . यदि किसी कारणवण , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 

Scheme an approved by the Central Government and as and 

when amended , alongwith a translation of the salient features 
जीवन बीमा निगम की उस मामूहिक बीमा स्कीम के , जिग 
thereof, in the language of the majority of the cmployecs. 
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5. Whercas an employee , who is already a member of the 

और रगसे उपापच अभमपी में विनिधिष्ट असों के अधीन 
Imployce Provident Fund of the l rovident 1 11111 of an 
cstubiishpieri ( cxcnipted under 12e Arlid Aut, is coployed m रहत हए , उक्त स्थापन कां तीन वर्ष की अधि के लिए 
his establishirent. the çmployer shull iniinedutely enrol him उक्त स्कीम के सभी उपबन्धो के प्रवर्तन सं छट दती हो । 
as a member of the Group Insurance Schenne and pay neces . 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

अनुसूची 
poration of India . 
6 . The cmployer shall arrange to enhance the benefits 

1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादशिक भविष्य 
available to the cmployecs under the Group Insurance Scheine निधि आयुक्त , तमिलनाउ को ऐमी विवरणियां भेजेगा और 
appropriaicly , if the benefits Available to the employecs 
under the said Scheme are enlinnced , so that the benefits 

एसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान 
41Valable under the Group Insurance Scheme are more करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निदिष्ट कर । 
favourable to the employees th : in the benefits admissible 
ander the said Şcheme. 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यक मास की 
7, Notwithstanding anytbing contained in the Group Insur समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , 
sance Scheme, iſ on the death of an employee the amount - उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3क ) के खण्ड ( क ) 
payable under his scheme be less than the urrunt that 
would payable had omployee been covered under the 

के अधीन समय - समय पर निदिप्ट कर । 
vaid Scheme, the employer shall pay th ; difference to the 

3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
ley ! heir . roominee of the employce as compensation . 

लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
8 . No a.nerdinent of the provisions of the Group Irisdi 
rance Scheme , shall be made witijout the prior approval of 

प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण निरिक्षण प्रभारी 
the Regional Provident Fund Commissioner , Maharashtra संदाय आदि भी है , होने वाले सभी ब्ययों का वहन नियोजक द्वारा 
and where any ameniment is likely to uffcct adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 

किया जाएगा । 
Commissioner shall before giving his approval, give a 
reasonable orrortunity to the cmployees to explain their 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक 
Fivint of vicw. 

बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
9 . Where, for any reason, the engpoyees of the said संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
establishment do not remain covered under the Group Insu 

चारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातो का 
Tunce S « !, mc of the Life Insult . ance Corporation of India 
1% alrepdy adopted by the said establishment, or the benefits अनुवाद , स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रर्दाशत करंगा । 
to the employees under this Socmic are reduced in any 
manner , the exemption shall be lialo .2 to be cancelled . 

5 . यदि कोई एसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
10. Where. for any reason, the employer fails to ray the का या उक्स अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन की 
premiun etc . within the due date as fixed by the Life 

भविष्य निधि का पहले ही सदस्य ह , उसके स्थापन में निया 
Insurance Corporation of India , and the policy is al!owed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled , 

जित किया जाता ह तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के 
11. In case of defuult, if any made by the couployer in 

सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करगा और उसको 
payment of premium and responsibility for payment of बाबत आवश्यक प्रामियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवान 
Issurance benefits to the nornire s or the legal heirs of 

करेगा । 
deceased members who would lay : been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption shall he that 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
of the employer . 

फायद बढ़ाये जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
12 . Upon the death of the members covered under the अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समाचत रूप से 
Scheme the Life Insurance Cor tion of India shall ensure 
prompt payment of the sum isured to the nominec / l. epal 

वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
heirs of thy deceased member entitled for it and in anu लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायद उन फायदों 
cure within one month from the receipt of claim completo 
in all lespects ". 

से अधिक अनकल हो , जो उक्स स्कीम के अधीन अन । 
( NO. S-35034: 127 / R4-SS-IV] 7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हाए भी , 

यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदय 
का , आ . 4592 .--~ मसर्म कमारन मिल्म लिमिटेड , रकम उस रकम से कम है ओ कर्मचारी को उस दशा में 
पीलीगड , कम्बटर , 641004 , ( तमिलनाडु / 70) (जिसे संदेय होती , जब यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक 
इममें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्म कर्मचारी के विविध बारिस / नामनिदेशिती को प्रतिकर के रूप 
चारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 
( 1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा 
गया है ) की धारा 17 की उप - धारा ( 2- क ) के अधीन छूट दिए 

8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में से कोई भी 
जाने के लिए आवेदन किया है ; 

मंशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , तमिलनाड के पूर्व 

अनमांदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त संशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक अनमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायद उठा रहह करने का युक्तियुक्ता अवसर देगा । 

और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायद उन फायवों से अधिक 
अनकलह जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 

____ 9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त रकीम कहा गया है ) के अधीन 

जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
उन्हें अनुज्ञेय है ; 

म्थापन पहले अपना चका हो , अधीन नहीं रह जाते हैं , या 

इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायद 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रदद की जा सकती 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हए 


पर प्रतिकूल भार जहाँ किसी 


मोदन देने से बड़ा प्रादेशिक 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 
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available under the Group Insurance Scheme are moro 
10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 

favourable to the employees than the bencfits admissible 
के भीतर, जो भारतीय जीवन सीमा निगम नियत करने , प्रीमियर under the sakl Scheine . 
का संदाय करने में असफल रहता ह , और पालिसी को व्यप 

7 . Noiwithstanding anything contained in the Group Inşu 
गत हो जाने दिया जाता है तो , छट रद्द की जा सकती है । rance Scheme, if on the death of an employee the amount 

payable under this schome be less than the amount that 
11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए कि मो would be payablo bad employee becn covered linder the 

said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिशितियां loyal heir , nomince of the employec as compensation 
मा विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 

8 . No am odment of the provisions of thic Group Insu 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदा के संदाय का उत्तर lance Scheme, shall be made without the prior approval of . 
दायित्व नियोजक पर होगा । 

the Regional Provident Fund Commissicner , Tamil Nadu 
and wher , any amendment is likely to affect adversely the 

liiterest or thic cmployecs, the Regional Provident Fund 
____ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 

Commissioner shall before giving his approval, give : a 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार reasonable opportunity to the employees lo cxplain their 

point of view . 
नाम निदे पितियों / विधिक वारिसों को बीमाकत रकम का 

9 . where , for any reason, the employees of the said 
संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 

establishment do not remain covered under the Group Insu 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर lance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
मुनिश्चित करेगा । 

us already adopted by the said establisbmect, or the benefits 

to the einployees under this sea - arc seduced in any 
[ सं . एम . - 35014/ 125 / 84 - एस . एस . - 47 

manner , th : exemption shall be liable to be cancelled . 

10. Where , for any reason, the employer fils to pay the 
S. O , 4592 . - Whereas Messrs. The Kumaran Mills I.imited , 

prerrium etc . within the due date , as fixed by the Life 
Pcelainedu, Coimbatore - 641004 ( TN / 70) ( hereinafter refer 

insuranco Corporation of India , and the policy is allowed to 
red to as the said cstablishinul , have applied for exemplica 

lapse , the excription is liable to be cancelled . 
under sub - section (2A) of Section 17 of the Employces PIO 
vident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 19 .52 ( 19 

11 . In case of default, if any made by the employer in 
o [ 1952 ) ( horcinafter referred to as the said Act ) : 

payment of premium and resonsibility for payment of 

assurance benefits to the nominces of the legal heirs of 
And whereas , the Central Government is notiatied that 

deceased members who would have been covered under tho 
the employees of the suid estahlishıncut are , without, making 

said Schenle but for grant of this exemption , shall be that 
any soparato contribution ot payment of premium , in enjoy 

of the employer . 
ment of henefits under the Group Jasurance Schemo of the 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 

Scheme the Life Insurance Corpor ition of India shall ensure 
rance which are more favourable to such employecs than 
the benefits admiksible under the Employees Deposit Linked 

prompt payrrent of the sum assuired to the dominee /Legal 

heirs of the deceased member entitled for it and in any 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 

case within one month from the receipt of claim complete 
Scheme ) ; 

• in all respects " . 
Now , therefore , in exercise of the powers cupferred by 

INo. S- 35014 / 125 / 84 .SS-11] 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the paid establish 

का . आ . 4593 . - मसर्म एस्कोर्टस ट्रेक्टर्स लिमिटेड , 11 , 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of threo years. 

सिंधी हाउस कनाट सर्कस , नई दिल्ली -1 , ( डी . एल . / 2878) 

(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्म 
SCHEDULE 

चारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
1 . The employer in relation to the said cotablishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 

(1952 का 19) (जिसे इममें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा 
Commissioner , Tamil Nadu and maintain such accounts गया है ) की धारा 17 की उप - धारा ( 2- क ) के अधीन छूट दिए 
and provide such facilities for inspecrion , 15 the Central 
Government may direct from time to time. 

जाने के लिए आवेदन किया है ; 

. 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
Contral Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub- section (3A) of section 17 of the said Act , स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का 
within 15 days from the close of every month . 

संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक 
3 . All expenses involved in the administration of the दीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रह हर 
Group Inqurance Scheme, including maintenance of accounts, 

और एसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts ; nayment of inspection charges etc . shall be अनकल ह जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 
borne by the employer . 

(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the उन्हें अनुज्ञेय ह ; 
tstablishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
thereof, in the language of the majority of the employees . 

उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
5. Whereas an employee , who is wroady a member of the 

और इससे उपाद्ध अनसची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन 
Emnloyece Provident Fund or the Provident Fund of an रहते हए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
establishment exempted under the said Act , is employed in उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती ह । 
his establishment. the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
kary premium in respect of him to th : Life Insurance Cor 

अनुसूची 
poration of India . 

1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रायशिक भविष्य 
6 . The employer shall arrange to enhance the bencfits निधि आयुक्त , दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
cvailable to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees 

ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान 
linder the said Scheme are enhanced , so that the benefits करगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निविष्ट कर । 


[ भाग 1 - खंड (ii )] 
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12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार 
नाम निर्देशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का 
संदाय तत्परता से रि प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
सनिश्चित करगा । । 

[ सं . एस . - 35014/ 124 / 84 - एस . एस . - 4 ] 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट कर । 

3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारी 
संवार्य आदि भी हा , होर्ग बाल सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा 
किया जाएगा 
____ 4 , नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का 
अनवाद , स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रशित करगा । 

5 . यदि कोई एसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन को 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में निया 
जित किया जाता है तो , नियोजक , सामहिक मीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रामियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 
करगा । 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायद बढ़ाये जाते है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवों में समाचरा खप से 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायद उन फायदों 
से अधिक अनकल हाँ , जो उक्त स्कीम के अधीन अनय हो ! 

7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होस् हाए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदय 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में 
संदेय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक 
कर्मचारी के विविध वारिस / नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रबर ला संदाय करेगा । 

8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में से कोई भी 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , दिल्ली के पूर्व 
अनमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 
सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
करने का युक्तियक्त अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका ह , अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायद 
किसी रीति से कम हो जाते हो ; तो यह रद्द की जा सकती 


S . O . 4593 , — Whereas Merrs . Escorts Tractors Limited 11 , 
Scindia House, Connaught Circus, New Delhi- 110001 (DL ) 
2676 ) ( hereinafter referred to as the nid establishment ) 
have applied for exemption under sub - section (2A ) of Section 
17 of the Employees Provident Funds and Miscelaneous 
Provisions Att. 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) ; 

And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are, without , making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Lífo 
Insurance which are more favourable to such employees that 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A) of saction 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 

SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Delhi and maintain such accounts 
and provide such facilities for inspection , as the Central 
Government may direct from time to timo. 

2 . The employer shall pay guch inspection charges ng the 
Central Government may , from time to time. direct under 
clause ( a ) of sub- section (3A) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month. 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme , vcluding maintenance of accounts , 
submission of returns , payment of insurance premia , transfer 
of accounts ; payment of inspection charges etc. shall be 
borne by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees . 

5. Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act . 1s employed in 
his establishment, the emplover shall immediately cnrol him 
as a member of the Group Insurance Schome and pay neces 
sary premnim in respect of him to the Lifo Insurance Cor 
poration of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
avajlable to the employees under the Group Insurance Scheme 
epnropriately , if the benefits available to the cmployeeg 
under the said Scheme are enhanced , so that the henefits 
available under the Group Insurance Scheme ne more 
favourable to the employees than the bencfits admissible 
under the said Scheinc. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an emplovec the amount 
payable under this schome be less than the amount that 
would be payable had employec, tecn roveret under the 
said Schems. the employer shall pay the difference to the 
legal hoir / nominee of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Groum Insu 
rance Scheme , shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Delhi 
and where any amendment fg likely to affect adversely the 


.. 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीस 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को ध्यप 
गत हो जाने दिया जाता हतो , छट रद्द की जा सकती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिशितियों 
या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो . 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संवाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 
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plerest of the employces, the Regional Provident Jiund 

प्रभारों संदाय आदि भी है , होने वाले सभी वययों को बहन 
Commissioner shall before giving his approval, give a 
resonable opportunity to the employees to explain their 

नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
point of view . 

____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित सामूहिक 
9 . Wbere , for any reason , the employecs of the said 
establishment do not remain cover under ihe Group Insu 

बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें सशो 
iunce Scheme of the Life Insurance Corporation of India 

धन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
ay already adopted by the said ex oblishment, or the bencfits 
10 the employees under this Scheme are reduced in any बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन 
manner , the exemption shall be izble to be cancelled . 

के सूचना पट्ट पर प्रशित करेगा । 
10 . Whcre , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc. vithin the due dat.: , as fixed by the Lite 5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भरिष्य निधि 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 

का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की 
lapse , the exemption is liable to lz kancelled . 

भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो . 
11 . In van of default , if any 13tde by the employer in 
paynient of premium and rest . il::lity for payment 

जित किया जाता है तो , नियोजक , सामहिक बीमा स्कीम के 

of 
assurance Enefits to the nomi104 or the legal heirs of सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
deceascd members who would have been covered under the 
said Scheme lut for grant of this exemption , shall be that 

बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 
of the employer, 

करेगा । 
12 . Upon the death of the atmhcry covered under th¢ 
Scheme the l.ife Insurance Corporation of Indin shall ensure 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलस्थ फायदे 
prompt pirment of the sum . 55 .1red to the noniinee / Legal बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधील 
ñcirs of the deceased member entitled for it and ic ariy 
cage within one month from tle receipt of claim 

कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की 

complete 
in all reshect " . 

जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक 
[ S-35014/ 124 /84-S. S. IV ] बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अन 
का . आ . 4594. -मैसर्स थीरुवल्लर परिवहन कारपोरेशन कल हो जो उक्स स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 
लिमिटेड , पल्लावन सलाई - भद्राम ( तमिलनाडु ) और उसकी 

____ 7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी यात के होते हुए भी , 
18 शाखाएं ( टी . एन . / 9858 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 

यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर स्कीम के अधीन संदेय रकम उस 
स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 

रका से कम है जो कर्मचारी को उम दशा में संदेय होती 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 (1952 का 10 ) (जिसे इसमें इसके 

जब यह उक्त स्कीग के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप 

विधिक वारिम / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों 
गरा ( 2- क ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन 

के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 
किया है ; 

. 8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , 
___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्था 

प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , तमिलनाड के पूर्व अनुमोदन के 
पन के कर्मचारी , किमी पृथक अभिदाय गा प्रीमियम का संदाय 

बिना नहीं किया जाएगा और जहां किमी संशोधन से कर्मचारियों 
किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा 

के हित र प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और 

भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को 
ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल 

अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियक्त अवसर देगा । 
हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहब भीमा स्कीम , 1008 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
अन ज्ञेय हैं ; 

जीवन बीमा निगम की उम सामहिक धीमा स्कीम के , जिसे 

स्थापन पहले अपना चुका है •अधीन नहीं रह जाते हैं , या उस 
____ अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 को 

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
उप -धारा ( 2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , और 

रीति में कम हो जाते हैं ., तो यह रद्द की जा सकती है । 
इससे उपाबद्ध अनसची में विदिश्ट शतों के अधीन रहते हए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी ____ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
उपबन्धों के प्रदर्तन मे छूट देती है । 

भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 

का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो 
अनुसूची 

जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
निधि आयक्त , तमिलनाडा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निदेशितियों या 
ऐसे लेसा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मविधाएं प्रदान विधिक वारियों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , ममय - समय पर निदिष्ट करे । स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 

नियोजक पर होगा । 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की . 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार ___ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा (3 - क ) के खण्ड ( क ) अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार , 
के अधीन समय - समय पर निदिष्ट करे । 

नाम निदेशतियों /विधिक वारिमों को बीमाकत रकम का संदाय 

तत्परता मे और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 

बीमाकत रकम प्राप्त होने के मात दिन के भीतर निश्चित करेगा । 
लेखाओं का मा जाना , विवणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 

[ . एस . -35014/ 130/ 84- एम . एम . -4 ] 
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मनुबन्ध 
विरुवल्लुवर ट्रामपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड 

शाखामों के नाम कोड नम्बर सहित 


* T4a : Feria 22, 1984 /970 1, 1906 

- - - - -- -- - - - - - - - - - - - = . 
2 . The employer shall pay guch inspection charges us the 
Central Government may , from time to tine, direct under 
clauso ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from th¢ close of every month . 


1 


t . 


- 


- 


- - 


3 . All exepnses involved in the aduiinistration of the 
Group Insurance Scheme, including mainteilance of accounts , 
submission of returne , payment of insurance premia , transfer 
of accounts : payment of inspectio .) charxes clc . shall he 
borne by the cmployer. 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
cstablishment, a copy of the rules of thc Group Insuranc 
Scheme as approved by the Central Government and as and 
when amended, alongwith a translation of the salient featues 
thereof, in the language of the majority of the employees . 


सच्या 

शाखा का नाम 
- - - - - - -- - -. . 

1. MUTTA HITTY , WITH 
2 . . 1 . t . I , 471H - 2 
3. . 4 . 8 , II, HẾT - 2 
4. FF . . . III # 5T8 - 2 
5. Et . . . IV , HT - 2 
6 . A font, $14 7 
7. THACHT 1591, - 30 
8. fat fat, far - 20 
9. The font, 1978-7 
10 . certificat fout, celift 
11. TT TTT 1641, ATTUA 
12 . 97474 fr4 , TT 
13. ti fost trust 
14. नागाप टीमम डिपो , नागापट्टीनम 
15 . fait, i 
16 .WHITE , PICTEE 


El. a . 9858 


5 . Whereas an crcployce , who is already a member of the 
Employees Provident Fund of the Provident Fund of an 
cataplishment exempted under the said Axt, is employed in 
his establishment, the employer shall immcdiately chrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay peces 
Sury premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


17. THT TT , 

रेसीडएरी वर्कम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट , 
TETT - 10 


a . ma , 9854 


6 . The employer shall arranxo to enhance the benefits 
available to the cmployees under the Group Insurance Scheme 
uppropriately , if the benefits available to the employees 
under the haid Scheme are calanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employees than the benefits admissible 
under tho suid Scheme . 


18. Tr Hitri 
f ra 4 . 
feriti 


sar, PT. 9867 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employeu been covered under the 
naid Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir /numince of the employee as compensation . 


S .O . 4594 . -- Whereas Messrs Thiruvalluvar Transport Cor 
poration Limited , Pallavan Salai, Madras-600002 ( IN / 9858 ) 
including its branches /Units and list is the Annexure here 
inafter referred to is the said establishment) have applied 
for exemption under. şub -section ( ? A ) of Scolion 17 of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 19 of 1952 ) (hereinaficr referred to as He said 
Act ) ; 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior opproval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
inter :Si of the employees , tbe Regional Provident Fund 
Commissioner shall, before giving his ipproval, give a 
reasonablc opportunity to the cniployecs to explain tbeir 
roint of view , 


And whercar, the Central Government is satisfied that 
thc employees of the said establishment are, without, making 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insuliine Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 
rance which are more favourable in such employees than 
the benefits adinissib . e under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, ! 976 (bereinafter reſerred to as the said 
Scheine) : 


9 . Where. for any reason , the empeces of the said 
establishment do not remain covered itider the Group Jusu " 
190cc Si home of the Life Josu " 110C Corporation of India 
us already dopted by the said erablishment or the benefits 
10 the employees under this Scheme arc reduced in any 
manner . the exemption shall be liable to be cancelled . 


10 . Whejc for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc. within the due date , as fixed by the Lite 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 10 
lapsc , tog exemption is liable to be cancelled . 


Now , therefore , in exercise of inc powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specificd in the Schedule annexed hereto , 
the Central Gove inment hereby exempts the said establish 
ment from the oporation of all the provisions of the said 
Scheme for a pericd of three ycars. 


11 . In case of default, if any nunte liy the employer in 
payment of premium and responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered tr der the 
said Scheme but for grant of this exemption shall be that 
tho of employer. 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said cstablishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner . Tamil Nadul and maintain such accounts 
and provide sucb facilities for ipsixction as the Central 
Government may direct from time to time. 


12 . Upon the death of the member, covered under the 
Scheme the Life Inoutance Coinciation of India shall ensure 
rrompt payment of the aum assured to the nominees / l. cgal 
hoirs of the deceased memher intities for it and in any 
case within one month from the receirt f cla ni complete 
jil all r9pects , 
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ANNEXURE 
THIRUVALLUVAR TRANSPORT CORPORATION 

LIMITED 
List of Branches with Code Numbers 


utilty service for the purposes of the said Act, for a furifier 
period of six months from the 7th December, 1984. 

INo. S•11017/2 / 81- DI ( A)] 


SI . 


Name of tho Branche 


Code No. 


No . 


TN/ 9858 


1 . Head Quarter , Madras 
2 . T . H . D . I ., Madras. 
3. T . H . D . II, Madras- 2 
4 . T . H . D . III , Madras - 2 
5 . T . H . D . IV , Madras - 2 
6 . Salem Depot, Salem - 7 
7 . Coimbatore Depot , Colmbatore- 30 
8 . Trichy Depot , Trichy -20 . . 
9 . Madurai Depot, Madurai- 7 
10. Tuticorin Depot, Tuticorin 
11 . Nagercoil Depot , Nagercoil 
12 . Kanyakumari Depot, Kanyakumari 
13. Tanjore Depot , Tanjore 
14. Nagapattinam Depot, Nagapattinam 
15. Pondicherry Depot, Pondicherry 
16 . Shenkotiah Depot, Shonkottah , 
17. Accounts Officer, 

Residuary Works Transport Department 

Madras-10. 
18 . Works , Manager , 

Rcgional Workshop, 
Trichy 


नई दिल्ली, 6 दिसम्बर , 1984 
का . आ . 4596. -- केन्द्र य सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि 
लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित या औद्योगिक विवाव अधिनियम , 1947 
( 1047 का 14 ) की धारा 2 के खण्ड ( छ ) के उपखण्ड ( vi ) के उप 
बन्धों के अनुसरण में , भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय , श्रम 
विभाग का अधिसूचना संख्या का . आ . 1859 दिनांक 23 मई, 1984 
द्वारा सिक्यूरिटी पेपर मिल , होशंगाबाद का उक्त अधिनियम के 
प्रयोजनों के लिए 18 जूम , 1984 से छ: मास की कालावधि के लिए 
लोक उपयोगा सेवा घोषित किया था ; 

और केन्द्र य सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालाविधि 
को छ: मास को और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है , 
___ अतः अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
को धारा 2 के खण (ढ ) के उपखण्ड ( vi ) के परन्तुक द्वारा प्रवत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उयोग को उक्त अधि 
मियम के प्रयोजनों के लिए 18 दिसम्बर, 1984 से छ: मास की और 
कालावधि के लिए लोफ उपयोग। सेवा घोषित करती है । 

फा , संख्या एस - 11017/ 10/ 81- 81-I ( ए ) ] 

राम कान गा , अवर सचिव 


TN/9859 


TN/9867 


नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1984 
का . भा . 459 3.--- केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि 
लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विषाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) क . धारा 2 के खण्ड ( 8 ) के उपखण्ड ( vi ) के उप 
बन्धों के अनुसरण में , भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, श्रम 
विभाग का अधिसूचना संख्या का . आ , 2031 दिनांक 7 जून , 1984 
मारा सामेंट उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 7 जून , 
1984 से छः मास का कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित 
किया था , 

और केन्द्रीय सरकार का राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि 
को छ: मास का मोर कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है, 

असः अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) 
की धारा 2 के षण्ड ( क ) के उपखण्ड ( vi ) के परम्तुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र य सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधि 
नियम के प्रयोजनों के लिए 7 दिसम्बर , 1984 से छ: मास का और 
कालावधि के लिए लोक उपयोगा सेवा घोषित करता है । 

[ फा . संख्या एस - 11017/ 2/ 81-6 -I ( ए )] 


New Delhi, the 6th December, 1984 
S . O . 4596 . Whereas the Central Government haviog been 
satisfied that the public interest so required had , in pursu 
ance of the provision of sub -clause (vi) of clause ( n ) of 
section 2 of the Industrial - Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , 
declared by the notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour and Rchabilitation Department of 
Labour SO No. 1859 dated the 23rd May, 1984 the Socu 
rity Paper Mill , Hoshangabad , to be a public utility service 
for the purposes of the said Act, for a period of six months 
from the 18th June , 1984 ; 

And whereas, the Contral Government is of opioion that 
public interest regulres the cxtension of the said period by 
a further period of six months ; 

Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by 
the proviso to sub -clause ( vi) of clausc ( n ) of section 2 of 
the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central 
Government hereby declares the said industry to be 8 
public utility forvice for the purposes of the said Act , for 
a further period of six months from the 18th December , 
1984. 

[ F. No. S -11017 /10 / 81 - DI ( A )] 

___ RAM KANUGA , Under Secy . 
नई दिल्ली , 3 दिसम्बर , 1984 
का . आ . 4597. - बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1978 
के नियम 3 के उप नियम ( 2 ) और नियम 16 के साथ पठित, बोड़ी 
कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम , 1976 ( 1976 का 62 ) के धारा 
5 द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केय सरकार को अधि 
सूचना संख्या का , आ 1209, दिनांक 16 मार्ष, 1982 में निम्नलिखित 
संशोधन करती है जो 20 मार्च , 1982 के भारत के राजपा के भाग II 
खण्ड 3, उप खंड (ii ) के पृष्ठ संख्या 1209 पर प्रकाशित हुई थी । 

उक्त अधिसूचना में , क्रमांक 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित 
किया जाएगा, अर्थात् : - - 

4. श्री खुर्शीव अहमद अनसारो , 
विधान सभा सदस्य, 
अमरोहा । 

[ संख्या -यू- 230 18/ 0/ 81-एम- 5/रल्यू II ] 

कंवर राजिन्द्र सिंह, अवर मचिव 


New Delhi, the 4th December, 1984 · 
S .O . 4595. - Whereas the Central Government having been 
satisfied that the public interest so required had, in pur. 
surance of the provisions of sub-clause ( vi ) of clause ( n ) of 
section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) 
declared by the Notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour and Rehabilitation , Department of 
Labour S. O . No. 2031 dated the 7th June , 1984 the cement 
industry to be a public utility service for tho purposes of 
the said Act, for a period of six months , from the 7th June, 
19843 


And whereas, the Central Govt. is of opinion that public 
interest requires the extension of the said period by a further 
period of six months. 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by the 
proviso to sub- clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central Gov 
crnment hereby declares the said industry to be a public 
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- - 


-- 


- 


New Delhi, tbc 3rd December, 1984 
S. O . 4597. ..Jn exercise of the powers conferred by section 
5 of tho Beedi Workers Welfaro Fund Act, 1976 (62 of 
1976 ) , read with sub -rule ( 2 ) of rule 3 and rule 16 of Beedi 
Workers Welfare Fund Rules , 1978 , the Central Government 
hereby makes the following amendment in the notification 
number S. O . 12/19 jated 16 March, 1982 published at page 
1209 of Part II - Section 3 - sub - section ( ii) of the Gazette of 
India dated 20th March , 1982 ; 

In the said notification, against serial Number 4, the fol 
lowing shall be substituted namely : 
4 . Shri Khurshid Ahuned Ansari, 
Member Legislative Asserubly , 
Amroha . 

[ No. U - 23018 / 6 / 81 - MV / wu] 
KANWAR RAJINDER SINGH , Under Secy . 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सबस्य ह , उसके स्थापन में नियां 
जित किया जाता है तो , नियोजक , सामहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रामियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 
करगा । 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामूहिक मीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायद उन फायदों 
से अधिक अनकूल हों , ओ उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 

7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होतं हाए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदय 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में 
संदेय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक 
कर्मचारी के विविध वारिम /नामनिशिती को प्रतिकर के रूप 
में दोनों रकमों के अन्सर के बराबर रकम का संवाय करगा । 

8 . सामुहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
मंशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , आन्ध्र प्रदेश के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 
सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका ह , अधीन नहीं रह जाते ह " , या 
उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते हो ; तो यह रद्द की जा सकती 


नई दिल्ली , 4 दिसम्बर, 1984 
का . आ . 4598 . मगर्स ऊशोदया पब्लीकेशन्स , सोमाजी 
गुडा , हैदराबाद , तथा विभिन्न शाखाएं , ( ए . पी . / 5849) जैसा 
कि संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है (जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप 
धारा ( 2 - क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन 
किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक 
बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायद उठा रहे है 
और एसे कर्मचारियों के लिए ये फायद उन फायदों से अधिक 
अनकल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबख बीमा स्कीम 1976 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन 
उन्हें अनुज्ञेय है ; 
___ अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
और इससे उपायब अनसची में विनिर्दिष्ट सता के अधीन 
रहते हए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती ह । 

अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
एसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट कर । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3क ) के लण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निविष्ट करे । 

3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत . 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संवाय , लेखाओं क अन्सरण निरिक्षण प्रभारी 
संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा 
किया जाएगा । 
____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब भी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
पारियों की बहुसंस्था की भाषा में उसकी भस्य बातों का 
अनुवाद , संस्थान के सूचना -पट्ट पर प्रदशित करेगा । 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम 
का संधाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यप 
गत हो जाने दिया जाता है ता , छट रद्द की जा सकती है । 

11 . नियांजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिशित्तियों 
या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्यु होने पर उसके हकवार 
नाम निर्देशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एम . - 35014/ 131 / 84 - एस . एस . - 4 ] 

अनुबन्ध 
मैमर्स ऊणोदया पन:केशन्स प्राइवेट लिमिटेड मोमाजीगुड़ा हैदराबाद 
की शाखाओं की सूची इस प्रकार है : - - 
1. मैमर्स उशोदया पर्क्स केशम्स प्राइवेट लिमिटेड , विजग, कोड नं . 

ए . पी ./53211 
2 . भमर्म इनाटू न्यूजपेपर , तिरूपति, कोट न. ए . पं.:./5321/ ए । 
3. मैसर्स इनाड , विजयवाड़ा, कोड में . ए . पी ./ 6041 । 


म , जिसके अन्सारी 


जाना विवरणियों 


प्रीमियम 


- 


- - 


- TIT 
- - 


- 
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9 . Where , for any reason , the croployees of the sail estab 

Jishment do not remain covered under the Group Insurance 
S . O . 4598 , - Whereas Messrs. Uslodaya Publications Pri 

Scheme of the Life Tosurance Corporation of India as already 
vate Limited , Somajiguda Hyderabad ( AP / 5849 ) and its 

adopted by the said cstablishment, or the benefits to the cm 
branches as per annexure enclosed , (herein -after referred to 

ployces - under this Scheme are reduced in any manner , the 
as the said establishment ) have applied for exemption under 

exomption shall be liable to be cancelled . 
sub - section ( 2A ) of Section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , 10 . Where , for any reason , the einployck (alls to pay the 
(hereinaftor referred to as the said Act ) ; 

premium etc . within the due date, as fixed by the Life 

Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
And whereas , the Central Government is satisfied that the lapso , the exemption is liable to be cancelled . 
employees of the said establishment arc, without making 
any separate contribution or payment of proniun , in enjoy 

11. In case of default, if any made by the employer in 
ment of benefits under the Group Insurance Schence of payment of premium and responsibility for payment of assui 
the Life Insurance Corporation of India in the nature of Tance benefits to the nominecs or the legal heirs of deceased 
Life Insurance which are more favourable to such employeco members who would have been covered under the said Sche 
than the benefita admissible under the Enıployees Deposit me but for grant of this cxemption , shall he that of the 
Linked Insurance Scheme. 1976 (hereinafter referred to ag employer. 
the said Schemo) ; 

12 . Upon tho death of the members covered under the 
Now , therefore , in cxercise of the powors conferred by Scheme the Lifo Insurance Corporation of India xhall ensure 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject prompt payment of the sum assured to the nominees /Legal 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , heirs of the deceased member entitled for it and in any 
the Central Government hereby exempts the said establish case within one month from the receipt of claim com 
meat from the opcration of all the provisions of the said plete in all respects. 
Scheme for a period of three years . 

INo . S -35014 / 131 / 84 -SS- IV ) 
SCHEDULE 

ANNEXURE 
1. The employer in relation to the said establishinent shall 

List of Branches of M /s. Ushodaya Publications Private 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 

Limited , Somajiguda , Hyderabad , are on follows : 
missioner, Andhra Pradesh , and maintain such accounts and . 
provide such facilities for inspection, as the Central Goverdi 

1 . M /s. Ushodaya Pub, (P ) Ltd , Vizag, Code No. AP / 
ment may direct from time to time. 

5321. 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

2 . M /s. Eenadu News Paper, Triupati, Code No. AP / 
Central Government may , from time to time, direct under 

5321 / A 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of soction 17 of the wrid 
Act, within 15 days from the close of every month , 

3 . M /s . Eenadu Vijayawada , Code No. AP /6041 . 
3 . All expenses involved in the administration of the 

at foran 5 faari , 198.4 
Group Insurance Schemic , including maintenance of accounts , 
submission of returns , payment of insurance premia , transfer 

# T . 37 . 4599.- - Fires , HATT AT TE Cat fer 
of accounts . payment of inspection chargco etc . shall be 
borne by the employer. 

# 247 farfera sprate forfer 75-8 ), FC 4144797-16 

और सिटी आफिम 1 3-इन्डिया एक्सचेज प्लेस , फलकप्ता- 1 नामक स्थापन 
4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insu के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो 
ranco Scheme as approved by the Central Government and 

-T6 for # Hurti ofera fafa ste of 34 * 1 arfufarth , 1952 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, iu the language of tho inajority of the em 

( 1952 a 19 ) # 39874 34T 171947 * TT fi stat at 
loycc3 . 

307 : FFT , 397 fufian I UTT I TOTT ( + ) 
. 5 . Whereas an employce , who is already # member of the 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्न अधिनियम के उपबंध 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is cosployed in उक्त स्थापन को लाग करती है । 
his establishment, the employer xhall immediately carol him 
ag a member of the Group Insurance Schome and pay neces 

[ 777 - 35017 ( 102)/ 84-94 II ] 
sary premium in respect of hjm to the Life jasurance Cor 
poration of India . 

New Delhi, the 5th December , 1984 
6 . The employer shall arrange to enhancu the benefits 

S . O . 4599 . — Whetoay it appears to the Central Gover 
available to the eroployees under the Group Insurance Schemo 
appropriately , if the benefits available to the employees under 

ment that the employer and the majority of the employees 
the said Schere are enbanced , so that the benefits available 

in relation to the establishment - known as Alcssrs . 
under the Group Insurance Scheme fre more favourable to 

Marathon Shipping Private Limited , 75- C , Park Strect. Cal 

cutta - 16 including City Ofco at 13 - Indin Exchange Place , 
the err- ployces than the benefits admissible under the said 
Scheme. 

Calcutta - 1 have agreed that the provisions of the Em 

ployecs Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act. 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insi 

1952 ( 19 of 1952 ) ,) should be made applicable to the said 
rance Scheme, if on the death of an employed the amount 

establishment; 
payable under this scheme be less than the amount that 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
would be payable had employee been covered under the said 

sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 

Govertiment herohy applies the provisions of the mid Act 
heir / noininee of the employee as compensation . 

to the said establishment. 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 

[No. S -35017 / 102 /84 /SS-JI] 
rance Scheme, shall be made without the prior ipproval of 
the Regional Provident Fund Commissioner . Andhra Pradesh 
and where any amendment is likely to affect adversely the 

# T . 31 . 4560.- F # TT H ETT TETT ff # AFT 
interest of the cmployees , the Region Provident Fund श्री विद्यागन्या रयोटम के ओपरेटिव सोसायटी लिमिटेड , नं , 976, 
Commissioner shall before giving his approval, vive o re 
sonahle opportunity to the employees to explain 

एमरा पाई हीरापेट, बेलरी डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटकः नामनः स्थापन में सम्बन 

their point 
of view . 

नियोजक और कर्मचारियों को बहसंख्य इस बाम पर महमत हो गई है कि 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


स्थाप 


[ भाग II --- खई 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपत : दिसबर 2 , 1984/ पाप 1, 1900 
-- - - - - -- - - - - - - = , . - - -. - ... - = - - - 

- - - - - - - 
कर्मचार, भविष्य निधि और प्रकर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 cellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952) , should be 

made applicable to the suid establishment; 
फा 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
अनः केन्द्र. य मरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त Government hereby applies the provisions of the said Act 

to the said cstablishment . 
स्थापन को लागू करता है । 

INo. S -35019 / 484 / 84:SS-II ] 
[ मं , एम - 35019 ( 481 )/ 84/ एस . एम -II ] 

का . आ . 4603. --- मेन्द्र य मरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्स 
S . O . 4600 , — Whereas it appears to the Central Govçrt 

T -2754, फुलाला को - ओपरेटिव मिल्क मप्लाई सोसाइटी लिमिटेड, 
ment that the employer and the majority of the employces 
in relation to the establishment known as Messrs. कुलालाकुँडु पोस्ट ( वाया ) पालापति, न लाकोटाई तालुक , मदुराई- 62423 1 
Srivitlyaranya Ryors Cooperative Society Ltd ., No . 876, Ind तमिलनाड नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों क, बहु 

Ward, Hospet , Billary Distt . Karnatak have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Fund and Misce 

संखया इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचार, भविष्य निधि और 
llaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should he प्रर्क र्ण उपमंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्म 
made applicable 10 the said establishment; 

म्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the suid Act, the Central 

अत: केन्द्र य मरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) 
Government herehy applies the provisions of the sizil Act 

द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उन अधिनियम में उपबंध उक्त 
to the said establishment. 

म्थापन को लाग करता है । 
[ No, S -35019 /481 / 84 - SS -II ] 

[ स . एम - 35019 ( 485 )/ 84-एम . एम . -II ] 
का आ 4601. - --केन्द्रय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

____ ए . के . भट्टाराय , अवर सचिव 
ममर्स जे एम , पोर्न मर्म, बग के . एम . मथगा गेड , फरीदाबाद , 
हरियाणा नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों को महु 

S. O . 4603. - Whereas it appears to the Central Govern 

ment that the employer and the majority of the employees 
मंख्या इम मान पर सहमत हो गई है कि कर्मचार, भविष्य निधि और in relation to the establishment known as Messrs. 
प्रकाण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपयध उक्त 

A . 27.54 , Kullalakundu Co- operative Milk Supply Society 

Limiteil, Kullalakundi Post (Via ) Pallaratti, Nilakkottai 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

Taluk , Madurai-624231, Tamil Nadu have agreed that the 

provisions of the Employees Provident Fund and Miscella 
अत : केन्द्र य मरकार , उस्त अधिनियम की धारा 1 के उपधारा ( 4 ) 

neous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्म अधिनियम के उपबंध उक्त applicable to the said establishment; 
स्थापन को लागू करत , है । 

Now. therefore , in exercise of the powers conferred by 

sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
[म . एम - 350 19 ( 483)/ 84-एम . एस .-II ] 

Government hereby applies the provisions of the said Act 

to the said establishment. 
S. O . 4601. - -. Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 

[ No. S- 35019 / 485 /84- SS -II ] 
in relation to the establishment known as Messrs 

A. K. BHATTARAI , Under Secy. 
J - M . Polymers , 20th K . M . Mathura Road , Faridabad , 
Haryana have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Fund and 

New Delhi, the 4th December, 1984 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 
of 1952 ) , should be made applicable to the cuid establish 
ment ; 

S . o . 4604 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 

Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
Now. therefore , in exercise of the powers conferred by hereby publishes the following award of the Central Gov 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central ernment Industria Tribunal No. 2 Dhanbad in the industrial 
Government hereby applies the provisions of the said Act 

dispute between the employers in relation to the manage 
to the said establishment. 

mct of Burragarh Colliery , Kustore Arca of Ms. BCCL and 

their workmun , which was received by the Central Gov 
( S- 35019 / 483 / 84- SS-II] ernment on the 30 - 11 - 84. 


___ का आ . 480 2. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैमर्म मुग मार टविटिंग फैक्टर , 57, नाटकासलाईपटाई, सैडापेट , आरन , 
नार्थ आरकोड डिस्ट्रिक्ट , तमिलनाडु नामक स्थापन के मम्बर नियोजक और 
कर्मचारियों का बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचार। 
भविष्य निधि और प्रकाण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त 
स्थापन को लाग करती है । 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL ( NO . 2 ) AT DHANBAD 
PRESENT : 

Shri I. N , Sinha , Presiding Officer 

Reference No. 45 of 1983 
In the matter of Industrial Disputes under Section 

10( 1y/ d ) of the I. D . Act, 1947. . 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Bursagath 

Colliery , Kustore Area of Mewrs Bharat Coking 
Coal Limited Post Office Kustore , District Dhanbad 

and their workmen . 
APPEARANCES : 

On behalf of the employers. — Shri (1. Prasad , Advocate . 
On behalf of the workmen - Shri S. P. Singh, General 

Secretary , Khan Mazdoor Congress. 
STATE ; Bihar 

INDUSTRY .: 


[ म . एम - 45019 ( 484 )/ 84/एस . एस .-JI ] 


S. O . 4602.--- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the m jority of the employees 
in relation to the establisin n known as Messrs . 
Sugumer Twisting Factory. 57 , Natakasalaipettai, Said apet . 
Aroi, North Arcot District, Tamil Nadu have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Fund and Mis 
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Dhanbad, the 20th November, 1984 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour and 
Retuvilallon , in exercise of the powers cuntered on them 
under section 10 ( 1 ) ( d ) if the D . Act, 1947, has referred 
the following dispute tu this Tribunal for udjudication under 
Order No. L -24012151183 - D . IV1B ), cated , the 3rd May, 
1983. 

SCHEDULE 
" Whether the demand of the workmen of Buriagarh Col 

Viery, kuyiore Arca of Ms BCCL , Pa Kustore , 
Distt. Dhanbad that Shri Prasadi Bhuia , Tyndal 
should be regularised on the post of Tyndal 
Jamadar W . e .t. 1 - 3 - 80 is justified ? If so , to what 

relief is the concerned workman entitled ?" 
The casc of the workmea is that the concerned workman 
Shri Prasadi Bhuia was working permanently as Tyndal 
since long. Seeing his cluciency of work and controling 
capacity, the manayeinent authorised him to work as 
Tyndal Jamnadar to supervise the Tyndal jobs with effect 
froni 1 - 3 - 80. The Office Order to the abovc cffcct was issued 
by the Manager of Burragarh Colliery dared 13 - 3 - 80 . It 
was further stated in the guid order that the case of the 
concerned workmen will be considered for regularisation 
after 6 months of satisfactory performance , The job of 
Tyndal is in Cat, ly and the job of Tyndal Jansdar je 
in Cut . V of the Coal Mines Waye Hoard Recommendation 
which has been implemented by the management. After 
completing 6 months of work as Tyndal Samadur the con 
beradd workman approched the management for reguluri 
vation on the job of Tyndal Jamadar through his repre 
Sentation dated 4 - 9 - 80 . . His Cane was favourably recom 
mended by all the concerned Officers, Hut no order was 
passed by the managoment and the concerned workman 
continued to work as Tyndal Jamadar , A policy decision 
was taken in the consulative committee of ihe union and 
the management on 6 - 7 - 76 thut the worker working on 
higher posts continuously for 6 monthy will be itgularised 
on the higher post out even inspite of the said policy vect 
sion of concerned workaran was not regularibed on the 
job of Tyndal Jamadar , The concerned workman has not 
been paid the difference of wages of the higher category to 
which he was authorised to work , An Industrial dispute was 
raised by the union on behalf of the concerned workman before 
the ALC ( C ) on 20 - 12 - 82 . The management participated 
in the conclliation proceeding but the conciliation ended 
in fallure . Thereafter the present reference was made. The 
action of the management in not yegularising the concern 
ed workman as Tyndal Janadar is illegal arbitrary and 
motivated .. He is cntitled to be regulariscd As Tyodal 
Jamadar with effect from 13 - 9 -80 . 

The case of the manngement is that the concerned work . 
man is seeking promotion in the garb of demand for regu 
larisation on the post of Tyndal Jamadar . Promotion can 
not be claimed as a natter of right 29 the same to a 
function of tho management. The concerned workman is 
working as Tyndal and he never worked as Tyndal Jamaa 
dar, The concerned workman does not have the requisite 
experience and qualifications for the post of Tyridal 
Jamadar, It is further submitted by the management that no 
retrospective effect can he given to an Award for any period 
prior to the date on which pecific demand which resulted into 
the industrial dispute were made. The promotion of the con 
cerned workuin could not be considered by the management 
As he was not venior most onget the Tyndals employed by 
the Colliery . The concerned workman is neither cntitled to 
regularisation for payment of difference of wages. 

The only point for consideration is whether the concerned 
workmen can be regularised on the post of Tyndal Jamadar 
w .e .f . 1 - 3 - 80 . 

The workmen and the management have each examined 
one witness in support of their respective cases. The con 
cerned workman have exhibited two documents and the 
management also has exhibited two documents , 

There is not much of dispute left to be decided in this 
case in vicw of the Office Order Ext, W - 1 dated 18 . 3 - 80 
issued by the management of Burragarh Colliery . It will ap 
ncar from this Office Order Ext. W - t that the concerned 
workman was authorised 10 work 25 Tyndal Jamodar tempo 


l arily to supervise the Tyndal jobs from 1-3 - 1980 and that 
his case was to be considered only after observing his pertor 
mance for atleast 6 months . MW - 1 Shri A , Das who has 
come to depose on behalf of the management has identified 
the signature of the Manager on Ext. W - 1 and as such the 
genuineness of Ext . W - 1 cannot bt doubted . Although MW - 1 
has denied that the concerned workman was working as 
Tyndal Jamadar since the date of authorisation l.e . trom 
1 - 3 -80 but the evidence in the very next sebtence of his 
will show that tho concerned workman was recommended by 
the Collitry for regularisation in the job of Tyndal Jamadar : 
The fact thut the case of the workman was recommended for 
regularisation clearly indicates that the concerned workman 
was actually working as Tyndal Jamadar and as such his 
name was reconunonded by the Colliery authorities for regu 
larisation As Tyndal Jamadar, There is yet anothor document 
filet by the management themselves which is Office Order 
Ext , M - 2 dnted 14 / 17 -10 -84, It will appcar from this Onco 
Order that the concerned workman along with two others 
were promoted as Tyndal Jamadar in Cat. V with effect 
from 1 - 10 - 84 . This Office Order was passed during the pen 
dency of the present reference . Ext. W - 2 is the representa 
tion of the concerned workman dated 4 . 9 - 80 to the General 
Manager Kustore Area within whose jurisdiction Burragarh 
Colliery lics , It will appear from Ext. W - 2 that the concerned 
workman was authorised to work as Tyndal Jamadar and 
that he requested to change his designation and category . 
There is recommendation of the Executive Engineer and the 
Manager on this Ext. W - 2 . MW - 1 has admitted that Ext: W - 2 
bears the signature of Shri M . K . Sinha, Executive Engineer 
and Shri S . B . Singh Manager. He has also stated that the 
case of the concerned workman was fecommended by the 
Collicry for regularisation in the job of Tyndal Jamadar . 
Thus it fy not denied that the authorities of Burragarh Col 
liery had not recommönded for the regularisation of the 
concerned workman as Tyndal Jamadar . The Manager in hia 
note on Ext, W - 2 statos " As the applicant is performing 
satisfactorily as Tyndal Jamadar during trial period , ho may 
be promoted as Jamudar " . It is clear from this note , therc 
fore that the concerned workman was working as Tyndal 
Jamadar since the order of authorisation given vido Ext. W - 1 
and that his work was found to be satisfactory . Taking all these 
facts into consideration I hold that, the concerned workman 
wos authorised to perform the job of Tyndal Jamadar from 
1 - 3 - 80 and as he was working as Tyndal Jamadar since then 
he was promoted as Tyndal Jamadar in Cat, V . with cffcct 
from 1- 10 -84 , 


The concerned workman has stated that although he was 
working as Tyndal Jamodar gince 1 - 3 - 80 which is the job 
of Category V he was not being paid the wages of Cat. V 
and was being paid the wages of Tyndal which is in Cat. IV . 
As the concerned workman was working as Tyndal Jamadar 
since 1 - 3 -80 regularly he is entitled to the difference of wages 
between Cat . IV and Cat, V . 


Ext. W - 1 will show that although he was authorised to 
work as Tyndal Jamadar from 1 - 3 - 1980 temporarily bis 
Cusc was to be considered after observing his porformanco 
for atleast 6 months . The order for his promotion wag 
not passed till the order vide Ext. M - 2 dated 14 / 17- 10- 84 . 
It is true that promotion is the function of the management 
and the Tribunal cannot decide the question of promotion 
but the concerned workman is not claining promotion in 
Cat, V , he is only clalming regularisation in Cat. V as he 
was already authorised to work as Tyndal Jamadar and was 
continuously working as Tyndal Jamadar since the date of 
Authorisation . I have already held above that the concerned 
workman was working as Tyndal Jamadar since 1- 3 - 1980 
and as per Office Order Ext. W - 1 he was to be regularised 
On his satisfactory performance 99 Tyndal Jamadar after 
6 months of the authorisation . It will also appear from 
the evidence of MW - 1 and the recommendation of the 
Colliery authorities on Ext. W - 2 that the case of the con 
cerned workman was recommended as he was performing his 
iob satisfactorily . The concerned workmau had regularly 
worked for more than 6 months by 1 - 9 - 1980 and as per 
Office Order Ext : W - 1 he was Alt to be regularlsed as Tyndal 
Jamodar with effect from 1 - 9 - 1980 . 

In view of the facts , evidence and circumstances discussed 
Above I hold that the demand of the workman of Burtagarh 
roliery Kustore Area of M / s. B . C . C . Ltd , that Shri Prasadi 
Bhuia Tyndal should he regilarised on the post of Tyndal 
Jamadar la justified with effect from 1- 9 - 1980. The manage 
ment is directed to pay the difference of wagon between 
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Cat. IV and Category V from 1- 3 - 1980 till the date of 
his promotion if the samo has not been paid to him as yet, 
This is my award . 

I, N . SINHA , Presiding Officer 

[No. 24012 ( 5 ) /83- D .IV ( B )] 
S .O . 4605. - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act. 1947 ( 14 of 1947 ) , ihe Central Goveroment 
hereby publishes the following uward of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 2 Dhanbud, in the industrial - 
dispute between the employers in rclation to the manage 
ment of DVC Mincs , Bormo and their workieu which was 
reccived by the Central Government on the 30th November , 
1984. 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
PRESENT . 
Shri I. N . Sinha, Presiding Officer , 

Reference No. 70 of 1982 
In the matter of Industrial iDsputes under Section 10 ( 1 ) (d ) 

of the I. D . Act, 1947 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of DVC Mincs , 

Bermo and their workmen. 
APPEARANCES : 
On behalf of the employers - Shii S. S . Mukherjee, 

Advocato . 
On behalf of the Coalfields Labour Union - Shri B . L . 

Lath , Advocate . 
On behalf of the D . V . C . workers Union (Impleaded 20 

@ party - Shri Meghraj Singh , Secretary, D . V . C . 

Workers Union . 
STATE : Bihar 

INDUSTRY ; Coal 
Dhanbad , the 27th November , 1984 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour in 
exercise of the powers conferred on them under Section 
10( 1) ( d ) of the I. D . Act, 1947 , has rcferred the following 
dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. 
L - 24012 (6 ) / 82 - D . IV ( B ), dated , the 16th Tuly , 1982 . 


refused the demand of the workmen . Thereafter the matter 
regarding the employment of the concerned workman was 
taken up by the Coalfield Labour Union . But the manage 
nient was not ready to give employment to the concerncd 
workman on the plea that NCWA -II was not binding on 
the management, Thereafter the onion raised an industrial 
disputo giving rise to the present reterence on the ground 
that the NCWA - II covers all the Coal Mining Industry in 
the country and the management of D . V . C . Mines , although 
not being a formal party of NCWA - II, hy its own deeds and 
action made itself liable to the said agrcement inasmuch 
as the management impleinented all the agreements of 
NCWA- II exept clause 10 .4 . 2 of NCWA - II. There is no 
reason as to why the management should not accept the 
case of the concerned workman who after the sudden death 
of his father was badly in need of unifloyment. In similar 
circumstances, the management in compliance with the pro 
visions of NCWA- II gave employment to one Shri Yogi Ram , 
dependent brother of late Puk Rum , Coal Cutter who died in 
the year 1979 while in service . The management has dis 
criminated the case of the concerned workmati . The manage 
ment was not justificd in refusing to provide employment 
to the concerned workman). Koyala Mazdoor Union which 
had raised the industrial dispute regarding the non imple 
mentation of clause 10 .4 . 2 of NCWA - II by the manage 
Mient has not filed his W .S , but the D . V . C . Workers Union , 
Bermo Giridih has filed w . S . on being added as necessary 
party in the reference on the ground that the said industrial 
dispute was a matter which affected all the workman of 
D . V . C . Mines Bermo. The case of D . V . C . Workers Union 
is that , though the reference as made for employment of 
Firat Ram , the reference is not only in respect of an indi 
vidual but it is for all the dependents of the workmen whose 
caso comes under the clause 10 . 4 . 2 and 10 ,-1. 3 of NCWA- 11 
which came into effect from 1 - 1 - 79 , NCWA - IT covers all 
categories of employees who are covered under the recommen 
dation of the Central Wage Board . The workmen employed 
in D . V . C . Bermo Mincs were also covered under Central 
Wage Board and NCWA - II. The management of DVC 
has implemented all provisions of the above agreement except 
the two clauses namely 10 . 4 . 2 and 10 . 4 . 3 of NCWA- IT hy 
which employment has to be given to one dependent of a 
workman who dics or is disabled while in scrvice. The 
above issue wag raincd by the union before the managenient 
of D . V . C . Bermo Mines for implementation but the same 
han not been implemented. Thereafter the industrial dispute 
was raised before the ALCOC ) Hazaribagh . The demand of 
the workers for employment of one dependent of the worker 
who dies or is disabled while in service is quite justified and 
legal. 


SCHEDULE 
" Whether tho demand of the workinen of DVC Mines , 

Bermo that one dependent of thic worker disabled 
permanently and that who meets with death while 
in service, should bc enipioyed by the monagement 
in their Mines is justified ? If so , to what relief 
the workman Shri Firat Ram , S / o Shri Late Dhani 

Ram , Coal Cutter of DVC Mince, Bermo cntitied ?" 
The Coalfield Labour Union had raised an industrial 
dispute in regard to the employment of the concerned work 
man Shri Firat Ram . dependent of late Dhani Ram , Coal 
cutter of D . V . C . Mines Hormo . Another linion , namely , 
Koyala Mazdoor Union had made a complaint hefore the 
ALC ( C ) Hazaribagh in regard to the no implementation 
of clause 10 .4 . 2 of the NCWA - TI hy the management of 
D . V . C . Mines Bermo and had requested for action against the 
management and the said complaint was taken to be an 
industrial dispute and on failure of conciliation the industrial 
dispute raised by the workmen of Coalfield Labour 
Union and Koyala Mazdoor Union were referred for ad 
judication in the present reference . 


The case of the management, on the other hand , is that 
none of the union raised any dispute directly with the 
management for cmployment of Shri Firat Ram and as such 
the present dispute was incompetcot. A demand for employ 
ment is not an industrial dispute as defined in the Industrial 
Disputes Act and the present reference is incomnetent in 
law . Lite Dhani Ram was working as Over burden worker 
who died on 22 - 5 -81. NCWA - TI WAG a hipartite agreement 
and the forme contained therein are not lccally binding on 
the D . V . C . Hermo Mines ag D . V . C . Bermo Mines was neither 
party nor signatory to that agreement. The D . V . C . was 
not renresented in that agreement . The D . V . C . Bermo 
Mines is a cantive colliery of D . V . C . and the service condi 
tions of the workmen are governed by the certified standing 
oriters There are already surning workmen and as such 
there is no come for consideration of any further employ 
ment of the denendent of deceased omnloyees . The manager 
ment hong not implemented clone 10 .4 .2 and clause 10 . 4 . 3 
of NOWA IT Jogiram dependent brother of lat. Pukram , 
Cal cuttes was not given employment under NOWA- TI hut 
wae given praninment on comnassionat , ground unter the 
piemitar of D .VC. On the ghove facts it is sunnitted on 
h -half nf the management that the workmen are entitled 
to no relief , 

Two questions arise for consideration in this case. The 
first question is whether one denendent of the workmen 
disahter Dermanently and who meet death while in service 
should he cmploved by the management in their minds and 
sporonillv it has to he derided whether Shri Firnt Ram son 
of lata Dhani Rom , Coal rutter of D V . C . Minns Bermo is 
entitled to be employed after the death of his father. 

Adrrottedly D . V . C , Mines Bermo was not a party 10 
NCWA - II . WW -2 who is the Branch Secretary of D . V . C , 


The case of the workmen is that the concerned workman 
Shri Firat Ram in the son of late Dhani Ram , Coal Cutter 
of D . V . C Mines Bermo, The said Dhani Ram died due to 
nersonal injury caused to him by an accident arising out 
of and in the course of his employment. After the death 
of his father the concerned workmaſı repeatedly demanded 
for providing employment to him in accordance with the 
clause 10 . 4 .2 ofthe NCWA - II, The management, however , 
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Workers Union has stated that D . V . C . Berino Mincy was question of employment is not a matter within the jurisdic 
Bot & party to NCWA - IL or NCWA - I. Admittedly , NCWA tion of the Industrial Tribunal. 
I was bipartite agreement in which D . V . C . was not rcp 
resented and D . V . C . Bermo Mines was neither it party nur 

In view of the discussion made ubic I hold that the 

demand of the workmen of D . V . C . Mincs Bermo that one 
signatory to it. As such the lerms contained in NCWA - I 
are not legally binding on the D . V . C . Bernie Mines, No · dependent of the workmen disabled permanently and who 
doubt D . V . C , Bermo Miney has implemented inost of the 

meets with death while in service should be employed by the 

management in their mincs is not justified . I further hold 
kerms of NCWA- I but that in itself can not be used to force 
D . V . C . Bermo Mincs to accept the terras in clause 10 .4 . 2 

that the concerned workman Shri Firat Ramn son of lato 
end 10 . 4 . 3 of NCWA- II. "There is no separate agreepient 

Dhani Ram , Coul Cutter of D . V . C Mines ii nut entitled to 
between the management of D . V . C . Bermo Mines and the the employment or any other relief claimed by him . 
workmen to the effect that one dependent of deceased 

This is my Award . 
workinan dying in harness will be given employdient. How 

I. N . SINHA , Presiding Otlicer 
ever, there is onc circular of D . y . c . which is Ext, M - 1 in 
the present referonce . Ext. M - 1 datca 22 - 10 - 70 is an Office 

[No. L -24012 ( 6 ) / 82 - D . IV (B ) ] 
circular of D . V . C . issued under the signature of Director 
of Personnel regarding the appointment of persons on com 

New Delhi, the 5th Deccinber, 1984 
passiouute ground . It provides " Corporation has decidat 
that henceforth Appointment on compassionato grounel will 

S . O . 4606 .- - In pursuance of section 17 of the Industrial 
be considered in tho case of sons / daughter or widows of Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Goverpment 
D . V . C . employees who die while in service leaving their hereby publishes the following award of the Central Govera 
family in indigent circumstances and also leaving no earning ment Industrial Tribunal, No . 3 , Dhanbad in the industrial 
member in the family , according to the order of priority dispulc between the employery in relation to the manage 
indicated ." So far this circular is concerned , the caso of ment of Nimcha Colliery of M / s . Fastern Coalficlds Ltd ., 
the concerned workman is not covered . It will appear froin 

and their workmen , which was received by the Central 
the evidence of WW - 1 Firat Ram hinself that his mother Guvernment on the 3rd December , 1984. 
is still working in DVC Mines Bermo and that he along 
with his brothers and sisters reside with her. It appears BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
from his evidenco that his futher latc Dhaniram and his TRIBUNAL -CUM - LABOUR COURT NO . 3, DHANBAD 
mother Surajmati both were working in D . V . C . Mines Bermo 
since before the death of Dhani Ran . Ay Surajmati mother 

Referenco No, 69 / 82 
or the concerned workman Wag Wrendy in employmcat uf 
D . V . C . since before the death of his father, ile circular 

PRESENT : 
Ext. M - 1 is not applicable in the case of the concerned) 

Shri J. N . Singh , Presiding Officer 
workman as his father died leaving Surajinati as earning 
member in the family of the concerned workman . More 

PARTIES : 
over , there is no evidence to the effect that the family of 

Employers in relation to the management of Nimcha 
the concerned workman was in indigent circumstances. Thus Colliery of M / s. Eastern Coalfields I. td ., P . O . Jaykaynagar 
the circular Ext. M - 1 is not applicable in the case of the 

(Burdwan ). 
concerned workman and he cannot get employment under 
the said circular Ext. M - 1 . 

AND 
The concerned workman WW - 1 has stated in his cross 

Their workmen . . 
examination that in accordance with the circular of tho 
D . V . C . a dependent employee of a deceasel is given employ . 

APPEARANCES : 
ment. I have already discussed above the circular of the 

For the Employers - -Shri R . S. Murthy , Advocate . 
D . V . C . and have found that the said circular cannot favour 

For thc Workmen .- Shri J. D . Lal , Advocate . 
ably be used by the concerned workman . WW - 1 has stated 
that the management provides employment for atleast one 

INDUSTRY : Coal 

STATE : West Bengal 
of the dependent of the deceased workman iſ he dies while 
working and that on the death of Pukram his brother Jogi 

Dated , the 24th November, 1984 
ram Was given omployment by the management. MW - 1 

AWARD 
has stated that as per circular Ext, M - 1 omployment to the 
dependent of the deceased employee is given on compas 

The Government of India in the Aſinistry of Labour in 
sionate ground and if any dependent of the deceased is exercise of the powers conferred on them U /s 10 ( 1 )(d ) oť 
working in the mincs, his other dependents will not be consi The Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred tho 
dered for appointment on compassionate ground . He has dispute to this Tribunal for adjudication under Order No , 
further stated that as no family member of Pukram was in L - 19011( 10 ) / 82- D . IV ( B ) dated the 24th July , 1982. 
employment, his brother Jogiram was given employment on 
compassionate ground in his place . There is no evidence 

SCHEDULE 
on behalf of the workmen that any dependent of Pukram 
Was in employment when his brother Jogiram was given 

" Whether the demand of the workmen for supply of 
omployment in place of Pukram on compassionate ground . 

two Coal tubs per M . C . wagon loader in the Nimcha 
Thus the example to which the workman have drawn the 

Colliery of M / s . Eastern Coalfields Ltd ., Dist , 
attention also does not show that the case of tho concerne i 

Burdwan is justified ? If so , to what relict the 
workman was similar to that of Pukram , 

workmen concerned are entitled . ? " 
Tous on the evidence discussed above it will appear that 

2 . Though in the Reference the workinen have been des 
neither NCWA- IT nor the circular of D . V . C , Ex, M - 1 cribel AS M . C . wagon loaders but in fact they are M . C . 
covers the case of the workmen in respect of the two points loaders. Their casc is that as per Wage Board recommenda 
which are involved for decision in the present reference . tions al 1 cast two coal tubs were to be supplied to them 

by the employer , but in case of non - supply of two tubs 
The dispute in the schedule of the reference is whether 

they were to be allowed full back wages . It is also stated 
the demand of the workmen of D . V . C . Mines Bermo that 

that tho non - supply of two tubs for il considerable period 
onc dependent of the worker disabled permanently and that 

is prohibited . 
who meets with death while in sorvice should be employed by 
the management in their mines is justified is a matter for 3. Their further case is that they have been working at 
decision which is not based on any law agreement or circular , full back wages for years together and inspite of their rep 
The third schedule of the Industrial Disputes Act, 1947 resentation to supply 2 tubs the management did not pay 
deals with the matter which is within the jurisdiction of the hecd to their demiind and finally tho matter was taken up 
Industrial Tribunal. The demand for anyployment is not 

which resultes in the present Reference. It is suihtolited 
the qubicct matter or any industrial dispute which is within that the non - supply of two tuhs is illegal and the concerned 
the iurisdiction of the Industrial Tribunal under Third Workmon are entitled to the benefits in terms of moncy due 
schedule of the Act and as such the decision of the said to lead and lifl . 
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4 . The defence of the management is that the Reference 
is not maintainable in as much as no deinand was ever 
made by the workmen or the anion for the matters in 
dispute and it is for the first time that such < emand was 
mado when the concerned workmen stopped work from 
the first shift of 13 - 3 - 82 , which continued tor 47 days . 

5. It is stated that the Ninicha Colliery consists of the 
following mincs : 

( a ) Nimcba 2 , 3 and 4 Pits 
(b ) Nimcha 7 and 8 Pits 
(c ) Nimcha open - cast project 

( d ) Nimcha Incline . 
6 . All these mincs now form part of Nimcha Colliery ( R ) 
and the present Reference admittedly relates to Nimcba 2 , 
3 and 4 Pits consisting about 500 loaders. it is alleged that 
suddenly and without any notice to the inanagement and 
without making any demand the loaders went on strike 
from the first shift of 13 - 3 - 82 which continued upto 27 -4 - 82 . 
The said strike was illegal and subsequently at the inter 
vention of A . L . C . the strike was called off. It is also stated 
that in Pit Nos . 2 , 3 and 4 cou ) is won through the depillar 
ing with hydraulic stowing and hence there is no scope 
for increasing the production beyond certain level . There 
is also shrinkage of working faces und the munagement was 
trying to l educo thc number of underground loaders but 
they were obstructed from transferring surplus workers to 
other collicrica . It is also submitted that there is no shor 
tage of two tubs per wagon loader but due to short produc 
tion two tubs were not required for cach labour and as there 
was no production to that extent. They have also given 
the quantity of production which is being carried on and 
it is submitted that the less production was not due to 
any fault of the management but it was clue to less produc 
tion for reasons beyond the control of the management and 
so the question of supply of two (ubs did not Arise at all. 
It is also submitted that there are surplus loaders in these 
three pits and the management wanted to transfer the surplus 
loaders but the union did not agree to the same. Accord 
ing to the management , however , the production has improved 
and the loaders are now being given udequatc work . It is 
also their case that full back wages was given to the loaders 
when there was less production and the full back wages in 
clude the lead and lift but in this colliery there is no lift 
nor any lead . 

7. The point for consideration is as to whether the demand 
of the workmen for supply of 2 coal tubs per Wagon lunder 
is justificd . If so , to what relier the wormen concerned 
are cntitledi . 

8 . It is admitied that thc uispute relatey to Pit Nos, 2 , 3 
& 4 . MW - 1 is Sri R . C . Roy workinx as First Class Asstt . 
Colliery Manager concerned with Pit Nos . 2 , 3 & 4 . He 
bus stated that these pits are very old and in 1975 the piedu . 
tion was 35000 tonnes per month but now it is only 15000 
toones per month . In 1975 there were six sections , 4 depillar 
ing and development but now work is being carried on 
only in 3 and half sections . He has further stated that 
Pit No. 3 is completely cxtausted and no work is dono 
there and Pit No. 2 is being worked in limited areas as it 
is disturbed Arca. There are three depilfaring sections in 
Pit No. 4 but the management is retreating from the houn 
dary as there is no scope for further dovelopment. Accord 
ing to him there is no shortage of tubs in these pils but coal 
is not avuilable and that further there are excess loadeis 
and mspite of efforts by the management to transfer the 
surplus louders the union did not agrec to it and hence the 
munagement had no alternate but to pay full hack wages to 
the loaders . 

9 . Most of these facts are admitted by WW - 1 who j5 
Asstt. Secretary of the Central Executive . It is admitted by 
him that the tub position has improved now but according 
to him the workers have suffered l oss earlier . It is admitted 
by him that depillaring with hydraulic stuwing is going on 
in these pits and that the production has decreased . In para 
graph 19 of his cross -exam . it iy ndmilted hy him that there 
is difficulty of working fuces for winning inore con unat ihat 
110 lift is required in these plis , His dciind is that whatcver 
may be the cause of low production the workers are entitled 
to get two tubs per day . Proin the evidence of the minac 
ment is also the documents lilaj by the management mark 
ed Exts . M - 13 10 M - 13 / 3 it will appear that the production 


has decreased considerably and that the man - power is in 
excess . It will also appear from Ext. M - 10 to M - 12 that 
several transfer orders were made by the management but 
the union did not agree to these transfers, WW - 1 has ad 
mitted that Ext. M - 8 would show that the union giid not 
agrce for transfer of the excess loadesh . Ext. M - 8 is the 
iniputes of the meeting held on 1 -4 -82 between the manage 
ment and the union in which the position was explained by 
the management and it was stated that the pine was shrink 
ing and there was no scope for employment of 400 loaders 
and at least 100 loaders should be transferred from this 
mine, but the union did not agree to the transfer and demand 
ed full back wages which is being paid to them , The other 
documents filed on behalf of the management is Ext. M 
series which would show that the loaders went on strike which 
continued for 47 days and both the parties places their cases 
hefore the R . L . C . and the strike was called off. Ext. M - 1 
is the demand put up by the union before the R . L . C . and it 
is dated 20 - 3 -83. For the first time by tiis demancl letter 
demand for supply of two tubs was made. It may be stated 
that WW - 2 bas stated that Rs. 500 was paid as compensa 
tion in licu of "lead and life when strike was vallcl off 
But this fact is also not correct, Ext. M - 9 is the minutes 
of cliscussion held between the union and the management 
on 27 - 4 - 82 in which certain agreement was made between 
the parties . It was agreed that the strike will immediately 
bc withdrawn and the issue relating to payment of full back 
wages will be referred to the arbitration of Sri V . D . Kamble , 
RIC. Asansol and the terms of Reference for arbitration 
will be jointly prepared and finalised by the union and the 
management. It was also agreed that an advance of Rs. 500 
will be paid to the loaders which shall be realised later on , 
on receipt of award of the Arbitrator . Thus this agreement 
clearly shows that Rs. 500 was to be realised from the wor 
kers and that the matter was to be referrel to an Arbitrator, 
But instead of referring the matter to the Arbitrator the 
present Reference was made at the instance of the workmen . 

10 . All these documents and evidence discussed ahove thus 
clearly indicate that there was no fauſt of the manage 
ment for less production and becausc there was less produc 
tion question of supply of two tubs did not arise and tho 
management was fully justified in paying full back wagen . 

11. I accordingly hold that the demand of the workmen 
is unjustified and they are not entitled to any relief. 
12 . The award is passed accordingly , 

J. N . SINGH , Presiding Officer 

[No. L - 19011 ( 10 ) /82 - D . IV ( B ) ] 
$. O . 4607. - 1 pursuance of section 17 of thc Industrial 
Disputes Act . 1947 ( 14 of 947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Inclustrial Tribunal, Calcutta , in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of Sode 
pur Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited , Post Office 
Sunderchak ( Burdwan ) and their workmen , which was re 
ceived by the Central Government on the 3rd December, 
1984 . 


CENTRAL GOVERNMEN INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

CALCUTTA 

Reference No . 57 of 1983 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Sodeput 

Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited , P . O . 
Sunderchak , District Burdwan . 

AND 

Tbcir Workinen , 
PRESENT : 

Mr. Justice M . P . Singh.- - Presiding Officer. 
APPEARANCES : 

On behalf of Management - -Mr. B . N . Lala , Advocate . 
On behalf of Workmcn . - Mr. N . N . Sinhı, vice presi 

<lent of the Union . 
STATE : West Bengal 

INDUSTRY ; Coni. 
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AWARD 


By Order No. 1 - 19012 ( 32 ) 183- D .IV ( B ) dated 6th December 
1983, the Government of india , in the Ministry of Labour . 
and Rehabilitation Department of Labour ) , referred the 
following dispute to this Tribunal for adjudication . 
" Whether the action of the management of Souleur 

Colliery , P . O . Sunderchak ( Burdwan ) not to allow 
Shri Ram Sarup Pasman , Caguul Wagon Loader to 
resume his duty with eflect from March, 1989, is 
justified ? If not, to what relief the workman con 
cerned is entitled ? ". 


2. The case is called for bearing today. The parties 
appeared and filed a compromise petition and prayed for 
an award in terms of the said petition , bave gone through 
the compromise petition and I find it reasonable and for 
the benefit of the parties. I therefore , accept the same and 
pass Award in terms of the said compromise petition which 
win form part of this Award as Annexure A , 


Dated this the 26th, day of November , 1984 
Sd /- Illegible 
For and on behalf of thy workman , 

Sd / - Illesible 
, For and on behalf of 

the employers 
नई दिल्ली , 12 दिसम्बर, 1984 

आदेश 
का . आ . 4608. - वैस्टर्न कोलफं सस लिमिटेड के बैकुंठपुर क्षेत्र 
के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कमकारों के बीच , जिनका 
प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश कोलियरी वर्कर्स फैडरेशन, चिरिमिरी करती है, 
एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधि 
नियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10क के उपधारा ( 1 ) के 
उपबंधों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को 
माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त 
माध्यस्थम करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है । 

अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 10क की उपधारा ( 3 ) के 
के उपबंधों के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम करार को 
जो उसे 22 मवम्बर , 1984 को मिला था , एतदद्वारा प्रकाशित करती 


M . P . SINGH , Presiding Officer 
[ No . L- 19012 ( 32 ) / 83- D . IV ( B )] 

. S. S . MEHTA, Desk Officer 


Dated , Culcutta , 
26th November , 1984 . 


ANNEXURE A 


BEFORE THE HON BLE PRESIDING OFFICER, CEN 
TRAL OOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

CALCUTTA 
In the matter of Reference No . 57 of 1983 
PARTIES : 
Employers in relation tothe management of Sodepur 

Colliery of Eastern Coafſelds Ltd . 


AND 

Their Workmen . 

Joint petition of compromise 
The humble petition of both the parties, hercla concerned , 
most respectfully gheweth : 
1 . That the above matter is pending before the Hon ble 

Tribunal and the matter has not been heard as yet. 
2 . That the Union herein concerned approached the 

employers for an anicable settlement of tho iostant 
matter and the bolh the parties after mutual dis 

cussions agreed to settle the instant dispute . 
3 . That, without prejudice to the respective contentions 

made in the written statement, the parties settled 
the instant matter on the following terms : 
( i) That the employers will allow Shri Ram Sarup 

Paswan , Casual Wagon Loaders to roaune duties 
as Casual Wagon Loader within 7 days from 

the date of this settlement lakes effect . 
( ii) That both the parties agree that the wirkman 

concerned shell Tave no claim , whatsoever for 
any wages or benefits whatsoever for any period 
prior to the dato he resume, duty as per this 
seitleident is casual workman . 


करार 
( औद्योगिक विवाय अधिनियम , 1947 की धारा 10 के अधीम ) 
पक्षकारों के नाम : 
मियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री जे . के . पौष, कार्मिक , प्रबंधक , 

वैस्टर्न क . सफोल्टस लिमिटेड, . 
डा . वैकुंठपुर, जिला सरगुजा 

( मध्य प्रदेश ) 
कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री व . पा . दुबे , संयुक्त महा सचिव , 

मध्य प्रवेश कोलियरी यसैफररेशन 

मिरिमिरी, चिला सरगुजा । 
पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री एच . जी . 
भावे, उप मुख्य श्रमायुक्त ( केन्द्र य ) श्रम और पुनर्वास मंत्रालय , नई दिल्ली 
के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है । 

1. विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय :-- 
" क्या फटकोना कोलियरी के सर्वश्री आर . सी . पाण्डे , अशोक पाये , 
ठाकुर प्रसाद और गोरा सिह की 27- 2- 1982 से सेवा समाप्ति 
न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष 

के हकदार हैं ? 
2. विवाद के पक्षकारों का विवरण : क . वैस्टर्न कोलर्फ डस लिमिटेड , 

कटकोना कोलियरी, वैकुण्ठपुर 

क्षेत्र । 
ख . संयुक्त महा सचिष , 
एम . पी . कोलियर वर्कर्स फेडरेशन 
चिरिमिरी, जिला सरगुजा , 

(एम. पी . ) 
3. कर्मकारों के नाम 

प्रश्म नहीं उठता । 
4. प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्न - 4 ( चार ) 

कारो की कुल संख्या 
5. विवाव द्वारा प्रभावित होने वाले 4 ( चार ) 
कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या 

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर 
आबस कर होगा । 


( iii ) By this settlement, the instont matter is fully 

and finally settled and this settlement shall be 
effective as from the date, the Hon ble Tribunal 
accepts this settlenient as fair and proper and is 

pleased to pass as award in terms of this settlement. 
4 . That both the partics pray that the Hon ble Tribunal 

nzy be pleased to accept this settlement ag fair 
and proper and may be further pleased to pass and 

Award in terms of this settlement. 
And for this act of kindness, both the parties ag in duty 
bound shall ever pray . 


mm 
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S . 
मध्यस्थ अपना पंचाट छह मास का कालावधि या इतने और समय Representing workmen : Shri B .P . Dubey , Jt. Genl. Secre 
के भीतर जो हमारे बंच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाएगा । 

tary , Madhya Pradesh Colliery 
यदि पूर्व वणित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो 

Workers Federation , Chiri 

miri Distt. Surguja . 
माध्यस्थम के लिए निर्देश स्वस: रद्द हो जाएगा और पक्षकार नए माध्यस्थम 
के लिए बातचीत करने को स्वतन्त्र होंगे । 

It is hicreby agreed between tlie parties to refer the following 

dispute to the arbitration of Shri H .G . Bhave , Dy. Chief Labour 
पक्षकारों के हस्ताक्षर 

Commissioner ( Central), Ministry of Labour & Employment, 

New Delhi, 
नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : हस्ता 

(5 .9 . pta ) # Tipps au 

1 . Specified matter in dispute : 
* * 9 . 81. Çat . ,tvog da , 

“Whether the termination of services of Sarva Shri R . C . 

Paniley , Ashok Pandey , Thakur Prasad and Goura Singh of 
fatta 14- 7- 1984 

Katkona Colliery with effect from 27-2 -82 is justified or not. 
कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने ETTA 

If not, what relier tlic con crned workmen are entitled to ?" 

(a ) Western 
2 . Details of partics : 

Coalfields Limited , 
(91. fi . ) 
10 : 

Katkona Colliery , Baikun 
HEART tret afara , Th . 91. gitar 

thpur Area . 
यरा वर्कर्स फैडरेशन , दिनांक 

(b ) Joint General Secrelary , 
14 - 7 - 1984 

M . P . Colliery Workers 

Federation , Chirimiri Distt. 
TAT : 1. & . 

Surguja (M . P .) 
2 . . 

3. Namo of the workmon does not arise. 
3. - 

4 . Total No. ofworkmen 4 (Four ) 
मध्यस्प का सहमति 

employed in the under 
कोटकोना कोलियर। के सर्वश्री आर . सी . पांडे , अशोक पउि , ठाकुर प्रसाद 

taking affected 
ihr et fa * 1 27- 2- 1982 affus TTT TT Fiftar 5 . Estimated number of 4 (Four) 
# safera fararta # antelforzi faar afufruf , 1947 a star 

workmen affected 
10क के अर्थ म मैं मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की सहमति देता हूँ । 

Wo further agree that the decision of the arbitration shall 

be binding on us. 
qyrui ma, 39 75T TH17T ( AT) 

The arbitrator shallmake his Award within a period of six 
नई दिल्ली और मध्यस्थ 

months or within such further time as is extended by mutual 
[ . gra -22013 ( 1) /84-57 - 5) agreement between us in writing . In case the Award is not made 

within the period aforesaid the reference to Arbitrator shall 
( F . TF . ETT , The FETATTI 

stand automatically cancelled and the parties shall be free to 

negotiate for fresh arbitration . 
New Delhi, the 12th December, 1984 

Signatures of the partios : 
ORDER Representing employer. Representing workmen ; 

Sd / 
S . O . 4608 .- Whereas the industrial disputo cxists 

( J.K . Ghosh ) 

(B . P . Dubey ) 
between the cmployers in relation to the Management of Bai 

PersonnelManager, WCL Joint Gencral Secretary, 
kunthpur Area of Western Coal fields Limited and their work 

Baikuntlipur Area 

M . P . Colliery Workers 
men represented by Madhya Pradesh Colliery Workers Foler 

Federation 
ation , Chirimiri; 

dt, 14- 7 - 84 

Di. 14 -7 - 84 
And , Whyreas, the said employees and their workmen Witnesses : (1) Sc!/- (2 ) Sd /- (3) Sd / 
llave by a written agreement under Sub Section (1) of Scction 

CONSENT FOR THE ARBITRATOR 
10A of the ladustrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) agrced 
to refer the said disputc to arbitration and have forwarded 

I hereby give my consent to act as an Arbitrator under Sec 
to the Central Government a copy of the said arbitration tion 10A of tic Industrial Disputes Act , 1947 in the dispute 
agreement. 

relating to alleged wrongful termination of services of S / Shri 
Now , therefore, in persuance of sub Section (1) of 

R .C . Pandey, Ashok Pandey , Thakur Prasad and Gaura Singh 
Section 10A of the said Act, the C -ntral Gyvernment hercby 

of Katkorld Colliery with effect froni 27- 2- 1982. 
publishes the said agreement which was received by it on 

H .G . BHAYE , Deputy Chief Labour Commissioner (C ) 
the 22nd November, 1984 . 

New Delhi and Arbitrator 
AGREEMENT 

[No. 1 - 22013 (1 )/ 84-Desk V ] 

S . S . MEHTA , Desk Oficer 
(Under Section 10A of the I.D . Act, 1947) 

New Dejhi, the 12th December, 1984 
BETWEEN 

S . O . 4609. - In pulbuincc of section 17 of the Industrial 
Name of the parties: 

Disputes . Act , 1947 ( 14 of 1947) , tho Central Government 

hereby published the following award of the Central Govern 
Representing employer Shri J.K . Ghosh , Personnel 

ment Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute 

betwecn the employers in relation to the management of 
Manager, Western Coalfields 

North Chirimici Colliery of Western Coalfields Limited , and 
Limited . P . O . Baikunthpur , 

their workney , which WAS received by the Central Govern 
Distt. Surguja (M .P .) 

ment on the sih December 1984 . 


Sd 
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BEFORE JUSTICE SHRI K . K . DUBE , PREŞIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAI, 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, 1417 , WRIGHT 

TOWN , JABALPUR ( M . P .) . 

Case No. CGIT / LC (R ) ( 28 ) / 1979. 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of North 

Chirimiri Collicry of Western Coalfields Limited Post 
Office Gelbapani, District Surguja and their work 
man, Shri K . P . Choudhary , Agsistant Draughtsman, 
represented through the M . P . Khan Mazdoor Con 
gress , North Chirimii Colliery Branch , P . O . Gelha 

panj, District Surguja ( M , P . ) . 
APPEARANCES . 

For Union . - Shri L . N . Mahotra , Advocate . 

For Management.- - Shri . S. Nair, Advocate . 
INDUSTRY ; Coal 

DISTRICT : Surguja (M .P .). 

AWARD 
Dated , the 26th November, 1984 
The Central Government in exercise of its powers under 
Soc . 10 of the Industrial Disputex Act 1947 referred the 
following dispute for adjudication, vido Notification No . 
L - 22012 ( 8 ) / 79 - D . IV ( B ) dated 28th September, 1979 : 
" Whether the demand of the M . P . Mazdoor . Congress 

(NLO ) P . O . Gelhapani, District Surguja for the 
regularisatioji of Shri K . P . Choudhary , Assistant 
Draughtsman of North Chirimiri Collicry of Wes 
tein Coalfields Limited to the post of Draughtsman 
is justified . If yes, to what relief is the concerned 

workman entitled ?" . 
2 . Shri K . P . Choudhary was initially appointed as a 
mazdoor in Category 1. He was appointed as a Traince 
Apprentice in May 1368 . He was doing the work of pré 
paring drawings, plans of the building, plots were surveyed 
by him . In about 15 - 8 - 1973 he was appointed as a Tracer 
in the scalc of Rs, 180 - 273. He was then place in the 
scale of Rs. 330 - 450 with ellect from 1 - 1 - 1975. Subsequently 
on the basis of recommendations of the Departmental l romo 
tion Committco he was promoted to the post of Assistant 
Draughtsman in the scale of Rs. 378 -614 by an under dated 
23- 7 - 1977. The contestion of the Union is that Choudhary 
was doing the duties of a Draughtsman and therefore became 
entitled to the emolumenty of a Draughtsman with effect 
froja the date bc was appointed as a Tracer. The manage 
ment has denied his claim in toto and contends that they 
do 10t have any post of . Draughtsman in the collicry . 
Therefore it is not possiblo to put him on the post of a 
Draughtsnin . Choudhury , however , has produced che certi 
ficatc given by the management of the Colliery to the effevt 
Thai Chowdhury is working in the North Chirimiri Colliery 
since 1973 as a Draughtsman and in his capacity he is doing 
all sorty of plotting work and tracing work and making 
- estimation of the building . This certificate in dated 17- 7 - 1978 
onul in signcd hy, the Manager North Chiriniri Collicry. The 
workman , therefore, conteads that he is entitled to the 
cinoluments of a Draughtsmen since 1973. The main 
question now that aliscs for consideration is whether there 
is a post of a Draughtsmian in the North Chirimiri Coiliery 
ind secondiv cven if there is 110 such post of u Draughis 
man coulj Choudhary he appointed as a Diaugitsinu and 
become entitled to the salary of a Draugktsman with effect 
from the year 1973 . 


Manager in the North Chirimiri Colliery from 1969 to 1976 
stated that tilf 1973 thc set up hud not been defined but 
thereafter it had been defined and there was a man power 
budget. He, however , cannot say whether there was a post 
of a Draughtsman in the budget or not, The Manager had 
the final word in the question of set up of colliery before 
1973. But no wit is the General Manager who controls 
this . According to this witness Choudhary was working 
as a Tracer and then wag promoted as an Assistant Draughts 
man . The Colliery was a small one producing about 14000 
Tonnes of coal and no post of a Draughtsman was kept in 
the colliery . Shri Tripathi said that it being a small colliery 
there was no work for a Draughtsmın in it . Now if there 
was to post of a Draughtsınan it is difficult to see how 
Choudhary could bo appointed on a post which did not exist , 
The circumstances would also show that first he was ap 
pointed as a Tracer in 1973 and then he was selected as an 
Assistant Draughtaman . Unless there is a post of u Draughts 
inan Choudhary could not be appointed to such post. It is 
not anybody s case that the mine was surreptitiously not 
appointing Draughtsman to S. Ve expenses and was taking 
the work of a Draughtsman from Choudhary . The budgeting 
and the posts in the colliery to be manned by different 
officers are clearly executive functions within the discretion 
of the management and they are the best judge to see which 
post be necessary for the best interest of the management. 
The duties of an Asstt. Draughtsman and a Draughtsman 
may or may not be the game. But it appears that the res 
ponsibilities of a Draughtsman would be grcater . There is 
nothing to show that post of a Draughtsman had been kept 
in the collicry before its nationalisation when it was in the 
hands of M / s ., Thapar Group or subsequently . I, therefore . 
find that the post of a Draughtsman was not created in the 
Year 1973, and therefore the question of anybody being plac 
ed on that post did not arise . It may be that Choudhary 
was highly qualified or even compotent but unless thero 
Was & post of Draughtsman be would not become entitled 
to the emoluments of a Draughtsman as he was not holding 
that post, TV is quite often that even highly qualified persons 
hold a suborcunate post and the qualifications cannot deter 
mine that he was holding a superior post . 


4 . The question then arises whether in the circumstances 
of the case Choudhary became entitled to the emoluments 
of a Draughtsman as some of the duties he was doing wero 
that of a Draughtsman . As alrcady indicated that the 
present work or the a $ 6c89mcnt of the post of the civil 
works could be done by 211 Asst. Draughtsman as also 
ly a Draughtsman . The matter may have been open to 
doubt if the colliery had the post of a Draughtsmin as also 
that of an Assistant Draughtsman . But since there was 
no post of Draughtsman there is no question of the emlo 
menty being given its payable to a Draughtsman , In ny 
opinion , this industrial dispute was raised because of the 
certificate issued by the Manager when Choudhary was mere 
lv a Tracer and not even an Assistant Draughtsman . Chou 
chary clearly wants to take advantages of this, Shri Tripathi 
hie s cyplained the circumstances under which the certificate was 
given and how he has been pressuriscd , I do not think that 
such certificate could bind the management to pay Choudhary 
" l her cmolumenty of a Draughtsman . It may then be 
that Choudhary was doing the work of a Draughtsman and 
therefore the Manager had given him the above certificate 
( Ex. W / 1 ) . But what is material is that the management 
did not cnvisage it post of a Draughtsman , nor did they 
Appoint Choudhary Draughtsman any time. Therefore 
he cannot get the employments of the post of a Draughtsman . 
1, therefore, render this awaril accordingly holding that the 
colliery set up did not envisage a Draughtsman in 1973 and 
any time afterwards . Therefore Choudhary could not 
get the emoluments of a Draughtsman . He had not been 
uppointed as a Draughtsman . This reference is answered 
in favour of the management. There shall, however, be 
no order as to costs in the peculiar circumstances of the 
Chse . 


3 . The evidence of Shri V . K . Trimthi who was the 
Manager from 1975 to 1978 would reveal that Choudhary 
was appointed as a Tracer in the Colliery and in the ycar 
1978 he was selected as 90 Assistant Draughişnun . He was 
never appointed as a Dranyhtsman and the ccrlificate given 
hy him (Ex, W / 1 ) was under pressure from the Union whose 
officc heater Shri Choudhary had been . The certificate was 
given with a vie s to help Choudhary to secure bcller job 
elsewhere , Mr. (1 . G Sachdeva who was the Assistant 


Dated 


: 26 - 11 - 1984. 


K . K . DUBF , Presiding Omces 
No. L- 22012(8 ) 179-D . IV (B1/D . V . 
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S . O . 4610. - In pursuance of section 17 of the Industrial perinnency . While these workmen were discontinued the 
Disputes net , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govern Collicry has not only retained a number of juniors in the 
ment hereby publishes the following award of the Central 

same cadie but also recruitcil over 1000 persons in the Col 
Government Industrial Tribunal No. 1, Bombuy in the ſiery . The Union then cierred to Section 25H of the 
industrial dispute hetween the cniployers in relation to the Industrial Disputes Act and tumed that sz.ch workmen have 
management of Mahakali Colliery of Western Coalfields Lida, 

right 10 re - cniployment, !t reiterated that the comployees 
and their workmen , which was received by the Central have put in more than 190 days . As the employees were 
Government on the 5th December , 1984 . 

lilised for raisiny voal from thc underground they are 

entitled to he absorbed in 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRLAL 

orvice . 
TRIBUNAL NO . 1 AT ROMBAY 

4 . The Western India Coal Fields ( hereinniler referred to 
PRESENT : 

as " the Company " ) filed as many as six statements in reply . 

They filed these six statements separately mainly to deal 
Dr. Justice R . D . Tulyule Esqi.. 

with the casc of workinen nicntioned therein who hava plit 

in certain periods of service and to distinguish them from 
Presiding Officer 

others . Otherwise , the main substace of their contention 

is unform in all incompetent us there is really no dispute 
Reference No. GCIT -1 of 1983 

that the reference is incompeicnt is there is really no dispute 
PARTIES : 

between the employer and the employees. It also questioned 

the right of the Union to raise this dispute as the employees 
Employers in relation to the Management of Mahahali are pot members of that Union . The reference hun, accord 
Colliery of Western Coalfields Limited. 

jug to it, been made without proper application of mind 

and is incompetent. Further , according to the Cornpany , 
AND 

casil labour. and employment of casual labour , is to meet 
Their Workmen . 

temporary requirement and cagual needs caused on account 

of cxcc89 work and absentecism . In order to overcone this 
APPEARANCES ; 

contingency casual Labour has to be cmployed . The agree 

inent dated 4th May 1980 has been completely impleme ted . 
For the employer . — Mr. P . S . Nair , Advocate. 

According to it the Colliery in such condition and its 

potential has gone down to such a level that continuation 
For the workmen.---Mr. R . R . Pillai, Advocate. 

of employees and become impossible . The target of produc 
INDUSTRY : Mining, 

STATE : Maharashtra . 

tion is going down and the sanctioned strengih has also hech 

trought down to 949 from 1173. No additional hands or 
Bombay , the 24th August , 1984 

new people could be employed , 
AWARD 

5 . It then pointed out that the employec wore employed 

purely on casual basis ani to meet with absenteeisit: 900 
This is a reference under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Indus 
trial Disputcs Act, 1947, relating to 116 discharged work 

were clearly given to mderstand the circumstances of their 

cmployment. More casual employment on this count on 
man and their right to re -employment with the employer , 

sonie accasion does not create a right of permanent em 
M / s. Western Coalfields Limited , Chandrapur. The terms of 

ployment unless 190 / 240 days work has been performed for 
the reference are worded as follows : 

regular employment with the Company . In other words, 

According to it, it was agreed by the Union and the Union 
" Whether the management of Mahakali Cullery of cannot put forward fresh jemands contrary to the terms of 

Sub -Area No. 3 of Messra Western Coalfields Limi the settlement. 
ted , Chandrapur is justificd in denying work to the 
listed 116 workmen in view of the fact that they 

6 . According to the practicc followed by the Company, 
had worked in the Colliery ? Tf not, to what relioſ the procedure for employment of workery in the colllery is 
the concerned workmen are entitled to ? " . 

that the person is sponsored hytine Frrployment Exchance . 

Only then he can be selected and cmployed as a worker. 
A statement of claim was filed by the Union aprcaring 

The employees concerned in this reference did not approach 
for the workoren , viz . Rashtriya Vidarbha Coal Employee s 

the Company and were not sponsorat by the Employment 
Union (hereinaftor referred in as " the Union " ) in which it 

Exchange. During the last three years some of them have 
is contended that the Union raised a dispute in relation to 

not even worked for a day in some have not even worked 
" reinstatement of 116 workmen in the Mahakali 

for 100 days in 1 year. 
Collicry 

The numer of days attended by 
with back wages and permanent cadre " . That these work 

cach of the workoren out of the listed workmen is mentioned 
meo listed in the schedule were in the employment of the 

avainst than in each of the statements filed searately by the 
Mahakali Collicry with , according to the Union , casual 

Company, cxcept in the case of workmen Ramavtar and 
break in service and were held on the rolls of the employ 

others where the number of days were not nicnioned . Pre 
Inent till July 1981. The Union then refers to the agrec 

sumably they have not worked at all in the Colliery . "The 
ment dated 4th May 1980 and complained that this igree 

names of the 14 werken who were employe1 from out 
ment that this agreement has not been implemented even 

of the scheduled list is also ziven in one of the statement. 
though the workmen have put in service 10 the extent of 
seven months or so and they were denied an opportunity 

7. After the statement of claim was fileil a rejoinder was 
to work in the Collicry from 4th May. 

filed on behalf of the Company which denies specifically that 
The scheduled employees were on the muster rolls of the 

manngement till July 1981. It also denied that any break 
2 . The statement then said that the workmen at Sl. Nos. 7 

in service is given deliberatcly and none of the workmen 
to 14 have been retained in the employment on piece - rated vive details of attendance, vute of appointment ind period 
hasis but their claim regarding back wages and permanency 

or service and other details. It also hointed out Uint there 
in service remains to be adjudicated . According to the Union 

is do reference to lock wases and rermancty in respect 
the chart Nowjug the attendance of the workmen for the 

of the 14 emplovecs and that question is not referred to 
period produced by the Colliery is not correct and that the 

the Tribunal. It also pointcit out that reference to Section 
muister rolls produced will slow the real state of affairs . 251 is uniustified sind also stare:t that in additionat 18 

persons from the list were employect and files a list of 
3 . The substance of the contention of the Union is that 

them . 
the work which they were doing is not of casual nature but 
they were underground mine workers and the work is of 8 . As could be seen fromthe terms of reference extracto 
a permanent nature . Their continuation on jobs from time have there is no referens to hark WASC or netmajiency 
to time indicates that their urvices were required but Here of these emnlovers. The reference therefore loes not survive 
discontinued from time to time only with a view to deny in respect of these 14 employees. It also does not survive 
them an opportunity to complete 190 days required for in respect these 18 emolovas listed in the trainder filed 
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by the Company . That leaves the question of intaining 
84 employees and their right to work and the relicf to which 
they may be entitled to . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
PRESENT : 

Shri I. N . Sinba , 
Presiding Officer, 

Reference No. 49 of 1983 
In the matter of Industrial Disputes under Section 

10 ( 1) ( d ) of the I, D . Act, 1947. 
PARTIES : 


9 . As I pointed Mit from the written statement of the 
Company some of the workcji have not worked at all . 
They presumably are from the groun Ramavtar Drawka and 
8 other s mcntioned in one of the statement. In their case 
the circumstances that they had worked in the Mahakali Col 
licry does not exist and the question of any right to relief 
to them does eot exist. For the pumposes of this referelice 
I will assumo that the remaining workers did woik for some 
tirse or the other. It is not pointed out as to how merely 
because a person is employed in casual temporary or 
emergent work , a right of re - employment arises. The refe 
rence to Section 25H which is really an off- shoot of Section 
25F is entirely misplaced . Section 25H is attracted 0 .7ly 
whero there is a retrenchment under Sectior, 25H . Besides, 
when these employees were cmployed as casual einployees 
and were terminated , their larmination did not amount to 
retrenchment. 

10 . The Union has not disputed the position that in order 
to acquire a right to employment the employees njust work 
for 190 / 240 days above ground in a year. The statistics 
produced by the Company wos attempted to be disputed 
during the course of the evidence but was not substantiated . 
It was suggested that the Jamsp register will go to show the 
number of days actually worked by the employces . No such 
register was called for. On the other hand the Union relied 
upon the mister roll. The muster rolls do not show that 
the employees worked for the period longer than the period 
required to be worked for the purpose of permanency or for 
a period longer than as shown by the company. Under 
the circumstances and since none of the emplove had 
actually been sponsored by ihe Employment Exchange thry 
could not be considered . As their employment was cusual, 
thero is no question of termination in their care. Thry 
were emploved for the occasion and with the end of the 
occasion and reason their employment came to an end . Jt 
wag not shown with reference to any settlement, uwis or 
rule or law that merely when a person works in a collicry 
even for a single day he is entitled to be continued and rest 
he absorbed as a permanent worker . Such pronosition 
does not exist. None was shown . Consequently the 84 
workmen would not be entitled to any relief . 


Employers in relation to the management of Ena Col 

liery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited, Post 
Office Dhansar, District Dhanbad and their work 

men . 
APPEARANCES : 

On behalf of tho employers . — Shri G , Prasad , Advocate . 
On behalf of the workmen .- Shri S. P . Singh , General 

Secretary , Khan Mazdoor Congreas . 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 
Dhanbad, the 29th November, 1984 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour & 
Rehabilitation in exercise of the powers conferred on them 
under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the ID . Act , 1947 has referred 
the following dispute to this Tribunal for adjudication under 
Orrder No. L -24012 (6 ) 783 - D . IV ( B ) dated the 27th May, 
1983. 


SCHEDULE 
“ Whether the action of the management of Eng Col 

llery , Kustore Area of Messrs Bharat Coking Coal 
Limited , District Dhanbad in refusing employment 
to Shri Shyam Deo Beldar, Dumper Khalasi with 
effect from 3 - 10 - 1982 is justificc ? If not, in what 
relief is the workman concerned entitled ? " . 


11. This matter was lucard and was adiourned for argu 
mients on the 27th July . On that day Tnion representatives 
were not present. It was agreed earlier that if the Union 
repisentative wants to advanice any argument and were 
not able to send any writter arg .cats also the matter wi l 
he decided . A notice was therefoc sent to them rn the 
17th August, on 17th hoth the partir were present but vid 
not preempt any written or 01a arguments . On the other 
hand the Union representative warted an adornment. 
Though the annlication was rejarted they were given time 
to submit written asmiments till 741h . No written armr 
ments wer - filed till 24th . On the 2.5th after the ow rd pag 
dictated. Written arguments were Alod hy the Company and 
no arguments were sent by the Uhon . 


12 . In view of what I have atated above , the refuserce 
must be anourred in negative and it must te helt that these 
84 workmen have no rieht to rcmployment and hence no 
relief can he granted . 


The case of the management is that the concerned work 
man Shyamdeo Beldar was appointed Miner / Loader 48 
piece rated. From time to time he was engaged in time 
rated fobs. There was 10 prcscrihod designation of Dumner 
Khalasi in the Coal Mines and the concerned workman 
never worked as Dumper Khalasi. Under the Coal Wage 
Board Recommendations Lorry Cleaner is placed in Cat. II 
and it is a timo rated job . Since the concorned workman 
had been working as a General Mazdoor in Cat. I for over 
a year he was placed in Cat. I as a General Mazdoor . He 
never worked as a Dumper Khalasi. The assertion made in 
the schedule of the reference that the concerned workmad 
was refused employment as Dumper Khalas with effect 
from 3 - 10 -82 is not correct. Ho was absenting froní duty 
since 30 - 9 -82 without leavo /permission or intimation to the 
competent authority . A chargesheet lated 22 - 10 -82 was 
fraued to him under the certified standing orders of the Col 
licry . The concerned workman received the aforesaid charge 
sheet and also replied to the chargosheet which was received 
by the management on 30 - 11 - 82 . The reply of the con 
cerned workman was found to be unsatisfactory and as such 
a domestic enquiry was hold against him . The concerned 
workman was informed of the dates of the departmental 
cngiry from time to time vide lettera dated 8 - 12 - 82 , 25- 3 -83 
and 20 - 4 - 83 . The concerned workman received letter dated 
8 - 12 -82 and thereafter prayed for an adjournment on 16 - 12 -82 . 
His request for adjournment was allowed and thereafter he 
was informed about the next date of the onguiry . Inspite 
of several opportunities given to the concerned workman ho 
did not appear in the Enquiry proceeding and he was avoiding 
and absenting from duty . The concerned workman never 
reported for duty since he absented from 30 - 9 -82 and also 
cid not appear at the enquiry . The concerned workman 
himself absented from duty and the management had not 
refused employment with effect from 3 - 10 -82 as alleged by 
the concerned workman . The departmental enquiry is still 


13 , Award accordingly. 

R . D . TUIPULE , Presiding Officer 
[No. 1.-22011 (22 ) 182-DJI!-B / D . VI 


S . O . 4611. - -- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act 1947 (14 of 1947 ) , the Centr: Government 
herely nublishes the following g vord of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No 2 . Dhanbad in the industial 
dispute hetween the employers in relation to the many rennent 
op Ena Collic : y of M / s . Bhurat Coking Cral Itd . Post Office 
Dhangar, Distt. Dhanbad ord their workmen , which was 
received by the Central Government on the 5th Decemliut , 
1984 . 
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pending against the concerned workman and he is still on 
the rolls of the colliery . The services of the concerned 
Worknian has not been termlin ited and it is incorrect to Suy 
that there has been an illegal termination of his services, As 
he is still in employment, the question of his Tuinstaienient 
does not arise at all. 


The casc of the workmen is that the concerned wori.muti 
was originally appointed as Min : 1 / ) . ader and was trans 
ferred along with others to Ena Coliiery to work as me 
rated worker through Office Order dated 25 - 12 -80 , and he 
was allowed to work is Domner Khalusi which is a time 
rated job . He was doing his duties of Dumper Kia asi 
satisfactirily . All of a sudden when he was on duty on 
1 - 10 -82 Mr. Kumar Incharge of the Section catne and 
stopped his work and asked him to go out and as slich 
the concerned workman had to lanve the place of work . 
The concerned workman made an enquiry from Mr. Kumar 
as to why his work was bring stopped to which he replied 
that it was the orcler of the Ofice . The concerned workinan 


the matter but nothing was done. After about a month 
when the management did nct give any justice he wrote 8 
letter to the managery ent on 1 - 11- 8 .? against his illegal 
stoppage . The union also represented his casc hefure the 
Colliery Manager through Regd . Letter with A / D requesting 
the managcinent to allow the concorned worknian to re 
sume his duties but no reply was given by the management. 
Thereafter the union raised an industrial dispute efore 
the ALC ( C ) , Dhanbad on 12 - 11 -82 . The management parti 
cipated in the conciliation proceeding hefore the ALCIC ) 
and submitted written commnt and rejoinler . During the 
conciliation proceeding the management sent a chargeslicet 
dated 22- 10 - 82 through a worker named Satan Pasi and 
the said Satan Pasi handed over the said chargcshcel to B dit 
Bauri a nсighbour of the concerned workmani on 29- 11-82. 
The concerned workman replicd to the said chargesheet on 
30 - - 1 - 82 denying the charges. The said chargeshcet was 
subsequently framed and was in norr thought to cover ip 
the illegal action of the management. The conciliation 
procecding failed and thercafter the present reference was 
made. The concerned workinan wag illegally stoppet froni 
his work without observing the legal formalities as required 
under the Certified Standing Orders of the Colliery and 09 
such the said illegal stoppage amounts to illegal termination 
of service of the permanent worker. The munagement was 
sending the notice very late making it insposable for the 
concerned workman to attend the enquiry on the date fixed . 
It was an attempt by the cmployer to evade enquiry as it 
was fully known that the managcment cannot prove the 
charge framed against him . The conccinct workman has 
prayed for his reinstatement on his rost of Dumper Khalasi 
with full back wages . 


WW - 1 Shyamdeo Beldar has stated that he had gone to 
attend duties on 20 - 9 -82 and on 1 - 10 - 82 when the Foreman 
huinar Sahib told him on those days that he has been 
stopped from work . From tuis eviciende it Appears that 
the concerned workman was stopped from work on 30 - 9 -82 
and also on 1- 10 - 82 while he was working , Thus if his 
evidence is correct then he must have been marked present 
in the attendance register on 30 -9 - 82 nd on 1 - 10 - 82 because 
according to his case he was stuppeul from work on 1 - 10 -82 
wbilc he was working. Now let us luok to the attendance 
Register Ext. M -14 / 1 which has been produced by the 
management. In the atlendance for the week commencing 
finm 30 - 9 - 82 ending 2 - 10 - 82 it will appear that the concein 
ed workman Shyamdeo Beidar will present on 28th & 29th 
of October , 1982 but he was absent on 30 - 9 -82 , 1 - 10 - 82 and 
2 - 10 - 82 . Thus the assertion of the concerned workman that 
he was present on 1 - 10 -82 and 30 - 9 -82 is not correct. Atten 
dance register shows that the concerned workman hud 
absented from 30 - 9 - 82. MW - 2 Slırí T . D . Banerjee is a 
Time Keeper of Ena Colliery . Ho has sti.ted that the con 
cerned workman did not attend the duties after he had 
absented. He has produced re atiendarco ragister which 
I have already discussed above to show that the concerned 
workman was absent from 30 - 9 . 82 . He has denied that 
the concerned workman was not allowed to work . Ext. 
M - 2 dated 21 - 10 -82 was senų to the management under the 
signaiure of MW - 2 . He has stated that the Time Keeper 
reporis about absence of the workmen to the Manager of 
the Colliery after watching for some days and that the 
ropoit is not made soon after the workman abscats. It was 
on the basis of his report Ext. M -2 that the management had 
frumed chargesheet against the concerned workman vide 
Fyt. M - 1 dated 22 - 10 - 82 . MW - 1 Shri D . P . Roy , Manager 
of Ena Collicry has stated that the coccinell workman y as 
churgeshçcted by him and he has proved his signature on the 
chargesheet Ext. M - 1 . He has stated that the chargeste: t 
was framed on the basis of the report Fxt, M - 2 of the Time 
Keeper. MW - 1 has stated that he haci issued the chargeshect 
by Regd . Post to the concerned workman but the letter 
was returned wserved and the said unsctved Regd . letter 
is Ext. M - 3 in this case . He has also proved the Office 
copy of the Enquiry notices Ext, M -4 dated 8 - 12-82. The 
concerned workman had recoived the chargesheet and there 
after he had filed his reply dated 30 - 11- 82 which is Ext. 
M - 5 . Ext. M - 6 is another letter of the concerned workman 
which was received by the management on 16 - 12 - 82 in which 
the concerned workman had prayed for fixing another date 
in the enquiry proceeding . Then there are c1iquiry notices 
Ext. M - 7 dated 17 . 12 - 82 , M - 8 dated 25 - 3 - 83, M - 10 Jared 
20 -4 - 83 M - 11 dated 6 - 7 - 84 to show that the concerned work 
man had heen given several notices regarding the date of 
the enquiry proceeding. Inspite of the fact that the con 
cerned workman had come o know of the enquiry pending 
against him , he had never cared to appear before the 
Enquiry OMcer and he also did not report for duty . It was 
the duty of the concerned workman to appear before the 
Enquiry Officer when he hack received the notice. But the 
fnct that he never appeared bufore the Enquiry OMcer shows 
that the concerned workman WAS avoiding the Enquiry 
Proceeding 


The concerned workmen has given no reagon as to why 
his work was stopped by the management. On the Contrary , 
the management his stated that the concerned workman 


Thc qucstion to be determined is whether the manage 
ment was justified in refusing employment to the concerned 
workman with effect from 3 - 10 - 82 . 

The management and the worknen have each examined 
two witnesses in support of their cases . Both the parties 
have fled some documents which have been exhibited . 

It is the admitted case of the parties that originally the 
concerned workman was appointed i8 Miner /loader which 
is a piece rated job . It is also admitted that the concurned 
workman along with others were transferred to Ena Colliery 
to work as tinc raied worker through the Office Order 
dated 25 - 12 - 80 to which the concernal workian has no 
grievance . 

The case of the concerned workman is hat while he 
was working as Dumper Khalasi on 1 - 10 - 82 Mr. Kumar 
Incharge of the section stopped hin from work and there 
after inspite of several requests made to the management 
he was not allowed to work . The case of the management, 
on the other hand , is that the concerned worknsan had not 
been stopped from work rather be had absenied from duty 
since 30 - 9 -82 without any inforination and for that purpoC 
chargesheet was submitted against the concerned workman 
and the said proceeding is stilf pending against the concerned 
workman . The case of the management further is that 
the concerned workman . is s ill on the rolls of the managiment 
and that he has not been stopped from work . The workinan 

1211 GI/ 84 - 27 


which chargesheet had been framed against him and this 
cose of the management appears to have been substantiated 
by thc Attendance Register showing the absencc of the 
concerned workman from 30 - 9 - 82 and also from the evi 
dencc of MW -2 and his report of absence of the concerned 
workran vide Ext. M - 2 . To me it appears that the work 
min had not been stopped from work and that petually 


without intimation for over 10 days and that the concerned 
workman was avoiding the proceeding by raising a false plea 
that he had been stopped froin work on 1 - 10 -82 . The 
attendance Register Ext. M - 14 further shows that the name 
of the concerned workman is still continuing on the roll 
of the management and that he has not been stopped from 
work . 11 " As not on the part of the manngement to inform 
the concerned workman to come and join his duties. It 
wag for the concerned workman to report for duty and the 
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Concorded workman cannot take advantage on the plea 
that the manage cont had not asked him to join his dutics . 


As discussed above, it will appear that an enquiry into 
the charge for absenting without permission for over 10 
days is pending against the concerned workman . It is 
also admitted by the management that the concorned work 
man is still on the roll and he has not been removed from 
service . If the charge against the concerned workman is 
falgo and baseless he could face the domestic enquiry and 
falsify the allegations made against him and unless the en 
quiry is gone into the charges it is not possible for this 
Tribunal to hold that the charge against the concorned work 
man is falac . 


Govind pur Dispensary as a Ward Boy /Mid Boy, 
though he has worked as a die58u1 in the said dis 
pensary for more than 2 ycar is justiled ? If not , 
to what relief is the sald workmen cntitled and from 

what date ? ". 
2. The case of the workmati Sri Ranghua Hari is that 
he was original appointed as a permanent sweeper in Govind 
pur Dispensary on 1 - 1 - 1955 and he has worked continuously 
as such since then . It is alleged that he is an active mem 
ber of Bihar Colliery Kamgar union against which the 
managcment is very much biased and hence though he is 
working for the last several years luis designation or grade 
has not been changed . 


In view of the discussions made above , I hold that the 
managoment has not refused employment to the concerned 
workman with effect from 3 - 10 -82 and on the contrary it 
will appear from the evidence that the concerned workman 
bad absented from cluty with effect from 30 - 9 -82 for over 
10 days and as such the concerned workman was characshect 
cd under clause 29 ( 16 ) of the Certified Standing Orders of 
Ena Colliery and that the concerned workman himself had 
not reported for duty . In the above view of the matter the 
concerned workman is entitled to no relief. It is open to 
him to appear in the Enquiry Proceeding and report for duty . 


This is my Award . 

I. N . SINHA , Presiding Officer 
(No . L - 24012 (6 ) /83- D . IV ( B ) ? 

$ . S. MEHTA , Desk Omcer 
Now Delhi, the 5th December, 1984 
S . O . 4612 . — În pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 3 , Dhanbad in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Govindpur Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited . 
And their workmen , which was received by the Central 
Government on the 3rd December, 1984 . 


3 . It is further stated that some interested officers of the 
management appointed one Sri Suresh Prasad AS gwecper 
knowing fully well that he was not in a position to work 08 
a wecper nor Sri Suresh Prasad worked as a swocper evin 
for a single day and thereafter Sri Prasad was promoted 
115 a Ward hoy /Mid boy superseding thalaim of the concerned 
workman who is much senior to him . The concerned work 
man protested to the above discriminatory and illegal act 
of the management and raised an industrial dispute which 
resulted in the present reference . It is 6tbmitted that the 
management was not justified in regularising or promo ing 
Sri Suresh Prasad as a fard boy /Mid boy supersecting the 
claim of the concerned workman . 

4 . The defence of the management is that in fact the claim 
of the workman is for promotion which is manager nt s 
function and such dispute cannot be raised under the Indy 
trial Disputes Act. It is further stated that sweeper is a 
daily rated Category I worker while a Ward boy is under 
Grade H and is a monthly rated staff. According to the 
management the concerned workman has been working as 
a gweeper in Govindpur dispensary and he never worked is 
a Dresser or Ward boy there . It is also stated that promo 
tion can be given only through Promotion Commit ec and as 
the concerned workman has got no requisite qualification of 
a Ward boy there is no question of promoting him to th > 
said post. On the above grounds it is prayed that the 
Reference be clecided in favour of the management. 


5. The point for consideration is as to whether the action 
of the management in nor regularising the concerned work . 
man as a Ward by /Mid by though he worked as Dressor in 
the said dispensary for more than a year is Justified . It oot, 
to what relief is he entitlod . 


BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBU 
NAL -CUM -LABOUR COURT NO . 3, DHANBAD . 

Reference No. 7 / 83. 
PRESENT : 

Shri J. N . Singh , 

Presiding Officer. 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Govirdpur 

Coliery of M / s . Bharat Coking Coal Ltd ., 
Dhanbad , 


AND 

Their Workman . 
APPEARANCES 

For the Emer :loyers. -- Shri G . Prasad , Advocate . 

For the Workmar .-- Shri D . Makherjee, Advocate. 
INDUSTRY : Coni. 

STATE ; Bibar. 
Dated , the 28th November , 1984 

AWARD 
Tho Govt . of India in the Ministry of Labour in exercise 
of the powers conferred on them U / S 10 ( 1 ) ( d ) of the Indus 
trial Disputes Act. 14 of 1947 473 referred ihe dispute to 
this Tribunal for adjużlication undor Order No. L - 20012 (49 ) / 
83 - D . UI( A ) dated the 18th Mily , 1983 . 

SCHEDULE 
“ Whether the action of the management of Govindpur 

Colllery of M / s. Bharat Coking Coal Ltd ., Dhanbad 
In got regularising Sri Ranghua Hari, Sweoper in 


6 . The managoment has filed the attendance as well 28 
bonus register Exts. M - 1 & M - 2 series to show that the 
concerned workman has been designated as a suecer. MW - 1 
is Sri Mathura Prasad , Medical Officer s Clerk who has 
stated that the concerned workman is all along do ng the 
work of a sweeper and he trever performed the duties of a 
Dresser or Ward boy. According to him certain certificates 
are required for working as a Dresser which the concerned 
workman does not possess. It is, however , admitted by him 
that Sri Suresh Prasad was appointed as a sweeper in the 
dispensary on 23 - 10 - 79 . So admittedly he is nuch junior 
to the concerned workman . It is also admitted by the 
management that subsequently Suresh Prasad was designated 
as a Ward boy and then at present he is working as 80 
Ambulance Khalasi. It is in evidence that Suresh Prased 
is not a Mehtar Or Hari by cast fast is a Kurni. MW - 2 is 
Sri Bhenu Pratap Singh . Medical Officer, Govindpur Colliery 
Dispensary . He joined this dispensary in January , 1984 and 
so he cannot say anything about Sri Suresh Prasad but he 
stated that Ranphua Hari worked as a sweeper. According 
to him po Ward boy is required in the dispensary as there 
are no indoor beds and the duty of Ward toytis to clean bert: 
etc . It is , however, admitted by him that there are two 
sweepers in the dispersary and either of them prepare sids 
in the Patheloocal Department of the dispensary where 
pathelogical test is done by the Lab , Technicians. 


7 . As against this ww - 1 is the concerned workman who 
has stated that besides doing the sweeper s work he is per 
forming the work of dresser and Ward boy and is working 
in the Pathelogical Section . He has stated that Sureh Prarad 
was originally appointed as a sweepen but he was subscquent 
ly designated as a Ward boy in the same dispensarv though 
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ic is Diuch junior to him . \ V - 2 is Sri Ramapati Soran , 
Laboratory Technician in this very dispensary . He has stot. 
ed that the concerned workinn is working in his section 
since before 1978 and he examined urine, prepares slool 
slides for testing, sterilises s irgical instuments and does 
dressing work also . According to him there are six beds in 
the dispensary . He has further staic tllat Suresh Prasad 
never Wirked in the Patheluigical section of the dispcn - ary , 
He is an employee of the ; 2001ger.cnt fully acquainted with 
the working of the dispensary and there is no reason to 31s . 
believe his testimony. Exts . W - 2 W - 4 ure the certif ates 
granted to the concerned workman by the Ex -Medical Officer 
of the dispensary to show that the concerned workman has 
got keen interest and knowledge for dressing bandage and 
that he is working as a dresser. It may bo that a drcoser 
may posses some qualiłcation and certificntes but the Coal 
Wage Board recommendation does not prescribe any quai fi 
cation for a Mld boy /Ward Loy. Further the contention of 
the management that there is no rost of Ward boy / Mil boy 
in Govindpur dispensary is falsified from the document of 
the management themselves . As stated carlier Sri Suresh 
Prasad was admittedly appointed original as a sweeper . He 
is much junior to the concerned workman , Ext. W - 1 is the 
Office Order dated 29- 6 -81 which shows tha ! Suresh Prosad 
was working as Laboratory Sweener at Govincinur dispen a y 
was designated as a Ward boy to work at Gvondpur dispensary 
in Grade II. This clearly indicates that there was a post 
of Ward boy in the Govindpur dispensary and Surcsli Pras:id 
was designated as such though h ? wos inlich junior to the 
concerned workman . It will also appear from Fxt, W - 3 ** 
letter dated 26th /27th November , 1983 of the Superintenient 
of the Collierv that Suresn Prasad was subseau ntly taken 
in Es Ambulance Khalasi. Thus the post of Ward boy 
hecamc vacant and 19 still vacant a , there is no evidence 
that this post has heçn Glled up by anybody or not. It has 
also been seen that the Coui Wage Board recommendation 
does not require any requisite qualification for working as 
a Ward boy. The concerne , ! workman is working in the 
disnensary for the last several years and he is Joinu mnirc l 
laneous works in the dispensaTV and so the monarcment 
should have no difficulty in disinting him as : Ward huv 
16 17c non is s ils vncan . It is well established that acciol 
justice or natural justice should he donc in inslustrial cases to 
maintain harmonious relationslin between the mananemait 
and the workmen . Evidenily the management Desirnated 
riunior suces to the most of Word bov is superseding the 
claim of the concerned workman and this action of the 
management must be held ice unjustified . 


BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBU 
NAL- CUM -LABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD 

Reference No. 3183 
PRESENT : 

Shri J. N , Singh , Presiding Officer 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Bhurkunda 
Colliery of M /s. Central Coalfields Ltd . 

AND 

Their workman 
APPEARANCES ; 

Fr the Employers - - Shri R . S . Murthy, Advocate . 

For the Workmoo – Shri J. D . Lal, Advocate . 
INDUSTRY : Coul. 

STATE : Bibar 
Dated , the 2811 November, 1984 
I 

AWARD 
The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise 
of the powers conferred on them US 10 ( 1 ) ( d ) of the lo 
dustrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute 
10 this Tribunal for adjudication under Order No. L - 20012 
(476 ) 82- D . III ( A ) dated the 17th 21st May , 1983. 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Bburkunda 

Colliery of Ms. Central Coalfields Ltd ., is not 
promoting Shri Jagdish Mahto As C . C . M . Driver 
when he was adjudged as competent to work as 
C . C .M . Driver in January , 1965, is justified and rea 
sonablc ? If not, to what relief is the workman 

entitled ? " . 
2 . Afte : several dates fixed for hearing of the case Shri 
J. D . Lul, Advocate for the Union submitted on 23 - 11-84 in 
presence of the management s Advocatc Sri R . S . Murthy 
that he union is not taking any interest in the case od that 
they are not interested in the dispute and hence a no dispute 
award be passed . 
3 . In the circumstances a no dispulo award is passerl. 

J. N , SINGH , Presiding Officer 
[No. L - 20012 (476 ) 82- D .( l ( A ) ] 
A . V . S . SARMA , Desk Officer. 


oft ferati, femme , 1984 


. 8. Considering the evidence and circumstances of the case. 
I hold that the action of the management in no regularising 
the concerned workman as a Ward boy is not justifird . 

9. The next question is regarding the relief the workman 
is entitled . As stated earlier Suresh Prasad was working as 
a Werd bow in this very disrenstry has been appointed as 
an Ambulance Khalasi and the post of Ward boy is lying 
vacant. The concerned workman in the circumstances of the 
case should be designated as Ward Boy within a month from 
the date of publication of the award and he should he raid 
the grade god salary of a Ward Boy with effect from that 
datc . Ho will, however, not to entitled to claim any back 
wages , 


T 31 . 4614 - -Fare ufaftur , 1983 ( 1993 1 31 ) 
की घाग 3 वाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र य सरकार 

9 . TH . TET , FT HET aft , RETH 99 1- 12- 1984 # 
श्री सौ . एम , बालाकृष्णन के स्थान पर उत्प्रवास संरक्षी . मद्रास के रूप 
में नियुक्त करती है । 

[F897 ( - 22012/3 /84-J*# AT # -II] 

आर . नारायणस्वामी, उप सचिव 


10 . The award is passed accordingly . 


New Delhi, the 6th December, 1984 


J. N . SINGH , Picsiding Oficer 
No. L -20012 ( 49 ) /83-D . DII( A )] 


$ . O . 4614 . - In exercise of the powers conferred by sub 
tion 3 of the Emigration Act , 1983 (31 of 1983 ) , the Cen 
tral Government hereby appoints Shri K . M . Raghavan . 
Public Relations Officer, Madras to be the Protector of 
Emigrants . Madras with effect from the 1st December , 1984 
vice Shri C . M . Balakrishman. 

[No. A - 22012 /3 /84 -EMIGIIJ 
R . NARAYANASWAMI, Dy. Sccy . 


S .O . 4613. In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
horoby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No . 3, Dhanbad in the industrial dis 
pute between the employers in relation to the management 
of Bhurkunda Colliery of Messrs Central Coalfields Limited 
and their workinen , which was received by the Central Gov 
erogent on the 3rd December, 1984. 


New Delhi, the 12th December, 1984 
S .O . 4615 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, . 1947 (94 of 1947 ) , the Central Government 
beroby publishes the following aware of the Coptral Govern 
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ment Industrial Trbudal, Madians in the industrial disputo 
between thọ employers in relation to the management of 
Therepeutics Chemical Research Corporation, Madrag und 
their workmcn , which was received by the Central Government 
on the 29th November , 1984 . 


BEORE THIRU K . S. GURUMURTHY , B . A ., B .L ., 

PRESIDING OFFICER , 
INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMILNADU , 

MADRAS 
( Constituted by the Central Governnzent ) 
Wednesday, the 14th day of November , 

1984 , 
INDUSTRIAL DISPUTE NO . 15 of 1981 
( In the matter of the vipate for adjudication under 
Section 10 (1 ) (d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 belvcen 
the Wurkmen und ihe Management of Therapeutics Chemical 
Research Corporation , Madras - 600 001. ) . 
Between 
The workmen represented by 
The General Secretary , 
Madrus Hurbour Workers Union , 
No . 204, Bhagat House, Broadway. Madras - 600 001. 

AND 
The Manager, 
Therapeutics Chemicaly Research Corporation , 
Rustom Mahal, 2nd Line Bcach , 
Madras - 600 001. 
Reference : Order No. L - 33011 (2 ) 81.D .IV .A ., Ministry of 

Labour, dated 22 -5 - 1931, Government of India , 
New Delhi. 


This dispute coming on for final hearing on Tuesday , the 
18th day of September , 1984 upon perusing the reference , 
claim and countcr starcinents and all other material papers 
on record and upon hearing the grguments of Thiru R . 
Ganesen , Advocate appcaring for the workmen and of 
Thiruvalargal Meenakshisundaran and Dwarakuniilan . 
Advocatos , appearing for the Management, and this dispute 
having stood over till this day for consideration , this Tribunal 
made the following : 


allowances and all other benetits, privileges, etc. in terms 
of thc agreements sctileinents governing Dock Labour all 
Over the country . The only contention of the respondent 
is lack of capucity . The Rugpondcnt has raised such a piea 
only to frustrate the just, reasonable and legitimate claims 
of the workmen . The demands originally placed by the 
Union were cight in number . A Memorandum set out under 
Section 12 ( 3 ) of the industrial Disputca ACC was entered 
into on 2 -4 - 1981 in respect of certain of the demands . The 
demand in relation to revision of scalos of pay as per the 
recommendations of the Wage Revision Committee fur Port 
and Dock Workers with retrospective effect from 1 - 1- 1974 , 
Weighiage in the scales of pay taking into account the past 
service by the workmen and tītment in respect of each work 
man in the revised scales of pay were issues in respect of 
which there was no sentcnent. 

( 4 ) The door : n .js rcferred to for adjudication to this 
sonomabic lubunal are not new or liresh demands but will 
have to be construcal us an cX20on and conseqlence of t1c 

biration Award datcd 3 - 4 - 1971 . The Albitrator at para 
graph 64 of his Award held that the coployees employed by 
the Respondent at Madras were covered by the recommenda 
tions of tho Wage Boerd. The Arbitratur made a specific and 
pojuted refcrence to the Respondent und held that it would 
not be difficult for the Respondent to meet the higher cost of 
labour for implementing the recommendations of the Wage 
Board . The Arbitrator s finding was that the Management 
should be given adequate time to adjust itself and that the 
Managcczent in course of line was bound to implement the 
recommendations of the Wage Board and bring the wage 
scale und allowances and wincr cmoluments of its worknien 
un par with other workcis ci port und Locks who had been 
given the benefit of wage culcs l ecommendcd by the Board . 
The Respondcat did not, even after the lapse of 10 years , im 
plement the recommendations of the Wage Board or wago 
Revision Commilice fully in respect of its emplcyees at 
Madras . The failure of the Management to do so even after 
the lapse of 10 years has led to the present disptue . 

( 5 ) The Respondent has diverse and diversified interest 
covering all branches of anulytical icscarch und surveying , 
sampling etc . The Respondent is also awhorised to deal as 
Cargo Superintendent and Surveyor and Analyser and Samp 
ler . The Respondent has more than the adequate capacity to 
meet tue claims of the workmen in terms of the Jerrends 
formulated by the Union . I lie award of the Arbitrator dated 
3 -4 - 1971 cllectively and totally stops the Respondent from 
contending that the Wago Board s recommendations are not 
applicable to it. Any further adjudication as to the appli- . 
cability or otherwise of inc Wage Board s recoinmen - ations 
in relation to the Respondent and its employees does not 
urise . The Honourable Tribunal may be pleased to direct th : 
Respondent to implement the scales of pay, Dearncas All 
owance and variable Dearnsys Allowance to all categories 
of cmployees as per the econmendations cf the Wage 
Revision Commitce for Port and Dock Workers with retros 
pectivo effect from 1 - 1 - 1974. The scales of pay and emolu 
ments presently applicable to the employecs are most unfair 
and grossly depressed. Annoxure - I to the claim statement 
sets out the scales of pay demanded by the Union , along side 
the ezisting scales in relation to caclı cmployec . The scales 
of pay domanded in respect of cach cmployee arc in strict 
confirmity with Wage Review Committee. 

(6 ) The demand of the Union for weightage at the rate 
of onc increment for every block of two years of rast 
service is , eminently reasonable and is also quite just and 
ITCO T, The Honourable Tribunal shoukl be pleased to 
ginnt weightage to the enployees at the rate of one incre 

cant per cach block of two ycare of past service and also 
to award the revised scalcs of pay anil the revised fitment 

s per the demanes of the Union in Annexure I and II, and 
in confirmity with tho recommencations of the Wage Revi 
pion Committec , The demards should become effective retro 
spect vely from 1 - 1 - 1974 . 

( 7 ) The Management resists the claims of the Union on 
the following grounds : The reference made hy the Govern . 
mint of India to the Honourable Tribunal is not valid in 
law since the Central Government is not the appropriate 
Goveroment in respect of the Respondent and its workmen 
The Petitioners in this reference are not Dock workers 
within the needing and definition of Hook workers under 


AWARD 
The Government of India by its order No . L - 33311121181 . 
DIV . A , dated 22 - 5 -1981. Ministry of Labour , has referied 
the following disputc for adjndication under Section 7 - A and 
Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 by 
this Tribunal. The dispute is as follows : 
"Whether the demands of the workmen for revision of 

the existing scales of pay, gruunt of fixed Dearness 
Allowance and variabic Dcarates Allowance and 
weightage increment on the basis of the length of 
Ecrvice rendered are justified ? If so , to what relief 
and from what date are the concerned worknica 
entitled 7 


( 2 ) After notice , the parties have appeared and the Union 
has filed the clalın statement raising the following grounds 
in support of its demand ; The Respondent-Managerint 
In engaging in the business of Research , Analytical Research , 
Biochemical, Bactriological Pharmacological, Metallurgical, 
Analytical and Standardisation of Foods , Drugs and Chemicals 
etc. Oils , Ojl seeds and Oil cakes ctc ., Fats. Soaps and 
Detergents etc ., Sugars , Salts and Starches ctc ., Pulses, Spices 
and Gums etc ., Oreg . Mincrals and Alloys etc ., Steel. Non 
ferrous Motals and Scraps ctc , Cools. Colours , Petroleum 
Products etc., Paints Pigments and Waters etc ., Fertiliers, 
Insecticides and Pesticides etc ., Industrial, Commercial and 
Agricultural Produce commodities etc. The Respondent is 
Cargo Superintendent and Surveyor, Analyser and Sumrler . 

( 3 ) The Respondent has its business operations a11 over 
the country . The workmon employed by it come under the 
various categorios of employcey under the Dock Labour 
Schome and as such they are ontitled to wage scolcs and 


. 
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the Dock Workers Employant Regulation Act, 1948. The 
Respondent has no otice within what is called the port und 
duck area and the work of sampling requisitioncd by bulk 
cxporters is not an activity either incidental to or connccted 
within port work . The Respondent has no concern with the 
Dock Labour Board . 


(8 ) Of the 7 persons named in the Annexure to the 
clanu slalement serial No . 2 is deceased Serial Nos , 3 and 5 
have rcs gned from the Company and Serial Nos . 15 , 10 
and 17 have disassociated themselves from the Uniun in 
its demands long ago . The rcfuicace is eilectively in res 
pect of 11 persons. The workmen employed by the Respondent 
ale in no way employed on dock work . Their visit to the 
port was to collect sampies as part of the work . It would 
not be proper or correct to constler the workmen of the 
Respondents as " dock workery " since their 29sociation with 
docks 18 only for the duration of their having to collect 
samples . They are not connected with loading or unloading 
operations in any manner. The Company is a small 
sampling agency who does gan pling of cargo and other 
items as per the requirements of its clients in and ouis .de 
the city . The prayer in the clain petition is outside the 
terms of reference which are for “ rovision of Xi8 .1118 
scales " elc . It is incorrect lo suy that there is no dispute 
with regard to the applicability of Dock Labour Scheme to 
the Petitioners but only with regard to lack of capacity of 
the Respondent to pay. 


( 9 ) There was an agreement hetween the parties cn Tea 
Allowance , Reimbursement of Medical Expenses, staff 
loun , encashment of privilcge leave , and two of the demons 
relating to overtime wages and promotion of one enployce 
were dropped . In terms of the Reference this Honouiable 
Tribunal will have to consider whether the demands of the 
workoen for revision of existing scales of pay, grant of 
fixed Dearness Allowances and variable Dearness Allowance 
and weightage increment on the basis of length of service 
rendered are justified . The Respondent Corporat on wag 
one of the small analysers and dwing 1975 the posit on cf 
the Corporation took such in adverse turn that a eceiver 
was appointed by Court and he took over the Management 
from 1 - 3 - 1975 . The clients of the Respondent STC , MMTC 
and others stopped giving sampling work to the Corporation . 
This together with financial squeeze resulting in the work 
of the Corporation coming to a grinding halt ontci irg 
disconnection of telephone, freezing of bank accounts and 
accumulation of even statutory liabilities. The finan ial posi 
tion and capacity of the Company is very precarious and 
any burden than that already in existence will result in 
the fa lure of the enterprise. The existing scales of pily 
have been in vogue for a ſong time and it is in kecping with 
the industry and regional practice and comparable with 
those of othor comparable undertakings . It is not exrla nel 
as to how the scales mentioned in Annexure -I arc th : ouro 
applicable to the 11 employees . The claims of the Union 
for acivice weightage or weightage increment on the basis 
of length of service rendered at one increment for every 
two years of service is wholly untenable. 


( 12 ) The point for consideration is whether the revision 
of ihe scules of pay, Dearness Allowance , variable carnes 
Allowance and weigblage increment claimed by the Union 
are justified . 

(13 ) The main objection raised by the learned counsel 
for the Respondent-management was ihut the cmployees 
cmployed by this Respcnucnt-Management cannot brought 
witun the definition of ihe lum duck worker and theres 
fure the recomiendations of the Wage Revision Cornm t.co 
vultained . n Ex . W - 3 will not be applicable to these workers . 
It therefore becomes necessary to consider whether the work 
done by the empluyecs unuęk the Responuent-Management 
will bring them witain the term " dock worker " as unfined 
in the Dock workers (Regulution of Empoyment) Act , 
1948 . The term dock worker is defined to nean , a per 
bon einployed or to be employed in , or in the vicinity of, any 
port on wçrk in connection with the loading inlouding , 
movement or storage of carques, or work in connection with 
the preparation of ships or other vessels for the receipt or 
discharge of cargocg or leaving rert, Therefore if the em 
ployees are employed on work in connection with the load 
ing, unloading, movement of storage of cargoes , or work 
in connection with the prepuration of ships or other vessels 
lor the receipt or discharge of cargoes or leaving port, then 
they will fall within the meaning of the term " dock worker" . 
The evidence in this case ili ny view convincingly proves 
that the employees of this Raspunuunt-Management are 
dock workers . 

( 14 ) M . W . 1, the Manager (if the Respondent at Madras 
admitted that the employces arc deputed to harbour for 
laking samples of minerals for the purpose of ana - . 
lysis. He admitted that this Company 10 . 8 stock 
veintication work at the harbour and occas onaliy 
dues lest weighnient whenever required by the partics. Thu 
b . ochure admittedly issued by this Company Ex. W - 4 
indicates that this Company undertakus Cargo Superinten 
dence, surveying work and the work of supervising louding , 
weighing of various commodities exported from or imported 
into India . M . W . 1 admitted that this Cou :pany has done 
cargo superintending service. Ex , W - 5 is signed lry this 
M . W . 1 and Ex. W -6 is a ietter from this Coinpany. Both 
Exs . W - 5 and W - 6 demonstrate thut this Company is doing 
marine work . It inspects Shi s tanks rcrurding their clean 
lines to receive and carry oils in bulk . It sujeivi: es the 
loading and discharge operations. It inspects the Ships Cargo 
holds to see fitness of the ships to carry cargo . The Company 
allends to marine surveying also . In fact Ex. W - 8 , a letter by 
this Company addressed to thc South India Corporation (Ayen 
cics ) Private Limited Madras - 1 says that it does marine 
surveying and it attends to largo loading and gupety. ses the 
discharge of cargo . Ex. W - 10 letter shows that this company 
attends to the discharge and delivery of Newspring Reels im 
ported . Ex . W - 15 clinches the fact that the nominees of this 
Company or the employees of this Company boarded the 
vessel and examined the caryo ke " Steel Channels " . WW - 2 in 
his evidencc asscried that this Tiesnondent-roncany has got 
its main work only in the Port, d th Company used to 
check the weight of imported mo: . 15. In the light of such 
evidence it is impossible to say that he employees of this 
Respondent Company are not doing work in connection 
with the loading, unloading, movement or storage of cargoes 
in the Port, I have no hesita : ion to conclude that the cvi 
dence proves conclusively that the employecs of this Res 
pondent-Company do their work in conrection with the 
loading, unloading, movement of storage of cargoes or work 
in connection with the preparatinn of ships or other vessels 
for the reccipt or discharge of cargoes. 

( 15 ) It is nertinent to refer to the Arbitration Award 
Fx. M - 1. According to the evidence of W . W . 1 this award 
hamened to be passed by the Arhitrutor on a cference 
made by the parties . The present Petitioprr -Union and the 
prenant Regrondent-Management were partice to thje Arhi 
tration Ex. M - 1. The Management has raised the objection 
that the Arhitralor should deal with the question of fact 
narily whether the workers under the present Rennondent 
Management are covered by the Wage Board reconnondations 
and whether the workers are nrck work as as defined in 
the Act: This particular question has heen specifically 
answered by the Arbitrator in the Award at pare 35 of 
FY. M - 1 in favour of the workers, The awarii grecifically 
states that the Arbitrator was of the opinion that the employees 
employed by the Respondent-Managemort at Madras are 


( 10 ) The submission of the Union that the award of the 
Arbitrator estops the Respondent is naive and affords no 
absolution to the Union from discharging its responsibility 
and duty to this Honourable Tribunal to make out and 
justify its demands. The Respondent had not so far mode 
any payments under the recommendations of Wago Board 
for Port and Dock Workers. The Arbitrator in 1971 
thought it fit and proner not to award the revised scales of 
ray of the Board with retrospective effect. There is no 
indication whatsoever in the award that the Respondant 
should adjust itself and give full henefits of recommenda 
tion of Wage Board at any subsequent date . This Hono 
Lirable Tribunal mav he pleased to hold in limine that the 
reference is not valid in law and that the petitions te 
not dock workers within the meaning of Dock Workers 
Regulation of Employment Ast also hold on merits that 
the claims made aro not justifici, 


( 11 ) M . W . 1, W . W . 1 And W . W . 2 were examined . 
Fx . W - 1 to W - 18 and M - L to M -6 were marked. I have 
heard the learned counsel for the Pefitioner-Union and the 
learned counsel for tho Respondent-Monagement. 
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engaged in the work in the Madras Harbour and they are 
covered by the recommendations of the Wage Roird . It is 
now clear from the evidence that neither party had taken 
40y steps to set aside this award or modify the award . The 
award binding on both parties will bind the Rcspondent 
Management in 80 far as tho tindiog that the workers employed 
by the Respondent-Management are dock workers is concerned . 
It will not be out of place to men icn that the Supreme 
Court in the case reported in 1976 -11 - - L .LJ. page 186 
(Mumbai Kamgar Sabha vs . Abdulbhai Faizų:llabhai and 
Othere ) has observed that the industrial fltiga ion is no 
exception to the general principle underlying the doctride of 
res judicate . 


recommendations of the Wage Revision Committee . In fact 
Ex. M -5 is the notice ui proposed strike given by the Union 
to tho Respondent-MaDement on the ground that the ac 
mands made by the Ujion tu paytle workinen , the pay 
scaley, Dearness Allowance , variable Dearness Allowance at 
the rates recommended by the Wage Revision Committec 
were not granted . Of course , there wer : other demands by 
the workoren which are enumerated in the Annexure to Ex . 
M -5 . But in this reference , we are only concerned with the 
pay scales, fixed Dearness Allowance and variable Dearness 
Allowance and weightage increment. Therciore it is clear 
that there had been a demand by the Union on the Manage 
ment to pay the workmen employed by the Respondent 
Management, the pay scales , Dearness Allowance and var able 
Dearness Allowance on the b isis of the Wage Revision Com 
mittec s recommendation, The Manucnicnt has however 
de lined to accede to the claim of the Union . 


(16 ) The learned counsel appear ng for the Manag :1.cat 
rodied upon the decision of the Bombay High Court iepried 
in 1984 - 1- L .LJ. page 56 (General Superintendence Company 
of India Ltd . vs . General Secretary , Goa Dock Labour Uri: n 
and others ) and contended that the workmen employed by 
the Respondent-Management will not fall within the mcaping 
of the term " dock worker " . I am afraid that the facts 
involved in that case are entirely different. As a matter of 
fact in that Bombay judgement case , it wns found that the 
workmen who were deputed for taking sampics had nothing 
to do with the logding or unloading operations, nor their 
work had any connection with the movement or storage of 
cargocs. But in this case , or evidence it has been found that 
the workmen employed by the Respondent-Managem al have 
everything to do with the loading and unloading operations 
At the Madras Port and their work has everything to do 
with the movement or storage of cargoes . Therelore thit 
authority will not apply to the fact of this case . Hence 
the first objection of the learned counsel for the Management 
that these employceg will noi bo covered by the term " deck 
worker has got to be repelied and it is accordingly te el ed . 
The reference of the di pute for adjudicaticn by the Central 
Government is competent and valid . 


( 18 ) The learned counsel appearing for the Union filed a 
statement indicating the cxisting pay scale of the employees 
of the Respondent-Manilement and the revised scalc of pay 
according to the Wage Revision Committce s recommenda 
tion , Th learned counsel appearing for the Management 
admitted that this statement is correct excepting for the em 
ployees indicated as items 12 , 13 and 14. So far as these 
individuals under items 12 13 and 14 are concerned their 
cxişting pay scales bad been correctly mentioned in the 
statement. When these calcs ni pay are checked up with 
the revision suggested by the Wage Revision Committee in 
Ex. W - 3 , it is clcar that the revision shown in the etatement 
filed by the Union is correct. On the evidence I find that 
the Respondent has the financial capacity to pay ihe revises 
pay scales, Dearness Allowance and variable Dearness Allow 
Ance . Therefore the workmen employed by the Respondent 
ar ? entitled to the revision of pay Sales and thcy are 
entitled to get the Dearness Allowance and variable Dearness 
Allowance as recommended by the Wage Revision Committee . 


(19 ) The next aspect that remains for considerution is 
from what date the workman are entitled to claim the revi 
sion of wages, Dear459 Allowance and the variable Dear 
ness Allowance . The annexure to Ex. M - S , the strike not cc 
given by the Uvion to the Management makes it clear that 
these workmen claimed the puyment of pay scales , Dearness 
Allowance and variable Deurness Allowane to all the work 
men with effect from 1 - 1 - 1974 . In the claim statenient also , 
the Union has confined its clain . for the above items for 
the period from 1 - 1 - 1974 . Therefore all the workmen cump 
loyed by the Regpondent-Management arc entitled to claim 
the pay scales , Dearnesy Allowan e and valjablc Dearnesy 
Allowance recommended by the Wage Revision Committee 
from 1 - 1 - 1974 . 


( 17 ) NOW coming to the clatul thc Union bat the 
Wincis Coupuyu vync ResponUcut- .viduityCuen : suuu . d 
Do pau pe wie scale rccount Oy 1. 2 yodge Duad, 
mue triuwuhe wuica . c * LAMELL 18 wadaugeueul Saticu Wuying 
une care pay dwww ang 10 th Wage Dualu revuunt. . 0 
Qanun , W . W . Ian 016 Uvan - e sind man as per uv avad 
EX. M - 1 UI ine Aroratiur deciding me qucson wal the 
Workers couployed by us Respundet must be paid saury 
on the basis VI thc Wage Dud . nl recomiendan1011, wacy 
and Learness Allowance were paid by the Management and 
ihe wages and Dearness Allowance were produied on 1 - 1 - 1974 , 
W . W . 1 asserved war again ile wages and caress alowane 
were modined as per LX. 11- 3 0 :2 1- 8 - 1977 , but the Manage 
ment did not pay the changed wages, house rent allowance 
and dearness allowance . It is bocausc thc Nianagemont de 
clined to pay the changed Learnę . Allowance , House Rent 
Allowance and Wagcs, ine Union had put forth its demand as 
per Ex, M - 4 . Though there was an agreeinent on certain 
aspects of the clain of the Union according 10 W . W . I 
there was no agreement regarding the wage revision and 
therefore the dispute was raised by the Union through the 
labour authorities and the Government has referred the niat 
ter to this Tribunal. W . W . 1 has asserted that this Respondent 
Management has got the financial capacity and the annuai 
income to pay the workers , wages , dearless allowance and 
house rent allowancı accorling to lhe recommendalions of 
the Wuge Revision Cominictce . It should be mentioned that 
there is no whisper by M . W . I about the financial incapacity 
of the Respondent Company to pay the wages , house rent 
allowance and deares, allowance 3s recommended by the 
Wage Revision Committee . The Respondent-Management has 
not placed documen s to show its financial position and its 
annual income. W . W . 2 in Eis evidence asserted that the 
Wage Board s report is Ex, W . 3 . The Management paid only 
the Tea Allowance. Ex. 1 - 3 is a letter adressed by the 
Union to the Manageinent and in Ex. M -3 they have given 
a statement of rates at which the fixed Dearness Allowance 
And variable Dearness Allovane are paid to the Port and 
Dock Workers of India on the basis of the recommendations 
of the Wago Revision Commitice and they have also indi 
cated the modified scales which came into effect from 1- 8 - 1977 . 
The Union had made it clear that the work men under this 
Respondent are also entitled in claim wages , Dearness Allow . 
once and variablo Deardem Allowance on the basis of the 


( 20 ) So far as the weightage incremcat is concerned , the 
Union has mentioned in page ( 8 ) of its claim statement that 
the basis must be taken as on 1- 1- 1970 and the enployees 
must be fitted on stage - to - stage basis from that date and 
the demand of the Union for weightage at the rate of one 
increment for every bioch of two years of post service is 
reasonable , just and proper, In support of the Statement. 
the Union has not let in any evidence . The learned counsel 
Appearing for the Union has not drawn my attention to 
any of the portions of the Wage Revision Committee s Report 
providing the criteria for fixing the weightage increment. In 
fact, the Wage Revision Committec s Report Ex. W - 3 at 
page 108 , states that the rates of increments in the proposed 
pay scales should reflect the increases in price levels sinac 
1969. The rates of increments should bear some reasonable 
proportion to the basic pay . Or this aspect, no evidence has 
been let in by the Union . Therefore this Tribunal is not able 
to express its opinion nor is able to page an order in favour 
of the Union on this respect. 


(21) It has been mado clear by the learned counsel apnear 
Ing for the Management that out of the emnloyees whose 
cause the Union espoused in this dispute , No. 2 died on 
18 - 4 - 1981. That should be long prior to the Government of 
India referred the dispute by its Order dated 22- 5 - 1981. There 
fore the benefits of the award will not accrue to him . It is 
inrlicated that No. 5 resigned the job on 1- 6 - 1984. Therefore 
this No. 5 will be entitled to the benefit of this award upto 
the date of hle resignation . No . 3 in stated to have resigned 
the job on 1- 4 - 1981 long . Lofore the reference was made by 
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W - 16 /22 7 -81 _ Copy of survey report No: 12 /81 of the 

Management. 
W - 17 / 18 -7 -81 - Copy of Survey Report No. 11 / 81 of 

the Management . 
W - 18 ;21-8 -81 - Copy of Survey Report No. 14 / 81 of 

tho Management, 


the Government of India . Therefore the benefit of the award 
will not accrue to him . No . 16 ja slated to have resigned on 
29- 8 - 1982 which is after tho reference of the dispute was 
made by the Government of Jodia and therefore the beneht 
of the award will accnie to him upto the date of his texigna 
tion . 

(22 ) In the result, it is held that the workmen employed 
by the Respondent Management are " dock workery" within 
tho meaning of the term in the Dock Workers (Regulaiion 
of Employment ) Act, 19.43 ; that the workmen are entitled 
to claim the pay scales , Dearness Allowance and variable 
Dearness Allowance recommended by the Wage Revision Com 
mittee and found in Ex. W - 3 from 1 - 1- 1974 . 

(23 ) An award is passed in the above lines . There will be 
no order as to costs . 
Duted , this 14th day of November , 1984 . 

(Sd .) K . S . Gurumurthy, 

Industrial Tribunal 


For Management : 
M - 1 /30 -4 -71 – Typed copy of Arbitration Award of the 

DC. L . between the Union and the Madage neni. 
M -2 / 4 -6 -80 -- Letter from the Union to the Manago 

ment. (typed copy ). 
M - 3 /27- 1- 80 — Typed copy of letter from the Union to 

the Management. 
M 4 /25- 3-80 — Typed copy of letter fron . the Unioa to 

the R . L .C ., Madras- 6 . 
M -5 | 1- 1 -81 — Typed copy of letter from the Union to 

the Management. 
M -6 /8 -4 -81 - - Typed copy of memo of settlement u /s . 
12 (3) of the I. D . Act . 
K S . GURUMURTHY , Presiding Officer 

(No . L - 33011 / 1 /81 / D - IV ( A )] 


WITNESSES EXAMINED 
For Workmen : 

W .W .1 — Thiru P. Trakaran . 

WW -2 – Thiru N . Shanmugam , 
For Management : 

MW . 1 -- Thiru M . G . Oka 


EXH (BITS MARKED 
For Workmen : 
W - 1 - Statement regarding scale of pay ctc. of ITALAB 

for 1983 , 


S . O . 4616 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), lhe Central Governinent 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. II, Bombay in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of M / s . Vinsons , Bombay and their workmen , which was 
rereived by the Central Government on the 26th November , 
1984 . 


W - 2 - Settlement belween the Government of India of 

the Shipping and Transporting Department and All 
India Port and Dock Workers Fcderation etc . for 
1 - 1 - 1984 . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 BOMBAY 
PRESENT : 
Shri M . A . Deshpande, Presiding Officer 

Reference No . CGIT -2 /45 of 1983 
PARTIES : 
Employer in relation to the Management of Measrg 

Vinsons, Bombay. 


AND 


W - 3 / January , 1977 - Report of thc Wage Revision Com 

mittee for Port and Dock Workers on Major Ports . 
W -4 - Book issued by the Management regarding the 

function etc . of 11c Management. 
W 5 / 19 -11- 81 – Copy of letter from the Management to 

M / s. D . B . Madan & Co., Madras 
W - 6 / 7 - 1 - 82 - Copy of letter from the Management to 

the D . B . Madad & Co ., Madras. 
W -7 / 25-4 -83 - - Copy of letter from the Management to 

the T . N .C .S . C ., Madras. 
W - 8 / 27 - 4 - 83 _ Copy of letter from the Management to 

the South India Corporation Agencies P . Ltd ., 

Madras . 
W 9 /25- 4 - 83 _ Copy of letter from the Management to 

the State Trading Corporation of India , New Delhi. 
W10 / 14 - 5 - 81 - Copy of letter from the Management to 

the S . T . C . and Shaik Mohammed Rowther Shipping 

Agencies P . Ltd ., Madras , 
W - 11 / 11 -9 -81_ Copy of letter of the Management of 

the Survey report in Misc . 15 / 81. 
W - 12 / 1- 5- 82 _ Copy of letter of appointment of Mr. S , 

Mantheram . 
W - 13 / 23 6 -82 _ Xerox copy of letter from the Manage 

ment to the Central Industrial Security Force , Madras 

Port Trust, Madras - 1 . 
W - 14 126 - 2 -83 - Xerct copy of appointment letter of 

Capt. Subbas Kumar by thc TCRO Surveyors and 

Assessors . 
W - 15 /14-5 -81 - Cony of Şurvey Report No. 7 , 81 of tho 

Manager. 


Their Workmen 
APPEARANCES : 

For the Employer - Shri A . C . Kotwani, Advocate 

For the workmen — Shri S. R . Wagh , Advocate 
Industry : Ports and Dockg 

State : Maharashtra 
Bombay , dated the 13th November , 1984 

AWARD 

(Dictated in the open Court) 
By order No. L - 3101213 ) / 83-DIV ( A ) dated 23 - 12 - 1983 
the following dispute has been referred for adjudication under 
Section 10 ( 1Xd ) of the Industrial Disputes Act, 1947 which 
matter was contested by the parties and issues have also been 
framod : 
“ Whether the action of the management of M / s Vinsona , 

Bombay, in dismissing Shri J . D Trivedi, Customs 
Clerk , from service is justifled ? If not, to what relief 

the concerned workmad is entitled ? " 
2. However, today by consent of the parties and thoir Ad . 
vocates the following terms were arrived at in pursuance of 
which the award is passed , 
( 1 ) The Employers shall pay R . 15 000 ( Afteen tband 

only ) to the workman in full and final settlement of 
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tho claim arising out of the alleged termination 
of his service and on payment of this amount 

there shall be no further liability in this regard . 
3 . It is stated that the employed has borrowed some amount 
by way of personal loun which is ailçged to be ou standing. 
The parties shull try to sellle the said claim , in case 110 settle 
ment is arrived at , thc cmployery are at liberty to approach 
the legal forum for recovery of thosc ducs. The personal lcan 
does not include the amount alleged to Jule under I. O . U . 
account, which is taken into consideration while arriving at 
the figure of Rs. 15 , 000 and 1herefore while seliling the claim 
of personal loan , this amount under the alleged J. O . U . account 
shall be kept out of consideration . Some amount is lying with 
the Provident Fund authorities, which the cinployees shall be 


entitled to claim from those authorities. For the said purpose 
the employes shall issue requisite certificate and help the en 
ployee in getting the suid amolint. 

4 . The amount of Rs. 15 ,000 includes all the claim arising 
out of service like bonus , arrears of pay , overtime etc . and 
on receipt of Rs. 15 ,000 the employee yhall not be entitled 
to claim anything from the employers. The Amount of 
Rs. 15 , 000 shall be paid within one inonth from today. 

Award accordingly . 
Dated : 16 - 11 - 1984 . 

M , A , DESHPANDE, Presiding Officer 

[Ne , L- 31012 /3 /83-D - IV ( A ) ] 
K , J. DYVA PRASAD , Desk Oficer 
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